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 विषय  सुचा

 ae  49  3  1979/13  1901  (are)
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 तारांकित  प्रदन  संख्या  973  से  975,  977,  978  980,

 987  और  984

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर  21--180

 तारांकित  प्रइन  संख्या  970  से  972,  976,  979,  981  से  983,

 985,  986  और  988

 अतारांकित  प्रइन  संख्या  9401  से  9405,  9407  से  9437,  9439

 से  9465,  9467  से  9522,  9524  से  9554,  9556  से  9564,
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 बाल
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 3  1979 शौखिक  उत्तर

 6  कुमारी  एम०  सदस्य

 टाटा  सामाजिक  विज्ञान

 डा०  राम  Ho  सदस्य

 विकास

 लघ  उद्योग

 नई

 श्री  बो०  एस०  सदस्य

 संयुक्त

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 नई

 श्री  एम०  एम०  सदस्य

 संयुक्त

 समाज  कल्याण

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण

 नई

 10  श्री  जी०  डी०  सदस्य

 संयुत

 ग्राम  विकास

 कृषि  arr  सिचाई

 मई

 11  श्री  एम०  वी०  एस०  सदस्य

 रोजगार

 योजना  arate,  नई  fact.

 12  थी  के०  श्री  सदस्य

 केरल  faacza.

 13.  श्री  पी०  ato  सदस्य

 समाज  कल्याण  और

 आदिवासी  गुजरात  सरकार

 गांघी



 मौखिक  उत्तर 13  1901  (a)
 यि

 सदस्य 14,  श्री  सरन

 विशेष  सचिव  (17)

 उत्तर  प्रदेश

 लखनऊ

 15  श्री  माधव  सदस्य

 सरका बिहार  os  शप  OF  ष्

 पटन  क

 16  qaey-afaq

 महानिदेशक  wer),

 श्रम

 नई

 डा०  विजय  मंडल  :  भारत  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  aq  मनाने  जा  रही  है  जिसके  लिए

 qa  तथा  स्लेट  का  चिन्ह  रखा  गया  सय  सम्भवतः  स्वस्थ्य  का  प्रतीक  है  और  स्लेट  शिक्षा  की

 प्रतीक  कही  जाती  है  ।  भारत  में  बच्चों  का  शोषण  बहुत  अधिक  हो  रहा  है  ।  मैं  मंत्रो  महोदय  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  बाल  की  सख्या  कितनी  है  जो  कि  विभिन्‍न

 उद्योगों-कृषि  तथा  बागान  आदि  में  लगे  हुये  है  ?  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  आज  भी  हमारे  देश

 में  बच्चो  का  शोषण  बहुत  अधिक  किया  जा  रहा  है  और  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 तत्कालीनता  को  दृष्टिगत  रखते  gt  बाल  श्रमिकों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया

 कार्यवाही  की
 जा

 रही  है  ।

 भध्यक्ष  महोदय  :  आपने  तो  एक  साथ  अनेक  प्रदनों  की  झड़ी  लगा  दी  है  ।

 डा०  विजय  मंडल  :  इस  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  ay  के  उपलक्ष  में  सरकार  का  विचार '''

 भ्रष्यक्ष  सहोदय  :  यह  प्रइनों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बं  नहीं  है

 डा०  विजय  ava:  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  वर्ष  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कदम  उठाने  जा  रही  है  ।  बाल  श्रमिकों  के  अनुचित  अन्यायपूर्ण  तथा  अमानवीय  शोषण  को  रोकने

 के  लिए  क्या  अन्तरिम  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 भी  रवीन्द्र  वर्मा  :  यह  बात  सभी  जानते  है  कि  यह  बच्चों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्ष  है  ।  बच्चे  या

 बच्चो  से  सम्बद्ध  समस्यायें  बहुत  सी  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  समस्यायें  मेरे  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  है  तो

 कुछ  अन्य  मंत्रालयों  से  सम्बद्ध  है  सदस्य  महोदय  द्वारा  पूछा  गया  मुख्य  प्रदन  यही  है  कि  कुल

 कितने  बच्चे  रोजगार  में  लगे  देश  में  10.7  मिलियन  बच्चे  किसी  न  किसी  काम  में  wd

 हुये  हमारे  देश  की  जनसंख्या  काफी  अधिक  है  और  इसलिए  देश  के  feed  वर्गों  के  लोगों
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 alas  उत्तर  ब्  मई  1979

 तथा  विभिन्‍न  आयु  वाले  लोगों  की  जनसंख्या  में  कुछ  न  कुछ  अनुपात  तो  होना  ही  चाहिए  सम्भवत

 माननीय  सदस्य  महोदय  इसे  अनभिज्ञ  यदि  मैंने  यह  कहा  होता  तो  इसे  किसी  प्रकार  से

 बुद्धिमततापुर्ण  बात  न  कहा  गया  होता  अपितु  केवल  उपहास  मात्र  समझा  गया  होता  |

 हमारे देश  में  10.7  लाख  बच्चे
 काम

 करते  है  जिनमें
 से  7.9

 मिलियन  लड़क ेहै  तथा  2.5

 मिलियन  लड़कियां  है  ।  इनमें  से  78  प्रतिशत  बच्चे  ऐसे  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कृषि  या  कारी  गिरी

 भादि  के  काम  में  लगे  हुये  है  8.2  प्रतिशत  बच्चे  मत्स्य-पालन  तथा  चाय  बागान  आदि

 के  काय  में  लने  हुए  है  ।  लगभग  6  प्रतिशत  लोग  शहरी  क्षेत्र  में  घरेलू  काम  तथा  अन्य  इसी  प्रकार

 के  कार्यों  में  लगे  हुये  है  ।  शेष  बच्चे  दाहरी  अद्ध॑-राहरी  क्षेत्रों  में  वाणिज्य  तथा  अन्य

 इसी  प्रकार के  कार्यों  में  लगे  हुये  है  ।

 जहां  तक  इस  वर्ष  के  दौरान  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  arqee  यह  बात  इसी  तथ्य

 से  प्रतिपादित  हो  जाती  है  कि  सरकार  इसके  बारे  में  कुछ  करने  के  लिए  चितित  है  ak  तभी

 समिति  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।  जो  इस  पर  विचार  करेगी  कि  किस  प्रकार  के  विधान  द्वारा

 बच्चों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  कारगर  ढंग  से  प्रदान  को  जा  है  तथा  इस  प्रकार  के  विधान  को

 किस  प्रकार  से  प्रप्मावी  तथा  कारगर  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  तथा  क्या  कुछ  उसके

 क्षेत्राधिकार  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 डा०  विजय  मंडल  इस  प्रकार  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  सरकार  राज्यों  में  भी

 इसी  प्रकार  की  समितियों  का  गठन  करेगी  ?
 पिछले  वर्ष  से  अब  तक  यह  पता  लगाने  के  लिए

 कितने  छापे  मारे  गये  है  कि  बाल  श्रमिक  अधिनियम  को  सही  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 इसका  उलंघन  करने  वालों  के  खिलाफ  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  है
 ?

 sit  रवीन्द्र  वर्मा
 :

 आप  के  प्रशन  का  दूसरा  भाग  पहले  भाग  से  fara  है  तथा  अब  तक

 कितने  छापे  मारे  गये  इस  प्रइन  का  उत्तर  देने  तो  मुझे  नोटिस  की  है  ।

 जहां  तक  इनके  ध्रइन  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  मैं  इतना  अवश्य  कहूंगा

 कि  वतंमान  विधान  से  ag  स्पष्ट  है  कि  राज्य  सरकारों  को  या  सम्बद्ध  प्राधिकरणों  को  यह  पूरी

 छूट  है  कि  वह  जिस  भी  व्यवसाय  को  चाहें  अधिनियम  की  अनुसूची  में  जोड़  सकते  है  ।

 थी  तेज  प्रताप  fag  :
 क्या  मंत्री  महोदय  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  कि  जिस  समिति  का

 गठन  है  उसमें  सम्बद्ध  संघों  तथा  सोसाईटियों  के  प्रतिनिधियों  को  नहीं  जोड़ा  गया  है

 भर  उन्हें  भी  जोड़ा  जाना  चाहिये
 ?  क्या  मंत्री  मह्दोदय  को  इस  सुझाव  पर  भी  विचार  करेंगे  कि

 भधिकांश  बच्चे  ऐसे  हैं  जो  कि  विकलांग  है  तथा  उनकी  समस्याओं  के  बारे  में  भी  समिति  द्वारा

 विचार  किया  जाना  ?

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  सदस्य  महोदय  को  यही  निवेदन  करना  है  कि  उनकी

 जानकारी  इस  के  बारे  में  सही  नहीं  है  कि  बाल  श्रमिक  संघों  या  संस्थानों  से  सम्बद्ध  व्य व्यक्तियों

 act  '
 को  समिति  के  साथ  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  उनको  इस  मामल  में  wi  क  नहीं है  समिति

 4
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 का  गठन  इस  प्रकार  से  किया  गया  है  कि  उस  के  साध  राज्य  सरकारों  के  तथा  बाल

 श्रमिक  संगठनों  तथा  संस्थानों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  समिति  के  कार्य  के  साथ  जोड़ा  गया  है  ।

 इसलिए  यद्यपि  समिति  हर  प्रकार से  सुसंगठित  समिति  परन्तु  फिर  भी  इस  बात  का

 उचित  ध्यान  रखा  गया है  कि  बाल  श्रमिक  क्षेत्र  में  काय॑  करने  वाले  लोगों  को  भी  इसके  साथ

 जोड़ा  जाये  ताकि  उनके  योगदान  लाभ  उठाया  जा  सके  ॥

 att  Fo  लकप्पा  :  यह  अन्तराष्ट्रीय  बाल  वष  है  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  बाल  श्रमिक  समिति  की  नियुक्ति  के  इलावा  अन्य  भी  अनेक  ऐसे  उपाय  हैं  जिन्हें  विधान

 द्वारा  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  जैसे  कि  बच्चों  को  वस्त्र  तथा  शिक्षा  उपलब्ध  करवाने  हेतु

 c qq  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  व्यवस्था  करना  तथा  बच्चो ंके  शोषण  को

 रोकने  के  लिए  उपाय  करना  आदि  ।  क्या  रोजगार  उपलब्ध  समाज  द्वारा  किये  जा  रहे

 शोषण  को  रोकने  तथा  बच्चों  के  विकास  तथा  प्रगति  सम्बन्धी  कार्यों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 कोई  और  कार्यक्रम  या  विधान  तैयार  किया  जा  रहा  है  ?  (saaqare )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भभी  हम  बड़ी  आयु  के  बच्चों  के  बारे  में  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 थी  वर्मा  :  अध्यक्ष  ae  ठीक  है  कि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  ag  है  तथा  जो

 लोग  इस  वर्ष  में  बिगड़े  हुये  बच्चों  तथा  नौजवान  बच्चों  में  रूचि  रखते  है  आप  हर  प्रकार  के

 प्रश्न  पूछने  दीजिये  ।  आप  उन्हें  पूरा  प्रश्न  पूछने  से  मत  रोकिये  ।  मेरा  निवेदन  यही  है  ।

 श्रीमान  जी  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  लकप्पा  ने  कहा  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  बच्चों  से  सम्बद्ध

 समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  विभिन्‍न  व्यापक  e STFA  बनाये  जाने  चाहिये  ।  जहां  तक  श्रम

 मंत्रालय  का  सम्बन्ध  इसका  ज काय  मुख्य  रूप  से  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  बाल  श्रमिकों  का

 शोषण  न  किया  जाय  तथा  बच्चों  को  ऐसे  बव्यवसाओं  tata  न  करने  दिया  जाये  जोकि  उनके

 स्वस्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हो  तथा  जिन  बच्चों  को  बाध्य  होकर  काम  करना  पड़ता  है  तथा

 बच्चों  को  रोजगार  करने  के  तुरन्त  रोक  पाना  सम्भव  नहीं  है  वहां  उनकी  व्यवसाधिक  सुरक्षा

 सुनिद्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  विनियम  बनाये  जाने  चाहिये  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  अन्य  ऐसे

 क्षेत्र  भी  है  जहां  कि  यह  कायंक्रम  चालू  किये  जा  चुके  हैं  जैसे  कि  बच्चों  की  शिक्षा  तथा  उनके

 स्वास्थ्य  आदि  |  इन  क्षेत्रों  में  जो  कायें  क्रम  चालू  किये  चुके  उसकी  रूपरेखा  से  सदस्य

 महोदय  भवगत  है  ।  एक  राष्ट्रीय  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसके  अध्यक्ष  भी  सम्भवतः

 प्रधान  मंत्री  ही
 हैं  और  यह  समिति  बच्चों  की  उनकी  तथा  उनके  स्कूल  न

 या  स्कूल  छाड़  देने  सम्बन्धी  उनकी  तथा  उन्हे  स्कूल  की  निशुल्क

 शिक्षा  तथा  निशुल्क  पाठ्य  पुस्तके  आदि  उपलब्ध  करवाने  के  बारे  में  कार्यक्रम  तयार  करेगे  |

 सरकार  का  प्रयास  यही  हैं  इस  at  के  दौरान  बच्चों  से  सम्बद्ध  समस्याओं  से  जसने  तथा

 हमारे  समाज  में  बच्चों  के  विकास  के  लिए  जो  कुछ  सम्भव  हो  सकता  उसे  जुटने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  ब्यापक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है'**  (saq4T ) )

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  अध्यक्ष  इस  तथ्य  wl  दृष्टिगत  रखते  हमे  कि  प्रायः
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 भी  समितियों  का  गठन  fear  जाता
 डी  प्रायः  समिति  ने  जिस  निर्धारित  मम

 ha ना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  होता  उस  निर्धारित  समय  में  वृद्धि  की  जाती  परन्तु  चूंकि

 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  वर्ष  Aa:  क्या  यह  सुनिष्चित  किया  जायेगा  कि  समिति  अपने  महीने

 के  निर्धारित  समय  में  ही  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  हैं
 ?  इसके  साथ  ही  क्या  वह  हमें  यह  भी

 बतायंग  कि  इस  समिति  को  दिये  गये  निदेश-पद  क्या  है  और  क्या  उनको  यह  मालम  है  कि

 यद्यपि  वह  समिति  एक  सुसंगठित  समिति  है  तथा  उसमें  सभी  राज्यों  तथा  hex  के  प्रतिनिधियों  को

 स्थान  दिया  गया  है  परन्तु  फिर  भी  उसमें  सरकारी  प्रतिनिधियों  की  तो  भरमार  है  तथा  उसकी

 लना  में  स्वेच्छिक  ने  उपयुक्त  प्रतिनिधित्व  प्रदान  नहीं  किया  गया है
 ?  अतः  क्या  वह

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बया  वह  समिति  के  इस  अभाव  को  पूरा  करने  का  प्रयत्न  करेंगे

 ait  रवीन्द्र  वर्मा  श्रीमान  जी  समिति  को  दिये  गये  निदेश  इस  प्रकार  हैं

 वतंमान  उनकी  पर्याप्तता  तथा  उनकी  क्रियान्विति  का
 अध्ययन  तथा

 नी  क्रियान्विति  में  सुधार  करने  तथा  वततमान  आभ।वों  को  दुर  करने  के  बारे  में
 gat

 देना

 (at)  विभिन्‍न  व्यवसाओं  में  लगे  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  आदि  का  पता  उनकी

 समस्याओं  का  अध्ययन  करना  तंथा  रोजगार  में  लगे  बच्चों  को  रोजगार  में  शामि
 a  होने  से

 रोकने
 के  बारे  में  सुझाव  देना  आदि  ।

 रोजगार  में  लगे  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  उनके  लिए  प्रशिक्ष

 विधाएं  उपलब्ध  करवाना  ।

 श्रीमान  जी  यह  ठीक  है  कि  कई  बार  समितियां  निर्घारित  समय  से  अधिक  aagq F
 अपना

 तवेदन  प्रस्तुत  करती  हैं  चाहे  वह  समितियां  संसदीय  समितियां  या  फिर  अन्य  समितियाँ  ।

 5
 रकार  समिति  के  अध्यक्ष  तथा  समिति  के  सदस्यों  का  यह  भरसक  प्रयत्न  रहेगा  कि  समिति  द्वारा

 अपना  प्रतिवेदन  निर्धारित  समय  में  ही  प्रस्तुत  कर  दिया  जाये  1
 *

 (rare )

 द
 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  जहां  तक  सरकारी  प्रतिनिधियों  की  तुलना  में  गेर-सर

 प्रतिनिधियों  के  कम  होने  का  सवाल  उसके  बारे  में  आपको  क्या  कहना  है  |

 sit  Talez  वर्मा  सकता  fa श्रीमान  जी  इस  बात  का  अहसास  तो  हर  कोई  कर

 मिति  में  ate  अधिक  सदस्यों  को  लिया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  मुझ  प  से

 जाय
 इस  बात  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  कि  जहां  समिति  में  सभी  को  प्रतिनिधित्व

 द

 उसब

 ba

 के  साथ  ही  उसका  आकार  भी  इतना  वृहद  ना  हो  तथा  समिति  सुगठित  रहे  अं ी  क जहां  तक

 ्  थ at

 os

 तीनों  का  सही  रूप  से  संतुलन  बनाया  जा  सके  ।

 टमितस  TET  के  रूप  में  दम-दम  जंक्दान

 प्रधान  कया  रेल  मंत्री  य
 —  sar  करेंगे  कि
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 क्या  दम-दम  जंक्शन  उत्तरी  सिब्किम  are  अरुणाचल  sear  से

 कलकत्ता  की  ओर  भाने  वाली  गाड़ियों  के  लिए  टर्मिनस  स्टेशन  है  भौर  वहां  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों

 को  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  होती  है

 क्या  सियालदह  और  हावड़ा  स्टेशनों  को  स्थान  की  दृष्टि  से  पूर्ण  घोषित  feat  गया

 है  और  वहां  अधिक  गाड़ियों  को  ठहराने  के  लिए  स्थान  नहीं  है  ;
 और

 यदि  तो  दम-दम  oat  पर  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जानी  हैं  उनका  ब्योरा

 ब्याह े?

 रेल  मंत्री  दंडवते  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 गया है  ।

 विवरण

 जी  नहीं

 हावड़ा  गौर  सियालदह  दोनों  स्टेशनों  से  प्रारम्भ  होने  तथा  वहां  समाप्त  होने  वाली

 मेल /  पसजर  तथा  उपनगरीय  गाड़ियों  की  भारी  संख्या  के  कारण  वतंमान  आदान  तथा

 भनुरक्षण  सुविधाओं  पर  भारी  बोझ  रहता है  ।  फिर  सियालदह  स्टेशन  पर  एक  अतिरिक्त

 प्लेटफामं  बनाने  के  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  और  हावड़ा  पर  गाड़ियों  के  समाप्त  होने/प्रारम्भ  होने  के

 लिए  टिकियापाड़ा  ate  झील  पर  रेकों  के  अनुरक्षण  को  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  कुछ  कार्यों  के  बारे  में

 योजना  तैयार  की  जा  रही  है  |

 SH-4-21I TT  मीटर  रेल  लाइम  का  उत्तरी  टर्मिनल  स्टेशन  होगा |

 दम-दम  wea  के  उपनगरीय  और  मेट्रो  coat  के  बीच  अदला-बदली  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  है

 श्री  राय  प्रधान  :  श्रीमान  जेसा  कि  आप  जानते  कलकत्ता  भारत  के  उत्तरी

 भाग  का  एक  प्रमुख  वाणिज्यिक  केन्द्र  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  यह  पूर्वी  बंगाल  पद्चिमी  बंगाल  में  आता

 है  और  इसलिए  पूर्वी  बंगाल  के  लोग  भी  वहां  आते  रहते  हैं  ।  परन्तु  आसाम  तथा  पूर्वी

 बंगाल  से  कलकत्ता  के  बीच  केवल  तीन  ही  गाड़ियां  चलती  हैं  जिनमें  से  एक  गाड़ी  सियालदह  के

 लिए  होती  है  तथा  दूसरी  हावड़ा  के  लिएं  ।  जब  कभी  भी  हम  अधिक  गाड़ियों  की  मांग  करते  हैं

 तो  मंत्री  द्वारा  यही  उत्तर  दिया  जाता  है  कि  सियालदाह  तथा  हावड़ा  स्टेशनों  पर  यातायात  पहले

 ही  बहुत  भधिक  है  तथा  वहां  are  रेलਂ  गाड़ियां  चलाने  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  ।  इतना

 ही  नहीं  उत्तर  बंगाल  तथा  आसाम  से  भाने  वाले  गाडियों  को  सियालदाह  तथा  हावड़ा  स्टेशनों  पर

 अपेक्षाकृत  कम  महत्व  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 उपरोक्त  परिस्थितियों  के  सदभ  में  मैं  यह  मंत्री  महोदप  से  यहू  जानना  चाहता  हूं  कि
 :
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 ह  अ  <

 क्या  सरकार  सियालदाह  तथा  हावड़ा  wea  के  माइल  नये  सिरे  से  तेयार  करने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  उत्तर  बंगाल  तथा  आसाम  के  यात्रियों  के  लिए  और

 अधिक  गाड़ियों  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाई  जा  सकें  ;

 सियालदाह  में  नया  प्लेटफामं  कब  तक  तैयार  हो  जाएगा  ताकि  उसका  उपयोग  वहां

 आने  वाली  गाड़ियों  के  लिए  किया  जा  सके  ?

 प्रो० ws  दण्डवते  :  जहां  तक  इन  दो स्टेशनों  का
 संबंध

 उनके  बारे  में  मूल  प्रश्न  यह  था

 कि  क्या  हम  दमदम  स्टेशनों  को  एक  अतिरिक्त  ट्मिनल  WIT  बनाने  का  प्रस्ताव  माननीय

 सदस्य  महोदय  का  यह  कहना  बिल्कुल  ठीक  है  कि  जहां  तक  सियालदाह  तथा  हावड़ा  स्टेशनों  का

 संबंध  है  वहां  से  चलने  वाली  तथा  वहां  समाप्त  होने  वाली  गाड़ियों  की  संख्या  दिनप्रतिदिन  बढ़ती

 जा  रही  है  ।  इसके  प्ररिणामस्वरूप  हम  रेलवे  स्टेशनों  के  दोनों  ओर  सांइडिग  तथा  बनाने

 के  लिए  प्रयत्नशील  हैं  तथा  इसके  लिए  स्टेशन  का  माडल  फिर  से  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  दमदम  को  मैट्रो  का  टमिनल  बनाया  जा  रहा  है  और  जब  यह  परा  हो  जायेगा  तो  हमारा

 विचार  परम्पराखुर  को  अतिरिक्त  बनाने  का  है  और  जिसके  परिणामस्वरूप  हावड़ा  तथा

 सियालदाह  स्टेशनों  की  क्षमता  बढ़  जायेगी  और  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  करने  से  समस्या  का

 काफी  हृद  तक  समाधान  हो  जायेगा  ।

 att  WAT  राय  प्रधान  जहां  तक  मेरे  प्रदन  के  भाग  का  संबंध  है  उसके  बारे  में  मुझ

 यही  कहना  है  कि  यद्यपि  मैंने  स्वीकृति  नहीं  at at  तो  भी  saa  में  सशोधन  कर  दिया  गया ॥

 इस  संबंध  में  मैं  आपके  25  1979  के  पत्र  का  उल्लेख  करना  चाहता हूं  मुझे  ऐसा  करते

 हुए
 खेद  हो  रहा  है  |

 मैट्रो  रेलवे  1984  तक  चालू  हो  जायेगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 दमदम  जंक्शन  पर  मैट्रो  रेल  यात्रियों  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  के  यात्रियों  के  अदला-बदली  की  सुविधाएं

 कब  तक  उपलब्ध  करवा  दी  जायेंगी  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  इस  प्रदन  का  उत्तर  पहले  भी  अनेक  बार  दे  चुका  हूं  परन्तु  अब  फिर

 दे  देता हूं  ।

 1984-85  में  इसका  प्रथम  चरण  पूरा  हो  जायेगा  इसके  दूसरे
 चरण  के  लिए  भी  हमें  योजना

 आयोग  द्वारा  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और
 उसके  लिए  केवल  एक  वर्ष  का  समय  अपेक्षित  होगा  तथा

 फिर  दमदम  स्टेशन  मैट्रो  रेलवे  का  टर्मिनल बन  जायेगा  ।  इसके  साथ  ही  मुझे  यह  घोषणा  करते

 हुए
 प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  जहां  तक  सियालदाह  प्लेटफामं  का  संबंघ  है  इसका  कार्य  पूरा

 होने  वाला  है  और  इसके  फलस्वरूप  यातायात  में  काफी  सहायता  मिल  जायेंगी  ।

 _

 कृष्णा  नदी  पर  चार  बाले  एक  पुल  के  लिए  ब्य
 प्रदेश

 का
 प्रस्ताव

 974.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 (ater  प्रदेश  सरकार  ने  विजयावाड़ा  में  कृष्णा  नदी  पर  चार  सायों  बाले  पुल  के  निर्माण

 की  मंजूरी  देने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  :  जी  राज्य

 सरकार  के  सुझाव  की  जांच  करने  के  लिए  आवश्यक  आंकड़  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  हैं  इन  आंकड़ों

 से  यानमार्ग  की  चौड़ाई  निद्चित  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  इसके  निर्माण  में  पूंजी  की  रकम  के  बारे

 में  वित्तीय  कठिनाइयों  और  अन्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  लिया  जाएगा

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  मैं  उन्हें  सुन  नहीं  सका  हूं  |

 (9  ह  a
 जो  कि  आपको  दिया  जा भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  केवल  लिखित  उत्तर  ही  |  हिए  ह  ट

 चुका हैं  |

 श्री  पी०  राजगोपाल  Aas:  परन्तु  उनमें  तो  बहुत  विलम्ब  किया  जा  रहा  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  उसे  कब  तक  कर  दियां  जायेगा  ।

 श्री  चांद  राम  :  सबसे  अन्तिम  प्रस्ताव  हमें  भांध्र  प्रदेश  से  27  1979  को  प्राप्त  gat

 है  प्रस्ताव  विचाराबीन  है  ।  इसकी  अमुमानित  लागत  8  करोड़  रुपये  से  fae  इसलिए

 इसमें  कुछ  समय  का  लगना  warifaa  ही  है  ।

 sito  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  इसमें  किसी  प्रकार  की  कोई  तकनीकी  कठिनाई  नहीं  है

 लिए  आप  इसे  शीघ्र  से  शीघ्र  क्यों  नहीं  करवा  सकते  ?

 श्री  चाँद  राम :  जेसा  कि  मैंने  उत्तर  में  बताया  प्रशन  तो  निर्माण  ara  के  लिए  अपक्षित

 संसाधन  जुटाने  का  है  ।  नये  अतिरिक्त  पुल  के  निर्माण  की  आवश्यकता  को  तो  मैं  स्वीकार  करता

 परन्तु  उसके  लिए  वित्तीय  संसाधन  भी  तो  आपेक्षित  है  ।

 श्री  पी०  बेॉकटासुब्बेया  :  श्रीमान्‌  एक  तटीय  ase  बनाने  के  बारे  में  आंध्र  प्रदेश

 कार  द्वारा  प्रस्ताव  भेजा  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदन  यहां  कहां  से  आ  गया  ?

 श्री  पी०  GHIT  सुब्बेया  :  यह  पुल  भुवनेश्वर  से  विजयवाड़ा  तथा  वहां  से  हैदराबाद  तक

 बनाई  जाने  वाली  प्रस्तावित  सड़क  का  ही  एक  अभिन्न  अंग  होगा  ।  अतः  मैं  मंत्री  से  यह
 जानना  चाहता  हुं  कि  जहां  बहुत  अधिक  भीड़-भाड़  रहती  है  तथा  जिसके  लिए  ये  योजना

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  तेयार  की  गई  यह  पुल  भी  ged  योजना  का  ही  एक  अंग  होगा  या  इस  पुल
 के  बारे  में  अलग  से  योजना  तैयार  की  जायेगी  ?

 श्री  चांद  राम  :  श्रीमान  जी  मूझे  इसके
 f कज िकी  atfrao  दी

 ए  qed  को  आवइय  कता
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 जोवन  at  सम्भावित  झवधि

 #975,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  कल्याण  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  इस  समय  जीवन  की  सम्भावित  अवधि  कितनी

 ag  1950  के  विभिन्‍न  योजना  अवधियों  के  दौरान  जीवन  की  सम्भावित  अवधि  में

 क्या-क्या  परिवतंन  हुए  और

 क्या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  विभिन्‍न  स्वास्थ्य  कायंक्रमों  ate  उन  पर  aq

 क  के  परिणाम  स्वरूप  जीवन  की  सम्भावित  अवधि  में  और  वृद्धि  होगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  रवि  :  जनसंख्या  a  TANT  संबंधी

 विशेषज्ञ  समिति  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  1976-81  के  पांच  वर्षों  में  जन्म  के  समय  जीवन  की

 सम्भावित  अवधि  पुरुषों  के  लिए  52.6  ay  भर  महिलाओं  के  लिए  51.6  ae  आंकी  गई  थी

 भारत  में  जीवन  की  सम्भावित  waft  का  अनुमान  पांच-पांच  ay  के  लिए  लगाया

 जाता  है  न  कि  हर  av  के  लिए  ।  जनगणना  के  अनुसार  जन्म  के  समय  जीवन  की  सम्भावित

 भवधघियों  के  जो  अनुमान  लगाए  गए  थे  बे  इस  प्रकार

 1941-51  1951-61  1961-71

 दशक  का  मध्य

 at  1946  1956  1966

 पुरुष  32.5  41.9  46.4

 महिला  31.7  40.6  44.7

 (7)  जी  नि  |  सरकार  द्वारा  =rorr
 दि  दि  है  ए  गए  ग्रामीण  स्वास्थ्य  चका  संचारी  रोग

 टीका  लगाने  आदि  जंसे  विभिन्‍न  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  जीवन  की  सम्भावित  औसत  अवधि  को  बढ़ाने

 में  सहायक  होंगे  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  विश्व  के  चार  पांच  प्रमुख  मृल्कों
 की  ऐवेरेज  उम्र  के  आंकड़ों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  1972  की  गणना  के  मुताबिक  इसरायल

 की  ऐवेरेज  उम्र  70  से  72  जापान  की  70  से  75  चीन  की  50  वर्ष  श्री  लंका  की  64

 से  66  इटली  को  73  AT,  यू०  के
 ०.

 की  75  at  और  रूस  की  74  वर्ष  है  हम  खुशी  है  कि

 भारत  सरकार  के  आंकड़ों  के  मुताबिक  जहां  1941-51  की  अवघि  में  हमारे  देश  की  ऐवेरेज  उम्र

 32,5  ay  वहां  1961-71  में  वह  बढ़कर  46.4  वर्ष  हो  गई  है  ।  लेकिन  मैं  मंत्रीं  महोदय  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जो  भांकड़  दिये  हैं  वे  किस  आय  वर्ग  के  लोगों  के  आंकड़े  हैं  ।

 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोग  तो  बीस  पच्चीस  at  की  उच्  में  ही  बूढ़े  हो  जाते  हैं

 10
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 और  तीस  साल  के  आते  भाते  मर  जाते  हैं  ।  क्या  दे  सद  लोगों  के  मिले-जुले  आंकड़े  यदि

 तो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  औसत  उम्र  क्या  है  ?  बाल  वर्ष  की  बहुत  चर्चा

 की  जाती  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  बच्चों  at  औसत  उम्र  क्या  है  ।  उम्र

 का  संबंध  गरीबी  से  होता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  गरीबी  को  रेखा  के

 नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  जीवन  की  अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  करने  जा  रही

 या  कर  रही  है  ।

 श्री  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  अग्तिम  हिस्से  को  पहले  लेता  gi  माननीय

 सदस्य  ने  हमारे  देश  की  तुलना  डेवेलप्ड  कंट्रीज  के  साथ  की  है  ।  अगर  हम

 निस्तान  और  ईजप्ट  जैसे  safer  कंट्रीज  के  आंकड़  तो  बंगलादेश  में  जीवन  की
 संभावित

 अवधि  35.8  वर्ष  जबकि  हमारी  51,  52  वर्ष  है  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  भोर  से  जन-स्वास्थ्य  मत्टी-परपज  ages  गांवों  के  गरीब  तबके  के

 लोगों  के  स्वात्थ्य  की  हिफाजत  के  लिए  काम  कर  रहे  हम  लोग  दारिद्रय  की  सीमा-रेखा  के

 नीचे  के  लोगों  के  की  देखभाल  पर  ज्यादा  जोर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान :  अध्यक्ष  मैं  चाहता  था  कि  मंत्री  महोदय  किसी

 ठोस  योजना  के  संबंध  में  बतलाते  कि  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  के  लोगों  के  लिए  क्या  किया  जा

 रहा  है  क्योंकि  जितनी  भी  सुविधाएं  आज  उपलब्च  हैं  चाहे  डाक्टर  की  हों  या  और  कोई  वह

 उन्हीं  केਂ  लिए  हैं  जो  बड़  लोग  लेकिन  खेर

 थ्री  मनीराम  बागड़ी  :  खेर  क्या  मतलब  पहला  वाला  ही  लो  ।  ये  डा०  लोहिया के  दिष्य

 डा०  लोहिया  बतलाते  थे  कि  बच्चों  की  मौत  कम  होने  के  कारण  ऐसा  हुआ

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मेरा  दूसरा  प्रदन  यह  है  कि  जो  लाइफ  इ  इ्योरेंस  में  जीवन

 आयु  रखी  गई  है  वह  1941  से  51.0  के  बीच  में  जो  लाइफ  इक्सपेक्टेंसी  थी  उसके  आधार  पर  रखी

 गई  है  और  उसी  के  आधार  पर  प्रीमियम  तय  किया  गया  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  1941-51

 के  बीच  में  जहाँ  वह  30-35  थी  वहां  अब  वह  बढ़  कर  के  46  हो  गई  है  और  यह  कहते  हैं  कि  प्रति

 व्यक्ति  अब  जोखिम  कम  हो  गया है  तो  अब  जी  प्रीमियम  है  उसमें  अन्तर  पड़ना  तो  मैं

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  स्वस्थ्य  मंत्रालय  ने  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  से  इस  संबंध  में  कोई

 वार्तालाप  किया  है  जो  जीवन-आयु  में  अन्तर  पड़ा  है  उस  को  देखते  हुए  वह  प्रीमियम  जो  निर्धारित

 करते  हैं  उसमें  अन्तर  लावें  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  वित्त  मंत्री  को  सूचित  कर  रहे  वह  कुछ  नहीं  कर  THT!

 श्री  रविराय  :  अध्पक्ष  इस  संबंध  में  कोई  वार्तालाप  फाइनेंस  मिनिस्टर  के  साथ

 नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  बी०  पी०  मण्डल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  की

 तुलना  में  शहरी  क्षेत्रों  में  जीवन  की  सम्भावित  श्तधि  कहीं  अधिक  होती  है  कयोंकि  शहरों  में

 i}
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 काफी  मात्रा में  चिकित्सा  सुविधाए  उपलब्ध  जबकि  ग्रामीण  तथा  सुदर  क्षेत्रों  में  एक  भी

 अस्पताल  नहीं है  ।  कृपया  हमें  इस  बारे  में  आंकड़  दीजिए  कि  ग्रासीण  क्षेत्रों  में  जीवन  की

 वित  अवधि  क्या  हैं  तथा  दाहरों  में  कितनी  है  ।  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  जीवन  की  संभावित  अवधि

 शहरों  को  तुलना  में  ग्रामों  में  बहुत  कम  है  ।  भोर  यदि  हां  तो  सरकार  इस  मामले  में
 सुधार  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ।

 थी  रविराय  :  मैं  श्री  पासवान  द्वारा  पूछ  गए  प्रदन  का  उत्तर  पहले  ही  दे  चुका हूं
 ।  मैंने

 बता  दिया  है  कि  कदम  उठाये  गए  हैं  ।

 weal  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  दशहरी  क्षत्रों  में  जीवन  की  सम्भावित

 अवधि  ग्रामीण  क्षत्रों  की  तुलना  में  अधिक  है  ?

 श्री  रविराय मैंने  बता  दिया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जन  स्वास्थ्य  में  सुधार  के  लिए

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  क्या-क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों

 का  संबंध  है  उनही  जीवन  सम्सावित  अवधि  बढ़ाई  जा  सकती  है  और  इसके  लिए  हमने  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  सामुदायिक  स्वास्थ्य  कार्य  कर्ता  वहुउद्देशीय  कायंकर्ता  प्रशिक्षण  योजना

 तथा  स्वास्थ्य  शिक्षा  योजना  आदि  चलाई  हैं  इसके  अतिरिक्त  मैं  यह  भी  कह  कि  5405

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  को  गई  है  और  अभी  हमें  115  ब्लाकों  की  स्थापना  भी  करनी

 है  हम  5405  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 की

 स्थापना  कर  चुके  हैं  जो  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में

 स्वास्थ्य  की  देख-भाल  करेंगे  ।

 ar श्री  बी०  पी०  मण्डल  :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  श  |  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया

 गण  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  आपको  किसी  के  संरक्षण  की  जरूरत  है  आप

 जानना  चाहते  थे  कि  eat  wath  लोगों  की  जीवन  सम्भावित  अवधि  ग्रामीण  क्षत्र  के  लोगों
 कौ

 तुलना  में  अधिक  है  ।

 श्री  मैंने  कहा  कि  श्री  मंडल  यह  बात  जानते  हैं  ।  यह  भौसत  है  ।

 श्री  विनोद  भाई  बी  सेठ  :  उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  पुरुष  की  तुलना  में  नारी  की

 जीवन  सम्भावित  अवधि  एक  वर्ष  कम  है  ।  क्या  यह  भेदभाव  ईश्वर  का  ही  किया  हुआ  है  या  ऐसा

 किया  गया  है  क्या  आपने  असली  कारण  का  पता  लगाया  है  ?  क्या  आपने  राजनीतिज्ञों  की  जीवन

 अवधि  का  पता  लगाया  है  ?

 श्री  रविराय  :  अध्यक्ष  महोदय  इसकी  जांच  करनी  पढ़ेगी  ।  इसके  लिए  विशेष

 सर्वेक्षण  करना  पड़  गा  |

 डा०  सुशीला  नायर  :  यह  सही  बात  है  कि  लाइफ  एक्सपेक्टंसी  भी  एक  बहुत  ast  क. फक्टर

 इंश्योरेंस  पालिसी  का  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  जब  1962  और  64  के  बीच  लाइफ
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 waaqae ay  मर्दों  की  52  और  स्त्रियों  की  करीब  51  इस  देश  में  हो  गई  थ  ग  ।  अब  46  का  आंकड़ा

 दिवा  गया  है  ।  तो  क्या  लाइफ  एक्सपेक्टेंसी  इन  वर्षों  मैं  कम  हो  गई  है  ate  अगर  कम  हो  गई  है

 तो  उसका  क्या  कारण  है  ?  क्या  इन्फेंट  मार्टोलिटी  बढ़ी  है  या  कोई  और  कारण  यह  मैं  जनना

 चाहती  हू  ।

 श्री  रवि  राय  :  इंफेंट  मार्टोलिटी  के  बारे  में  इतना  ही  कहता  हूं  कि  इंफेन्ट  मार्टेलिटी  कई

 स्टेट्स  में  ज्यादा  है--सुशीला  जी  भी  इस  बात  को  जानती  हैं--और  चूंकि  यह  वर्ष  अन्तर्राष्ट्रीय

 शिशु  वर्ष  है  इसलिए  हम  इस  बात  पर  ज्या  दा  जोर  दें  रह ेहैं  कि  किस  तरह  से  ghee  मा्ेनिटी

 को  कम  किया  जाए  |

 ara  महोदय  :  प्रद्न  संख्या  9761  श्री  आर०  कोलन  थाइवेलु  उपास्थिति  नहीं  प्रदन

 संख्या  977  |

 श्री  बसंत  साठे  :  क्या  आप  इस  बात  को  नहीं  समझ  रहे  हैं  कि  श्रीमती  सुशीला  नायर

 चपचाप  हैं  ?  सम्भावित  जीवन  अवघि  61.0  से  घटकर  41  हो  गई  है  उन्होंने  इसका

 भी  उत्तर  नहीं  दिया  है  और  आप  इस  बारे  में  चूपचाप  हैं  ।

 भागलपुर  और  दिल्‍ली  के  ala  नई  रेल  गाड़ी  चलाना

 *977.  डा०  रामजी  fag:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  यात्रियों  की  बढ़ी  हुई  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 पुर  और  दिल्‍ली  के  बीच  नई  रेल  गाड़ी  चलाने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कम  से  कम  विक्रम  शिला  गाड़ी  को  प्रतिदिन

 चलाने  का  और

 यदि  तो  कब  से  az  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (Sto  मधु  :  और  जी  नहीं  ।

 सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  167/168  विक्रमशिला  ए  aA zr  समें  इस  समय  जिनना

 स्थान  उपलब्ध  उसका  पूरा  उपयोग  भागलपुर  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  इस  गाड़ी  की

 बारम्बारता  बढ़ाने  अथवा  दिल्‍ली  art  भागलपुर  के  बीच  कोई  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 डा०  रामजो  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  हमारे  कार्यकुशल  मंत्री  जी  की  हमारे  SIT  ऐसी

 इमेज  बन  गई  है  कि  जब  भी  भागलपुर  क्षेत्र
 के

 विषय  में  सवाल  पूछा  जाता  है  at  fas  इतना  ही

 कहते  हैं  कि  यह  नहीं  होगा  ए  प्रश्न  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  ar:

 अतिरिक्त  गाड़ियों  की.मांग  की  गई  लेकिन  अतिरिक्त  गाड़ियों  को  चलाने  का
 कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  विद्यमान  को  चलाने  में  सुधार  करने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए
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 जा  रहे  है  और  जब  मैंने  रेग्युलेरिटी  का  समय  gar  तो  उन्होंने  जवाब  दिया  इस  सेक्शन  के  बारे

 y¥—fa  केवल  37  परसेंट  गाड़ियां  समय  पर  आती  हैं  जबकि  दूसरी  जगह  87
 परसेंदू  समय  पर

 गाड़ियां  आती  हैं  ।  मैं  भापसे  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  क्षेत्र  बड़ा  पिछड़ा  हुआ

 आपने  सर्वोदय  एक्सप्रस  चलाई  है  लेकिन  सर्वोदय  अंत्योदय  से  शुरू  होता  है  ।  क्या  में  मन्त्री  जी  से

 जान  सकता  हुं  कि  इस  क्षत्र  में  जहां  कोई  गाड़ी  नहीं  तिनसुखिया  में  केवल  8  सीटें  आपने  दी

 13  अप  Ta qT  से  भी  वह  रही  है  और  विक्रमदिला  को  सप्ताह  केवल  दो  दिन  रखा  है

 तो  हमारी  केवल  इतनी  मांग है  क्या  सप्ताह  में  सातो  दिन  इस  गाड़ी  को  चलाने  का  आइ्वासन  आप

 देंगे  ?  यदि  भाप  यह  आइ्वासन  दे  देंगे  तो  मैं  दूसरा  पुरक  प्रइन  पूछकर  आपको  उत्तर  देने  का

 कष्ट  नहीं  दूंगा  ।

 प्रो ०  मधु  ~ qIvaqdq  :  माननीय  सदस्य  की  शिकायत  यह  है  कि  हर  वक्‍त  जो  सवाल

 पूछत ेहैं
 उसका  वही  जवाब  दिया  जाता  अगर  सवाल  वही  रहता  है  तो  जबाब  भी  वही  रहेगा

 और  इस  समय  भी  वही  जवाब  दे  रहा  हूं  ।

 meat  महोदय  :  गल्ती  मेरी  है  कि  मैंने  अनुमति  दी  है  ।

 Sto  मध  दंडवते  :  मैं  अध्यक्ष  पीठ  पर  छींटा  कसी  नहीं  कर  सकता  |

 मै  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  जानकाशी  की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  कि

 दिल्‍ली  भागलपुर  मार्ग  पर  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  faznfaar  एक्सप्रेस  दिल्‍ली

 मुजफ्फरपुर  माग  पर  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  दिल्‍ली-पटना

 मुकामा  के  रास्ते  पर  चार  गाड़ियां  हैं  और  अन्य  दो  दिनों  में  हावड़ा  न्यू  डेलही  ए  एक्सप्रेस

 पटना  से  होकर  चलती  है  ।  इस  तरह  से  6  दिन  का  इन्तजाम  हैं  ।  साथ  ही  माननीय  सदस्य

 का  ध्यान  इस  जानकारी  की  तरफ  भी  में  दिलाना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  अकूपेंसी  का  सवाल

 भागलपु  र  स्टेशन  के  सिलिसिले  में  167  दिल्‍ली  जाने  वाली  गाड़ी  में  भागलपुर  में

 mata  37  परसेंट  है  ate  168
 में

 22  परसेंट  जब  तक  यह  हालत  है  और  अगर

 उसमें  कोई  गलती  नहीं  हैं  तबतक  कोई  नयी  गाड़ो  शुरू  करने  का  सवाल  नहीं  है  ।  लेकिन  आगे

 चलकर  जसे  कि  आबादी  बढ़ती  वहां  भी  अगर  यात्रियों  की  संख्या  बढ़ेगी  तो  हम  विचार

 डा०  रामजी  सिंह  :  मुझे  संतोष  है  कि  मन्त्री  जी  विचार  करेंगे  ।  लेकिन  उन्होंने  फीगसं

 दी  हैं  वह  उस  लाइन  को  छोड़कर  दी  है  ।  क्यूल-बहरवा  लाइन  जो  मंत्री  जी
 को  भी  जानकारी

 है  कि  15-10-1860  में  यह  लाईन  बनी  थी  ।  उसके  बाद  30  गुना  आबादी  बढ़  गई  है  और  मैं  तो

 आप  से  केवल  एक  छोटी  सी  विनती  कर  रहा  हूं  कि  ae  जो  दो  दिन  इसको  सब  दिनों  के  लिए

 कर  दीजिए  ।  आप  ने  कहा  है  कि  जनसंख्या  तो  हम  सोचेगें  लेकिन  वहां  110  वर्षों  में

 30  गुना  आबादी  बढ़  गई  है  ।

 प्रो  ०
 मघ  दडवते  :  माननीय  सदस्य  को  कुछ  गलतफहमी  हुई  है  ।  मैंने  देश  की  जनसंख्या

 का  जिक्र  नहीं  किया  मैंने  तो  यात्रियों  की  जनसंख्या  का  fam  किया है  और
 जो  आंकड़े  मैंने

 |  ह
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 दिये  वे  जो  टिकट  बेचे  गये  हैं  और  डिब्बों  से  जो  यात्री  आए  उनकी  तादाद
 मैं

 ने  रखी

 मैं  उन  को  यह  आशवासन  देना  चाहता  हूं  कि  यात्रियों  की  संख्या  बढ़ने  पर  हम  इस  पर

 विचार  कर  सकते हैं  लेकिन  अभी  तो  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  को

 छोड़  कर  अधिकांश  राज्यों  की  राजधानियां  दिल्‍ली  से  तेज  सुघार  फास्ट  गाड़ियों  द्वारा  जोड़ी  गई

 जब  दिल्‍ली  को  दुसरे  राज्यों  की  राजधानियों  से  जोड़ा  गया  तो  फिर  पटना  जो  बिहार

 की  राजधानी  रोज  के  लिए  क्यों  नहीं  दिल्‍ली  से  तेज  गाड़ी  द्वारा  जोड़ा  जा

 रहा

 ध्रध्यक्ष  Relea  :  प्रश्न  नहीं  उठता

 श्री  श्रार०  एन०  THA  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इलाहाबाद  की  ओर

 aratqea  करना  चाहता हूं  इलाहाबाद  जंक्शन  एक  बहुत  बड़ा  जंक्शन  है  और  14  एम०  पीज

 वहां  से  आते  हैं  लेकिन  तिनसुखिया  मेल  में  इलाहाबाद  के  लिए  कोई  कोटा  मंत्री जी
 ने  क्यों  नहीं

 दिया  है  ?

 mera  महोदय  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 पत्तनों  पर  श्रम  उत्पादकता

 978.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  ७५१ करेंगे  कि  :

 क्या  पत्तनों  पर  श्रम  उत्पादकता  में  कमी  पत्तनों  पर  भीड़भाड़  का  मुख्य  कारण

 यदि  तो  श्रम  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा
 रही

 और

 गत  10  वर्षों  में  पत्तनों  के  श्रमिकों  की  उत्पादकता  में  सापेक्ष  परिवर्तनों  के  मुकाबले  में

 उनकी  मंजूरी  में  कितनी  सापेक्ष  वृद्धि  हुई  है  ?

 नौवहन
 और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पत्तनों  पर  जमाव  विभिन्न  कारणों  पर  निरभर  है  जसे  घाटों  की  घाटों  पर

 समुद्र  की  माल  को  रखने  उठाने  की  मशीनें  जैसे  फाक  भारी  माल  को  रखने

 उठाने  की  सुविधाए  मोसम,सामान  की  जहाजों  की  पोत  वणिकों  द्वारा

 माल  की  निकासी  ate  श्रम  उत्पादकता  |
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 ———

 कोचीन  — — aregatatt  और  कांडला  पत्त नों  पर  मौजूदा

 उजरत  दर  की  योजनाओं  में  संशोधन  कर  afin  अच्छे  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था  की  गई  g  इस

 बारे  में  कलकत्ता  पत्त न  में  बातचीत  चल  रही  है  इसके  अतिरिक्त  पत्तनों  पर  माल  को  रखने

 उठाने  के  लिए  अधिक  मशीनें  प्राप्त  करने  और  उनके  अनुरक्षण  में  सुधार  लाने  के  लिए  भी  कदम

 उठाए जा  रहे  हैं  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  जैसे  बड़े  बड़े  पत्तनों  पर  पत्तन  और  गोदी  कर्मचारियों

 की  भत्तों  सहित  न्यूनतम  आय  जिसमें  उजरत  दर  योजना  के  अधीन  होने  वाली  आय  और

 योपरिं  भत्ते  से  होने  वाली  आय  शामिल  नहीं  पहली  1979  के  202.00  रु०  प्रतिमास

 से  बढ़कर  पोट  eee  वाले  सभी  बड़े  पत्तनों  पर  पहली  1979  को  476.80  रुपये  प्रतिमास

 हो  गई  ।  इस  अवधि  में  ate  ट्रस्ट  वाले  विभिन्न  बड़े  बड़े  पत्तनों  पर  श्रम  की  उत्पादकता  में  अन्तर

 के  संबंभ  में  आंकड़े  इकट्ठा  किए  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 at  डी०  डी०  देसाई  :  सभा  पटल  पर  जो  विवरण  रखा  गया  वह  बिल्कुल  श्रसंगत  है

 और  जो  प्रश्न  पुछा  गया  उसका  समुचित  उत्तर  नहीं  दिया  गया  उन्होंने  इस  प्रयन  का

 जबाब  नहीं  दिया  है  कि  क्या  पत्तनों  पर  श्रमिकों  की  उत्पादिकता  घट  गई  है  जिसके  फलस्वरूप

 देश  के  महत्वपूर्ण  पत्तनों  पर  भीड़-भाड़  बढ़  गई  है  ।  उन्हें  पता  कि  श्रायात  तथा  निर्यात

 ब्यापार  की  जहाज  प्रतीक्षा  प्रभार  आदि  के  रूप  में  हमें  करोड़ों

 eq  का  घाटा  हो  रहा  मैं  चाहता  हुं  कि  वह  इसका  उत्तर  दें  ।  उसके  बाद  मैं  अपना  अमुपूरक

 प्रश्न  THAT  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उसे  भी  पूछ  लीजिए  ।

 sit  डी०  डी०  देसाई  :  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  प्रमख  पत्तनों  पर  भीड़-भाड़  का  कारण  मुख्यता

 उपकरणों  या  अन्य  बातों  के  कारण  नहीं  है  और  उनका  दावा  है  कि  इन  पत्तनों  को  आधुनिकी

 बनाया  जा  रहा  है  ।  क्या  उत्पादिकता  बढ़ाई  जायेगी  ताकि  हम  प्रतिदिन  10,000  टन  ar  उससे

 अधिक  माल  को  उतार  या  चढ़ा  सकें  ।  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  से  पिछड़  क्यों  रहे  मंत्री  जी  ने

 कहा  है  कि  प्रोत्साहन  के  रूप  में  अतिरिक्त  भुगतान  करने  से  उत्पादिकता  बढ़ेगी  अर्थात  माल

 उतारने-चढ़ाने  का  काम  अधिक  तेजी  से  होगा  ।  क्या  वह  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  सकते  हैं  ?

 श्री  चांदराम  :  गत  10  वर्षों  में  बड़े-बड़े  पत्तनों  पर  श्रम-उत्पादिकता  में  परिवतंन  का  कोई

 विधिपूर्वक  तथा  aah  ढंग  से  अध्ययन  नहीं  हुआ  है  ।  किन्तु  इतना  मैं  अवश्य  कह  सकता  हूं  कि

 कुछ  पत्तनों  पर  श्रम  उत्पादिकता  में  गिरावट  आई  है  ।  मैंने  अपने  उत्तर  में  भीड़भाड़  होने  का

 कारण  बता  दिया है  ।  मैंने  अपने  उत्तर  में  यह  भी  बता  दिया  है  कि  हमने  श्रमिकों  की  मजूरी

 बढ़ाई  है  ।  उत्पादिकता  बढ़ाने  के  लिए  हम  प्रोत्साहन  के  रूप  में  उन्हे  भुगतान  कर  रहे  हैं  किन्तु

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  हैं  कि  मेरी  आम  घारणा  यह  है  कि  श्रम  उत्पादिकता  नहीं  बढ़ी

 माल  ढोने  को  wa  कई  बातों  पर  frat  करता  है  ।  इसके  लिए  आधुनिक  उपकरण  जैसे  कि

 आधुनिक  क्रेनें  आदि  चाहिएं  ।  इस  मामले  में  हम  पिछे  हैं  ।  हाल  ही  में  मंत्रिमंडल  ने  मंत्री-मंडल

 के  कुछ  सदस्यों  की  एक  उप-समिति  बनाई  और  उस  समिति  को  इस  मामले
 का  पता  है  ।  हमने
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 मेहता  समिति  के  कतिपय  सुझावों  को  ध्यान  में  रखा  है  और  यदि  उन  सुझावों  को  कार्यान्वित

 किया  जाये  तो  हमें  आशा  है  कि  हम  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 थ्री  Sto  डी०  देसाई  :  श्रीमान  यह  सवंविदित है
 कि  विश्व  में  अन्य  देशों  की  तुलना  मने

 भारतीय  पत्तनों  पर  जलयानों  को  लाना-ले  जाने की  समस्या  सबसे  विकट  है  ।  हम  fara  में  पत्तन

 कार्यों  के  संचालन  में  सबसे  पीछे ंहैं  अब  माननीय  मंत्रो  जी  कहते  हैं  कि  हमने  श्रमिकों  a

 प्रोत्साहन  दिया  है  ।  किन्तु  उत्पादिकता  में  गिरावट  आई  अन्य  शब्दों  में  वह  तथाकंथित

 प्रोत्साहनों  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  पा  रहे  हैं  ।  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उनके  पास  कोई

 तंत्र  है  जो  प्रोत्साहन  के  रूप  में  उन्हे  जो  पैसा  दिया  जाये  az  ढोए  गए  माल  की  मात्रा  के
 अनुसार

 ऐसा  करने  में  समय  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  क्योंकि  इस  उद्योग  के  लिए  समय  एक

 महत्वपूर्ण  बात  है  ।  एक  बात  तो  यह  और  दूसरी  बात  यह  है  कि  वह  स्वयं  कह  रहे  है  कि

 पत्तनों  को  सुधारा  जा  रहा  है  ।  हमारा  समूचा  भायात-निर्यात  व्वापार  गंभीर  कठिनाई  में  है

 क्‍योंकि  पत्तनों  पर  कुप्रबन्ध  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  वह  श्रम  उत्पादिकता  में  सुधार  करने  के

 लिए  कौन-कौन  से  कारगर  कदम  उठा  रहे  हैं  (sae)  ।  मेरा  मतलब  यह  है  कि  वह

 कौन  से  ठोस  कदम  उठा  रहे  ताकिਂ  वह  यह  सुनिश्चित  कर  सकें  कि  हमारी  पत्तन

 आदि  में  काफी  सुधार  हो  सके  |

 थ्री  चांद  राम  :  श्रीमान  उन्होंने  तीन  ser  उठाये  हैं  ।  एक  प्रदन  उपकरण  के  बारे  में

 जिसकी  जरूरत  हमें  पत्तन  के  लिए  है  ।  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कदम  उठा  रहे  हैं  कि  पत्तनों  में  सभी  aofara  उपकरणों  को  उपलब्ध  किया  ara  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  श्रमिकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  बावजूद  हम  sTy-seqTfeHar  को  नहीं  बढ़ा

 पाये  हैं  ae  निर्णय  केबल  2-3  महीने  पहले  किया  गया  है  और  जसा  कि  उत्तर  में  बताया  गया  है

 कि  1  1969  को  202  रुपए  प्रति  माह  दिए  जाते  थे  जो  fe  अब  बढ़ाकर  476.88  रुपए

 कर  दिया  गया  है  ।  हमारा  लक्ष्य  श्रमिकों  को  अधिकाधिक  लाभ  पहुंचाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  जटिल  प्रदन  है  और  इसके  लिए  अधिक  ब्यौरों  की  जरूरत  हैं  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  अनुपूरक  के  रूप  में  वह  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 थ्री  SM.  देसाई  :  श्रीमान  यह  तो  मैं  मानता  किन्तु  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय
 है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  उन्हें  काफी  जानकारी  दे  दी  है  ।

 श्री  देसाई  :  किस्तु  श्रीमान  मैं  केवल  इस  बात  से  चिंतित  हूं  कि  यह  उपकरण
 '

 के

 कारण  ही  नही ंहै  ।  जब  वह  श्रमिकों  को  प्रोत्साहन  के  लिए  पेसा  दे  रहे  हैं  तो  उसे  उस  पर

 अतिरिक्त  घन  को  देने  का  क्या  औचित्य  है  ?

 श्री  चांद
 राम  :  जब  से

 यह  निणंय  लिया  गया  तबसे  श्रम  उत्पादिकता  में  थोड़ा  सा  सुघार

 और  त्तनों  पर  भीड़भाड़  को  कम  करने  की  यही हुआ  किन्तु  हम  इसे  और  बढ़ाना  चाहते  छु  Mik  4

 एक  मात्र  विधि  है  ।
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 ayaa  विकास  निधि  समित  को  ऋण  के  लिए  आवेदन  पत्र

 980.  श्री  एम०  रामगोपाल  रडडी च्  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 ब्या  केन्द्र  सरकार  ने  ऋण  के  लिए  नौवहन  विकास  निधि  समिति  की  प्राप्त  होने

 ite  आनेदन  पत्रों  को  विभिन्‍न  आधिक  मंत्रालय  तथा  विभागों  के  माध्यम  से  भेजने  की  पहली

 श्रक्रिया  शुरू  कर  दी  और

 यदि
 तो  इसके  FAT  कारण  है  ?

 नौवहन  at  परिवहन  मंत्रालय  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  :  नोवहन

 कंपनियां  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  नौवहन  विकास  निधि  समिति  को  हमेशा  से  सीधे  ही  आवेदन

 पत्र  awa}  आई हैं  इसलिए  इस  प्रथा  को  रोकने  का  प्रदन  ही  नहीं  होता  जिसका  कि  उल्लेख

 में  किया  गया  है  ।

 प्रदन  नहीं  होता

 थ्रो  एम०  रामगोपाल  रेडडी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सीधे  ही  आवेदन  पत्र  भेजने  तथा
 ्
 में aaa  मंत्रालयों  के  माध्यम  से  ऋण  लेने  की  इन  दो  प्रणालियों  तुलनात्मक  रूप  में  कौन  सी

 aaa  लाभदायक  प्रणाली  है  ।  इन  दोनों  में  क्या  अन्तर  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पहले  वाली

 TUAT-TFTT  थी  अधवा  यदि  वह  बेहतर  थी  तो  अब  भी  उसे  ही  क्यों  नहीं  चलाया  जा

 रहा है  ?

 श्री  चांद  एक  नियमित  नौवहन  विकास  समिति  का  गठन  किया  gare  जिसमें  सभी

 मंत्रालयों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  हुआ  है  ।  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  के  सचिव  इस  समिति

 के  चेयरमेन  हैं  ।  वह  सीघे  आवेदन  पत्र  प्राप्त  करते  और  उन्हें  निपटा  देते  हैं  ।  निस्संदेह  इस

 समिति  में  वित्त  मंत्रालय  तथा  विधि  न्याय  और  कम्पनी  e HIT  मंत्रालय  को  भी  प्रतिनिधित्व  प्राप्त

 निण॑य  समिति  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  एप्लीकेशन  देने  के  बाद  पेसा  देने  में  कितना  समय  लगता  है  ?

 जब  देर  से  पैसा  मिलता  है  तो  जो  दिर्पिंग  का  कास  है  वह  घाटे  में  चलने  लग  जाता  है  ।  क्या  आप

 कोई  ऐसी  व्यवस्था  करने  वाले  हैं  ताकि  उनको  Tar  जल्दी  मिल  जाया  करे  ?

 श्री  चांद  राम  :  किसी  एप्लीकेशन  के  मिलने  के  बाद  ज्यादा  देर  नहीं  लगनी  चाहिए

 तीन  महीने  के  करीब  अस  में  फंसला  हो  जाता  है  ।  चँकि  पब्लिक  मनी  इनवाल्व्ड  होता  है  और

 पहले  भी  काफी  पैसा  इन  कम्पनीज  को  पब्लिक  फंड  से  दिया  जा  चुका  है  इस  वास्ते  देखना  पड़ता

 है  कि  आया  और  ज्यादा  पैसा  सरकारी  खजाने  से  दिया  जाये  या  नहीं  ।  लिक्विडिटी  कंद

 फ्लो  रीपेइंग  कैपेसेटी  वगेरह  सब  कुछ  देखना  पड़ता  है  ।  पब्लिक  फंड्ज  को  किस  तरह

 से  दिया  कितने  अरस  के  लिए  दिया  यह  सब  देखना  होता है  az  इसमें  देर  लग

 जाती है
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 ईरान में  भारतीय  नसें

 987.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  कया  स्वास्थ्य  भोर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  ईरान  में  काय  कर  रही  भारतीय  नर्सों  की  कुल  संख्या  कितनी

 (a)  उनमें  से  ऐसी  नर्सों  की  संख्या  कितनी  जो  उस  देश  की  राजनेतिक  स्थिति  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  में  वापस  आने  की  इच्छुक

 ऐसी  भारतीय  नर्सों  की  संख्या  कितनी  है  जो  ga  तक  भारत  वापस  आ  चुकी  और

 ईरान  से  भारतीय  नर्सों  को  वापस  लाने  और  देश  के  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  उन्हें

 रोजगार  उपलब्ध  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कत्याण  मंत्री  रवि  :  (+)  1978  में  तेहरान  में

 हमारे  दूतावास  के  पंजीकरण  रिकार्डों  के  अनुसार  उस  दूतावास  में  239  नस  पंजीकृत  थीं  ।

 1978  में  34  नर्सों  का  एक  और  दल  वहां  पहुंच  गया  था  |

 वर्तमान  स्थिति  के  कारण  अब  तक  चार  भारतीय  नर्सो  ने  भारत और

 वापस  आने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।  हमारे  दूतावास  ने  उनके  नाम  ईरान  के  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के

 पास  उन्हें  छोड़ने  के  लिए  भेज  दिए  हैं  ।  उन्हें  ater  ही  रिलीज  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  के  नौकरियों  के  लिए  विदेशों  में  चले  जाने  के  कारण  देश  में

 नर्सों  की  भारी  कमी  नहीं  हुई  इसलिए  भारतीय  नर्सों  को  वापस  लाने  और  उन्हें  देश  के

 fataea  अस्पतालों  में  खपाने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कदम  उठाने  के  बारे|में  विचार  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ।

 भरी  एस०  एस०  सोमानी  :  भापने  बताया  है  कि  लगभग  273  नसें  ईरान  में  काम  कर  रही

 बे  नस  कितने  वर्षों  से  वहां  काम  कर  रही  हैं  और  जो  स्थिति  ईरान  में  इस  समय  जस  में

 बया  केवल  चार  नर्सो  ने  ही  वापिस  भारत  आने  का  इरादा  प्रकट  किया  है  ?

 श्री  रवि  राध  :  1977  में  193  और  1978  में  887  और  इस  प्रकार  से  कुल  1080  ae  ईराम

 में  अभी  हैं  ।

 जहां  तक  दूसरे  प्रदन  का  सम्बन्ध  हैं  हो  सकता  है  उनको  वहां  ज्यादा  मिलती  हों

 इस  बास्ते  वे  आना  न  चाहती  हों  ।  यह  जाहिर  बात  है

 शी  एस०  एस०  सोमानी  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  273  wat  को  किया  गया

 मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  किस  किस  प्रदेश  की  कितनी  कितनी  नस  हैं  और  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  गरीबी  के  कारण  बंक्वडनेस  के  कारण  उनको  ईरान  ले  जाया  गया  है  ?

 थी  रबि  राज्यवार  नसों  की  संख्या  जानने  के  लिए  मुझे  नोटिस  चाहिए  ।
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 eT  महोदय
 :  ह. (1, ह  संख्या  988  अनुपस्थित  श्री  वी०  के

 ०
 चन्द्रप्पन  खड़े  हुए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मझे  क्रम  से  चलना है  ।

 कोचोन  एलेप्पी  लाइन  का  विस्तार

 *984,  श्री  सो०  के०  न्द्रप्पन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 +)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  कोचीन  एलेप्पी  रेल  लाइन  का

 जिसके  निर्माण  काय  का  हाल  ही  मैं  उद्घाटन  हुआ  पूरी  होने  के  बाद  अथ  व्यवस्था  तथा

 यातातात  के  लिए  पूरी  तरह  तभी  उपयोग  किया  जा  सकता  है  जब  इस  लाइन  की  एलेप्पी  से

 कायम  गुलाम  तक  आगे  आये  और  इसे  मुख्य  त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम  लाइन  से  मिलाया

 जाये  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  भौर  क्या  सरकार

 एलेप्पी  लाइन  का  वर्तमान  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  से  पहले  इस  मामले  में  निर्णय  करेंगी

 क्या  एलेप्पी  से  कायम  गुलाम  तक  रेल  लाइन  बढ़ाने  के  बारे  में  अब  तक  कोई

 suagiaar  तथा  तकनीकी  आ्थिक-सर्वेक्षण  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 है  ;  और

 एलेप्पी  लाइन  का  निर्माण  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 =_

 वास्तविक  निर्माण

 कीं
 आरम्भ  करने  के  लिए  क्या  का्यंवाही  पहले  ही  की  जा

 चुकी
 हैं

 रल  मंत्री  मधु  :  से  एक  fara  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 गया है  ।

 विवरण

 fd
 )  एणांकुलम  और  अलिप्पी  के  बीच  जिस  वर्तमान  लाइन  की  स्वीकृति  दी  गयी

 है  वह

 पने  भाप  मैं  एक  अधथंक्षम  परियोजना  है  और  यह  अलेप्पी  और  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  तथा

 उसके  मागां/में  पड़ने  वाले  पिछड़े  क्षेत्रों  की  आवश्तकताओं  को  पूरा  करेगी  ।

 रेलवे  ने  पहले  से  ही  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है  कि  जब  wMnigaa-[reateayTA

 मागें  संतृप्त  स्थिति  की  पहुंच  तब  यातायात  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के लिए

 एर्णाकुलम-भलेप्पी  लाइन  को  एक  वेकल्पिक  मार्ग  के  रूप  में  कायमकुलम  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 जी.नहीं  star  ऊपर  कहा  गया  इस  काम  को  उचित  समय  पर  शुरू  किया

 जयेगा

 अन्तिम  मार्ग  निर्धारण  सेवेक्षण  तथा  निर्माण  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रारम्भ  किया

 जायगा  |  लाइन  के  जिस  पर  लगभग  7  करोड़  रुपये  लागत  आने  का
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 अनुमान
 चालू  वर्ष  में  एक  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  ट  ।  यदि  धन  उपलब्ध  हआ  तो

 3-4  ag  में  इस  लाइन  के  परे  हो  जाने  को  आशा  की  जाती  है  ।

 शी  ato  के०  चन्द्रप्पन
 :

 श्री  मान  विवरण  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कायाकुलम

 तक  रेल  लाइन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराघीन  नहीं  है  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  ag  बहत्तर  नहीं  है  कि  हम  काफी  समय  पहले  निर्णय  ले  लें  ताकि  लाइनों

 निर्माण  के  पदचात  हम  इन  लाइनों  को  जोड़  सकें  ।  क्योंकि  आपने  ही  कहा  कि  यह  लाइन

 विकल्प  के  रूप  में  काम  करेगी  और  इससे  उस  क्षत्र  में  रेल  के  विकास  में  सहायता  मिलेगी  |

 आपने  यह  भी  कहा  है  कि  कोचीन-भलेपी रल  लाइन  का  निमणि  चार  या  पांच  वर्षों  में  पूरा
 हो

 सकेगा  ।

 प्रो०  सथ  दंडघते  :  विस्तार  के  बारे  में  मैंने  अपने  उत्तर  में  वचन  नहीं  दिया है  ।  यदि

 आप  ठीक  से  देखेंगे  तो  पता  चलेगा  कि  मैंने  इसके  विस्तार  के  पक्ष  में  अपना  विचार  व्यक्त  fear

 है  ।  वह  केवल  यह  चाहते  कि  हम  भग्रिम  रूप  से  इसके  लिए  धन  की  व्यवस्था  करें  ।  जब  तक  हम

 इसके  लिए  अग्िम  रूप  से  वित्तीय  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तब  तक  हम  अग्रिम  रूप  से  इसके  faeare

 की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  इसीलिए  मैंने  ठोस  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 श्री
 ato  Ro  चन्द्रप्पन

 :
 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि

 मैं  लाइनों के  विस्तार  के  पक्ष में  हूं  ।
 एमैं  दूसरा  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।  मुझे  भाशा  है  कि  ag  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :
 भाज  ऐसा  अवसर  है  जबकि  मैं  प्रत्येक  सदस्य  को  प्रश्न  पुछने  का  मौका

 दे  सकता हूं  ।

 पान

 प्रदना  के  लिखित  उत्तर

 भारतीय  नौव हन

 970  st  जनाद न  पुजारी  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  भारतीय  नौवहन  का  विकास  उपयुवत  स्तर  का  नहीं  है

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  भारतीय  जहाजों  से  देश  का  केवल  28  प्रतिशत  व्यापार

 किया  जाता  भीर

 यदि  तो  भारतीय  नौवहन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है

 नोवहन  शोर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  (®)  जी  नहीं  ।  कुल  भारतीय  नौवहन

 जो  स्वतन्त्रता  से  पं  92  लाख  जी  आर  टी  1  1979  को  बढ़कर  55,58

 लाख  जी  भार  टी  हो  गया  ।

 al-
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 राना

 और  (7)  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  1977-78  में  भारती य  जहाजों

 ने  राष्ट्रीय  व्यापार  माल  के  38.76  प्रतिशत  की  ढुलाई  की  ।  परन्तु  भारतीय  जहाजों  में  अधिकाधिक

 राष्ट्रीय  माल  ले  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  इस  बात  पर  समय  समय  पर  जोर

 दिया  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  सके  सरकारी  अथवा  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  माल  की  ढुलाई

 भारतीय  जहाजों  के  जरिए  की  जाए  ।  विभिन्‍न  माध्यमों  और  फोरमों  से  भर्धात च्  अखिल  भारतीय

 पोत  afore  परिषद  और  इसके  क्षेत्रीय  संघों  के  जरिये  सरकार  प्राइवेट  भारतीय  पोत-वणिकों  से

 अनुरोध  और  atte  करती  है  कि  वे  भारतीय  जहाजों  का  ही  इस्तेमाल  करें  ।

 निर्माण  एककों  का  ध्राधुनिकोकरण

 *o7l,  शो  दुर्गा  चन्द  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  मंत्रालय  का  उसके  नियंत्रणाधीन  निर्माण  एककों  के  आधुनिकीकरण  का

 कार्षक्रम  देशी  उपकरणों  की  aTeat  आयातित  उपकरणों  पर  अधिक  आधारित  है  ;

 यदि  तो  इस  कायंक्रम  में  देशी  उपकरणों  की  तुलना  में  आयातित  उपकरण  कितने

 होगे  तथा  उसकी  कीमत  कितनी  है  ;

 अधिक  आयात  पर  आधारित  कार्यक्रम  बनाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 देशी  उपकरणों  की  उपलब्धता  के  हित  में  कम  उपकरण  आयात  करनें  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  जी  सही ं।

 से  प्रत  नहीं  उठता  ।

 भौरंगाबाद  मनमाड़  मोटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 *972.  श्री  Go  तुलसीराम  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औरंगाबाद  मनमाड़  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  विकसित

 किया  जा  रहा  है  ओर  इसके  लिए  80  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  गई

 पदि  तो  क्या  इस  परियोजना  पर  ह. काय  आरम्भ  हो  गया

 पुरानी  लाइन  हटाने  और  नई  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  करने  में  कितनी  व्यय

 और

 इतना  अधिक  व्यय  करके  इस  लाइन  को  बदलना  आवइयक  क्यों  समझा  गया  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  ओरंगाबाद  मचमाइ  खंड  की  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 के  लिए  मनमाड  परभनो/पुरली  बेजनाथ  परियोजना  के  आमान  परिवतंत  के  प्रथम  के  रूप
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 में  लिया  ar  रहा  है  इस  सम्पूर्ण  परियोजना  पर  लगभग  31  करोड़  रुपये  खचं  करने  का  अनुमोदन

 दिया  गया
 है

 जी

 wr  धपता
 मनमाड  ax  औरंगाबाद के

 ary  ofraad a4  क क क  Wadd  Weta  1
 ह  ज  6  करोड़  र०  खच

 होने  कोरस संभावना है
 ।

 इस  लाइन  के  आमान  परिवतंन  को  महाराष्ट्र  राज्य  के  मराठवाड़ा  जसे  पिछड़ें  क्षत्र

 में  रेल  सेवा  की  आवद्यकता  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  ताकि  महाराष्ट्र  के  य  भागों  को

 देश  के  दोष  भागों  के  साथ  सीधी  बड़ी  लाइन  द्वारा  जोड़ा  जा  सके  ।

 तमिलनाड  में  सड़कों  को  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रधिक  धनरादि  का  श्ावंटन

 976  थी  धार  ०  कोलनथधाइवेल  :  क्या  नौवहन  घौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  तमिलनाडु  में  सड़कों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  लिए  धनरादि

 के  आवंटन  में  वुद्धि  करने  के  तमिलनाड  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  केवल  30  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दी  है

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  धनराशि  के  aaeq a में  क  करने का  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  भौर  जी  नही ं।

 प्रइन  नहीं  होता  ।

 रल  कमंचा  Feat  द्वारा  1-4-79  से  धीमी  गति  से  a  at  fi ग्य  नयमानुसार  काम  करने  का  झान्दोलन

 *979  at  एम०  वी  चन्द्रशेखर  मति

 श्री  Yo  झार०  बद्रीनारायण

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  रेल  कमंचारियों  ने  बोनस  तथा  अन्य  सुविधाओं  की  अपनी  मांगों  पर  जोर  देने

 के  लिए  1  अप्रैल  से  घीमी  गति  से  तथा  नियमानुसार  काम  करने  का  aTearay  शुरू  करने  का

 fata  किया  है

 यदि  तों  क्या  उक्  णंय  से  रेलगाड़ियों  के  चलने  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  और

 रेलवे  को  भी  भारी  हानि  हुई  है
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 क्या  इसके  कारण  वगनों  के  आवागमन  तथा  उनकी  उपलब्धता  में  भी  विलम्ब  हुआ

 भौर

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रादेशिक  सेना  की  सेवाओं  का

 उपयोग  करने  का  निर्णय  किया  है

 रल  मंत्री  {ato
 हनन  aq

 ध  : वि  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया है

 विवरण

 मांगे  पूरी  कराने  के  लिए  किसी  भी  क्षत्रीय  रेलवे  पर  धीरे  काम  करोਂ  या

 जत  MEAIN
 बड़े

 पेमाने  पर काम  करोਂ  भा्दोलन  अथवा  काम  बिल्कुल  बन्द  कर  देना  नियोजि

 अभी  दुरू  नहीं  हुआ  है  ।

 2,  इंटक  से  सम्बद्ध  नेदानल  फेडरेशन  आफ  इंडियन  रेलवेमेन  को  कार्यका  रिणी  समिति  ने

 अपनी  25  1979  की  बेठक  में  एक  प्रस्ताव  पास  किया  है  जिसमें  उससे  सम्बद्ध  सभी  यूनिटों

 को  यह  निर्देश  दिया  गया  है  कि  वे  बोतस  तथा  अन्य  मांगों  के  seq  पर  31  1979  की  मध्य

 रात्रि  से  पव॑  हड़ताल  का  नोटिस  अपने-अपने  क्षत्रीय  रेल  प्रश्यासनों  को  दें  ।  fag  नेशनल

 फेडरेशन  आफ  इंडियन  रेलवेमेन  ने  हाल  में  26-4-79  को  एक  प्रस्ताव  पास  किया  है  जिसके  द्वारा

 उन्होंने  अपना  हड़ताल  का  कार्यक्रम  स्थगित  कर  दिया  है  |

 3.  आल  इंडिया  TaaqAT  फेंडरेशन  ने  हड़ताल  के  लिए  अभी  मतदान  नहीं  कराया  है

 जोकि  किसी  यूनियन  या  फेडरेशन  द्वारा  यह  frig  करने  के  लिए  कि  हड़ताल  का  नोटिस  दिया

 जाय  या  एक  प्रारम्भिक  दात  है  ।

 1974  की 4.  भाल  इंडिया  रेलवेमेन्स  फेडरेशन  ने  अपनी  प्रमख  मांगों  के  रूप  में  मई

 हड़ताल  के  समय  6  सूत्री  चाटर  प्र €तुत  किया  था  ।  उस  wee  में  एक  मांग  बोनस  के  लिए  थी  ।

 इस  महासंघ  ने  1979  में  एक  प्रस्ताव  पास  किया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  यदि

 उनकी  मांगें  नहीं  मानी
 गयीं  तो  8  1979  से  काम  ay  के  रूप  में  सीधी

 कारवाई  की  जायेगी  ।  fag  अभी  तक  कोई  मौपचारिक  नोटिस  नहीं  मिला  है  ।  महासंघ  को

 काय
 '

 आन्दोलन  न  करने  के  लिए  अनौपचारिक  रूप  से  बातचीत  की  जा  रही

 5.  सरकार  यह  भआइवासन  देना  च।हती  है  कि  बातचीत  के  द्वार  हमेशा  खुले  हैं  तथा  विभिन्‍न

 महों  को  बातचीत  के  द्वारा  निपटाने  के  लिए  कोई  कंसर  नहीं  रखी  जायेगी  ।

 6.  कमंचारियों  के  एक  वग  पव  रेलवे  पर  धीरे  काम  करो  तथा  नियमानसार

 काम  करो  आन्दोलन  चलाया  गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  19-3-79  11/12-4-79  तक

 गाड़ी  परिचालन  पर  आंकिक  रूप  से  दुष्प्रभाव  पड़ा  था  ।  उत्तर  तथा  पूर्वोत्तर  रेलों  पर  भी

 ag  भांदोलन  शुरू  fear  गया  fez  यह  कुड  खंडों  तक  ही  सीमित : थ।  तथा  उसका  गांडी
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 परिचालन  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ा  तथा  इन  आंदोलनों  के  कारण  गाड़ी  परिचालन  में

 अब  कोई  बड़ी  गड़बड़ी  नहीं  है  ।

 तात्कालिक  प्रबन्ध  के  रूप  में  रेलों  की  प्रादेशिक  सेना  की  कुछ  युनिटों  की  तेयार  रहने

 के  लिए  कहा  गया  है  जिनका  उपयोग  अचानक  कोई  हड़ताल  होने  अथवा  माल  fecal  ar  अन्य

 संचलनों  में  बाघा  उत्पन्न  कर  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यबस्था  पर  विपरीत  प्रभाव  डालने  वाली  अव्यवस्था

 पैदा  करने  पर  किया  जायेंगा  ।

 aaa  परियोजना  के  लिए  रलवे  लाइन  को  बदलना

 *081.  श्री  एफ०  पो०  गायकवाड़  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ध

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नमंदा  परियोजनां  पर  काय आ  रम्भ

 होने  के  परिणामस्वरूप  नवगांव  स्थित  ata  स्थल  जो  छोटा  उदयपुर-प्रतापनगर  और  छुछापुर

 तनाखला  छोटी  लाइन  के  टर्मिनल  तनाखला  से  केवल  10  किलोमीटर  दूर  तेजी  से  निर्माण

 सामग्री  ले  जाने  की  आवश्यकता  होगी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  पर  छोटा  उदयपुर-प्रताप  नगर  और

 तनाखला  के  बीच  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  इस  समय  दुष्टि  से  सक्षम  नहीं

 है  लेकिन  नर्मदा  परियोजना  के  पूरा  होने  के  बाद  यह  उपयोगी  सिद्ध  होगी  और  इसके

 स्वरूप  इस  आदिवासी  क्षेत्र  का  औद्योगिक  विकास  होगा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकार  ने  भी  उपयु क्त  लाइन  बदलने  सम्बन्धी  परियोजना

 की  मांग  का  समधन  किया है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  ०
 wy  :  से  जी  नवगाम  बांघ  के  निर्माण  के  संबंध

 में  हुए  अन्तिम  निणय  को  देखते  हाल  ही  में  गुजरात  राज्य  सरकार
 ने

 भी  विश्वमित्री-छोटा

 उदयपुर-टंखाला  और  अंकलेश्वर-राजपिपला  छोटी  लाइनों  का  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का
 अनुरोध

 किया है  ।

 a  ककना  जे
 इन  छोटी  लाइनों  के  सर्वेक्षण  का  प्रस्ताव  वि  asate  छ  |

 मध्य  प्रदेश  श्नौर  राजस्थान  में  नई  रेल  लाइनें

 *982.  श्री  पी०  एस०  रामलिगस  :

 थ्री  सी०  वेणुगोपाल
 :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  सीमेंट  उद्योग  के  विकास  के  लिए  मध्य  प्रदेश  az  राजस्थान  में

 नई  रेल  लाइनें  बिछाते  का  कोई  प्रत्ताव  है  ;  और
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 feet  = यदि  et,  at  परियोजना  पर  NUT  त  आयेगी  भर  क्या  अब  तक  आदिष्ट

 समग्र  प्राथमिकताओं  में  यह  भी  शामिल है  ?

 रेल  मंत्री  सध  :  बंदी  के  रास्ते  कोटा  से  चित्तौड़गढ़  तक

 163  कि
 ०  बड़े  आमान  की  एक  नयी  रेलवे  लाइन  का  जो  सीमेंट  फैक्टरियों

 द्वारा  उत्पन्न  यातायात  की  ढुलाई  के  लिए  उपयोगी  1979-80  के  बजट  में  अनुमोदित  कर

 दिया  गया  है  और  इस  लाइन  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 मोटे  तौर  पर  लगाये  गये  अनुमान  के  आधार  पर  प्रस्तावित  लाइन  पर  30  करोड़

 रुपये  की  लागत  आयेगी  ।  प्रस्तावित  लाइन  को  निर्माण  कायंक्रम  में  शामिल  करने  के  प्रइन  पर

 थोजना  आयोग  के  साथ  परामर्श  करके  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  की  जांच

 करने  के  बाद  विचार  किया  जायेगा  ।

 व्यापार  प्रशिक्षुश्नों  को  रोजगार

 *983.  थी  ए०  सुरुगेसन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिन्होंने  अपना  पाठ्यक्रम  पुरा  कर  लिया  है  भौर  जिन्हें  श्रभी  तक  रोजगार

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  ऐसे  व्यापार  प्रशिक्षुओं  को  रोजगार  देने  का  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ;

 और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  उस  पर  कोई  कार्यवाही  की

 गयी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fra  :  ate  प्रशिक्ष  अधिनियम

 1961  के  रेलों  द्वारा  प्रशिक्षओं  को  प्रशिक्षण  देना  होता  है  लेकिन  उन्हें  नियोजन  देना

 रेलों  के  लिए  आबद्धकर  नहीं  है  हाल  ही  में  श्रमिक  संगठनों  से  परामर्श  करके  यह  विनिश्चय

 feat  गया  है  कि  कुद्दाल  कामगरों  की  25  प्रतिशत  रिक्तियां  उन  प्रशिक्षुओं  से  भरी  जायेंगी

 जिन्होंने  अपना  पाद्यक्रम  पूरा  कर  लिया  है  |  रेल  कारखानों  में  खलासियों  की  50  प्रतिशत

 रिक्तियां  भरने  के  लिए  बाहरी  व्यक्तियों  के  साथ-साथ  उनके  सम्बन्ध  में  भी  विचार  किया

 जाता  है  ।

 बेगनों  का  बुक  किया  जाना

 #985,  थी  अन्नतराम  जायसवाल  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय
 को  अप्रैल  के  दूसरे  सप्ताह  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त

 है  जिसमें  यह

 कहा  गया  है  कि  लखनऊ  और  वाराणसी  के  लिए  वेगन  बुक  किये  जाने  की  सुविधा  हावड़ा

 पर  उपलब्ध
 हैं

 फैजाबाद  के  लिए  उक्त  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ;

 यदि  वो  उक्त  भेदभाव  के  क्या  काश्ण हैं  ;
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 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चमड़े  की  चप्पल  और  जूता  बनाने  का

 उद्योग  फंजाबाद का  बड़ा  कुटीर  उद्योग  है  और  इससे  हजारों  लोगों  को  जिविका  मिलती है
 ।

 सरकार  फैजाबाद  के  लिए  हावड़ा  tana  बुक  कराने  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  शीघ्र

 आदेश  जारी  करेगी  जसा  लखनऊ  और  वाराणसी  के  ममले  में  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रल  सत्री  सधु  :  जी  हां  ।

 से  :  हावड़ा  से  फंजाबाद  के  लिए  लदान  में  कोई  भेदभाव  नहीं  रखा  जाता  ।

 पूर्व  रेलवे  के  fratfar  शेड  में  काफी  सामान  जमा  हो  जाने  के  हावड़ा  से  फंजाबाद

 और  अन्य  स्टेशनों  के  लिए  चमड़े  तथा  अन्य  माल  के  लंदान  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  पड़ा

 माल  की  बुकिंग  पर  यह  प्रतिबन्ध  मुगलसराय-लखनऊ  खंड  के  सभी  स्टेशनों  और  वाराणसी  तथा

 इलाहाबाद  को  छोड़कर  मुगलसराय-कानपुर  के  सभी  के  लिए  लागू  था  ।  उक्त  दोनों

 स्टेशनों
 को  इसलिए  छोड़  दिया  गया  था  क्योंकि  हावड़ा  से  इन  दोनों  eearat  के  लिए  काफी  मात्रा

 में  ‘qeHv  यातायात  होता है  जिसके  लिए  माग  में  रिपेकिंग  की  बिल्कुल  कोई  आवश्यकता

 नहीं  होती  ae  प्रतिबन्ध  ata  उठा  लिया  गया  है  और  चमड़े  के  माल  एवं  अन्य  सामान्य  माल  की

 बुकिंग  अब  खोल  दी  गयी  है  ।

 प्राथमिक  केन्द्र  सें  बाल  रोग  विशेषज्ञ

 श्री
 बालासाहिब

 fae  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  ध्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने के  लिये  प्रत्येक  प्राथमिक  केन्द्र  में  एक  अहूँता

 प्राप्त  बाल  रोग  विशेषज्ञ  को  नियुक्त  करने  का  कोई  कार्यक्रम  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 यह  सच  है  कि  अपर्याप्त  मशीनरी  और  बालकों  के  स्वास्थ्य  का  ध्यान  रखने  की

 अपर्याप्त  व्यवस्था  के  कारण  लोग  परिवार  नियोजन  के  उपाय  करने  में  संकोच  करते  हैं  ;  भर क

 परिवार  नियोजन  केन्द्रों  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे
 हैं

 ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  से  अपेक्षित  सूचना  का

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  चिकित्सी  अधिकारियों  को  उनकी  कार्य  कुशलता  जौर  ज्ञान

 बढ़ाने
 के  लिये  aaa  बाल  स्त्राह्थ्य

 सेवायें  बढ़िया
 ढंग

 से
 (alr  कर  सकें  इसकेलिए  उन्हैं  चुने
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 हुएं  मुंडयालय
 अस्पतालों  में  भाठ-आठ  सप्ताहों  का  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  देखरेख  और  परिवार

 नियोजन  का
 विस्तृत  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  इसके  अलावा  जिला  मुख्यालय  दहर  में  बच्चों  को

 वशिष्ट  सेबी  में  प्रदान  करने
 के  लिए  340  जिला  मुख्यालय  अस्पतालों  में  बाल  चिकित्सा  यूनिट

 खोल  दिये  गये  हैं  ।  ये  अस्पताल  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  लिए  रेफरल  केन्द्रों  का  काम  भी  देंग े।

 इस  बात  कों  दृष्टिगत  करते  हुए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  बाल  विशेषज्ञों  को  नियुक्त  करना

 आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  है  ।

 लोगों  को  यथासम्भव  सर्वोत्तम  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  साथ-साथ  बाल  चिकित्सा  सेवाएं

 प्रदान  करने  के  लिए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  अन्य  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  में  काफी  स्टाफ

 faqs  किया  गया
 है  TaT  उन्हें  उपकरों  से  भी  लेस  किया  गया  है  ।  यह  सच  नहीं  है

 कि  लोग  अपर्याप्त  मशीत री  और  सेवा  सुविधाभों  के  कारण  परिवार  नियोजन  को  अपनाने  में

 संकोच  करते  हैं  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  अन्य  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  में  काम  कर  रहे  सभी

 कमंचारियों  को  ये  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं  कि  बे  लोगों  का  आवश्यक  मागंदर्शन  करने  तथा  परिवार

 कल्याण  सेवाओं  को  मांग  करने  वालों  को  आवश्यक  सेवायें  प्रदान  करने  में  कोई  कसर  न  रखें  |

 ag  सुनिश्चित  जा  रहा  है  कि  नसबंदी  आपरेशनों  faq Ow  पहनाने  के  प्रचलित  aa

 निरोधकों  आदि  को  सप्लाई  करने  और  बच्चों  / गर्भवती  महिलाओं  तथा  दूध  पिलाने  वाली  माताओं

 का  रोग  से  प्रतिरक्षण  करने  के  लिए  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  में  बेक्सीनों  ate  दवाइयों  की  सारी

 सुविधायें
 मिलती  सारा  फील्ड  स्टाफ  अपना  काम  यथावत  करता  इसके  लिए  वित्तीय

 कर्ठिनाइयों  को  qa  हुए  सहायक  ad  fasars at  स्वास्थ्य  परिचारिकाओं  और  चिकित्सा

 अधिकारियों  के  frat  पदों  को  भरने  पर  जो  प्रतिबंध  लगाया  गया  था  उसे  हटा  दिया  गया

 पुर्वात्तर  च् रेलवे  में  anal  की  समय-समय  पर  मरम्मत

 O88.  श्री  ईश्वर  चोधरी  :  बया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  anal  की  सावधिक  मरम्मत  का  क  काफी  लम्बे  समय  से

 नहीं  feat  गया  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मरम्मत के  अभाव  में  वेगन  पटरी  से  उत्तर  जाते हैं  ;

 और

 =p  pre
 यदि  तो  इत के

 लिए  उप  उपान  नाज स ं+ Al  क  करने  का  विचार है  ?

 ले  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 wz कोक  निर्माता  श्रमिकों  के  लिए  a

 9401.  था  ए  Ro  कया  सवदाप  कार्य  तथा  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 :  क्या  कोक  निर्माता  श्रमिक  कोयला  मंजूरी  ate  की  सिफारिशों  के  अधीन  भाते  हैं

 भर  यदि  तो  उनके  लिए  अन्य  क्या  मजूर  स्वीकार  की  गई

 क्या  घनबाद  स्थित  प्राइवेट  स्वामित्व  वाली  बी  area  हाड  कोक  मंन्युफेक्च रिंग  एककों

 के  श्रमिकों  की  बहुत  ही  कम  मजूरी  दी  जाती  है  और  बिना  किसी  नियम  सुरक्षा  भर  बचाव  के

 उन्हें  y? ATE  की  तरह  काम  करना  पड़ता  और

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  का  जांच  कराने  का  बिचार  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  :  कोयला  मजदूरी  are  की

 feat  कोयला  खनन  उद्योग  में  ऐसे  सभी  कमंचारियों  पर  लागू  जो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 1947  में  परिभाषित  श्रमिक  हैं  ।  इनमें  खनिक  और  ara  सरदार  शामिल  हैं  ।  बाइं-प्रोडेक्ट  कोक

 प्लॉट  बी  हाइव  और  कटी  कोक  औवन्स/भट्ट  तथा  सोफ्ट  कीक  के  उत्पादन  से  संबंघित  उपक्रमों

 और  विभागों  में  नियोजित  श्रमिक  भी  कोयला  मजदूरी  ale  की  सिफारिशों  के  अन्तर्गत  भाते हैं  ।

 :  हार्ड  कोक  ओवन  प्लांट  में  मजदूरी  दर  अकुशल  श्रमिकों  के  लिए  प्रतिदिन  3,00

 रुपये  से  8.00  रुपये  के  अर्ध-कुशल  श्रमिकों  के  लिए  प्रतिदिन  6.00  रुपये  से  8,00  रुपये  के

 बीच  तथा  कुशल  श्रमिकों  के  लिए  प्रतिदिन  10  रुपये  तथा  इससे  अधिक  है  ।

 सरकार  के  ध्यान  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  लाई  गई  जिससे  पता  चले  कि  इन  श्रमिकों  को

 बंघित  श्रमिक  के  रूप  में  रखा  है  या  कि  वे  कार्य  दशाएं  जोखिम  वाली  जिनमें  वे  कायें
 कर  रहे

 :  नहीं  ।

 आसाम  में  मिट्टी  के  तेल  को  कमी

 9402,  sit  mara  हुसेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  आसाम  के  पुर्ति  मंत्री  न ेआसाम  विधान  सभा  में  हाल

 में  यह  आरोप  लगाया  है  कि  आसाम  में  मिट्टी  के  तेल  की  वतंमात  कमी  का  कारण  रेलवे  द्वारा

 aval  को  कम  संख्या  में  चलाया  जाना

 यदि  at,  तो  क्या  आसाम  सरकार  ने  रेलवे  से  कभी  कहा  है  कि  पर्याप्त  WSAT  में  ्. वगन

 दिए  जायें
 और  उनके  आवागमन  को  सुनिश्चित  fear  जाय  तथा  या  विगत  काल  में  वैगनों  को

 पर्याप्त  संख्या  में  चलाया  जाता  रहा  और

 यदि  वौगनों  को  पर्याप्त  संख्या  में  चलाया  जाना  बन्द  कर  दिया  गया
 है

 तो  उसके

 कारणों  का  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  राज्य  सरकार  ने  अतिरिकत  ana  मांगे  हैं  तो  उस  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गईं  है/करने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हों  ।
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 यद्यपि  असम  सरकार  की  ओर  से  कोई  अचुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  फिर  भी  मिट्टी

 के  तेल  के  संचलन  के  लिए  तेल  उद्योग  द्वारा  की  गयी  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  की  मांग  को  पुरी

 तरह  पुरा  कर  दिया  गया  है  ।  अप्रैल  में  facet  के  तेल  के  स्टाक  में  सुधार  हुआ  है  और

 इस  मांग  के  मुकाबले  में  माल  डिब्बा  सं  भर  णकर्ताओं  ने  भी  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  बढ़ा  दी  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 अचानक को  गई  हड़तालों  को  संख्या

 ¥4U5. 9403  श्री  aad  साठ :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करर  कि

 1977-78  और  1978-79  में  31  art  1979  तक  दी  गई  सूचना  के  अनुसार

 अचानक  की  गई  हड़तालों  की  जोनवार  संख्या  कितनी  है  और  कितने  जन  दिवसों  की  हानि

 और

 बड़ी  और  महत्वपूर्ण  अचानक  की  गई  हड़तालों  का  ब्यौरा  कया  इसके  बया  कारण

 हैं  और  किन-किन  मुद्दों  का  निपटान  किया  गया  अथवा  निपटान  किया  जाना  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  भौर  इस  अवधि  के  दौरान

 ऐसी  कोई  हड़तालें  नहीं  लेकिन  कुछ  कोटियों
 के  कमेंचारियों  द्वारा

 काम
 बन्द  कर  गया

 था  तथा  ऐसी  सभी  घटनाएਂ  मामुली  थीं  ।  काम  बन्द  किए
 जाने  तथा

 जन
 दिनों  की

 हानि
 की

 संख्या  नीचे  दीं  गयी  t—

 1977-78  के  दौरान  1978-  79  के के  दौरान

 काम  बन्दा  को  सख्या  46
 156

 के  जनदिनों हानि  के  कद  ह  की  संख्या  1,859  a FaT  Tan
 ६  11  anv eat

 का  जा

 रही  है  और  सभा-पट

 पर  रख  दी  जायेंगी  |

 पूर्व  शौर  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलों  पर  यातातात  कमंचारियों  के  एक  वर्ग  द्वारा  एक  बड़ा

 आंदोलन  अर्थात  काम  करो  आन्दोलन  आयोजित  किया  गया  जिससे  29-3-79

 से  12-4  79  तक  की  भिन्न-भिन्न  अवधियों  के  दौरान  गाड़ियों  के  में  आंशिक  रूप  से

 प्रभाव  पड़ा  |  उत्तर  तथा  पूर्वोत्तर  रेलों  पर  भी  यह  आंदोलन  दारू  किया  गया  था  लेकिन

 यह  कुछ  वर्गों  तक  ही  सीमित  रहा  तथा  इससे  गाड़ियों  के  परिचालन  पर  नद्दीं  पड़ा

 कमचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  उनकी  शिकायतों  के  बारे  में  विचार  fast  किया  गया  था  ।

 श्ररणाचल  tet  में  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 9404,  सिद्ध  रामेश्वर  carat
 :

 क्या  नौवाहन  भौर  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  अरुणाचल  प्रदेश  में  सड़कों  के  निर्माण  पर  ad  करने  के  लिए  कितनी  सहायता

 दी  गई
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 1901  लिखित

 उत्तर

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  सीमा  सड़क  सगठन  द्वारा  वर्ष  1960  से

 1979  की  अवधि  में  अरुणाचल  प्रदेश  में  सड़कों  के  निर्माण  पर  89.09  करोड़  रुपये  ओर

 अनुरक्षण  पर  11.44  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  गये  ।  इसके  तेंगा  हाइडल  प्रोजेक्ट  तक  पहुंचने

 बाली  सड़कों  के  निर्माण  पर  229.79  लाख  रुपए  att  उनके  अनुरक्षण  पर  10.71  लाख  रुपए

 भी  ad  किए  गए  ।  इस  प्रोजेक्ट  का  श खब्च  ऊर्जा  मंत्रालय  उठा  रहा  है

 इन  बी०  जी०  टी ०  कप  दीषक  के  श्रन्तगंत  समाचार

 9405.  थ्री  विजय  कुमार  एन०  पटिल  :  क्या  नौवहन  शोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1979  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  इन

 बी०  जी०  टी  कप  ada  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ?

 यदि  हां  तो  उसमें  की  गयी  विभिनन  गंभीर  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  टिप्पणी-वार

 प्रतिक्रिया  क्या  और

 इस  मामले  के  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  की  गयी  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  :  से  दो  ट्रस्टियों  ने  बम्बई  पत्तन

 की  से  ard  1979  में  त्याग  पत्र  दिया  जिसका  कार्यकाल  31-3-79  को  समाप्त  हो

 गया  ।  संभवतया  उनका  त्यागपत्र  कुछ  सेवाओं  के  संबंध  में  जो  लाभप्रद  नहीं  पत्तन  प्रभारों में

 की  गयी  वृद्धि  के  बारे  में  अपना  असंतोष  व्यक्त  करना  था  ।  इस  संबंध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि

 पत्तन  प्रभारों  में  वृद्धि  की  farafca  मेहता  समिति  ने  की  थी  जो  वहां  माल  के  जमाव  करने  के

 लिए  एक  उपायस्वरूप  थी  |

 गोदियों  में  लगी  क्रनों  यद्यपि  पुरानी  पूरा  काम  नहीं  लिया  जाता  क्योंकि

 इस  क्षत्र  में  प्रिसेलिंग  att  पैलाटाईजेशान  के  माल  के  रख  रखाव  के  आधुनिक  तरीके  शुरू  नहीं

 किए  गए  हैं
 ।  रखे-उठाये  जाने  वाले  माल  की  किस्म  को  देखते  हुए  एकीकरण  की  विधियों  का

 सुझाव
 देने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 3  एम०  वी०  wre  जहाज  6-12-79  को  उलट  उया  और  13  नबम्बर

 इंदिरा  गोदी  पर  घाट  के  साथ  डूब  गया  ।  जहाज  के  अविशेष  को  हटाने  के  लिए  कायंवाही  की

 जा  रही है  परन्तु  यह  उल्लेखनीय  है  कि  इस  दुघंटना  के  कारण  सम्पूर्ण  घाट  पर  e tTA  नहीं

 रुका है  |

 4  कृषि  विभाग  ने  1977  में  उबंरक  को  तेजी  से  जहाजों  से  उतरने के  लिए  एक  यांत्रिक

 उपकरण  लगाया  है  ।  श्रमिकों  के  आथ  समझोता  न  होने  के  कारण  इन  उपकरणों  को  चालू  करनी

 संभव  नहीं  हो  पाया  है  ।  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  तीन  सचिवों  की  एक  समिति  नियुक्ति

 की  गयी है
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 ्र

 अभी  कुछ  अर्सा  पहले  वहां  अक्सर  हड़तालें  हो  जाती  थी  |  1978  में  28  की  लें  हुई

 जिनमें  36020  कमंचारियों  ने  भाग  लिया  ।  1979  के  पहले  तीन  महीनों  में  अब  तक  14  बार  काम

 करना  बन्द  हुआ है  ।  !  978  में  2,98,000  श्रम  दिनों  की  हानि  हुई  ।  श्रम  विवादों  को  हल  करने

 के  जो  संघ  के  अन्दर  आपसी  वेमनस्य  के  कारण  होते  समय-समय  पर  विचार  fang

 किया  जा  रहा  है  ।

 6  निर्यात  में  कोई  कमी  नहीं  भायी  है  जैसा  कि  निम्नलिखित  से  स्पष्ट  हो  जाएगा

 निर्यात

 जनवरी  3,  16,  919  475,373

 फरवरी  3,  57,  979

 माचं  3,  12,  834  4,  10,  679

 निर्यात  का  माल  ले  जाने  वाले  जहाजों  को  प्राथमिकता  देकर  निर्यात  में  वुद्धि  करने  के  लिए

 1979  में  विशेष  प्रयास  किए  गए

 7.  यह  सच  नही  है  कि  पत्तन  प्रभारों  में  अभी  हाल  की  वृद्धि  से  नौवहन  पर  भारी  बोझ

 पड़ा  है  ।

 8
 |
 Arkh  AUS 170  ats  1 Te.

 मुख्य  इ  जीनियर  और  उप  संरक्षक  के  पद  क्रमदाः  3-79  से  खाली  पड़े

 हैं  प्रबंधक  का  पद  खाली  नहीं  है  ।  इन  पदों  के  उम्मीदवारों  का  चयन  करने  के  लिए  सिफारिशों

 करने
 हेतु  एक  चयन  समिति  नियुक्ति  की  गयो  है  ।

 8  बम्बई  पत्तन  के  अधिकारियों  और  सरकार  gra  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के

 परिणाम  स्वरूप  सामान्य  माल  जहाजों  की  प्रतीक्षा  अवधि  65  दिनों  से  घटकर  लगभग  एक  महीना

 हो  गयी  जहाजों  का  घाट-प्रतीक्षा  जो  (17-3  79  48  दिन

 30-4-79)  को  26  दिन  रह  गया  |

 10,  तटीय  श्रमिकों  द्वारा  आधा  घंटा  देर  से  रिपोर्टे  करने  के  फलस्वरूप  aga,  1978  से

 म aon
 १,  अधिक 1979  तक  लगभग  84,400  श्रमदिनों  की  हानि  हुयी  ।  पत्तन  अपनी  क्षमता  से

 कायें  कर  रहा  है  और  श्रम  परिवहन  में  जहाजों  का  मौसम  की

 खराबी  आदि  का  बावजूद  भी  काम  करने  में  कोई  कसर  नहीं  छोड़ी  गयी  है  ।

 पत्तन  बनाने  के  लिए  विदेशी  oat  के  ठेके

 9407,  श्रीमती  मोहसिना  किदवाई :  चय  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा

 इन  ्ण्नो
 के

 नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  पत्तन  निर्माण

 के  लिए  दिये  गए  और
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 la eee

 उन  का  कार्य  किन-किन  स्थानों  पर  चल  रहा  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  (ait  चांद  :  और  गत  दो  वर्षों  में  पत्तन

 कार्यों  के  तीन  ठेके  दिए  गए  हैं  ।  यह  ठेके  या  तो  विदेशी  फर्मों  को  दिए  गए  या  फिर  उन  भारतीय

 फर्मों  को  दिए  गए  जिन्होंने  विदेशी  सहयोग  सेਂ  कोय  निष्पादित  किया  ।

 मंगलौर  पत्तन  में  चट्टान  निकषंण  ard  लिए  एक  भारतीय  फर्म  को  रुका  दिया  गया

 था  जिसे  नावें  की  एक  फर्मे  dad  इंजीनियर  एफ  सेलमेर  का  सहयोग  प्राप्त  है  .  काम

 जारी है  ।

 दूसरे  मामले  मामं  गाओं  पत्तन  के  बचे  हुए  fargo  काय  के  लिए  एक  युगोस्लाविया

 की  एक  फर्म  Fad  इवान  को  ठेका  दिया  गया  था  ।  यह  काम  अब

 परा  हो  गया  है  ।

 तीसरा  मामला  बम्बई  बंदरगाह  में  ससुद्र  में  पाईप  लाईन  बिछाने  के  बारे  में  है  ।  कार्य  गेल

 तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  को  सौंपा  गया  था  जिसने  यह  काय  मेसर्स  ओदियनिक  कंट्क्टर्ज  इ

 यू  एस  ए  से  करवाया  |  यह  काम  पूरा  हो  गया  है  |

 कराची  के  वाशिज्य  दूतावास  में  भारत  आने  के  लिए  वीसा  के  लिए  भोड़

 9408.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  व्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  आने  के  लिए  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  हजारों  व्यवित

 दिन  कराची  स्थित  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  में  भारी  संख्या  में  भा  रहे  हैं  ;

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  ने  बढ़े  हुए  काम  को  निपटाने  के  लिए  अतिरिक्त

 Hyatfrat  को  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  wat  समरेन्द्र  कुण्डू  )  :  और  :  जी

 :  सरकार  इस  समस्या  की  ओर  से  पूरी  तरह  अवगत  भारत  के  कराची  स्थित  प्रधान

 कों  सलावास  में  20  अतिरिक्त  कलर कों  को  अस्थायी  तौर  पर  फौरन  भेज  दिया  गया  है  और  8  अन्य

 कलकों  को  स्थायी  आधार  पर  वहां  भेजा  जा  रहा है  ।  उम्मीद  की  जाती  है  कि  इससे  समस्या  पर

 काफो  हद  तक  काबू  पाया  जा  सकेगा  और  पाकिस्तान  के  अखबारों  ने  इसकी  सराहना  भी

 की

 कोल  फोत्ड्स  उड़ीसा  के  कामगरों  शौर  प्रबन्धकों  के  बोच  विवाद

 9409.  श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  श्रम  भारत  सरकार  के  पत्र  संख्या  124011  तिल्ल  डी०  चार

 feats  ।  1978  और  संख्या  124012  4  दिनांक  ।  1978

 निर्णय  में  किया  गया  है  कि  विवादग्रस्त  मामलों  को  फेसले  के  लिए  न्याय-निर्णय  के  लिए  न  भेजा

 जाए  ?  और

 यदि  तो  सेन्ट्रल  कोल-फीत्ड्स  foo  के  कामगरों  झर  प्रबन्धकों  के

 बीच  वर्तमान  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  अब  तक  क्या  अन्य  वैकल्पिक  कार्यवाही  की  गई  या

 श्रमिकों  में  संचयी  और  हानिकारक  प्रतिक्रिया  उत्पन्न  होने  दी  गई  है  ?

 aaa  कार्य  तथा  श्वम  मंत्री  रविन्द्र  :  हां  इन  विशेष  मामलों

 :  औद्योगिक  विवाद  1947  के  उपबन्धों  के  अनुसार  सरकारਂ

 किसी  विवाद  के  गुण  दोष  की  जांच  करने  के  पढचात्‌  उसे  या  तो  न्याय-निणंय  के  लिए  भेज  देती

 है  या  ealg-fana  अस्वीकार  कर  देती  है  तथा  तदनुसार  पक्षकारों  को  सूचित  far  जाता  है

 विवाद  के  पक्षकारों  को  न्यायनिर्णय  अस्वीकार  करने  के  निणंय  की  सुचना  देने  के  पदचात  यह  उन

 पर  निर्भर  करता  है  कि  यदि  वे  आवइ्यक  समझें  तो  विवाद  के  निपटारे  के  लिए  कदम  उठाएं  |

 caafra  सरकारਂ  द्वारा  आगे  कोई  कायंवाही  करना  अपेक्षित  नहीं  है  |

 2.  प्रदन
 के

 भाग  में  निर्दिष्ट  दो  विवादों  में  से  एक  विवाद  में  यह  सूचित  किया

 गया  है  कि  औद्योगिक  विवाद  1947  की  घारा  33  (2)  के  array  संबंघित

 श्रमिकों  के  अनुतोष  के  लिए  श्रम  भुवनेदवर  के  समक्ष  आवेदन-पत्र  दायर  किए  हैं  ।  यह

 मामला  श्रेम  न्यायालय  में  अनिर्णीत  पड़ा  है  |

 amin  आधार  पर  मेडिकल  रिका

 9410,  चौधरी  हर  राम  मक्कासर  गोदारा  :  क्या  स्वास्थ्य  पौर  परिवार  कल्याण  मंत्रीं  यह

 बताने  की  HIT  करगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  देश  विशद  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्र  में  वेज्ञा निक  आधार  पर

 चिकित्सा  रिकार्ड  के  रख-रखाव  में  काफी  सूधार  किए  जाने  की  संभावना

 क्या  इस  बारे  में  9  1979  क  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  उस  समाचार

 की  ओर  उन  का  ध्यान  गया  है  जिस  में  उक्त  मामले  में  विशेषज्ञों
 के  विस्तृत  विचारों  को  जानकारी

 दी  गई  भर

 यदि  तो  उक्त  मामले  में  उनकी  क्या
 प्रतिक्रिया  है

 और  इस  बारे  में  कार्यवाही

 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ake  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  भोर  जी  हां  ।
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 नाना

 सरकार  को  स्वास्थ्य  संबंधी  अपर्याप्त  आंकड़ों  की  जानकारी  है  Bre  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 स्वास्थ्य  सूचना  पद्धति  के  कार्यात्मक  पहल ओं  की  समीक्षा  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  5  फरवरी

 से  7  फरवरी  1979  तक  स्वास्थ्य  सचना  पद्धति  पर  एक  राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  किया  गया

 था  ।  इसमें  राज्य  सरकारों  और  विभिन्‍न  स्वास्थ्य  ऐजेन्सियों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  था  ।

 इस  सेमिनार  में  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  राष्ट्रीय  और  राज्य  स्तरों  पर  स्वास्थ्य

 सचना  पद्धति  के  काय  में  सघार  लाने  के  बारे  में

 व्यापारिक  as  में  नियुक्त  नाविक  ।

 9411.  श्री  पी  एम  aga :  क्या  नौवहन  afvagea  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 अन्तदंशीय  तथा  विदेशों  में  जाने  वाले  दोनों  ही  जहाजों  वाले  ब्यापारिक  बेड़े  में  कुल

 कितने  नाविक  नियुक्त  हैं  तथा  विदेशी  जहाजों  में  कितने  भारतीय  नाविक  नियुक्त  हैं

 यदि  तो  प्रथम  श्रेणी  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  की  कुल  संख्या  कितनी  है

 सभी  श्रणियों  में  कुल  कितने  नाविक  हैं

 उनकी  पदोन्नति  के  लिए  क्या  अवसर  और

 (=)  उन्हें  क्या-क्या  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं
 ?

 और  परिवहन  मंत्री  चांद
 (=)  भौर  (®)

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।  भौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 रंग  भेद  विरोधी  ag  का  सनाया  जाना

 9412,  staal  e qatar  देवी  :  क्या  fazer  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यद  सच  है  कि  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  ने  रंग  भेद  विंरोधी  ag

 मनाये  जाने  के  सिलसिले  में  नीति  के  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  निबन्ध  प्रंतियोगिंता  की

 भायोजन  किया

 यदि  तो  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्राप्त  निबन्धों  की  पृथक-पृथक  संख्या  कितनी  हैं

 परीक्षाओं  के  नाम  क्या  भोर

 निबन्ध  प्रतियोगिता  के  परिणामों  को  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  समरन्द्र  :  (3) :  जी  हां  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  जातीय

 qaaraa-faztet  वर्ष  मनाने  संबद्ध  भारतीय  राष्ट्रीय  समिति  के  निर्णय  के  अनुसार  भारतीय

 सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  ने  राष्ट्रीय  संमिति  के  का्यक्रेम  के  समन्वयन  एवं  श्रिंयास्वयन  के  अभिकरण
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 के
 में

 जातीय  पृथावासन
 विरोधी  वर्ष  के  अवसर  पर  qaaraq  विषय  पर  विभिन्न

 भाषाओं  में  राष्ट्रव्यापी  निबन्ध  प्रतियोगिता  आयोजित  की  ।

 :  विभिनन  भाषाओं  में  कुल  380  निबन्ध  प्राप्त  gu,  जिनका  ब्यौरा  नीचे  लिखे

 सार है

 अग्रेजी  300

 हिन्दी  50

 ag

 कन्नड

 तेलुगू

 तमिल

 मलयालम

 मराठी

 बंगला

 उड़ी सा

 असमिया  3

 पंजाबी  1

 :  निबन्ध  q sfaarfita4r  के  निर्णायकों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  ।

 (1)

 (i)  श्री  जे०  एन  दीक्षि  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  भारतीय

 राष्ट्रीय  समिति )

 (ii)  प्रो०  अनिरुद्ध  स्कूल  अ  टरनेशनल  जवाहरलाल  नेहरू  यूनिवर्सिटी

 भारतीय  राष्ट्रीय  समिति )

 (iii)  श्री  हरिशरण  अफ्रीका  डायरी  भारतीय  राष्ट्रीय

 (IL)  हिन्दी

 श्री  जे०  एन०  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  भारतीय  राष्ट्रय

 ।

 (III)  उदू

 Ho  पाकी जा  कार्यकारी  भारतीय  राष्ट्रीय  समिति  ।
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 (1)  बंगला

 डा०  एस०  एस०  क्षेत्रीय  साहित्य  कलकत्ता  ।

 (V)  भ्रसमिया

 श्री  के ०  एन०  राष्ट्रीय  कलकत्ता  |

 (VI)  उड़ीया

 श्री  To  राष्ट्रीय  कलकता  |

 (VII)  पंजाबी

 श्री  हरिशरण  भफ्रीका  डायरी  भारतीय  राष्ट्रीय

 (४111)  मराठी

 उषा  बम्बई  विश्वविद्यालय

 (IX)  कन्नड

 डा०  Uo  एस०  बंगलौर  विश्वविद्यालय  |

 (X)  मलयालम

 श्री  to  अबेतनिक  क्षेत्रीय  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 त्रिवेन्द्रम  |

 तेलग अ ई  एवं  तमिल

 परिणामों  की  प्रतीक्षा

 परिणामों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  1979  के  अन्त  तक  घोषित

 कर  दिये  जायेंगे  ।

 खाद्य  तथा  सिविल  सप्लाई  विभाग  के  we artcat  का  रलवे  में  खपाया  जाना

 9413.  शो  माधव  राव  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्यों  में  फालतू  घोषित  किये  गये  खाद्य  तथा  सिविल  सप्लाई

 विभाग  के  अनेक  कमेंचारियों  को  ag  1954  में  रेलवे  विभाग  सहित  अन्य  सरकारी  विभागों  में

 खपाया  गया

 यदि  तो  ae  1954  और  बाद  के  बर्षों  में  रेलवे  विभाग  में  खपाये  गये  ऐसे

 कमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  qa  संगठन  में  उनके  द्वारा  की  गई  अनेक  वर्षों  की  सेवा  के  लिए

 वेतन  वृद्धि  की  मंजूरी  सहित  अनेक  सेवा-लाभ  रेलवे  विभाग  द्वारा  उन्हें  नहीं  दिये  गये  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  :  जी  हां  ।

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  tt

 और  राज्य  सरकारों  के  wage  खाद्य  एवं  सिविल  सप्लाई  विभाग  के

 कर्मचारियों  को  जिन  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  उनके  द्वारा  राज्य  सरकारों  में  धारिंते

 समतुल्य  या  उच्चतर  वेतनमान  वाले  पदों  पर  की  गयी  उनकी  सेवा  के  लिंए  उन्हें  उस  पदे  के  वेतन

 के  समय  वेतन  मान  में  उच्चतर  प्रारम्भिक  वेतन  का  लाभ  भनुनेय  यह  लाभ  राज्य  सरकारों

 के  उन  कमंचारियों  को  अनुमेय  नहीं  जो  निम्नतर  वेतन  मान  में  कार्य  कर  रहे  थे  या  निश्चित

 aaa  पा  रहे  थे  ।

 भूतपूर्व  स्वास्थ्य  मंत्री  हारा  स्वविवेक  निधि  से  धन  दिया  जाना

 9414,  श्री  चतुर्भुज  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  yaya  स्वास्थ्य  मंत्री  द्वारा

 अपने  कार्यकाल  में  स्वविवेक  स्वास्थ्य  अनुदान  की  कितनी  राशि  किस-किस  राज्य  में  किन-किन

 ब्यक्तियों  को  दी  गई  और  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितनी  राशि  दी  गई  तथा  उसका  पूरा  ब्यौरा

 है  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  यह  सहायता  अलग-अलग  आवेदनपत्रों

 के  आधार  पर  मंत्री  के  स्वविवेक  पर  दी  जाती है
 और  इसलिए  इसका  राज्यवार  fears  नहीं

 रखा  जाता  है  ।  1-4-77  से  30-6-77  तक  जिन  ब्यक्तियों  को  सहायता  दी  गई  थी  saat  एक

 समेकित  सुची-संलग्न

 [wearers  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  4412/79]

 qfeaa waa F seats रलवे  में  हड़ताल

 9415.  थ्रो  दया  राज  दाय  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  में  बांदीकुई  स्टेशन  पर  रेल  कमंचारियों  द्वारा  19  1979  को

 हड़ताल  किये  जानें  के  क्या  कारण  और

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  avert)
 :  19  1979  को  बांदीकुई  में

 रेल  कमंचारियों  बाढ़  पीड़ित  कमंचारियों  को  अनिवायं  जमा  के  असामयिक  भुगतान
 की

 मांग  को  लेकर  काम  बन्द  कर  दिया  था  ॥

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  area  के  अनुसार  बाढ़  पीड़ित  रेल  कमंचारियों

 की  अनिबायें  जमा  के  समय  से  पू  भुगतान  का  अधिकार  केवल  ऐसे  मामलों  में  दियां  जा  सकता
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 है  जहां  राज्य  सरकार  ने  उक्त  क्षेत्रों  को  घोषित  किया  है  तथा  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 अपने  कमंचा  रियों  को  ब्याज  मुक्त  अप्रिम  राशि  का  भुगतान  भी  किया  चूंकि  राजस्थान  सरकार

 ने  अपने  कमें  चारियों  को  ब्याज  मुक्त  बाढ़  अग्रिम  दिये  जाने  का  अधिकार  नहीं  दिया  था  तथा

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  आदेशों  के  अनुसार  केवल  बाढ़ग्रस्त  क्षत्रों  को  सूचित  किया  गया

 रेल  प्रशासन  राजस्थान  में  अपने  कमंचारियों  को  afrary  जमा  का  भुगतान  नहीं  कर  सका  |

 फिर  में  रियाथत  देने  के  लिए  मामले  को  वित्त  मंत्रालय  को  सौंपा  गया  तथा

 मंत्रालय  से  aaifaa  आदेश  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  रेल  राजस्थान  में  बाढ़  पीड़ित  अपने

 कमंचारियों  की  अनिवायं  जमा  के  भुगतान  का  प्रबन्ध  कर  सकता  है  ।

 अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  जारो  करना

 9416,  डा०  रामजी  fag:  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 रोजगार  की  तलाद  में  विदेशों  में  जाने  के  लिए  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  में

 अड़चनें  पैदा  करने  के  क्या  कारण  जब  सरकार  तकनीकी  प्रशिक्षण  प्राप्त  डाक्टरों  और

 इजीनियरों  को  इस  देश  में  खपाने  की  स्थिति  में  नहीं

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  18  1979  के  में  fraatz  टु  Uyeda 0’ ०'

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  देखा

 यदि  तो  उस  पर  सरकर  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  ऐसे  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  में  कदाचार  बढ़  गये  यदि  तो  इसकी

 रोकथाम  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  समरंद्र  Bee):  आम  तौर  से  प्रचलित  उत्प्रवास

 अधिनियम  की  व्यवस्थाओं  के  RaTT  विदेशों  में  नौकरी  पर  जाने  वाले  विद्वेषज्ञों  के  लिए

 अनापत्ति-प्रमा णपत्र
 की  आवश्यकता  नहीं  फ़िर  भी  जब  कभी  हमारी  सरकार  से  इस  तरह

 के  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  जाता  है  तो  सरकार  इस  ओर  से  आदवस्त  हो  जाने

 के  बाद  यह  प्रमाण  पत्र  जारी  कर  देती  है  कि  विदेशी  सरकारों  की  ओर  से  हमारे  विशेषज्ञों  के

 लिए  नौकरी  की  जिन  शर्तों  की  पेशकश  की  गई  वे  उचित  और  संतोषजनक  और  विदेशी

 नियोजकों  की  ओर  से  उनके  साथ  भेदभाव  रहित  और  उचित  व्यवहार  किया  जाएगा  |

 जी  नहीं  ।

 sea  नहीं  उठता  |

 Aa रि  ह  ४  ry  2 प्रमाणपत्र ਂ  जारी  करने  के  सम्बन्य  में  fi  ग्न  qt ९.  का  कोई  मामला

 सरकार  की  निगाह  में  नहीं  आया है  ।  कामिक  एवं  प्रश  नक  सुधार  विभाग  से  qua  करके

 यह  aalgfa-TaT Ta  शी  घ्नतापूबवंक  जारी  किये  जाते हैं  ।  महत्वपूर्ण  नीति  सम्बन्धी  मामलों  पर

 हमेशा  ही  उच्च  पर
 विचार  किया  जाता  है  ।
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 Ott  गंगानगर-पदमपर न  “3  रेल  लाइन

 9417.  att  बेगाराम  चौहान  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  ear  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  श्रीगंगानगर  से  पदमपर  रायसिया  नगर  तक

 एक  रेल  लाइन  बिछाने  का  है  ।

 क्या  गंगानरार  से  पदमपुर  शहर  तक  कोई  रेल  लाइन  नहीं

 क्या  पदमपुर  में  किसान  टनों  अनाज  बेचने  के  लिए  लाते  हैं  परन्तु  रेल  ल।इन  न  होने

 के  कारण  उन्हें  सस्ते  दामों  पर  अपना  अनाज  बेचना  पड़ता  है  और  गंगानगर

 रेलवे  स्टेदान  तक  आपने  अनाज  की  उन्हें  ट्रकों  से  ढोने  के  कारण  काफी  हानि  उठानी  पड़ती

 क्या  गंगानगर  तथा  पदमपुर  के  बीच  और  पदमपुर  से  रायसीना  के  बीच  लगभग  300

 गांव  हैं

 (=)  क्या  श्री  गगानगर  जिले  में  हर  मील  पर  सिंचाई  सुविधा  है  और  यहां  से  सारे

 स्थान  में  अनाज  भेजा  जाता  है  भौर  यह  जिला  राज्य  '  सबसे  अधिक  राजस्व  कमाने  वाला  जिला

 भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  गंगानगर  से  पदमपुर  रामसिया  नगर  तक  एक  रेलवे  लाइन

 बिछाने  का  यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 गंगानगर  और  पदमपुर  सिटी  के  बीच  कोई  रेल  लाइन  नहीं

 गौर  रेलों  को  इन  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं  है  क्योंकि  अभी  इस  क्ष  त्र  में

 कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया है  |

 इस  रेल  लाइन  की  वित्तीय  क्षमता  या  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  eran  वित्तीय  साधनों  की  अत्यघिक  कठिनाई  aye  पहले  से

 किए  गए  बड़े-बड़े  वायदों  को  देखते  इस  इस  लाइन  के  निर्माण  के  बारे  में  विचार

 करना  संभव  नहीं है  ।

 धोड़  में  शिकायत

 9415.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  aay  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अकुशलता  तथा  ay  संबंधित  मामलों  में

 लगाए  गए  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  रेजवे  बोर्ड  में  एक  freA  कक्ष  खोला  ग्या  है  ॥
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 यदि  तो  इस  कक्ष ने  जनवरी  और  1979  के  दौरान  कितने  मामलों  पर

 विचार  तथा  निर्णय  और

 कितनी  शिकायतें  अभी  विचाराधीन  पड़ी  है  और  उनके  निपटारे  में  धीमी  प्रगति  के

 कया  कारण  हैं  ?

 sarfzat रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  रेल  कमें  पा  च्चा  द्वारा  भ्रष्टाचार

 और  कतंब्यनिष्ठा  की  कमी  की  दिकायतों  के  अलावा  जनता  की  शर  a  आने  वाली
 दिकायतों

 को

 प्राप्त  करने  के  लिए  1964  में  रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  में  एक  शिकायत  कक्ष  की  स्थापना  की  गयी

 थी  शिकायत  कक्ष  अभी  भी  काम  कर  रहा  है  ।

 जनता  तथा  रेल  कमंचारियों  के  रेल  मंत्री  के  नाम  अभ्यावेदनों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  मई

 1977  से  रेल  भवन  के  स्वागत  कार्यालय  के  निकट  एक  शिकायत  ककाउ  टर  खोला  गया  है  |

 एवं  शिकायत  कक्ष  और  frase  काउ टर  प्राप्त  farataay  तथा  अभ्यावेदनों

 पर  स्वयं  ही  कोई  कार्रवाई  नहीं  करते  और  नहीं  वे  उनका  निपटान  करते  हैं  ।  शिकायतों  भौर

 areaaaay  संबोधित  शाखाओं  में  उन  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  भेज  दिया  जाता है  ।

 बहरहाल  1979  और  ara  1979  के  दौरान  शिकायत  कक्ष  ate  शिकायत  काउंटर  में

 प्राप्त  शिकायत  भर  ArITAIay  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 fara  कस है  ६  गर  ना  cet  दिकायत  काउ  टर

 1979  4
 188

 1979  28  256

 न्यायालयों  के  जरिये  समयोपरि  भत्ता  दिया  जाना

 9419.  आर०  Bo  महालगी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  ५ रलवे  के  ऐसे  कितने  कमंचारी  जिन्हें  गत  तीन
 वर्षों

 के  दौरान  समयोपरि

 भत्ता  केवल  न्यायालयों  के  जरिए  ही  दिया  गया  और  इसमें  कितनी  राशि  अन्तगंस्त  और

 इन  कमंचारियों  से  संबंधी  न्यायिक  मामलों  पर  रल  प्रशासन  ने  कितनी  रादि  खर्च

 को

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  faaATTWIaTT )  :  बर  :  सूचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 लाइनर  जहाजों  द्वारा  देय  नौवहन  एवं  पत्तन  प्रभारों  को  कम  करने  का  प्रस्ताव

 9420.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  व्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 Al
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 ना

 (*)  क्या  सरकार  का  विचा  र N  ह ह  लद लाइ  नर  जहाजों  द्वारा  देय  नौवहन  और  पत्तन  प्रभार  को  कम

 करने  का  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  चुने  गए  पत्तनों  पर  लागु  होगा  अथवा  देश  के  सभी  पत्तनों  और

 विभिन्‍न  पत्तनों  के  विकास  पर  उक्त  प्रस्ताव  का  क्या  प्रभाव
 पड़  गा

 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  :  are  पत्तन  प्रभारों  में  अन्य

 तरीके  से  कमी  करना  या  उसमें  संदोघन  करना  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  यातायात  के

 माण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  पत्तन  अधिकारियों  को  विचार  करना

 सरकार  को  काण्डला  और  मामंगाओ  के  पत्तन  न्यासों  से  पत्तन  शल्क  भौर  पायलटेज  शुल्क  में

 रियायतें  देने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  HSAT  पत्तन  न्यास  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि  उन  जहाजों  के

 लिए  घाट  के  किराए  और  पायलटेज  में  50% की  कमी  की  जाय  जिनसे  तरल  माल  को  छोड़कर

 अन्य  माल  3000  टन  तक  उतारा  या  लादा  जाय  ।  यह  मात्रा  पहले  1500  टन  थी  ।
 मामु

 गाओं

 पत्तन  ने  इसी  तरह  की  रियायतें  उन  जहाजों  को  देने  का  प्रस्ताव  किया है
 जिनसे  5000  टन  तक

 सामान्य  माल  उतारा  AT  लादा  जाय  |

 पत्तनों  पर  विकास  कार्य  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  ही  किए
 जाते

 पत्तन  एक  सेवा  संगठन  हैं  भौर  इन  कार्यो  की  आधिक  लागतों  az  यातायात  के  परिमाण

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  रियायतें  देने  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  सामान्यतया  ऐसी  रियायतों  से

 पत्तनों  के  और  विकास  पर  बुरा  असर  नहीं  पड़ता  ।

 फरुखाबाद  FQ  को  इमारत

 9421.  श्री  महादीपक  fag  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ५ करंगे  कि  :

 ब्वाय क
 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  फरुखाबाद  स्टेशन  की  पुरानी  इमारत  क  a4  रूप  देने  और  वहां

 fasta  जलपान  शंह्टर  जसी  यात्री  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की

 योजना  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  लखनऊ  से  कासगंज  के  बीच  सभी  महत्वपूर्ण  रेल  गाड़ियों  के

 लिए  जलपान  कक्ष  से  भोजन  प्राप्त  होने  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  और  उत्तर  रेलवे  के  कानपुर

 सेण्ट्रल  पर  उपलब्ध  खानपान  व्यवस्था  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  गाड़ियों  के  लिए  खान-पान  की  सुविधा

 उपलब्ध  नहीं  करती  ;  और

 क्या  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के
 लिए  काफी

 पुराने  स्टेशन  भवन  को  नया  रूप  देने  हेतु  वह  विदेशी  मुद्रा  अजक  इस  ब्यापार  केन्द्र  का  व्यापक

 अध्ययन  HUTT  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं
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 कानपुर  सेंट्रल  स्टेशन  का
 जलप

 न  गृह  पूर्वोत्तर
 रेलवे  से  बा  करने  वाले  यात्रियों  की

 भी  आवश्यकताएं  पूरी  कर  रहा  है  और  इस  काम  के  लिए  भलग  से  कमंचारी  लगाए  गए  हैं  ।  उन

 प्लेटफार्मो  पर  भी  जहां  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  गाड़ियां  सम्हाली  जाती  पर्याप्त  खानपान  और

 खोमचे  वालो  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 यह  सही  है  कि  कासगंज  और  कानपुर  सेंट्रल  के  बीच  किसी  भी  CoG |  पर  जलपान  गृह

 नहीं  है  परन्तु  इस  खंड  के  26  स्टेशनों  से  15  स्टेशनों  पर  जो  काफी  बड़ी  संख्या  यात्रियों  की

 आवश्यकताएं  पूरा  करने  के  लिए  खानपान/खोमचेवालों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  फरुखाबाद

 रेलवे  स्टेशन  पर  एक  जलपान  गृह  के  प्रस्ताव  का  औचित्य  नहीं  है  fax  कम  उपयोग  की

 प्रत्याशा  होने  के  कारण  इसे  वित्तीय  रूप  में  अक्षम  नहीं  समझा  गया  है  ।

 qt  नहीं  उठता  |

 करुणामूलक  आधार  पर  facrarat  की  नियुक्ति

 9422.  श्री  समर  wav  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 qfeaq  रेलवे  तथा  उत्तर  रेलवे  में  कितने-कितने  भूतपूर्व  रेल  कमंचारियों  की

 विधवाओं  ने  करुणामूलक  आधार  पर  श्रेणीवार  संवर्गों  में  नियुक्ति  के  लिए  आवेदन  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ate  सूचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  और  TaAT-(e a  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रेल  कमंचारियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं

 9423.  श्री  fararstt  पटनायक  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सुविधायें  दिए  जाने  के  बारे  में  तीसरे  वेतन  आयोग

 के  प्रतिवेदन  में  अध्याय  63  के  पेरा  21  के  अनुसार  सिफारिशों  का  ब्यौरा  eat

 क्या  उक्त  सिफारिशों को  क्रियान्वित  कर  fear  गया

 यदि  तो  क्या  उक्त  परिपत्र  की  प्रति  प्रस्तुत  की  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव
 :  तीसरे  बेतन  आयोग  की  fede  के

 अध्याय  63  के  पेरा  21  में  उल्लिखित  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं

 MTS  लाइनों  और  छोटे-मोटे  स्टेशनों  में  चिकित्सा  पृविधाओं  की  कमी  की  ओर  रेलवे

 फंडरेशनों  ने  प्रभावशाली  ढंग  वे  हमारा  ध्यान  आकृष्ट  किया है  भर  प्राइवेट  डाक्टरों  द्वारा
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 इलाज  कराने  या  मान्यताप्राप्त  निकटवर्ती  अस्पतालों  में  चिकित्सा  सुविधा  प्रदान  करने  और

 ae  में  चिकित्सा  पर  हुए  खर्चे  की  प्रतिपूति  करने  की  मांग  की  है  ।  हम  महसूस  करते  हैं

 fe  छोट-मोटे  ~ ce aTAT  पर  डाक्टरी  इलाज  कराने में  रेल  कमंचा  रियों  को  कठिनाइयां

 वास्तविक  हैं  और  हम  सिफारिश  करते  हैं  कि  उन्हें  प्राधिकृत  चिकित्सक  के  a  अनुमति  के

 बिना  मान्यताप्राप्त  निकटवर्ती  अस्पतालों  में  उपलब्ध  सुविघाए  प्राप्त  करने  भर  अस्पताल

 के  ara  भारी  चिकित्सा  अधिकारी  के  प्रमाण  पत्र  पर  प्रतिपूृति  की  रकम  प्राप्त  करने  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  स्टेशनों  और

 शाखा  लाइनों  में  ,  जहां  रेल  कमंचारी  के  निवास  स्थान  से  उचित  दूरी  8  कि०

 पर  कोई  मान्यताप्राप्त  अस्पताल  नहीं  है  ।  परामर्श  और  उपचार  के  लिए  प्राइवेट

 डाक्टरों  के  नामों  की  एक  योजना  लागू  जानी  चाहिए  ।  ऐसे  मामलों  में  चिकित्सा

 सम्बन्धी  ag  की  प्रतिपूति  करने  की  अनुमति  दी  जानी  लेकिन  ऐसे  डाक्टरों  से

 प्रत्येक  बीमारी  के  लिए  उपचार  की  अवधि  केवल  3  दिन  तक  सीमित  होनी  चाहिए  ।  रेल

 कर्मचारियों  के  लिए  इस  अवधि  के  अन्दर  रेलवे  चिकित्सा  अधिकारी  के  साथ  सम्पक  करना

 सम्भव  होना  चाहिए  ठ

 रेल  कमंचारियों  की  चिकित्सा  परिचर्या  ate  उपचार  को  शासित  करने  वाली

 वर्तमान  नियमों  के  रेल  कमंचारी  चिकित्सा  परिचर्या  और  उपचार  निशुल्क  पाने

 का  हकदार  है

 ऐसे  रेलवे  अस्पताल  FW  उसके  बीमार  पड़ने  के  स्थान  पर  या  उसके  निकट  हो

 भौर  afana  चिकित्सक  की  राय  में  आवश्यक  और  उचित  सुविधाएं  उपलब्ध  हो

 सकती हैं  ;  या

 यदि  खंड  में  उल्लिखित  अस्पताल  नहीं  तो  ऐसे  सरकारी  अस्पताल  में  जो

 उस  स्थान  पर  या  उसके  निकट हैं  भर  जहां  प्राधिकृत  चिकित्सक  की  राय  में  आवश्यक

 ate  उचित  सुविधाए  उपलब्ध  हो  सकती  हैं  ;  या

 यदि  खंड  और  में  उल्लिखित  अस्पताल  नहीं  हैं  तो  उस  स्थान  या  उसके

 समीप  के  सरकारी  कन्टोनमेंट  अस्पताल  या  स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  बनाए

 गए  अस्पताल  और  किसी  अन्य  अस्पताल  में  जिसके  साथ  सरकार  ने  सरकारी  कमंचारियों

 के  उपचार  की  व्यवस्था  को  है  और  जहां  प्राधिकृत  चिकित्सक  की  राय  में  आवश्यक  और

 उचित  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  सकती  हैं  ।

 जहां  रेल  कमंचारी  अस्पताल  में  निशुल्क  परिचर्या  और  उपचार  कराने  का  हकदार  वहां

 प्राधिक्त  चिकित्सक  का  लिखित  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  पर  उसके  द्वारा  इस  प्रकार  की

 परिचर्या  और  उपचार  पर  खं  की  गधी  किसी  प्रकार  की  रकम  की  प्रतिपूर्ति  उसे  कर  दी

 जायेगी  ।

 जहां  रेल  कर्मचारी  या  उसका  परिवार  आपातिक  स्थिति  में  उपचार  के  लिए
 ट
 के  can

 ee  >
 प्राधिकृत  fat  brute  के  बिना  सरकारी  अस्पताल  में  जाता  वहां  अन्यथा
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 स्वी कायं  सीमा  तक  चिकित्सा  व्यय  की  प्र  ATH  हु  यदि  मामले  की  परिस्थितियों

 की  सावधानीपूर्वक  जांच  करने  के  बाद  सक्षम  चिकित्सा  प्राधिकारी  कार्योत्तर  अनुमोदन  की

 स्वीकृति  देता  है  ।

 शाखा  लाइनों  ate  छोटे-मोट  bat tea}  पर  faye  रेल  कमंचारियों  की  आवश्यकताओं  की

 पूति  के  मंडल  और  उप  मंडल  स्तर  पर  और  कुछ  महत्वपूर्ण  स्वास्थ्य  यूनिटों में

 सामान्यतया  अलग  से  raze  तनात  किया  जाता  है  ।  लाइन  डाक्टर  केवल  शाखा

 लाइनों  और  छोटे-मोटे  स्टेशनों  पर  नियुक्त  रेल  कर्मचारियों  की  देखभाल  के  लिए

 होता  है  ।

 कुल  उपयु क्त
 चिकित्सा  नियम  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  sata

 आते  &  जैसा  कि  उन  की  feqre  के  अध्याय  63  के  परा  21  में  उल्लिखित  है  ।  इस  प्रकारਂ

 इसमें  किसी  प्रकार  का  और  परिवर्तन  करना  वांछनीय  नहीं  समझा  गया  ।

 उपयुक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जेसा  उपयु कत
 भाग  में  स्पष्ट  किया

 गया  है
 |

 aag  सदस्यों  को  मानाथ  पास  दिया  जाना

 9424.  att  सुभाष  चन्द्र  बोस  अल्लूरी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 वर्ष  1977-78  और  1978-79  में  संसद  सदस्यों  को  वातानुकूलित  श्रेणी  के  कोई  मानाथ॑  पास  जारी

 किये  गये  थे  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  faq  नारायण  :  जी  नहीं  ।

 ASUTAAT  करली  लाइन

 9425.  श्री  नमंदा  प्रमाद  राय  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 = \ क  ही (  क्या  मध्य  प्रदेश  में  नकरोनिया  स्टेशन  से  करेली  स्टेशन  तक  नई  ta  लाइन  बिछाने

 के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में
 सर्वेक्षण-कायंचालू  ae  के  दौरान  प्रारम्भ  किया

 और

 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  कार्य  के  कब  तक  पूरे  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  :  जी  नहीं  ।

 :  मकरोनिया  से  करेली  तक  नयी  लाइन  की  लम्बाई  लगभग  120

 लागत SUGTUNG  आयेगी  ।  नयी  लाइनों  के मिटर  होगी  और  इस  पर  मोटे  तौर  पर  20  करोड़  रुपये  की
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 निर्माण  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  की  अत्यधिक  कठिनाई  aq  समय  जो  धन  उपलब्ध  है  वह

 मुश्किल  से  चालू  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  इसलिए  जिस  रेलवे  लाइन  का

 सुझाव  दिया  गया  है  उसके  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 aan  रलवे  के  स्टेशनों  के  लिए  बेगनों  का  waza

 9426.  श्री  मोती  भाई  arco  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  के  मोरक  और  रामगंज  मण्डी  स्टेशनों  के  लिए  एक  ag  के  लिए

 कितने  रेल  वेगनों  का  wat  किया  गया  और  दारा  स्टेशन  के  इस  लात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  वहां  से  रफ  बाहर  भेजा  जाता  कम  वैगन  आवंटित  करने  के  क्या  कारण

 और

 क्या  स्टोन  दारा  स्ट  दान  से  लादा  जाता  है  और  क्या  निम्न  आय  वाले  लोग

 अधिकतम  इसका  इस्तेमाल  करते  हैं  और  रफ  स्टोन  प्रोसिस  करने  वाले  कारखाने  भी  निम्न  आय

 बाले  लोगों  के  स्वामित्व  में  हैं  और  इसका  काबोबार  भी  वे  लोग  ही  करते  हैं  परन्तु  पर्याप्त  संख्या

 में  बैगन  आवंटित  न  किये  जाने  के  कारण  उन्हें  कठिमाई  हो  रही  है  और  इसके  मूल्य  बढ़  गय  हैं

 और  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  निम्न  आय  वाले  लोगों  को  अधिक  सुविधा  देने  की

 जनता  सरकार  की  नीति  है  और  मंत्रालय  भी  इन  लोगों  के  पक्ष  में  इन  लोगों  के  हित  में  दारा

 स्टेशन  के  लिए  अधिक  ana  आवंटित  किये  जायेंगे  जौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  fata  :  वर्ष  1978-79  के  दौरान

 मोरक  और  रामगंज  मंडी  स्टेशनों  पर  पत्थर  की  ढुलाई  के  लिए  324,  2183  भर  6682

 माल  डिब्बों  का  आवंटन  किया  गया  था  ।  इस  यातायात  के  लिए  इन  स्टेशनों  को  माल  डिब्बों  की

 सप्लाई  इन  स्टेशनों  को  प्रस्तुत  की  गयी  मांगों  के  अनुपात  में  की  जाती  है  ।  दरा  स्टेशन  की  तुलना

 में  मोरक  स्टेशन  की  मांग  15  गुनी  अधिक  और  रामगंज  मंडी  की  मांग  35  गुनी  झघिक  है  ।

 दरा  स्टेशन  से  घटिया  किस्म  के  पत्थर  का  लदान  किया  जाता है
 ।  रेलवे  को  इसकी

 कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  इसका  उपयोग  कहां  होता  है  ।  पत्थर  के  यातायात  के  लिए  अधिक  माल

 डिब्बों  की  सप्लाई  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 डिब्बे  निर्माण
 करने

 सम्बन्धी  परियोजना

 9427.  श्री  बी०  Fo  नायर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  ध्यान  18  1979 के  मातू  भूमि  समाचार  पत्र
 में

 डिब्बे  निर्माण  करने  संबंधी  नई  परियोजना  और  केरल  द्वारा  इसको  खो  देने  की  सम्भावना  के  बारे

 में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  अव  आरम्भ  की  जा  रही  परियोजना  के  अध्ययन  की  काय  सूची  में  कस्चाको

 जिसके  बारे  में  निर्णय  लिया  गया  के  स्थान  पर  नये  केन्द्र  का  चयन  किया  जाना  और
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 नई  परियोजना  कब  से  आरम्भ  की  जायेगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  :  जी  नहीं  ।

 और  विगत  में  पालघाट  के  समीप  कांचीयवोट  पर  एक  सवारी  डिब्बा

 कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  ।  एक  नया  सवारी  डिब्बा  कारखाना

 स्थापित  करने  के  लिए  तकनीकी  एवं  आर्थिक  व्यावहारिकता  सर्वेक्षण  fear  जा  रहा  जिसमें

 इस  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  स्थान-निर्धारण  के  संबंघ  में  सिफारिद्य  भी  की  जायेगी  ।

 इस  समय  स्थान-निर्धारण  के  बारे  में  fata  करना  असामयिक  है  ।

 डाक्टरों  का  साक्षात्कार

 9428,  श्री  मनोहर  लाल  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कंत्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :--

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  होम्योपथी  तथा  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति

 के  डाक्टरों  का  साक्षात्कार  लेता  है  परन्तु  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 अधिकारी  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धति  का  ज्ञान  रखते  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वस्थ्य  और  aftL1z  कत्याण  मंत्री  रवि  :  और  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  में  होम्योपैथी  और  युनानी  चिकित्सकों  के  पदों  पर  चयन  करने  के  लिए  संघ  लोक

 सेवा  भायोग  द्वारा  लिए  गए  सक्षात्कारों  में  उप  सचिव  के  रंक  के  एक  एलोपैथिक  डाक्टर  ने

 स्वास्थ्य  war  महानिदेशालय|/स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  का  प्रतिनिधित्व  किया  था

 आयुर्वेदिक  चिकित्सकों  के  पदों  के  साक्षात्कारों  के  मामले  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  में  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  सलाहकार  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  स्वास्थ्य  सेवा

 महानिदेशालय  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  का  प्रतिनिधित्व  किया  था  ऐसे

 साक्षाकारों  में  मंत्रालय  सेवा  महानिदेशालय  का  मनोनीत  अधिकारी  सामान्यता  मंत्रालय

 के  प्रशासनिक  हित  की  रक्षा  करता  है  और  वे  एक  विशेषज्ञ  के  रूप  में  ६ काय  नहीं  करता  है  जिसके

 लिए  आयोग  साक्षात्कार  के  समय  बाहर  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  को  स्वयं  सहायता  प्राप्त  करता  है  ।

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  मेडिकल  आफिसर

 9429,  श्री  Fo  लकप्पा  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :-

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  बड़ी  संख्या  में  मेडिकल  आफीसर

 10  बष॑  से  अधिक  अवधि  से  दिल्‍ली  में  ही  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या है
 और  उनके  निरन्तर  दिल्‍ली  में  रहने  के

 विस्तृत  कारण  व्या  हैं

 47



 13  1979

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  जी  हां  ।

 विभिनन  ग्रेडों  के  उन  tfratfcay  के  विवरण  जो  दिल्‍ली  में  पिछले  दस  वर्षों  से  भी

 अधिक  समय  से  रह  रहे  इस  प्रकार  है

 सुपर  टाइम  ग्रेड  |  12

 राय्म  रोट  न 2 सुपर  6

 विशेषज्ञ  प्रड  1  22

 8.0 विद्वेषज्ञ  ग्रेड  2

 अन्य  डयूटी  अधिकारी  133

 योग  250

 —

 दिल्‍ली  इस  देश  की  राजधानी  है  भौर  इस  नाते  अधिकांदा  सरकारी  कार्यालय  यहां  पर  स्थित

 चूंकि  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  संख्या  सर्वाघिक  है  इसलिए  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लिए  मंजूर  किये  गये  पदों  की  संख्या  भी  सर्वाधिक  है  ।  इनके

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  उच्च  कोटि  के  दो  शिक्षण  संस्थान  और  चार  बड़े-बड़े

 अस्पताल  भी  यहां  पर  ही  खुले  हुए  हैं  ।  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  और  राष्ट्रीय  मलेरिया

 उन्मुलन  कार्यक्रम  नामक  दो  अनुसंस्थान  संस्थाऐ  भी  दिल्‍ली  में  हो  स्थित  कुछ  समय  od  तक

 कमंचोरी  राज्य  बीमा  निगम  भी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  का  एक  अभिन्न  अंग  था  भौर  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  के  बहुत  से  अधिकारी  अभी  भी  इसी  निंगम  में  काम  कर  रहे  हैं  ।  बहुत  से  मामलों

 में  अधिकारियों  के  लिए  उनके  बराबर  के  पद  दिल्‍ली  से  बाहर  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  ।  इन

 अधिकारियों  स्थानान्तरण  करते  समय  विभिन्‍न  संस्थाओं  को
 उपयुक्त

 एवजियों  की  संस्थाओं  की  शिक्षण  संबंधी  अधिकारियों  द्वारा  किये  गये

 अनुसंघान
 आदि  जसी  प्रशासनिक  कठिनाइयों  को  भी  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।  कभी  कभी

 eqarteal  को  अपने  तैनाती  स्थान  को  छोड़  कर  बाहर  जाहर  जाने  में  आड़  आने  वाली

 कठिनाइयों  की  ओर  भी  ध्यान  देना  पड़ता  है  |

 ARITA  नई  बिल्ली  के  लिए  उपकरणों  को  arta

 9430.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डे  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बतासे  की  कृपा  करेंगे  fe  :

 क्या  1978  के  दौरान  सफदरजंग  अस्पताल  के  लिए

 इन्डेन्ट  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दो  लाख  रुपये  कीमत  के  कुछ

 उपकरण  खरी दे  गये  थे  :
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 Qs 52  szਂ  पर  उक्त  उपकरण  ख  “199  का  व  या  औचित्य  था यदि  तो

 तौर  खरीदे  गये  उपकरणों  की  खरीद  का  स्रोत  ate  उन  रोगियों  का  विवरण

 (saxt  रम ०  आर०  डी०  संख्या  क्या  जिन  पर
 दन  उपकरणों

 का  प्रयोग  किया

 गया

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  उपकरणों  के  बारे  में  योग्यता  वस्तु  प्रमाणपत्र  एक  अमरी की

 फर्म  के  पक्ष  में  जारी  Fear  गया  था  जबकि  उपकरण  जमंन  जनवादी  गणराज्य  देशों  रुपये  के

 शए  दु
 अभुगतान  और  अन्य  आ दुलभ  मुद्रा  वाले  क्षत्रों  से  सस्ती  दरों  पर  प्राप्त  कियेਂ  14.0  |

 यदि  तो  उक्त  भौचित्य  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  उस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  बजट  उपबन्ध  और  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्माण  मंत्रो  रवि  :  जी

 26  1977  को  रोटरी  दि 1० ए ली  की  तरफ से  भारत के  तत्कालीन

 श्री  बानप्पा  दानप्पा  जत्ती  ने  सफदरजंग  अस्पताल  को  एक  Fo  एल०  आई०  एस० य्

 wo)  लेपारस्क्रोप  भेंट  किया  था  ।  इसका  अस्पताल  के  क्लीनिशियन्स  प्रयोग  किया  था  ।  महिला

 नसबंदी  कार्यक्रम  में  एक  नैदानिक  यंत्र  के  रूप  में
 इसकी

 से  तथा  बड़ी  सजंरी  विशेषकर

 बच्चों  की  बड़ीं  cat  करने  से  पूव॑  एक  उपाय  के  रूप  में  इसके  उपयोग  से  भी  वे  बड़े  प्रभावित

 हुए
 परिवार  कल्याण  कार्यक्र  की  सरकारी  नीति  को  जसा  कि  सरकार  ने  बल  दिया

 बढ़ावा  देने  और  अस्पताल  के  सर्जनों  द्वारा  रखी  गई  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  अजमाए  गए

 मेरु  के  5  लपारोरकोप  की  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  माध्यम  से  26580,65  अमेरिकी

 डालरों  2  30,000  रु०  )
 की  लगत  पर  खरीदने  का  निण॑य  fesat  गया  प्रसूति

 और  स्त्री  रोग  विज्ञान  एक  नसबंदी  कम्प  के  लिए  तथा  एक  एक  बल  चिकित्सा

 इस  उपकरण  से  अब  तक  137  रोगियों  का  इलाज  किया  गया  ।  चूंकि  आपरेशन  थियेटर

 रजिस्टर  में  रोगियों  के  एम०  आर०  डी०  नम्बर  के  बारे  में  कोई  नहीं  रखा  इसलिए

 यह  सूचना  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 गौर  जी  हां  ।  यह  सही  है  कि  दान  में  मिले इस
 उपकरण  द्वारा  किए  गए  उत्तम

 काय  को  सर्जनों  द्वारा  सराहे  जाने  के  कारण  मेसर्स  Fo  एल०  भाई०  के  पक्ष  में

 योग्यता  वस्तु  प्रमाणपत्र  जारी  किया  गया  था  ।  प्राधिकारियों  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं  है  कि  यह  उपकरण  जमंन  जनवादी  गणराज्य  देवों  अथना  अन्य  दुलंभ  मुद्रावाले  क्षत्रों  में

 सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  है  ।  इस  अस्पताल  में  जमन  जनवादी  गणराज्य  के  जो  उपकरण  खरी दे

 गये  थे  उनके  काय  करने  की  बाद  की  सर्वर्सिंग  और  अतिरिक्त  कल-पुर्जों  की  उपलब्चता

 के  अलावा  वे  इतने  असंतोषजनक  पाए  गए  कि  इसके  सिवाय  कोई  दूसरा  fae  नहीं  रह  गया

 था  कि  जमन  जनवादी  गणराज्य  समेत  पूर्व  योरोपीय  देशों  से  आगे  और  भाधुनिकतम  उपकरण  त
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 मंगाए  जाएं  यह  खरीद  अस्पताल  के  मशीनरी  भौर  उपकरण  के  लिए  स्वीकृत  बजट  में  से  पूति

 एवं  निपटान  जिसने  कि  विदेशी  मुद्रा  दी  के  माध्यम  से  की  गई  थी  ॥

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  पद  बनाये  जाना

 9431.  श्री  जी  ०  मल्लिकाजु न  राव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  स्टाफ  इ्पेक्शन  यूनिट  आई०  Jo)  को

 सिफारिदा  के  अनुसार  सीन  वर्ष  पूर्ण  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  में  तीन  पद  दो  आयुर्वेदिक  और

 एक  होम्योपैथी  के  fau  बनाये

 क्या  यह  सच  है  कि  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  इन  पदों  को  विभागीय  पदोन्नति  के

 माध्यम  से  भरने  को
 सिफारिश

 की

 क्या  यह  सच  है  कि  आयुर्वेदिक  के  लिए  दो  पदों  को  विभागीय  पदोन्नति  के  माध्यम

 से  भरा  और

 क्या  यह  सच  है  होम्यौपथी  के  लिए  रख  गये  पद  को  विभागीय  पदोन्नति  के

 माध्यम  से  नहीं  भरे  गए  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्रौीर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रविराय  :  (i)  कमेंचारी  निरीक्षण  यूनिट  की

 सिफा  wary  पर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  दिल्‍ली  के  अन्तर्गत  सीनियर  वेतनमान  में  वरिष्ठ

 फिजीशियन  और  वरिष्ठ  फिजीशियन  का  एक-एक  पद  27-7-1976  को

 बनाया  गया  था  और  चिकित्सा  अधिकारी  सह-अधीक्षक  का  एक  पद  20-2-1977  को  बनाया

 मया  थी  ।

 ई
 तीसरे  वेतन  आयोग  ने  ऐनी  कोई  विशिष्ट  सिफारिशें  नहीं  की  हैं  |

 जी  वरिष्ट  fost frat  और  चिकित्सा  अधिकारी-सह  अधीक्षक

 आयुर्वेदिक  नई  के  पद  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  सिफारिशों  पर  aed

 आधार  पर  भर  लिए  गए  हैं  ।

 (a)  जी  (| 1  क्योंकि  इस  पद  के  भर्ती  नियमों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 ब्रिटिश  आव्रजन  कानन  के  दुहरे  सानदण्ड

 9432.  श्री  जी०  एस०  बनातवाला  :  बया  faz7  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  16  1979  के  ‘se feyay  एक्सप्रेसਂ  के  पृष्ट  7  पर  प्रकाशित  उस  समाचार

 की  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  विभिन्‍न  एशियाई  और  नागरिक

 स्वतन्त्रता  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  के  art  दल  ने  आध्र
 जन  कानून  के  अन्तगंत  दुहरे

 दण्ड  अपनाएं  जाने  के  द्वारे द  me’  ं  एक  घनि eta  GI च््न्ब  Arg  te cram  पिन
 m2;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसे  हथण्कडों  के  उद्देश्यों  का  इस  बीच  अध्ययन  किया

 और

 इस  प्रकार  के  हथकण्डों  से  भारतीय  ATA TH  पर  कहां  तक  प्रभाव  पड़गा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  समरेन्द्र  कुन्डू
 :  और  जी

 (7)
 जिस  खबर  और  रिपोर्ट  पर  यह  आधारित  है

 उसका  सम्बन्ध  दूसरे  देशों  से  भाकर

 ब्रिटेन  में  बसने  वाले  पतियों  और  पुरुष  मंगेतरों  के  प्रवेदा  से  ब्रिटेन  में  पति  अथवा  पुरुष

 मंगेतर  के  रूप  में  आने  वाले  किसी  भी  पुरुष  को  12  महीने  की  जांच  अवधि  के  ब।द  ही  वहां  बंसने

 की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  इसका  उद्  दय  यह  है  कि  इस  सुविधा  का  दुरपयोग  न  होने  पावे  और

 सुविधा  के  लिए  दादी  करने  पर  नियंत्रण  लग  जाये  ।  बताया  जाता  है  कि  1976  में  विवाह  के

 आधार  पर  ब्रिटेन  में  बसने  के  लिए  भारत  के  2695  पुरुषों  को  स्वीकृति  दी  थी  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना

 9433,  श्री  बागुन  सम्बरुई  :  व्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  इन्डियन  afena  एसोशिएशन  ने  कुछ  वर्ष  पू्व॑सरकार  को

 usely  स्वास्थ्य  योजना  का  एक  मसौदा  oer  किया  था  |

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कत्याण  मंत्री  (ett  :
 (¥)  एक  पुस्तका  जिसका  शीष क

 हैल्थ  सबिस  स्कीम-ए  ड्राफ्टਂ  था  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  अप्रैल  1975

 में  इडियन  मेडिकल  एसोसिएशन  से  प्राप्त  हुई  थी  |

 (@)  इन्डियन  मेडिकल  एसोसिएदान से  मिली  नेशनल  हैल्थ  Hla  के  area  भाग  में

 निम्नलिखित  चार  प्रस्ताव  निहित  x. .

 स्वास्थ्य  सेवाओं  का  राष्ट्रीयकरण  |

 2  माइल  स्वास्थ्य  एकक  ।

 cao  अस्पतालों  ‘saTaarfan  सदस्यों  का  योगदान  ॥

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के  चिकित्सक  |

 भारतीय  सरकार  ने  देश  में  सुधरी  हुई  सेवायें  प्रदान  करने  के  लिए  इंडियन  मेडिकल

 एसोसिएशन  द्वारा  ली  गई  दिलचस्पी  का  स्वागत  किया  है  स्वास्थ्य  एक  राज्य  विषय  है  और

 पिछले  कई  वर्षों  में  केन्द्र  और  राज्यों  की  सरकारों  ने  देश  में  विशेषकर  प्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां
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 -  ——

 80  प्रतिद्यात  लोग  रहते  हैं  वहां  उपचारी  और  fares  स्वास्थ्य  सदाए
 ऋ
 प्रदान  करने  की  योजनाओं

 का  भपने-अपने  ढंग  से  विकास  किया है  जिन्हें  व्यापक  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  है  ।  इन

 योजनाओं  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  wheat  की  स्थापना  और  उनका  दर्जा  बढाने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  तथा  उन्हें  विशेषज्ञों  की  सेवायें  दिलाने  हेतु  जिला  अस्पतालों  और  मेडिकल

 कालेजों  के  साथ  जोड़ा  गया  है  ।  क्योंकि  एसोसिएशन  के  प्रस्तावों  में  विशेषज्ञ  सेवाओं

 पहलू  का  उल्लेख  किया  गया  साथ  ही  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  चिकित्सको  को  लगाने  की

 व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।  भारत  सरकार  अस्पतालों  की  स्थापना  हेतु  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  अस्पताल  खोलने  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  के  साथ-साथ  मेडिकल  ब्यवसाय  के  सदस्यों  को

 पहले  ही  वित्तीय  सहायता  दे  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  की  कारों  पर  हिन्दी  के  ae  के  बार  में  तमिलनाड  सरकार  का  झनरोध

 9434,  श्री  धम  बीर  वदढिष्ठ  नौवहन  श्रौर  प  रिवहन  मर  त्न SOT  al  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दि ली  की  कारों  पर  हिन्दी  के  अंक  होने  के  बारे  में  तमिलनाडु  राज्य  ने  केन्द्रीय

 सरकार  कोई  अनुरोध  fear  और

 प्यार यदि  तो  इसके  पीछे  कया  as  है  MAIN  इस  बारे  में  सरकार  की  यदि  कोई  प्रतिक्रिया

 तो  उसका  व्यौरा  कया  है
 ?

 नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  चांद  :

 तमिलनाडू  सरकार  की  शंका  यह  है  कि  जिन  गाड़ियों  पर  रजिस्ट्रेशन  नम्बर  हिन्दी
 '

 लगे  यदि  वे  कोई  अपराध  था  दुघंटना  arte  करती  तो  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  में  उन्हें

 पकड़  पाना  मुश्किल  होगा  और  अन्य  राज्यों  के  लोगों  के  लिए  जिनकी  मातु  भाषा  हिन्दी  नहीं

 परन्तु  दिल्‍ली  में  रहते  हैं  या  दिल्‍ली  आते  हिन्दी  में  लिखे  रजिस्ट्रेशन  चिह्नों  को  पहचानना

 कठिन  होगा  |

 मोटर  गाड़ी  1939  के  वर्तमान  उपबंधों  के  अधीन  चल  रही  गाड़ियों  पर

 ट्रेशन  माकें  केवल  अंग्रेजी  में  ही  दिखाना  होता  है  ।  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  में  1978  में

 किया  गया  ताकि  राज्य  में  रजिस्टड॑  मोटर  गाड़ियों  पर  लगाए  जाने  के  केन्द्र  राज्यों  को

 अक्षर-समह  का  आबंटन  कर  सके  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक

 जारी  की  जानी हे  ।  उक्त  अधिसूचना  तंयार  करते  समय  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  के  विचारों

 को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  इस  wag  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  कि  क्या  अधिसचना  में  यह

 व्यवस्था  की  जा  सकती  है  कि  अक्षर-समह  के  बाद  जो  नम्बर  हो  वे  केवल  भारतीय  अंकों  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  में  हों  या  इसके  लिए  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता

 होगी  ।
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 ada  डाक्टरों  की  नियुक्ति

 9435,  श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  :

 श्री  एस०  जगन्नाथन  :

 att  रामावल बत्५  मोहनर गम
 :

 श्री  के०  सथातेवर  :

 श्री  धार ०  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्यण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवाओं  और  हवाई  अड्डा  स्वास्थ्य  कार्यालय  में  आपात  स्थिति के

 दौरान  कितने  तदथ  डाक्टरों  की  नियुक्त  की  गई  ।

 क्या  ऐसी  नियुक्ति  समितियों  द्वारा  इंटरव्यू  आदि  के  बाद  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  डाक्टरों  का  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  के  माध्यम  सें  नये

 अभ्यधियों  के  साथ  प्रतियोगिता  न  कर  सकने  के  कारण  अधिलंघन  किया  जा  रहा  और

 इन  परिस्थितियों  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  व्यक्तियों  को  उनके  अनुभव  के

 आधार  यदि  आवश्यक  हुआ  उनके  लिए  एकान्तिक  परीक्षा  लेकर  नियमित  करने  के  लिए

 बया  अन्य  उपाय  करने  का  है
 '

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  रवि  :  1975  और  31

 1977  के  बीच  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  पदों  पर  हवाई  अड्डा  कार्यालय  भी  जिसका  एक  भागी

 दार  यूनिट  है  ।  श्रणी-दो  के  वेतनमान  में  भर्ती  किए  गए  चिकित्सा  अधिकारियों  की  संख्या

 187 थी  ।

 जहां  तक  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  और  दिल्‍ली  प्रशासन  के  नियंत्रणाधीन

 लगों  का  संबंध  उम्मीदवारों  का  चुनाव  चयन  समितियों  द्वारा  किया  गया  तथा  उन्हें  उन्हीं  के

 faaean raat  कार्यालयों  के  काम  करने  के  लिए  तैनात  किया  गया  ।

 कुछेक  भय  भागीदार  कार्यालयों  को  स्वयं  तदथं  नियुक्तियां  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 ये  नियुक्तियां  अस्थायी  अथवा  आक्समिक  रिक्त  पदों  पर  की  गई  तथा  तदयें

 आधार  पर  नियुक्त  किए  गये  डाक्टरों  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  कि  इन  नियुक्तियों  से  उन्हें

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  नियमित  रूप  से  नियुक्ति  पाने  का  कोई  अधिकार  नहीं  मिलता  ।  तदर्थ

 रूप  से  नियुक्त  जो  अधिकारी  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  नियमित  नियुक्ति  के  लिए  ली  गई

 लिखित  परीक्षा  अथवा  इंटरव्यू  में  पास  नहीं  हो  सकेंगे  उनके  स्थान  पर  नियमित  भधिकारियों  को

 रखना  हीं  पड़ेगा  |

 जी  नहीं  ।  जुनियर  स्केल  जनरल  ड्यूटी  मेडिकल  अफसरों  के  पदों  की  भर्ती  संघ  लोक

 दक्षत RMN  ीं  के  ् कक  =  न  तम  स्तरों  को सेवा  भायोग  द्वारा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  नियमों  के  अनुसार  age"  ६

 सुनिश्चित  करके  की  जाती



 लिखित  sat  3  1979

 पोर्ट  ब्लेयर  में  एक  समुद्री  इ  जिनियर  की  नियत्ति

 9436.  st  लखन  लाल  कपर ्  कया  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पोर्ट  ब्लेपर  स्थित  हार  मास्टर  ने  बिना  किसी  मंजूरशुदा  पद  और  अनधिकृत

 रूप  से  एक  समुद्री  इंजीनियर  की  नियुक्त  की,है  और  यदि  तो  पद  को  मंजूरी  कब  दी

 और

 ऐसे  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 नोवहन  धौर  परिवहन  मन्त्री  चांद  :  और  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 malay  रंलवे  कार्यालयों  से  भर्ती  किये  गये  TH

 9437,  wt  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  वर्ष  1968-69  के  दौरान  अधीनस्थ  रेलवे  कार्यालय  से  तदर्थ  आधार  पर

 भर्ती  किए  गए  क्लर्को  को  स्थायी  रूप  से  रेलवे  aS  सचिवालय  लिपिकीय  सेवा  में  खपा  लिया

 गया

 (a)  यदि  तो  क्या  यह  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  पदों  को  भरने  के  लिए  बनाये

 गये  नियमों  और  11
 1977

 को  उनके  द्वारा  लोक  सभा  में  दिये  गये  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य

 के  प्रतिकूल  नहीं

 क्या  उनको  खपाये  जाने  के  बारे  में  आदेश  जारी  करने  से  पं  इस  बारे  में
 गृह

 मंत्रालय

 के  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  से  परामद  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या
 है  और

 यदि  तो  ऐसी  अनियमितता  करने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  :  वर्ष  1968-69  में  अधीनस्थ  रेलवे

 कार्यालयों  से  लिपिकों  की  सेवाएं  अस्थाई  आधार  पर  प्राप्त  की  गयी  थीं  परन्तु  बाद  में  रेलवे  बोड़ें

 सचिवालय  लिपिक  वर्गीय  सेवा  के  पुनगंठन  और  प्रबलीकरण  योजना  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 जो  इन  लिपिकों  की  भर्ती  के  समय  लागू  उन्हें  रेलवे  ats  में  नियमित  कर  दिया  गया  है  |

 उन्हें  दी  गयी  वरिष्ठता  के  अनुसार  seat  बारी  आने  पर  स्थायी  कर  दिया  जायेगा  ।

 जी  जेसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  यह  भर्ती  रेलवे  ats  सचिवालय  लिपिक

 वर्गीय  सेवा  के  पुनर्गठन  और  प्रबलीकरण  की  उपयुक्त  योजना  के  अनुसार  की  गई  थी  ।  लोक  सभा

 में  11-6-1977  को  रेल  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  नीति  विषयक  बयान  को  संबंध  1974-75  और

 अनुवर्ती  वर्षों  में  qq  आधार  पर  की  गयी  लिपिकों  की  भर्ती  से  है  भर्ती  से  नहीं  ।
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 नें  को  नियमित  करने  के  संबंध और  (=)  यद्यपि  रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  में  उनकी  सेवाअ

 में  कामिक  विभाग  से  परामदं  किया  गया  था  परन्तु  अंत  में  यही  निर्णय  किया  गया  fe  उनकी

 नियुक्ति  को  सरकार  के  अनुमोदन  से  नियमित  कर  दिया  जाय  |

 इच्दौर-विलासपुर  गाड़ी  में  यात्रा  कर  रहे  यात्रियों  को  गोलो  मारकर  हत्या  किया  जाना

 9439.  श्री  राघवजी  :  बया  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  महीने  इन्दौर-बिलासपुर  गाड़ी  में  यात्रा  करने  वाले  कुछ

 यात्रिणों  की  भोपाल  तथा  इटारसी  के  बीच  गोली  मार  कर  हत्या  कर  दी  गई

 यदि  तो  सत्संबंधी  पूरा  ब्यौरा  कया

 इस  संबंध  में  रेलवे  प्रशासन  ढ्वारा  कया  की  गई  2  ,  और

 मत  व्यक्तियों  के  आश्रितों  को  रेलवे  द्वारा  कोई  मुआवजा  अदा  किया  जायेगा

 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 शिव

 :  जी  हां  ।

 सम्पूर्ण  मध्य  प्रदेश  से  किसान  और  ग्राम  सेवक  प्रदश॑नी  देखने  के  लिए  भोपाल  आ

 रहे  थे  ।  19  1979  की  रात्रि  को  जबलपुर  क्षेत्र
 के

 लगभग  80/90  किसानों  तया  ग्राम  सेवकों

 ने  वापसी  यात्रा  के  लिए  33  अप  इंदौर-बिलासपुर  एवसप्रेस  गाड़ी  पकड़ी  ।  भोपाल  रेलवे  स्टेशन

 पर  उन्होंने  अपने  एक  साथी  को  गुम  पाया  ।  उन्होंने  AIaTTaAy  पुलिस  पार्टी  से  पूछताछ  की  ।

 लेकिन  उन्हें  कोई  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  ।  जब  गाड़ी  ओबंदुल्लागंज  स्टेशन  पर  पहुंची  तब

 इनमें  से
 लगभग  50/60  लोगों  ने  मार्गरक्षी  पुलिस  पार्टी  को  घेर  लिया  तथा  अपने  साथी  के  गम  हो

 जाने  के  बारे  में  जानकारी  मांगी  ।  पुलिस  और  किसानों  के  बीच  कहा-सुनी  में  मार्गरक्षी  पुलिस

 सशस्त्र  मध्य  के  एक  सदस्य  ने  पांच  राउंड  गोलियां  चलायी  जिससे  3

 आदमियों  की  मृत्यु  हो  गयी  ।

 सिविल  तथा  पुलिस  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  तत्काल  घटना  स्थल  का  निरीक्षण  किया  ।

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  302  के  TAITT  एक  मामला

 दर्ज  कर  लिया  है  ।

 यह  मामला  कानून  और  व्यवस्था  से  संबंघित  है  जो  सविधान  के  राज्य  का

 विषय  है  राज्य  सरकार  ने  न्यायिक  जांच  के  भादेश  दिये  हैं  इस  संबंध  में  रेल  प्रशासन  द्वारा

 कोई  कारंवाई  अपेक्षित  नहीं  है  |

 भारतीय  रेल  1890  की  घारा  तथा  रेल  दुर्घटना  )
 1950  के  उपबंधों  के  यात्रियों  को  ले  जाने  वाली  गाड़ी  दुर्घटनाओं  में  ग्रस्त  यात्रियों

 की  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान
 किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकारों  के  अधिकार-क्षेत्र  में  रेल  गाड़ियों  में

 होने  वाले  fara  stat  तथा  gear  शामिल  की  रोकथाम  की  ज़िम्मेवारी  केवल
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 ती  रेल  गाड़ियों  रल  परिसरों  में  होने  वाले  ऐसे  अपराधों  की उन्हीं  राज्य  सरकारों  की  हो

 घटनायें  कानून  और  व्यवस्था  से  संबंधित  है  तथा  इनकी  रोकथाम  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों

 की  है  और  ऐसे  अपराधों  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  क्षतिपूर्ति  का  भूगतान  करने  के  लिए  रेल

 प्रशासन  पर  कोई  कानूनी  दायित्व  नहीं  है  ।

 afsaa  दिह्ली  के  लिए  हग  अस्पताल

 440.  श्री  पीयूष  तिरकी  व्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 TH :

 क्या  यह  सच  है  कि  qfeaq  दिल्‍ली  की  पूरी  आम  जनता  के  लिए  दीनदयाल

 उपाध्याय  जहां  मू  सुविधाओं  तक  का  अभाव  है  और  कंजूएल्टी  सेवा  नहीं  के

 अतिरिकत  कोई  बड़ा  अस्पताल  नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पदिचिम  दिल्‍ली  के  लिए  अन्तरिम  राहत  देने  हेतु

 केंजूएल्टी  सेवा  जेसी  अघिक  सुविधाएं  देकर  उपरोक्त  अस्पताल  को  बड़े  अस्पताल  के  रूप  में

 विकसित  करने  का  है  जेसा  कि  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  (att  रवि  qfeaa  दिल्‍ली  स्थित

 दीनदयाल  उपाध्याय  अस्पताल  दिल्‍ली  प्रशासन  के  नियंत्रण  में  एक  जनरल  अस्पताल है
 ।  इस

 अस्पताल  में  शल्य  नेत्र  और  कान-नाक  और  गले  की  विशेषज्ञ  सेवाओं  सहित

 बुनियादी  सेवाएं  उपलब्ध  हैं  ।  इसमें  कंजूएल्टी  सेवा  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  क्षेत्र  में

 300  पलंगों  वाला  एक  ई०  एस०  आई०  अस्पताल  भी  है  ।

 केजूएल्टी  जिसे  में  शामिल  किया  गया  के  तैयार  होते  ही

 कजूएल्टी  सेवा  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ।  इस  परियोजना  के  के  निर्माण  के  लिए

 पहले  ही  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 रेलगाड़ियों  में  स्वच्छता

 9441.  थी  लालजी  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  रही  यात्री  तथा  एक्सप्रेस  रलगाड़ियों  के

 शौचालयों  में  स्वच्छता  की  स्थिति  सन्तोष  अनक  नहीं  है  भर  इसके  फलस्वरूप  यात्रियों  को  काफी

 उठानी  पड़ती  और

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  कोई  उपाय  करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 शिव  :  जी  नहीं  ।  यात्री  गाड़ियों  की

 सफाई  के  लिए  सभी  cara  स्टेशनों  पर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  शौचालयों  सहित

 सभी  सवारी  डिब्बे  अंदर  और  दोनों  ओर  जाते  हैं  इसके  घुलाई
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 जन क  ज  ब

 लाइनों-और  प्लेटफार्मों  पर  स्टेनलेस  स्टील  के  पैन  और  चिलमचियों  की  अच्छी  तरह  मंजाई  की

 जाती  अन्य  सभी  fafery  की  सफाई  की  जाती  है  और  शौचालयों  को  किया  जाता

 है  तथा  उनमें  फिनाइल  डाली  जाती  है  ।

 मार्ग  में  गाड़ी  के  ठहराव  के  निशुल्क  विद्येष  रूप  से  प्रसाधनों  की

 की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  महत्वपुर्ण  चूने  हुए  स्टेशनों  पर  सफाई  वालों  की  व्यवस्था

 भी  की  जाती  है  ।  प्लेटफार्मो  पर  प्रमुख  स्थानों  पर  बोड़  लगाये  जाते  हैं  जिन  पर  बड़े-बड़े  अक्षरों  में

 लिखा  रहता  है  कि  सवारी-डिब्बों  की  निःशुल्क  सफाई  की  सेवा  उपलब्ध

 दूर  गामी  गाड़ियों  के  मामले  जिनके  ठहराव  बहुत  कम  होते  गाड़ी  प्रस्थान  Tz  से

 पर्यन्त  स्टेशन  तक  सफाईवाले  गाड़ी  के  साथ  चलते  ताकि  गाड़ी  के  चालन  के  दौरान  भी  सफाई

 सुनिद्चित  की  जा  सके  |

 सफाईवालों  को  आसानी  से  ढूढने  में  सुविधा  इस  उद्देश्य  से  उनके  बाजुओं  पर  बैज  लगे

 रहते  जिन  पर  उनका  पदनाम  होता  है  ।

 सवारी  डिब्बों  और  प्रसाघनों  की  समुचित  सफाई  तथा  ऊपरी  टंकियों  में  पानी  की

 उपलब्धता  सुनिद्चित  करने  के  लिए  सभी  स्तरों  पर  अकसर  विशेष  अभियान  चलाये  जाते हैं

 तथा  a afeaa  जांच  की  जाती  है  ।

 tanta  उपायों  की  पर्याप्ता  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  है  और  जहां-कहीं

 CIC ER Es  सुधार  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 नई  दिल्‍ली  में  VSR  भवन  का  निर्माण

 9112.  श्री  बापू  साहिब  TENHT  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परि  वार AUN  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  फि

 क्या  दिल्‍ली  में  नये  भवन  का  निर्माण  करने  के  लिए  इडियन  रेडक्रास  सोसायटी  को

 50  लाख  रुपये  से  अधिक  की  घनराशी  का  ऋण  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सोसायटी  ने  भवन  का  कोई  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  था  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  mia):  (=\ NUS  र ्  जी  ऋण  के  रूप  में

 बल्कि  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  ।

 जी  ait

 अध्यापकों  को  श्रमिक  साना  जाना

 9443,  श्री  गोविन्द
 राम  मिरी  :  क्या  ससदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 &
 ह
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 क्य  T |  बंगलौर  जल  सप्लाई  are  मलब्ययन  बोर्ड  बनाम  एस०  To  राजप्पा  और

 अन्य  लोगों  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  हाल  के  एक  निर्णय  के  अनुसार  अध्यापक  श्रमिकों

 की  श्रेणी  में  आते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  अध्यापक  अपने  श्रम  संघ  बना  सकते हैं  ;  और

 क्या  अन्य  श्रम  संघों  की  तरह  अध्यापक  भी  श्रमिक  और  औद्यौगिक  न्यायालयों  में  जा

 सकते हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रविन्द्र  :  और  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 बंगलोर  वाटर  सप्लाई  WS  सीवरेज  बोड़  बनाम  Wo  राजप्पा  तथा  अन्य के  मामले  में  अपने  निणंय

 में  यह  निर्धारित  फिया  है  कि  जब  कभी  नियोजक  ओर  कर्मचारियों  के  सहयोग  से  ऐसा  कोई

 क्रमबद्ध  कार्यकलाप  आयोजित  किया  जाता  है  जिससे  व्यक्तियों  की  आवश्य  कताओं  तथा  इच्छाओं

 को  संतुष्ट  करने  के  उद्देश्य  से  उत्पादन  हो  और  माल  और  सेवाओं  का  वितरण  हो  उसे

 उद्योग/कहेंगे  ।  ऐसा  शंक्षिक  संस्थान  भी  उद्योग  होगा  जो  इन  मापदंडों  को  पूरा  करता

 क्या  न्यायालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  दिया  कि  क्या  अध्यापक  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  के  rata  के  वर्ग  में  आते  परन्तु  यह  महसुस  किया  कि  वे  नहीं

 आते  हैं  क्पोंकि  अध्यापक  शारीरिक  या  तकनी  ही  कायें  नहीं  करते  ।'  त्यायालय  ने  आगे  यह  कहा  है

 कि  az  द्वारा  भविष्य  में  लड़े  जाना  वाला  एक  युद्ध  है  और  हमारा  इस  संबंध  में  इस

 समय  कोई  निणंय  देने  का  इरादा  नहीं  है  ह

 श्रम  न्यायालयों  और  ओद्योगिक  अधिकरणों  के  लाभ  केवल  वहीं  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 जो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रमिक  हैं  ।

 माल  डिब्बों  की  कमी

 9444.  शी  मती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  कोकिंग  तयार  इस्पात  उद्योग  आदि  के

 लिए  कच्चे  माल  की  उचित  और  सन्तोषजनक  ढुलाई  के  लिए  रेलवे  विभाग  को  माल  डिब्बों  की

 कमी  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  तात्कालिक  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  रेलों  पर  माल  डिब्बों

 की  इस  प्रकार  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  किन्तु  इस  समय  रेलें  माल  डिब्बों  की  कुछ  मांगों  को  पूरा

 करने  में  कुछ  कठिनाई  महसूस  कर  रही  है  यह  स्थिति  माल  डिब्बों  के  फरों  को  प्रभावित  करने

 वाले  विभिन्‍न  तथ्यों  के  कारण  हुई  है  ।  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  अतिरिक्त  माल  डिब्बों  की

 माल  डिब्बों  आदि  के  लिए  पहिया  संटों के  आयात  करने  आदि  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  किये

 गये  हैं  ।
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 नदी  जल  के  सम्बन्ध  में  भारत-नेपाल  सम  कौता

 9445.  श्री  हलीमद्दोन  अहमद  :  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनकी  21  1979  की  नेपाल  यात्रा  में  नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  श्री  निधि

 बिष्ट  के  साथ  नेपाल  से  भारत  बहकर  भाने  वाले  पानी  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  जिन  व्यापक  प्रस्तावों

 पर  सहमति  हुई  उनका  ब्यौरा  क्या  है  |

 यदि  तो  किन  नदियों  के  उपयोग  के  संबंध  में  समझौता  हुआ  ;  और

 AMA afr  लग  a el  न्गा दी  बेसिन  के  सम्बन्ध  में साम्राज्य  में  सभी  नदी  बेसिनों  के  अथवा

 दोनों  राष्ट्रों  द्वारा  आयोग  का  गठन  कब  तक  किया  जायेगा  ;  यदि  तो  वे  कौन  कौन  सी

 नदियां  हैं  ?

 fazar  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  UAE  gos):  (¥)  और  भारत  और

 नेपाल  के  बीच  नेताओं  के  स्तर  पर  सावधिक  cast  की  परम्परा  के  अनुरूप  विदेश

 मंत्री ने  20  से  21  1978  तक  काठमांडू  की  यात्रा  की  थी  ।  इस  अवसर  पर  हुई

 बातचीत  में  नेपाल  से  निकल  कर  भारत  में  बहने  वाली  नदियों  की  जल-क्षमता  से  लाभ  उठाने  के

 लिए  अध्ययन  करने  से  सम्बद्ध  विभिन्न  प्रस्तावों  पर  भारत-नेपाल  वार्ता  की  प्रगति  की
 समी  क्षा

 भी  की  गई  थी  ।  इन  में  राप्ती  और  महाकाली  बहुदेशीय  परियोजनाएं

 भी  शामिल  हैं  ।  इन  तीनों  प्रायोजनाओं  के  विषय  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  आंकड़े  एकत्र

 सम्भावयता  को  पता  लगाने  तत्संबंधी  अन्य  अध्ययन  आदि  के  लिए  भारत-नेपाली  विशेषज्ञ

 दल  समय-समय  पर  बेठकें  करते  रहे  हैं  निकट  भविष्य  में  जब  उपय क्त  सभी  काम  पूरे  हो

 जायेंगे  तब  दोनों  सरकारें  इन  परियोजनाओं  के  वास्तविक  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  के

 प्रश्न  पर  विचार  करेंगी  तथा  अन्य  मुख्य-मुख्य  निणंय  लेंगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  यात्रा  के  दौरान  इस  बारे  में  भी  निर्णय  हुआ  था  कि  कोसी  समन्वय

 समिति  के  स्तर  को  बढ़ा  कर  इसे  आयोग  के  स्तर  का  कर  दिया  जाना  चाहिए  जिसमें  दोनों  ओर

 से  सिचाई  के  प्रभारी  मंत्री  अध्यक्ष  हों  ।

 आपसी  हित  की  अन्य  छोटी-छोटी  सं  भव  परियोजनाओं  के  संबंध  में  भी  विचार  हुआ  ।

 अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  भ्राथिक  सहायता  बन्द

 9446.  प्रो०  समर  te  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  आधिक  सहायता  देना  बन्द  करने  का  निर्णय

 किया  है  aif  पाकिस्तान  परमाणु  विस्फोट  के  लिये  ईंधन  के  रूप  q  इस्तेमाल  करने  के  लिये

 परिष्कृत  यरेनियम  तैयार  करने  का  प्रयास  कर  रहा
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 यदि  at,  तो  अमरीकी  सर  कार  की  प्राप्त  हुई  सुचनाओं  से  पाकिस्तात  के  राष्ट्रपति

 है
 द्वारा  भारत  के  प्रधान  मंत्री  को  भेजा  गया  इस  आदाय  का  उत्तर  झूट  सि  द्व  होता  है

 कि  पाकिस्तान

 परमाणु  बम  बनाने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा  है  ?

 यदि  हां  तो  तत्प॑बंधी  तथ्य  क्या हैं  ;  और

 इस  आशय  से  ठोस  प्रमाणों  को  देखते  हुए  जेसे  कि  अमरीकी  सरकार  ने  दिये  हैं  कि

 पाकिस्तान  ने  परमाण  बम  बनाने  की  काय वाही  की  है  क्या  सरकार  परमाणु  अस्त्र  बनाने  संबंधी

 अपनी  नीति  पर  पुनः  विचार  करेगी  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  AAT  oe) a] ਂ  :  और  इन

 के  कारण  कि  पाकिस्तान  एक  ऐसे  परमाणु  संयंत्र  का  निर्माण  कर  रहा  है  जिसमें  raat  अस्त्रों  के

 स्तर  की  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता  अमरीका  की  सरकार  ने  6  1979

 को  पाकिस्तान  को  विकास  सहायता  खत्म  कर  देने  के  अपने  निर्णय  की  धोषणा  की  ।  बताया

 जाता  है  कि  इस  निण॑य  से  पाकिस्तान  1978  से  शुरू  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  उस

 के  लिए  निर्धारित  चार  करोड़  डालर  का  असर  पड़ेगा  और  1979  में  शुरू  होने  वाले

 वित्तीय  वर्ष  में  साढ़े  चार  करोड़  डालर  का  ।

 इस  आशंका  में  कि  पाकिस्तान  का  न्यूक्लीय  कार्यक्रम  gt  रूप  से  शांतिपूर्ण  उद्देश्य  के  लिए

 नहीं  भी  हो  प्रधान  मंत्री  श्री  देसाई  ने  1979  में  राष्ट्रपति  जिया  को  पत्न  लिखकर

 पाकिस्तान  द्वारा  न्युक्लीय  विस्फोटक  क्षमता  अर्जित  कर  लेने  के  समाचार  पर  अपनी  चिता  व्यक्त

 की  थी  ।  भपने  उत्तर  में  राष्ट्रपति  जिया  ने  कहा  था  कि  पाकिस्तान  का  न्यूक्लीय  कार्यक्रम  पूर्ण  रूप

 से  शांतिपूर्ण  उद्देश्यों  के  लिए  है  और  साथ  ही  उन्होंने  यह  पेशकश  भी  की  थी  कि  दक्षिण  एशिया

 को  न्यूक्लीय  मुक्त  क्षेत्र  घोषित  करने  और  पारस्परिक  आधार  पर  सभी  न्युक्लीय  सुविधाओं  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  अथवा  द्विपक्षीय  निरीक्षण  की  व्यवस्था  को  स्वीकार  करने  में  वह  भारत  के  साथ  आने

 को  तेयार

 न्युक्लीय  विस्फोट  क्षमता  विकसित  करने  के  पाकिस्तान  के  प्रयास  निःसंदेह  भारत  के

 लिए  बहुत  चिंता  का  विषय  है  और  सरकार  ने  कई  अवसरों  पर  सदन  को  यह  आश्वासन  दिया  है

 कि'.इस  घटना  के  aad  में  सरकार  की  नीतियों  पर  बराबर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रोत्साहन  योजना

 9447.  sit  मुर्गेसन
 :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  कमंचारियों  के  लिये  जो  सेवा  निवृत्ति  के  निकट  प्रोत्साहन  योजना  के

 अतगत  कायें  से  छूट

 क्या  50  ay  से  अधिक  आयु  वालों  को  भी  प्रोत्साहन  योजना  के  अंतगंत  काम  करने

 से  छूट  देने  का  कोई  नियम  और

 (7)  उक्त  योजना  प्रथम  बार  कब  लागू  की  गई  थी  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  दिव
 :

 जी  नहीं  ।

 wat  नहीं  उठता

 प्रोत्साहन  AqyTay  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  1954  में  झुरू  किया  गया  था

 और  बाद  में  1960  में  इसका  विस्तार  aarzy  डिब्बा  कारखाना  सहित  अन्य  रेल  कारखानों  में

 किया  गया  था  ।

 aia  इडिया  रेलवे मेस  फंडरेसन  के  लिये  कार्यालय  कक्ष

 9448.  डा०  पी०  at  पेरियासामी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इंडिया  फंडरेदान  को  रेल  भवन  में  कोई  कार्यालय  कक्ष  दिया

 गया

 रेलवे  बोर्ड  के  पास  te  भवन  में  कार्यालय  कक्ष  प्राप्त  करने  के  लिए  अन्य  रेल

 कमंचारी  संघों  के  कितने  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत  पड़े  और

 इन  को  भी  कक्ष  आवंटित  करने  के  मामले  में  कब  तक  निणंय  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (tt  शिव  जी  दोनों  मान्यता  प्राप्त

 आल  इंडिया  रेलवेमेन्स  फेडरेशन  और  नेशनल  फेडरेशन  माफ  इंडियन  wags  को

 उनके  प्रतिनिधियों  के  प्रबंध  एवं  श्रम  के  समवेत  उद्यम  के  सदस्य  होने  के  नाते  रेल  भवन  में

 अलग  कमरे  आवंटित  किये  गये  हैं  ।

 और  किसी  रेल  कमं  चारी  यूनियन  की  ओर  से  कोई  आवेदन  बकाया  नहीं  है  ।

 फेडरेशन  आफ  इंडियन  रेलवे  आफिससं  एसोसिएशन  को  कार्यालय  आवास  आबंटित  करने

 का  विनिषचय  किया  गया  है  और  उन्हें  आबंटित  करने  के  faq  उपयुक्त  स्थान  देखा  जा  रहा  है  ।

 चोनी  उद्योग  के  श्रमिक्रों  को  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  की  qfrata  दिया  जाना

 9449.  श्री  सरतकार  :  कया  संसदीय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  उद्योग  में  काम  कर  रहे  ्रमिकों  को  कमंकारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के

 उपबन्धों  के  अन्तगंत  सुविधायें  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;  और

 यदि  यो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Tto  राम  कृपाल  fag)  :  और  (=)

 कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  की  एक  उप  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कर्मचारी  राज्य

 बीमा  1948  के  उपबन्धों  को  चीनी  और  अन्य  मौसमी  कारखानों  पर  लागू  करने  की

 सिफारिश  की  है  ।  निगम  ने  समिति  की  सिफारिशों  को  मंजूर  कर  fear  है  और  इन  forarfcart

 को  हाल  ही  में  सरकार  को  भेज  दिया  है  ।  इस  मामले  पर  अगि  featz  किया  जा  रहा  है  ।

 दौरों  के  लिए  (ate)

 9450.  भी  क्या  रेल  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;
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 गत  पांच  वर्षों  में  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  आयोजित  दौरों  से  रेलवे  को  कितनी

 घनराशि  प्राप्त  इसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  डिब्बे  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारक्षित  हैं  और  यदि

 तो  इनकी  संख्या  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  आयोजकों  को  दौरों  के  प्रयोजनों  के  लिए  रेलवे  से  डिब्बे  प्राप्त

 करने  में  भारो  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  आयोजक  dia  महीने  पहले  डिब्बों  के  लिए  आवेदन  करते

 हैं  तथा  धनराशि  जमा  करते  हैं  लेकिन  उन्हें  समय  पर  इस  बारे  में  सूचना  नहीं  दी  जाती  है  जिससे

 उन्हें  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 क्या  रेलवे  का  विचार  इस  बारे  में  कोई  व्यापक  नीति  तयार  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिव  :  WarhT  की  वतंमान  रूपरेखा  के

 अनुसार  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  आयोजित  qazal  से  हुई  आय  को  रेलों  द्वारा  अलग  से

 लेखा  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।

 से  बतंमान  गाड़ियों  में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  के  अलावा  भारतीय  रेलों  ने

 जन  साधारण  के  लिए  और  भवकादा  यात्रा  रियायत  का  लाभ  उठाने  वाले  सरकारी  कमंचारियों

 और  छुट्टियों  की  भीड़भाड़  को  सम्हालने  के  लिए  वतंमान  गर्मियों  के  महीनों  में  1700  विशेष

 गाड़ियां  चलाने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  इसके  अलावा  रेलों  से  मजदूर  राजनी  तिक

 सेन्य  ate  अघ  सेन्य  ब्यावसायिक  सम्मेलनों  आदि  के  लिए  अतिरिक्त

 सबारी  डिब्बे  लगाने  और  विशेष  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  भी  अपेक्षा  को  जाती  है  इन  समस्त

 zatal  के  रहते  हुए  रेल  प्रद्ासन  पययंटन  यात्रा  दलों  भादि  के  समय  विशेष

 पर  यथा  संभव  अघिक  से  अधिक  सवारी  डिब्बे  सुलभ  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ॥  यद्धपि  पयटन

 संयोजकों  भादि  को  आवंटित  करने  के  लिए  कोई  सवारी-डिब्बे  निर्धारित  नहीं  किए  हुए  फिर

 भी  जहां  मांग  aaa  होती  वहां  इन  प्रयोजनों  के  लिए  कितने  सवारी-डिब्बे  सुलभ  किए

 जा  सकते  हैं  इसके  बारे में  रेल  प्रद्यासनों  द्वारा  आवलन  कर  लिए  जाते  हैं  |

 यह  सच  है  कि  कुछ  रेलों  पर  qq  संयोजकों  की  सवारी  डिब्बे  सुलभ  किए  जाने  की  मांग

 को  पूर्णतया  पूरा  नहीं  किया  जा  सकी  ।  जहां  तक  व्यावहारिक  होता  है  पयंटन  कायंक्रमों  की

 कृति  के  संबंध  में  सूचना  संबंधित  पार्टियों  को  काफी  समय  पहले  प्रदान  की  जाती  रही  है  रेल

 प्रशासनों  के  लिए  यह  अनिवायं  नहीं  है  कि  पयंटन  संयोजकों  आदि  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयीं  सभी

 मांगों  को  पूरा  किया  जाए  मोटे  तौर  इस  संबंध  में  नीति  qe है
 कि  सवारी-डिब्बों  उपलब्धता

 के  आधार  पर  आये  सो  पहले  पायेਂ  के  सिद्धांत  पर  इन  मांगों  को  पूरा  किया  जाये  ।

 पारादीप  बंदरगाह  में  निरन्तर  श्रमिक  aatifa

 9451.  शो  Ho  प्रधानी  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहुनें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ee  a

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  पारादीप  बन्दरगाह  में  काफी  समय  से  श्रमिक  अद्यांति

 बराबर  व्याप्त

 यदि  तो  क्या  वहां  जहाजों  पर  माल  चढ़ाने  तथा  उनसे  माल  उतारने  के  कार्य  में

 हानि  हुई  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 for
 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  चांद  :  और  |  द  ह  न  यूनियनों  में

 Fr और  भीतरी  बेमनस्य  के  कारण  पारादीप  पत्तन  में  श्रमिकों  के  SNAA  न  री
 कुछ  घटनाएं

 हुई  थीं  ।  जिसके  कारण  वर्ष  1978-79  में  माल  को  चढ़ाने  उतारने  का  काम  76  दिन  तक  आंशिक

 या  पूर्ण  रूप  से  ठप्प  हो  गया  था  ।

 श्रमिकों  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  माल  को  रखने  उतारने  वाले

 श्रमिकों  की  मजदूरी  की  दर  16  1979  से  प्रोत्साहन  योजना  शुरू  करने  के  साथ-साथ

 6.50  रुपये  प्रति  शिफ्ट  प्रति  श्रमिक  से  बढ़ाकर  10  रुपये  प्रति  शिफ्ट  प्रति  श्रमिक  कर  दी  गई  है  ।

 यह  भी  निणंय  किया  गया  है  कि  माल  को  रखने-उठाने  की  व्यवस्था  को  पारादीप  me  ट्रस्ट  के

 अधीन  संस्थानों  को  सौंप  दिया  जाय  ।  इस  उपाय  से  भाषा  है  कि  माल  को  रखने-उठाने  की

 व्यवस्था  में  सुघार  होगा  ।  श्रमिकों  में  असंतोष  और  उपद्रव  की  भावना  को  समय-समय  पर  आपसी

 बात-चीत  ate  समझौते  के  द्वारा  कम  किया  जा  रहा  है  |

 मलेरिया

 9452.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1978  के  दौरान  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  के  पहाड़ी  जिलों  में  मलेरिया  के

 मामलों  की  संख्या  कितनी

 इन  जिलों  से  मलेरिया  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  क्या  का्यवाही  की  जा  रही

 और

 क्या  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  WIZ  परिवार  कल्याण  संत्रालय  श्री  रवि  :.  (=)  at  1978  के  दौरान

 अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  के  जिलों  में  मलेरिया  के  पाजिटिव  रोगियों  की  संख्या  इस  प्रकार  रिका gs

 को  गई  है  :

 जिला  एं

 अल्मोड़ा  710

 पिथी  रागढ़  63
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 ऋप रन निकट  भविष्य  में  मलेरिया  का  रो  सफाया  कर  तो  व्यवहारिक  नहीं

 किन्तु  इस  रोग  पर  पाने  के  लिए  कदम  अवश्य  उठाए  गए  हैं  ।  इस  फाम  के  लिए

 भारत  सरकार  1-4-77  से  संशोधित  काय॑  योजना  चलाती  आ  रही  जिसके  उद्देइ्य  निम्नलिखित

 हैं

 (1)  मलेरिया  के  कारण  होने  वाली  मौतों  को  रोकना  ।

 (2)  बुखार  की  अवधि  को  कम  करना  I

 (3)  औद्योगिक  और  कृषि  उत्पादन  को  ज्यों  की  त्यों  बनाए  रखने  के  लिए  बूड़े  पैमाने  पर

 मलेरिया  को  रोकने  के  लिए  उपाय  करना  ॥

 (4)  अब  तक  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियों  को  ज्यों  का  त्यों  बनाए  रखना  ।

 इस  संशोधित  कायं-योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है

 जी  वर्ष  1978-79  के  दौरान  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  नकदी  और  सामान  के  रूप  में  537.31  लाख  रुपये  की  कुल  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  |

 संशोधित  कार्य  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  |

 1.  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कायंक्रम  की  वर्तमान  यूनिट  का  जिले  भौगोलिक  सीमा

 के  अनुरूप  पुनर्गठन  किया  गया  है  ।  पहले  जिलों  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों  को  इस  कायंक्रम

 में  दामिल  नहीं  किया  गया  था  लेकिन  इन  यूनिटों  का  पुनर्गठन  हो  जाने  के  कारण  उन्हें  जिले  में

 इस  कायंक्रम  के  लिए  मुख्य  रूप  से  जिम्मेदार  बताया  गया  है  ।

 2,  राज्यों  को  विभिन्‍न  कीटनाशी  डी०  डी०  टी  ०,  धी०  एच०  सी०  मलेथियन  की

 अधिक  मात्रा  सप्लाई  की  गई  है  ।  की  जा  रही  है  ।  जहां  रोग  वाहकों  पर  डी०  डी०  बी०

 एच०  सी ०  का  कोई  असर  उन  यूनिटों  ।  जिलों  को  वेकल्पिक  कीटनाशक  दवाइयां  भी

 उपलब्ध  की  जा  रही  हैं  +

 3  उन  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  जहां  प्रति  हजार  जनसख्या  के  पीछे  दो  या  इससे  अधिक

 रोगी  कीटनाशी  दवाइयों  का  छिड़काव  किया  गया  है  ।

 4.  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  मलेरिया  रोधी  दवाइयां  पर्याप्त  मात्रा  में

 सप्लाई  की  गई  हैं/की  जा  रही  हैं  ।  भौषघियां  आसानी  से  उपलब्ध  करने  के  लिए  लगभग  1,92

 लाख  मौषधि  वितरण  केन्द्रों/ज्वर  उपचार  केन्दों  की  स्थापना  कर  दी  गई  है  ।  जिन  क्षेत्रों  में

 परजीवियों  पर  क्लौरोविचन  का  कोई  भसर  नहीं  वहां  पर  कुनीन  जेसी  बेकल्पिक  मलेरिया

 रोधी  दवाई  सप्लाई  की  गई  है  ।

 5.  नगरीय  मले  रिया  कार्यक्रम  के  gage  लार्वा-रोधी  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  1978
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 लाा

 इस  योजना  को  वर्तमान  66  शहरों  के  ाद  37  और  शहरों  में  लागू  कर  fear  गयां  हैं  ।

 6.  क्षेत्रीय  स्टाफ  के  निगरानी  Bra  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  क्षेत्र  में  सैद्धांतिक  और  व्यवहारिक  अनुसन्धान  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  भारतीय  भायविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  तत्वावधान
 में

 14  अनुसंधान

 '  अर्थात च्  8
 भनुसंघान  के  लिए  और

 6  के  प्रयोगदाला
 अनुसं

 घान  के

 लिए  आरम्भ  की  गई  हैं  ।

 8.  ब्लड  cataTy  का  तत्काल  परीक्षण  तथा  सक्रिय  रोगियों  पर  तत्काल  करने  के

 जिए  प्रयोगशाला  सेवाओं  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्तर  तक  विंकेन्द्री कृत  feat

 9.  प्लासमीडियम  फात्सीफेरम  के  संक्रमण  जिसके  कारण  मस्तिष्कीय  मलेरिया  हो

 जाने  से  मौत  हो  जाती  फैलने  से  रोकने  क  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  देश  के

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  के  18  जिलों  में  सघन  कार्यक्रम  आरंम्भ कर  दिए  हैं  यह  कार्यक्रम  37

 और  जिलों  में  किया  जा  रहा  है  |

 10,  रोग  के  बारे  में  स्वास्थ्य  दिक्षा  देने  के  लिए  और  इसके  नियंत्रण  के  लिए  जनता  का

 प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  |

 (1)  क्नोरोविचन  की  गोलियों  के  वितरण  के  लिए  पंचायतों  और  स्कूल  अध्यापकों  को

 शामिल  feat  गया  है  ।

 दूर-दराज  वाले  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दवाइयों  के  डिपुओं  को  खोल  दिया  गया  कुछ  राज्यों  में

 यह  कार्य  जनजाति  कल्याण  विभाग  क  सहयोग  से  किया  गया  है  ।

 (3)  नामक  एक  जो  हाल  ही  में  तैयार  की  गई  थी  उसे  चौदह  क्षेत्रीय

 भाषाओं  में  मारे  देश  में  दिखाया  जा  रहा

 (4)  इस  आदाय  के  पोस्टर  हो  सकता  है--क्लोरोक्विन  गोलियां  लीजिए

 प्राइमरी  हैत्थ  सेन्टरों  और  सब-सेन्टरों  में  करने  हेतु  राज्य  सरकारों

 को  सप्लाई  faa  गए

 (5)  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  मलेरिया  में  क्या-क्या  करना  नामक  एक  पेम्फलेट  भी

 तैयार  किया  गया  जिसमें  मलेरिया  के  लक्षणों  में  क्लोरोक्विन  की  आदि  का  उल्लेख  है

 और  उसे  अध्यापकों  और  अन्य  स्वेच्छिक  ऐजैन्सियों  में  वितरित  करने  के  लिए

 राज्यों  को  सप्लाई  किया  गया  है
 ।

 (6)  पंचायतों  के  अध्यक्षों  और  मंत्रियों  को  मलेरिया  के  बारे  में  ayagicaraa  प्रशिक्षण

 देने  का  भी  विचार  है  ।

 (7)  चिकित्सा  व्यावसायिक  के  क्या-क्या  काय  होने  इसके  बारे  में  भी  फोल्डर

 $5
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 तेयार  करके  राज्यों  को  सप्लाई  किए  गए  हैं  ताकि  वे  उन्हें  चिकित्सा  व्यावसायिकों  में  बांट  <

 इसी  प्रकार  एक  और  qraae  फिर  क्यों  भी  तैयार  किया  गया  है  att  उसे

 मुख्य  चिकित्साविका रियों  और  खण्ड  विकास  अधिकारियों  में  बांटने  के  लिए  राज्यों  को  सप्लाई

 कर  दिया  गया  है  ताकि  उपयु क्त  अधिकारियों  को  मलेरिया  सम्बन्धी  मौजूदा  समस्याओं  और

 प्रस्तावित  कर्यवाही  करने  के  बारे  में  जानकारी  दिलाई  जा  सके  ।

 (8)  मलेरिया-रोधी  सन्देश  का  प्रचार  करने  के  लिए  डाक  और  तार  विभाग  द्वारा  विशेष

 पोस्टर  स्टेशनरी  रिलीज  की  गई  है  ।

 (9)  मलेरिया  की  रोकथाम  तथा  इसके  इलाज  के  बारे  में  लोगों  को  जानकारी  दिलाने  के

 लिए  आकादावाणी  तथा  दूरदर्दन  ने  भी  कार्यक्रम  दुरू  कर  दिए  हैं  |

 बकंदाप  में  कमंचारियों  के  लिए  अग्निरोधक  वस्त्र

 9453.  भी  सोमजी  भाई  डोमर  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेलवे  वकंशापों  की  फाउ ड़ी  शापों  के  कमंचारियों  को  अग्निरोधक  वस्त्र

 सप्लाई  किए  जा  रहे  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 फाउ ड्री
 शाप  कर्मचारियों  को  अग्निरोधक  वस्त्रों  की  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यदि  कैनवस  के  वस्त्रों  को  अग्निरोधक  माना  जाता  तो  उसकी  afar  के

 रूप  में  आवश्यक  जांच  से  कब  पुष्टि  की  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ढलाई  शाप  की  कुछ  विशिष्ट

 कोटियों  के  कमंचा  रियों  के  लिए  चमड़  के  एप्रनों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 भौर  (7)  फंक्ट्री  अधिनियम  नियमों  के  अन्तर्गत  अग्निरोधक  एप्रनों  की  व्यवस्था

 करना  अपेक्षित  नहीं  है  ओर  कमंच।रियों  के  शरीर  तथा  कपड़ों  की  सुरक्षा  के  लिए  चमड़े/कंनवस

 के  एप्रनों  का  उपयोग  करना  अच्छा  समझा  जाता  यद्यपि  कैनवस  के  एप्रन  पूर्ण  रूप  से

 रोघक  नहीं  होते  ।

 सोजन  qraarct

 9454.  प्रो ०  पी०  Sito  मावलंकर  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीजन  qTa az  दैनिक  यात्रियों  को  अब  बहुत  अधिक  किराया  देना

 क्या  यह  सच  है  कि  महानगरीय  क्षेत्रों  में  उपनगरीय  गाड़ियों  का  उपभोग  करने  वाले

 दैनिक  यात्रियों  को  सीजन  पास  के  किराए  में  हुई  उक्त  वृद्धि  से  भारी  राहत  दी  जाती  और

 यदि  हां  तो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अन्य  दैनिक  यात्रियों को  ऐसी  ही  राहत  न  देने

 के  बया  कारण  हैं  ?
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 रेल  में  राज्य  मंत्री  (sit
 :  से  1  1979  से

 नगरीय  और  अनुपनगरीय  दोनों  क्षत्रों  में  समान  सीजन  टिकट  किराया  संरचना  लागू  गई

 इससे  इन  क्षत्रों  के  किरायों में  भिन्नता  को  दूर  कर  दिया  गया  है  star  कि  अब  से  पहले

 होता  था  ॥

 रेलवे  स्टेशनों  पर  as

 9455.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रियों  को  वर्षा  और  धूप  से  बचाने  के  लिए  देश  के  अनेक  छोटे  रेलवे  स्टेशनों

 पर  शैड़ों  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  जिसके  कारण  यात्रियों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़ता  भौर

 यदि  तो  ऐसे  रेलवे  स्टेशनों  की  संख्या  कितनी  है  और  उन  रेलवे  स्टेशनों  पर  शेडों

 की  व्यवस्था  कब  की  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  नत्री  दिवनारायण )
 और  (a)  भारतीय  रेल  के  सभी

 नियमित  ward  पर  alates  [xattert  शेड  के  रूप  में  प्रतीक्षा  भावास  की  व्यवस्था  पहले  से  ही

 की  जा  चुकी  है  ।

 स्टेशन  के  जलवायु  संबंधी  स्थितियां  और  भाने  वाले  यात्री  यातायात  आदि
 को

 ध्यान

 में  रखते  हुए  प्लेटफार्म  पर  छत  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  ऐसे  निर्माण  कार्यों  पर  विचार  करते

 समय  उन  स्टेशनों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जो  निम्न  कोटियों  के  अन्तर्गत  आते  हैं

 (1)  जंकशन  जहां  यात्रियों  को  मेल  लेने  वाली  गाड़ियों  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी

 पड़ती है  ।

 (ii)  जिला  मुख्यालय  स्टेशन  t

 (iii)  एक  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  शहर  |

 (iv)  उपनगरीय  स्टेशन  ।

 (४)  अधिक  वर्षा  या  कड़ी  गर्मी  वाले  क्ष  त्रों  arte  में  स्टेशन

 उपयुक्त  नीति  के  आधार  भारतीय  रेलों  के  7070  स्टेशनों  से  में  2550  स्टेशनों  के

 फार्मो  पर  पूर्ण  या  आंशिक  रूप  से  छत  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  उपयुक्त  नीति  के  अनुसार

 अन्य  eeaay  के  प्लेटफार्मों  पर  छत  की  व्यवस्था  का्येक्रमबद्ध  रूप  घन  उपलब्घ  होने  पर  की

 जयेगी  |

 गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  के
 जद दोष  सम्मेलन  के  स्थान  का

 हवाना
 से  परिवतंन  किया  जाता

 9456.  के०  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 बया  सोमाली  जैसे  कुछ  अ  राष्ट्रों  और  अरब  राष्ट्रों  द्वारा  इस  भाशय  का  एक
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 अभियान  शुरू  किया  गया  था  किਂ  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों के  आगामी  ae  सम्मेलनਂ  केਂ  स्थल  हवाना

 के  बजाय  फंसी  अन्य  राजधानी  मेंਂ  आयोजित  किया  वे  मानते

 यदि  तो  अगले  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  के  सम्मेलन  स्थल  को  बदलने  का  जहां  तक

 सम्बन्ध  उसके  बारे  में  भारत  सरकार  के  समक्ष  रखे  गये  तकों  का  ब्यौरा  कया  और

 इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  समरंद्र  और  कोलम्बो

 शिखर  सम्मेलन  में  यह  तय  हुआ  था  किਂ  अगला  गट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  हवाना  में  होगा  |

 लेकिन  1978  में  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  fader  मंत्रियों  के  बेलग्राद  सम्मेलन  में  सोमालिया

 और  कुछ  अन्य  देशों  ने  हवाना  में  शिखर  सम्मेखन  करने  की  उपयुक्तता  पर  संदेह  व्यक्त  किया  ।

 फिर  भी  इस  सम्मेलन  ने  कोलम्बों  शिकर  सम्मेलन  के  निर्णय  की  पुष्टि  की  ।  तब  से  ये  देश  हवाना

 को  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  अगले  शिखर  सम्मेलन  का  स्थल  बनाने  की  उपयुक्तता  पर  व्यक्त

 करते  आए  हैं  कोलम्बो  शिखर  सम्नेलन  में  और  बेलग्राद-सम्मेलन  में  लिए  गए  इस  निणंय  का

 भारत  सरकार  भी  पक्षधर  है  और  यह  आशा  करती  है  कि  मिलकर  काम  करने  से  हवाना  मेंਂ

 सम्मेलन  की  सफलता  में  गुट-निरपेक्ष  देश  योगदान  दे  सकेंगे  ।

 पिपारिया  प्रेन  मचेंट्स  एसोसिएदान  को  ओर  से  अभ्यावेदन

 9457.  थो  निर्मल  चन्द्र  जेन  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  1979  में  ग्रेन  मच टस ्  एसोसिएशन  पिपारिया  डिस्ट्क्ट

 मध्य  प्रदेश  की  ओर  से  इस  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gar  कि  हालापुर

 डिवीजन  से  हाबड़ा  क्षेत्र  तक  दालों  की  बुकिंग  बन्द  करने  अथवा  उस  पर  निरन्तर  प्रतिबंध

 रखें  जाने  से  भेजे  जाने  वाले  स्थानों  पर  भारी  स्टाक  जमा  हो  गये  हैं  और  प्राप्ति  स्थलों  पर  अभाव

 की  स्थिति  gar  हो  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  रेलवे  सहित  सभी  को  हानि  हो  रही

 बया  उक्त  अभ्यावेदन  में  व्यक्त  की  गई  बातें  सत्य  हैं  और  ऐसा  कोई  प्रतिबंध  लगाया

 गया  था  और  किसने  लगाया

 क्या  इस  प्रकार  का  प्रतिबंध  लगाना  अनाज  तथा  दालों  के  निर्बाध  रूप  से  जाने

 आने  संबंधी  सरकारी  नीति  के  विरुद्ध  नहीं  ओर

 उक्त  प्रतिबंध  लगाने  का  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जी  at

 पहले  से  लदे  माल  डिब्बों  का  सचलन  बंद  हो  जानें
 के

 कारण  ४ (|  रेलवे  द्वारा

 प्रतिबंध  लगा  था  ।

 (7)  नहीं
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 कलकत्ता  क्षेत्र  में  लदे  माल  डिब्बों  की  भीड़-भाड़  रुकावट  के  कारण  प्रतिबंध

 लगाना  आवद्यक  हो  गया  ताकि  बड़ी  संख्या  में  माल  डिब्बों  की  गतिहीनता  को  पहले  से  रोका

 जा  सक े।

 मानसरोवर  को  तीथ  यात्रा

 9458.  श्री  alo  राजगोपालराव  क्या  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि कि

 क्या  उनकी  चीन  यात्रा  के  बाद  तिब्बत  स्थित  मानसरोवर  में  भारतीय  तीर्थयात्रियों  का

 पहला  दल  भेजने  के  लिए  इस  बीच  कोई  कायंवाही  की  TES

 इस  तीथेयथात्रा  के  लिये  पहले  दल  के  कब  तक  प्रस्थान  करने  की  आशा  है  ;
 और

 क्या  तिब्बत  में  यात्रियों  के  लिये  सुविधाओं  के  अभाव  के  आघार  पर  चीन  सरकार  ने

 की  है
 ?

 विदेश  मंत्रालयਂ  में  राज्य  मंत्री  (ait  समरेन्द्रਂ  Hrs)  (a)  और  विदेश  मंत्री

 नें  12-18  1979  तक'की  अपनी  चीने  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  21  1979  को  भपने

 are  मेंਂ  सदनਂ  को  सूचित  किया  थाਂ  कि  चीने  के  विंदेश  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर

 दिलाया  गया  था  कि  लाखों  area  केलाश  ae  को  पवित्र  तीथ-स्थल  मानते  हैं  ।

 चीन  की  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  कर  हम  अपनी  ओर  से  भारत  में  तीथंयात्रा  के

 लिए  इसी  प्रकार  की  सुविधाए  देने  के  लिए  तेयार  है  ।  लेकिन  इस  समय  ऐसी  ate  यात्राओं  के

 लिए  परस्पर  स्वीकाथं  प्रबन्धों  के  में  भारतीय  तीरथ  यात्री  कैलाश
 और  मानसरोवर  की

 यात्रा  नहीं  कर  सकते  ।

 waeelay  CTE:  को  फिर  ape  करने  का  प्रस्ताव

 9459.  श्री  पी०  त्यागराजन  कया  नौवहन  भोर  परिबहन  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे कि

 संबंध  में क्या  भारत  सरकार  को  धनुषकोडी  स्तम्भ  को  फिर  से  चाल  करने

 तमिलनाडु  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  ave

 इस  सम्बन्ध  में  नियुक्त  की
 गयी

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  के  प्रतिवेदनों  में  क्या-क्या

 बातेँ  बताई  हैं  ?

 नोवहन  शोर  परिवहन  मंत्री  चांद  और  (@)  पत्तनों के  अलावा

 अन्य  मारते  कें  सर्विधान  की  समवर्ती  सूची  में  आते  हैं  लेकिन  aah  बिकास  के  कामों  को

 पूरा  करने  की  जिम्मेदारी  संबंधी  राज्य  सरकारों  को  होती  है  ।  फिर  भी  छोटे  पत्तनों  के  विकास

 कार्यों  के  लिए  समुद्रवर्ती  राज्य  सरकारों  को  ऋण  दिया  जाता  रहा है  ।  वष॑  1975-83  की

 आयोजना  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  यह  fa  लिया  है  कि  छोटे  पत्तनों  के

 विकास  कार्यों  की  राज्य  योजनाओं  में  सरकारी  aTyet  शामिल  किया  जायगां  ।  इस  निर्णय  कते

 ध्यान  में  रखते  हुए  धनुष  कोडी
 स्तंभ  के  निर्माण  की  जिम्मेदारी  afters  सरकार  की  दै  |
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 ह

 एदियाई  साभ्हा  बाजार

 9460.  श्री  छोत्‌ भाई  गासिल  :

 ait  ध्याम  सुन्दर लाल

 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  की  पद्धति  पर  पड़ौसी  देशों  के  साथ

 आधिक  एवं  व्यापारिक  संबंध  बनाने  के  लिए  कोई  योजना  तयार  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  |

 fata  मंत्री  श्रटल  बिहारी  -:  ale  सरकार  ने  qetat  देशों  के

 साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  को  सुधारने  और  क्षेत्रीय  आधिक  सहयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  में

 aaa  अपनी  तत्परता  व्यक्त  की  है  ।  इस  प्रकार  के  क्षेत्रीय  आधिक  सहयोग  के  कुछ  स्थायी  विचार

 ही  अभी  तक  पेश  किऐ  गए  हैं  ।  लेकिन  संबद्ध  देशों  से  अंगर  ऐसे  कोई  सुझाव  आते  हैं  तो  सरकार

 उन  पर  विचार  करके  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  को  तंयारਂ  रहेगी  |

 गुजरात  में  परिवार  कल्याण  केन्द्र

 9461.  थी  अमर  सिंह  ato  राठवा  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  विशेष  रूप  से  आदिवासी  क्षेत्र  में  कितने  परिवार  कल्याण  per

 कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  आदिवासी  लोगों  को  शिक्षित  करने  लिए

 आदिवासी
 क्षेत्र  में  अधिक  संख्या  में  ऐसे  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 स्वास्थ्य  are  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  गुजरात  राज्य  में  ar  कर

 रहे  कल्याण  केन्द्रों  की  स्थिति  इस  प्रकार  है

 राज्य  में  चल  रहे  परिवार  कल्याण  आदिवासी  क्षेत्र  में  चल  रहे  परिवार

 केन्द्रों  की  संख्या  कल्याण  केन्द्रों  की  संख्या

 (1)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  251  64

 ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्र

 ग्रामीण  उप  केन्द्र  1920  192 (ii)

 (iii)  दशहरी  परिवार  कल्याण  Fez  156

 -
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 और  अतिरिक्त  उप  केन्द्रों  को  खोलने  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  के

 fasta  है

 हिमाचल  एक्सप्रेस  को  पानीपत-करनाल  के  रास्ते  से  चलाना

 9462.  sit  गंगा  fag  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (F  क्या  उनको  हिमाचल  एक्सप्रेस  को  पानीपत-करनाल  के  रास्ते  से  चलाने  के  प्रस्ताव

 प्राप्त हुए  ओर

 यदि  तो  मंत्रालय  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 शिव  जी  हां  ।

 53/54  हिमाचल  एक्सप्रेस  का  माग  बदलकर  करनाल  के  रास्ते  ले  जाने  पर

 मुजफ्फरनगर-सहारनपुर  माग  के  यात्रियों  द्वारा  क़ाफी  रोष  प्रकट  किया  इसलिए  इसका

 औचित्य  नही ंहै  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  गाड़ी  को  करनाल  के  रास्ते  चलाना  परिचालनिक

 दृष्टि  से  भी  सम्भव  नही है  क्योंकि  दिल्‍ली-अम्बाला  खंड  पर  पहले  से  ही  भीड़-भाड़  है  ।

 भारतीय  बिदेश  सेवा  के  श्रधिकारियों  द्वारा  कारों  का  आयात

 9463.  wt  रत्न  सिह  राजदा  :  व्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  भारतीय  वाणिज्य  दूतावासों  में  कार्यरत  भारतीय

 विदेश  सेवा  के  अध्रिकारियों  को  विदेशी  कारों  का  आयात  करने  की  अनुमति  है  ;

 क्या  भारतीयों  द्वारा  भारत  में  विदेशी  कारों  की  बिक्री  के  बारे  में  निर्धारित  नियमों

 का  उल्लघंन  करके  उन्हें  भारत  में  इन  कारों  को  बेचने  की  भी  अनुमति  है  ;

 बया  भारतीय  विदेश  सेवा  के  किसी  अधिकारी  ने  1977  से  1979  के

 दौरान  अपनी  आयातित  कारें  भारत  में  बेची  है  ;

 यदि  तो  नाम  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्रत्येक  अधिकारी  द्वारा

 बेची  गई  कारों  की  संख्या  कितनी है  ;

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  को  किसी  अवेध  व्यापार  का  पता
 लगा  है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 !

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  कुण्डू
 :

 भौर  विदेश  स्थित  भारतीय

 मिशनों  और  केन्द्रों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारियों  को  विदेशी  कारें
 ल्

 ख़रीदते  की  अनुम  basa  न नति  ।  pensar  के
 लौटते

 समय  उन  ह  मुख्य  आयात  निर्यात  वाणिज्य

 71
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 AATAA  तथा  alar  KE  द्वारा  निर्धारित  अनुसार  जो  सभी  भारतीय

 राष्ट्रिकों  पर  लागू  होती  अपनी  कार  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  बाद  में

 भारत  आकर  अपनी  कार  बेचने  के  लिए  अधिहशारियों  को  एक  समान  नियमों  का  अनुपालन  करना

 होता  है  जो  कि  ऐसे  प्रत्येक  भारतीय  राष्ट्रिक  पर  लागू  होती है  जिसे  कि  विदेशी  कार  का  भारत

 में  आयात  करने  की  दी  हो  |

 जीहां  ।

 सदन  की  मेज  पर  एक  विवरण  रख  feat  गया  है  जिसमें  भारतीय  बिदेश  सेवा
 के

 उन  अधिकारियों  के  विदेशी  कारों  की  संख्या  के  विवरण  सहित  दिए  गए  हैं  जिन्हें  मार्च

 1977  से  मार्च  1979  के  बीच  अपनी  विदेशी  are  बेचने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 और  इन  विक्रयों  में  सरकार  को  कोई  aaa  बात  नजर  नहीं  भायी  जोकि

 BHAT TAT र  सरकार  अनु  के-ब्यद  की  गई. हो  |

 विवरण

 ऋम  श्ाधिकारो  का  नाम  बेची  गई  विदेशी  कारों

 की  संख्या

 1 श्री  एस.०ਂ के०

 1 श्रीमती  :  हैंलेन ने  ०:  मथाई

 श्री  Sito  एस  o.  बेदी  1

 श्री  मेहता  |

 वी  ०  वी ०  सोनी  |

 कुमारी  एस०  /  बाला  1

 श्री  हुसेन

 श्री  जवाहर  लाल

 श्री  alo  to  मित्रा

 10  श्री  के०  पी०  बाला  कृष्णन

 11  श्री  एन०  आर०  वर्मा

 12  श्री  के०  के०  भागवं

 | 13  श्री  qo  सी०  सोनी

 मारमामोवा  पत्तन  विकास  a  aa  पिस्क  TARA-ASIA,  का

 TatHAT  संयत्र

 9464  श्री  कासर  कपा  naga
 ste  परिवहन  मंत्री  बताने  कृपा  करेंगे  ff,;
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 क्या  मारमागोवा  cat  विकास  परियोजना  के  भन्तर्गत  aie  उतारने-चढ़ाने  का

 यंत्रीकृत  संयंत्र  पुरा  हो  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  गोभा  के  लोह  अयस्क  निर्यातकर्ताओं  ने  अयस्क  वाहनों  को  भरने

 के  लिए  उक्त  संपंत्र  का  उपयोग  करने  में  अपनी  अनिच्छा  प्रकट  की  है  ;  और

 क्या  उक्त  परियोजना  की  लागत  81.63  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  अधिक

 होगई  है  और  संयंत्र  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  कारण  समूची  राशि  फिजूल  चली  गई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  (sit  चांद  हां  यह  अधिकांश  में  पूरा  हो

 चुका  है  ।

 (@)  हालांकि  गोआ  के  निर्यातकों  ने  इस  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  कोई  अनिच्छा  नहीं  व्यक्त

 की  है  तब  भी  इस  बात  की  पूरी  aif  की  जा  रही  है  कि  कच्चा  लोहा  चढ़ाने  की  यांत्रिक

 सुत्रघा  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  हो  ।

 नहीं  ।  इस  परियोजना  की  लागत  संशोधित  अनुमानों  से  अधिक  नहीं  जो  82. 13

 करोड़  रुपये  है

 श्रग्नतर  वार्ता  के  बारे  में  चीनी  प्रस्ताव

 9465  श्री  विष्णु  कामत  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीन  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रुप  से  गत  फरवरी  में  अचानक  रुक  गई

 बातचीत  को  आरम्भ  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  अथवा  संकेत  भेजे  भौर

 यदि  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 fata
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  कुष्डू
 :

 और  जेसा  कि  माननीय

 सदस्य  को  मालूम
 है  भारत  और  चीन  के  बीच  दोनों  देशों  के  समान  हित  के  प्रमुख  प्रदनों  पर

 बातचीत  की  प्रक्रिया  शुरू  हो  गयी  है  जिसमें  अनसुलझे  seal  का  समाघान  भी  शामिल  है
 ।

 पंचशील  के  सिद्धांतों  के  आधार  पर  चीन  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारने  की  सम्भावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  बातचीत  का  सिलसिला  पारस्परिक  सहमति  से  उचित  वातावरण  में  उपयुक्त  समय

 पर  पुनः  दुरू  किया  जा  सकता  है  ॥

 यूरोकोनेस  श्रोषधि

 9467.  श्री  बापूसाहिब  परलेकर  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है
 कि  मूत्र  से  जापान  द्वारा

 यूरोकीनेज  नामक  एन्जाइम  जो  एक  जीवन  रक्षक  औषधि  मस्तिष्क  में  घमनी  में  रकत के

 जमाव  और  Hea  रकत  संचार  के  रोगों  के  इलाज  में  सकजता-पूवेक  उपयोग  किया  जाता  है  ;
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 क्या  ये  एन्जाइम  भारत
 में  att  सरकारी  अस्पतालों  में  उपलब्ध  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  एन्जाइम  को  भारत  के  अस्पतालों  में  उपलब्ध  कराने  का

 है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 कपों  भारत  में  इस  एन्जाइम  के  निर्माण  के  लिए  कायंवाही  करने  का  सरकार  का

 विचार  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  धौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  सरकार  को  मालूम  है  कि

 यूरोकीनेस  भषधि  को  नेत्रों  में  रकत  के  पत्सोनटी  एश्बोलिजम  az  कार्डियक  इन्फाकंगन

 के  उपचार  के  लिए  विदेशों  में  बेचा  जा  रहा  है  ।

 यूरोकीनेस  इन्जेक्शन  वाणिज्यिक  रूप  में  भारत  में  उपलब्ध  नही ंहै
 ।  कई

 रजिस्टर्ड  चिकित्सा  संस्थाओं  at  किसी  निश्चित  मूत्य  तक  किसी  भी

 भौषधि  को  उनके  अपने  इस्तेमाल  करने  के  लिए  अनुमति  दी  जाती है

 सरकार  ने  अभी  तक  सरकारी  अस्पतालों  में  इस  इन्जाइम  को  रखने  का  कोई  फंसला

 महीं  किया  है  ।

 इस  पर  भभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया  है  |

 पोर्ट  ब्लेयर  में  फूक  नया  श्रस्पताल

 9468,  श्री  मनो  रंजन  भक्त  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  aara  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जी०  बी०  पंत  पोर्ट  जो  अन्दमान  aq  समुह  में  एक

 मात्र  सामान्य  अस्पताल  में  असंतोषजनक  तथा  erated  चिकित्सा  सुविधाओं  की  जानकारी

 है

 क्या  अन्दमान  द्वीप  समूह  न  भारत  सरकार  के  पास  एक  अन्य  अस्पताल  स्थापित

 करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेंजा  यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  अपेक्षित  संख्या  में  विशेषज्ञ  भेजे  गए  थे  ;  यदि  तो  क्यों  नहीं  ;  और

 क्या  सरकार  को  उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अस्पतालों  और  औषध।लयों  में  पर्याप्त

 दवाइयों  की  जानकारी  यदि  तो  इसके  क्यां  कारण  हैं  ?

 \  गोविन्द  बल्लभ  पंत स्वास्थ्य  धौर  परिवार  कल्याण  मंत्री
 :

 रवि  :

 Te  ब्लेयर  में  चिकित्सा  सुविधाएं  संतोषजनक  हैं  और  कुल  मिला  कर  पर्याप्त  हैं  ।

 (=)  नहीं  ॥

 74.0
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 गोवित्द  बल्लभ  पंत  पोर्ट  ब्लेयर  में  IFA  र  2  के  4  पदों  में  से  3  पद

 भरे  हुए  शेष  सजन  के  एक  पद  और  जनवरी  1979  में  स्वीकृत  किए  गए  फिजीशियन

 और  प्रसूति  विशेषज्ञ  के  3  अन्य  पदों  को  नियमित  आधार  पर  भरने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  को  मांग-पत्र  पहले  से  ही  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 थोड़ी-थोड़ी  अवधि  के  लिए  कुछ  दवाइयों  की  कभी-कभार  कमियों  को  छोड़कर  आम

 तौर  पर  इस  संघ  शासित  क्षेत्र  के  सरकारी  अस्पताल  और  औषधालयों  में  स्थिति  ठीक है  ।

 गरवा  रोड  पर  ऊपरी  पुल

 9469.  श्री  रामदेनी  राम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डहरी-आन-सीन-डाल्टनगंज  लाइन  पर  गरवा  रोड  और  जापला  में  रेलवे

 पुल  न  होने  की  वजह  बसों  और  कारों  के  यात्रियों  तथा  ट्रकों  को  भारी  कठिनाई  होती  है  और

 काफी  समय  नष्ट  होता

 क्या  इन  तीन  स्थानों  पर  दुघंटनायें  होने  की  निरंतर  आशंका  बनी  रहती  है  भर

 po यदि  फाटक  बहुत  देर  तक  बन्द  रहता  तो  कभी-कभी  झगड़ा  भी  a २1  Std

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  स्थानों  पर  शीघ्र  ही  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  :  रेल  यातायात  गुजारने  के  लिए  जब

 भी  समपार  फाटक  बंद  किया  जाता  सड़क  उपयोगकर्ताओं  को  असुविधा  होना  भपरिहार्य  होता

 है  ।  फाटकों  की  सड़क  और  रेल  ग्रातायात  की  संरक्षा  के  अनुरूप  कम  से  कम  अवधि  के

 लिए  बंद  रखा  जाता है  ।
 सामान्यतः  एक  बार  में  फाटक  पांच/दस  मिनट  के  लिए  बंद  किये

 जाते  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 बतंसान  नियमों  के  अनुसार  ऊपरी/निचले  सड़क  पुलों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  राज्य

 सरकार/स्थानीय  प्राधिकरणों  द्वारा  इस  वचनबद्धता  के  साथ  प्रायोजित  किये  जाते  हैं  कि  वे  अपने

 हिस्से  की  ल।गत  को  वहन  करेंगे  ।  गढ़वा  रोड़  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  पहले

 ही  मंजूर  कर  लिया  गया  है  भीर  इसे  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया

 है  ।  डाल्टनगंज  में  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  प्रारंभिक  स्थिति  में  है  और  स्थल

 मानचित्र  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  रेल  प्रशासन  और  राज्य  सरकार  की  ओर  से  इस
 प्रस्ताव  से  संबंधित  अपेक्षित  प्रारंभिकताएं  पूरी  कर  लिये  जाने  के  उपरांत  रेलों  के

 भावी  चल-स्टाक  कार्यक्रम  में  शमिल  करने  के  लिए  यथासमय  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |
 जापाता  में  सड़क  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  लिए  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 गढ़वा  रोड  पर  सड़क  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  काਂ  काम  1982  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।

 पासों  के  आधार  पर  यात्रा

 att  दोलतराम  सारण  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेल  गाड़ियों  में  पास  लेकर  प्रति  ae  कितने  लोग  यात्रा  करते  इस  पर  विभाग  को

 कितनी  अतिरिक्त  राशि  खर्च  करनी  पड़ती  है  और  इस  समय  कितने  प्रकार  के  पास  प्रचलित  हैं

 और

 सेलवे  वारंटों  के  आधार  पर  प्रति  वष॑  कितने  लोग  Tal  करते  हैं  और  इस  पर

 विभाग  को  कितनी  अतिरिक्त  राशि  oat  करनी  पड़ती  है

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  और  सूचना  इकट्ठा  की

 जा  रही  है  ait  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  fanny  बस  रूट  Ao  730

 9471  भी  महीलाल  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  बसों  और  मार्गों  के  लिये  चार  स्तरीय  किराया  व्यवस्थ्य  लागू  कर  दी  गई

 है  और  यदि  तो  घोषित  नीति  का  उल्लंघन  किये  जाने  के  कया  कारण हैं

 क्या  बस  रूट  Fo  730  पर  केन्द्रीय  सचिवालय  से  जनकपुरी  बी  ब्लाक  तक

 50.0  पैसे  भर  ब्लाक  75  पसे  किराया  लिया  जाता है

 क्या  बस  रूट  नं०  730  के  माग  से  केस्ट्रीय  सचिवालय  से  ब्लाक  तक  की

 दूरी  20  किलोमीटर  और

 यदि  तो  कितनी  दूरी  है  और  देनिक  यात्रियों  को  इस  रूट  पर  50  पैसे  किराया

 देकर  20  किलोमीटर  तक  यात्रा  करने  की  अनुमति  न  दिय  जाने  के  qe क्या  कारण  है

 नौवहन  ale  परिवहन  चांद  हां

 बस  के  रूट  न०  730  पर  सेंट्रल  सेकेटरिएट से और  (a)  :  बी  ब्लाक  जनकपुरी

 के  बीच 18.1  किलोमीटर  की  दूरी  है  और  मुसाफिरों  से  बस  का  किराया  fan  50  पैसे  वसूल

 किया  जाता  है  ।

 र  लगाड़ियों  में  भोजनयान  को  सुविधा

 9472.  थी  aux  faa  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 76
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 रेल  वे  ने  स  समय  किन-किन  रेलगाड़ियों  में  भोजनयान  को  सुविधाएं  प्रदान

 1

 अगले  एक  वर्ष  में  किन-किन  रेलगाड़ितों  में  नयान  कीं  सुविधाएं  आरेम्भ  किए

 जाने  की  संभावना

 क्या  रेलवे  को  गाड़ियों  के  भोजनयानों  में  सप्लाई.किये  जा  रहे  भोजन  की  गिरती  हुई

 किस्म  की  जानकारी  और

 गाड़ियों  में  भोजन  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  बारे  में  रेलवे  बया  प्रयास  कर  रही  है  ?

 रल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  उन  गाड़ियों  की  एक  सूची

 संलग्न  है  जिन  गाड़ियों  में  भोजनयानों  यानों  आदि  की  व्यवस्था  है

 की  अपर्याप्तता  के  कारण  फिलहाल  इस  सुविधा  को  किसी  शभ्रन्य

 गाड़ी  के  साथ  शरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  रहीं  हैं  ।

 are  भोजनयानों  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  भोजन  की  किस्म  काफी  संतोषजनक

 होती  भाधुनिक  पाक  आधुनिक  रसोई  उपकरणों  का  गाड़ियों  में  जाने

 के  लिए  भोजन  की  व्यवस्था  करने  के  आधार  रसोईघरों  की  मानक  ब्लोतों

 से  कच्चे  माल  और  अवयवों  की  खरीद  उपयुक्त  संस्थानों  में  खानपान  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण

 आदि  जेसे  अनेक  कदम  रेलों  द्वारा  उठायें  गए  हैं  ताकि  गाड़ियों  में  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  हो

 सके  ।  इसके  जेसा  कि  20-2-79  को  बजट  भाषण  में  घोषित  किया  गया  एक  नीति

 के  रूप  में  सभी  भर  सुपरफास्ट  गाड़ियों  में  खान-पान  की  व्यवस्था  विभागीय  रूप
 ि

 से  की  जायेंगी  ।

 विवरण

 oe

 गाड़ी नें०  गाड़ी का  नाम  खण्ड  जिस  पर  गाड़ी  चल  रही  है

 1  5  डाउन /6अप:  पंजाब  मेल  बम्बई  वी  ०टी-दिल्‍ली

 (aouTo )

 301  डाउन  /302  अप  डक्कन  कुईन  बम्बई  वी  ०टी  ०

 (aoato )

 79
 डाउन  /80  अप  ताज  एक्सप्रेंस  आगरा  केट-नपी  दिल्‍ली

 (qouTo)

 309  डाउन  /310  अप  बम्बई-पुणे  जनता  एक्स ०  बम्बई  वी  ०टी  ०-पुरे

 (qo

 201  डाउन  /202  अप  पंचवटी  एवसप्रेस  बम्बई  ql odto-qAqaTg

 (oBTe)
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 59  अप  गीतांजलि  एक्सप्रेस  बम्बई  वी  ०टी  °-g1a8T

 (qoute)

 305  अप  डक्कन  एक्सप्रेस  बम्बई  वी ०  टी  ०-पुणे

 81  डाउन  ए०सी०  एक्सप्रेस  glast-aat  दिल्ली  जिमृतसर

 (ao  fo  )

 9.  103  डाउन  ए०सी०  एक्सप्रेस  हावड़ा-नयी  दिल्‍ली/भ मृत  सर

 (aomto)

 10  81  डाउन  ए०सी०  एक्सप्रेस  हावड़ा-नपी  दिल्‍ली /भमृतसर

 {1.  101  102  डाउन  राजधानी  एक्सप्रेस  हावड़ा-नयी  दिल्‍ली

 fer  ncrt
 \  )

 12.  305  डाउन  हावड़ा-आसनसोल  एक्स ०  हावड़ा-आसन सोल

 )

 13  '307  डाउन  ब्लैक  डायमंड  एक्स ०  हावड़ा-धनवाद

 (ToaTo

 14  309  29/310  डाउन  कोलफील्ड  एक्सप्रेस  हाबड़ा-घनबाद

 ) (

 15,  175  a7/  176  डाउन  हिमगिरी  एक्सप्रेस  हावड़ा-जम्मू  तवी

 {  ला०  )

 16  167  319/168  डाउन  विक्रमशिला  एक्सप्रेस  भागलपुर-दिल्‍ली

 (aoate)

 17.  119  TT!  120  डाउन  नयी  दिह्ली-लखनऊ गोमती
 एक्सप्रेस

 है  स  —~ Nu  )

 18  1  arr  /9
 डाउन  कालका-हावड़ा  मेल  कालका-हावड़ा

 )

 19,  57  डाउन  दादर-अमुतसर  एक्स ०  दादर-अमृतसर

 (aoate)

 20.  369  39/370  डाउन  दिल्‍ली -फिरोजपुर  पैसेंजर  दिल्‍ली-फिरोज पुर ज  पुर

 (Toate)

 21  91  अप/ 92  डाउन  बीकानेर  मेल  दिल्‍ली  जं  o-FTHTAZ का  ने  र

 ०ला०

 22  93  डाइन  जोधपुर  मेल  दिल्‍ली  ज़॑ं-जो  पुर
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 23.  89  डाउन  बीकानेर  एवसप्रेस  किल्ली  जं-बी  कामेर

 24  1  बीबी  बी  बी  आर  बी  ने र-रतनगढ़  पंसेंजर  बीका  नेर-रतन  गढ़

 25  1  पी  पीजे  पोखरन-जोधपुर  पैसेंजर  जोधपुर-पोखरन

 26  जे  बी/2जे  बी  जोधपुर-बाड़मेर  पैसेंजर  जोधपुर-बाड़मेर

 ०ला०

 27.0  209  डाउन  मारवाइ-रिवाड़ी  पसेंजर  मारवाड़  ज॑०-रिवाड़ी

 ०

 28  समदड़ी-भिलडी  पैसेंजर J  एस  एस  बी  समदड़ी-भिलडी

 29  वी  बी  एम  बाड़मेर-मुन्नाबाओ  पसंजर  बाड़मेर-मुनाबाओ

 30  1  आर  आर  एम  रतनगढ़-मेढ़ता  रोड  पृ०  रतनगढ़  मेढ़ता  रोड

 31  239  डाउन  पालमपुर-समदड़ी  पेसेंजर

 32  9  डाउन  कानपुर  एक्सप्रेस  गोरखपुर-कानपुर  अनवरगंज

 ) )

 33  153  154  डाउन  जे०जे०  एक्सप्रेस  दिल्‍ली-पुजफ्फरपुर

 (aqoate )

 34  ala  मेल  बरोनी-रि  यय  ae
 3  डाउन  ब्र  गढ़  टाउन

 ०

 35  15  6  अप  लखनऊ  एक्सप्रेस  safsi-aGas

 36.  5  डाउन  कामरुप  एक्सप्रेस  डिब्रूगढ़  Clhdrieey  बोगांईगांव
 i.  छ
 \

 37  59  aq/60  डाउन  कामरुप  एक्सप्रेस  हावड़ा-डिब्रू गढ़
 टाउन

 38.  155  डा  उन  तिनसुकिया  मेल  न्यू  बोगईगांव-नई  दिल्ली

 (
 ब०्ला०  )

 39  15  अप  जी  oft  ०
 एक्सप्र  सं  मद्रास  से  ट्रल-नयी  दिल्‍ली

 (aoure )

 40  121  ag  तमिलनाडु  मद्रास  सेट्रल-नयी  दिल्‍ली

 (toate )



 लिंखित  उत्तर  सई  3,  1979

 41.  139  डाउन  /140  अप  गंगा  कावेरी  एक्सप्रेस  मद्रास  बीच-वाराणसी

 (qoute  )

 42  141  डाउन  कोरोमंडल  एक्सप्रेस  मद्रास  सेट्रल-हवड़ा

 (aoute  )

 43  131  डाउन  Hojo  एक्सप्रेस  मंगलूर/कोचीन  हारबर

 ०्ला०  )  हजरत  निजामुद्दीन

 44  125  49/126  डाउन  कर्नाटक-केरल  एक्सप्रेस
 f

 तिर्वन्नतपुरम  सेंट्रल

 )  बंगलूर-नयी  दिल्‍ली

 45  39  अप  |  वृन्दावन  एक्सप्रेस  बंगलूर  सिटी  जंक्शन-मद्रास  सेंट्रल
 40.0

 डाउन
 f__

 46  ने  SI9d
 ko  काना

 76.0  अप  कोवई  एक्सप्रेस  मद्रास  सेट्रल-कोयम्बट्र  Fo

 ड /

 47.
 211  49/212  डाउन  मेसूर-बंगलूरु  एक्सप्रेस  मंसूर  बेंगलूरु  सिटी  ज०

 ome )

 48.  135  36  अप  वेगई  एक्सप्र स  मद्रास  एगमोर-मदुरे

 omfo  )

 49.  145  49/146  डाउन  नवजीबन  एक्सप्रेस  भहमदाबाद-मद्रास

 (qoute)

 50.  सारनाथ  एक्सप्रेस 159  डाउन  दुर्ग-वाराणसी

 (qoute )

 51  21  अप  दक्षिण  एक्सप्रेस  हैदराबाद-नयी  दिल्‍ली

 (Toute  )

 52  सिकन्दराबाद-नयी  दिल्‍ली 123  अप  ary  प्रदेश  एक्सप्रेस

 (auto)

 53  कृष्णा  एक्सप्रेस 5  डाउन  सिकन्दराबाद-गुटूर  ज०

 (qoaTo)

 54  1  डाउन  गोलकुण्डा  एक्सप्रेस  हैदराबाद-गुन्ट्र  ज०

 (zeae)

 55  1  अप  हुवड़ा-बम्बई  मेल  हावड़ा-बम्ब ई

 (aeate)

 हावड़ा-टाटानगर 56  13  डाउन  स्टील  एक्सप्रेस

 (Toate)

 इस्पात  एक्सप्रेस  हावड़ा-राउर  केला 37  11  डाउन
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 6? 58.0  16.0  oO  ्य  टाटा-अमृतसर  एक्सप्रेस  टा्टानगर-अमृतसर

 (TouTO)

 59.  Shs  न  /4  अप  mfreys  मेल  बम्बई  सेट्रल-अमृतसर

 (Fo  लाग  )

 60  25  भ्  Iga  /26  अप  ए०सी  ०/परिचम  एक्सप्रेस  बम्बई  सेट्रल-अ  मुतसर

 (foATo) q

 61.  21  भप  फ्लाइंग  रानी  बम्बई  सेट्रल-सूरत

 62  171  अप  जम्मू  तवी  सुपर  फ  व  न  NM स्ट  एक्स०  बम्बई  सेट्रल-जम्मू  तवी

 (@ otc  *

 63  15]  अप  राजधानी  एक्सप्रेस  बम्बई  सेट्रल-नयी  दिल्‍ली

 ०  लाठ  )

 64  1  डाउन  भहमदाबाद-दिल्‍ली  मेल  महमदाबाद-दिल्‍ली

 (Hroato)

 65.  501.0  डाउन  पिक  सिटी  एक्सप्रेस  जयपुर-दिह्ली

 (AY  ०ला  o)

 66  23
 डाउन  / 24  अप  दिल्‍ली  जनता  एक्सप्रेस  बम्बई  सेंट्रल-फिरोजपुर

 67  15  डाउन  ay  सौराष्ट्र  एक्सप्रेस  बम्बई  सेट्रंल-वी  रमगाम

 68  ll  अप  गुजरात  एक्सप्रेस  बम्बई  सेट्रल-अहमदाबाद

 69  31  डाउन  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  भहमदाबाद-दिल्‍ली

 70  वीरमग।म-वी  रावल  मेल  वीरमगाम-राजकोट 37
 अप  /

 38  डाउन

 71.0  जनता  एक्सप्रेस  महसा  ना-ओखा 33  अप  34  डाउन

 72.  ि द्  |  डाउन  अजमेर  काची  TsT  अबजमेर-रठ  लाम

 73  181  डाउन  सर्वोदय  एक्सप्रेस  गहमदाबाद-नयी  दिल्‍ली

 (1-5-79  से  )

 दिल्‍ली  में  परिवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने  सम्बन्धी  कार्य  क्रम

 9473,  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  दिल्‍ली  में

 परिवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  बारे  में  4  1978  के  अताराकित  year

 सं०  9192  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {
 \  क्या  19  1978  at  दिल्‍ली  प्रशासन  को  गृह  मंत्रालय  ने  पत्र  भेजकर  यह  पूछा

 था  कि  क्या  इस  बारे  में  कोई  प्रथम  दृष्ट्या  मामला  बनता  है  कि  कया  दिल्‍ली  में  aa  की  गई  34

 लाख  रुपये  व्यय  की  कुल  राशि  परिवार  नियोजन  पर  समुचित  प्रकार  से  ad  की  गई  थी  ;

 जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  ;
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 उन  मामलों  के  नाम  क्या  जो  जां  व  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेजे  गये  और

 उन  सामलों  में  बया  क्या  आरोप  थे  ;  और

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  और  दिल्‍ली  प्रद्यासन  का  प्रतिवेदन  क्या  है  और  उन  व्यक्तियों  के

 नाम  बया  हैं  जिनके  विरुद्ध
 चोपड़ा

 आयोग  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  रवि  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  के  गृह  मंत्रालय  से  पराम्ष  करके  दिल्‍ली  प्रद्यासन  को  6.9.78  को  यह  सलाह  दी  थी  कि

 वे  इस  मामले  की  जांच  करायें  और  इस  जाँच  यदि  उन्हें  प्रथमदृष्ट्य  दण्डनीय  अपराध  के

 किसी  विशिष्ट  मामले  का  पता  चले  तो  वे  उसे  नियमित  जांच-पड़ताल  के  लिये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 के  पास  भेजने  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  इमजेन्सी  एक्सेसिस

 इन्कवायरी  जिसके  अध्यक्ष  श्री  आर०  एन०  चोपड़ा  दिल्‍ली  महानगर  परिषद के

 कुछ  सदस्यो  द्वारा  11  5*78  के  ज्ञापन  में  वर्णित  आरोपों  की  जांच  कर  रही  है  ।  इस  ज्ञापन  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  आरोप  था  कि  कुछ  लोगों  ने  आपात  काल  में  नसबंदी  अभियानों  के

 सम्बन्ध  में  अत्यघिक  घन  इकट्ठा  किया  था  ।  दिल्‍ली  प्रद्यासन  ने  यह  भी  सूचित  किया
 है

 कि  इस

 मामले  की  saa  अथारिटी  द्वारा  अभी  भी  जांचकी  जा  रही  है  ।

 सरोजिनी  नगर  श्रौषघालय

 9474  शी  निहार  लास्कर  :  व्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरोजिनी  नगर  औषधालय  जहां  मूत्र  आदि  के

 परिक्षण  किये  जा  रहे  लाभ  प्राप्त-कर्ताओं  को  उनकी  जांच  कराने  के  लिए  कम  से  कम  20  दिन

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ती

 यदि  तो  प्रतिदिन  ऐसे  कुल  कितनी  जांच  की  जा  रही

 क्या  इन  परीक्षणों  के  लिए  कोई  रजिस्टर  भी  रखा  जा  रहा

 इन  परीक्षणों  को  करने  इतना  लम्बा  समय  लगने  का  क्या  मुख्य  कारण  जिससे  वह

 उद्देश्य  ही  निष्फल  हो  जाता  जिसके  लिए  यह  जांच  किये  जाते  क्यों कि
 रोगियों  को  इतने

 लम्बे  समय  तक  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती है  ;

 क्या  अनेक  व्यक्तियों  मे  इन  परीक्षों  को  कुछ  ही  दिनों  में  करने  के  लिए  और  परिणामों

 को  शीघ्र  बताये  जाने  के  लिए  डाक्टरों  और  सम्बन्धी  अधिकारियों  से  मौखिक  रूप  से  fararad

 की  जिससे  रोगियों  को  परेशानी  न  भौर

 (=)  afe |  ,  ती  त  परोक्षणों  ठीक  समय  पर  वारने  के  लिए  क्या  कायं  वाही  की

 गई  है
 ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  और  सरोजिनी  नगर

 औषधालय  में  जो  प्रयोगशाला  परीक्षण  किए  जाते  हैं  वे  दो  प्रकार  के  हैं

 (1)  मल  आदि  के  सामान्य  परीक्षण

 (2)  रकत  भोजनोत्तर  रकत  शकरा  आदि  जेसे  जीव  रासायनिक  परीक्षण

 सामात्य  परीक्षण  प्रतिदिन  किए  जाते  हैं  और  लाभार्थी  को  रिपॉोट  उसी  दिन  शाम  को  उपलब्ध

 कर  दी  जाती  हैं  ।  इस  प्रयोगशाला  में  जीव  रसायनिक  परीक्षण  सप्ताह  में  केवल  एक  बार  अर्थात

 प्रत्येक  बुधवार  को  किए  जाते  है  ।  यहां  भी  लाभाधियों  को  जीव  रासायनिक  परीक्षणों  की  रिपॉट

 उसी  शाम  को  उपलब्ध  करा  दी  जाती  है  ।  हाल  ही  में  रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो

 जाने  कारण  जीव  रासायनिक  परीक्षण  पहले  आओं  पहले  पाओ  के  fag  पर  किए  जा  रहे  हैं

 att  कुछ  रोगियों  को  उक्त  जीव  रासाथनिक  परीक्षण  के  लिए  लगभग  दो  सप्ताह  अथवा  इससे

 भधिक  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ी  है  ।  करनी  पड़ी.थी  ।  वैसे  गंभीर  इमजेंन्सी  की  स्थिति  में

 जीव  रासायनिक  परिक्षण  सप्ताह  के  किसी  भी  दिन  किए  जा  सकते  हैं  ।

 सरोजिनी  नगर  औषधालय  की  प्रयोगशाला  में  प्रति  सामान्य  परीक्षण  औसतन  50  से  55

 और  सप्ताह  में  एक  बार  जीव  रासायनिक  आठ  परीक्षण  किए  जा  रहे  हैं
 ।

 जी  att

 इससे  सम्बन्धित  तथ्य  प्रदन  के  भाग  ak  )  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताये

 जा  चुके  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 इस  भीषधालय  की  प्रयोगद्याला  को  स्वीकृत  पूरा  स्टाफ  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 दिल्‍ली -हाव डा  बातानक  लित  एक्सप्र  स  का  पटरी  से  उत्तर  जाना

 9475  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  नई  दिल्‍ली  हावड़ा  वातानुकूलित  एक्सप्रेस  1979  के  अन्तिम  सप्ताह  में  पूर्व

 रेलवे  के  दाक्तिगढ़  स्टेशन
 के  निकट  पटरी  से  उतर  गई  थी

 यदि  तो  इस  गाड़ी  के  पटरी  से  उतर  जाने  के  कारण  कुल  कितनी  हानि हुई :

 गाड़ी  के  पटरी  से  उत्तर  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और

 Far  मुख्य  तथा  काड  सेक्शन  पर  बद॑वाव  और  हावड़ा के  बीच  दु्ंटनाओं  की

 रोकथाम  के  लिये  इलेक्ट्रोनिक  उपकरण  लगाया  गया  था  और  यदि  at,  तो  नई

 वातानुकूलित  एक्सप्रेस  के  पटरी  से  उत्तर  जाने  के  क्या  कारण  था
 :

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  oft  att  दुर्घटना  24-3-1979

 को  हुई  थी
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 गत

 रेल  सम्पत्
 को  रुपये  की  क्षति  पहुंचने  का  अनुमान  है  ।

 कलकत्ता  के  रेलवे  संरक्षा  के  ऊपर  आयुक्त  द्वारा  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  की

 गई  है  ।  उनके  अनन्तिम  निष्कर्षों  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  तोड़-फोड़  के  कारण  हुई  थी  ।

 स्वचल  चेतावनी  प्रणाली  जिसमें  रेल  पथ  और  रेल  इंजन  सम्बन्धी  उपाय  शामिल  हैं

 केवल  हावड़ा-बदंवान  काडे  लाइन  खण्ड  पर  स्थापित  की  गयी  है  ।  इस  उपाय  के  अन्तगंत  आदान

 सिगनलों  के  पास  पहुंचने  वाले  ड्राइवरों  को  चेतावनी  मिलतीं  है  ताकि  उन  दुघंटनाओं  को  रोका

 जा  सके  जो  खतरे  स्थान  पर  सिगनल  से  आगे  निकल  जाने  वले  ड्राइवरों  की  गलती के

 परिणामस्वरूप  होती  है  ।  इस  चेतावनी  प्रणाली  का  सम्बन्ध  सवारी  थाड़ियों  के  पटरी  से  उतर

 जाने  की  घटनाओं  से  नहीं  है  जेसा  कि  24-3-79  को  दाक्तिगढ़  में  वातानुकूलित  एक्सप्रेस  गाड़ी  के

 डिब्बों  के  पटरी  से  उतर  जाने  के  मामले  में  हुआ  था  ।

 दुभाषियों  के  वेतनमानों  के  सम्बन्ध  में  aryag

 9476.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  यह  अभ्यावेदन  दिया  गया  है  कि  मंत्रालय में  दुभाषियों  के  वर्तमान

 वेतनमान  काम  की  जटिलता  के  अनुरूप  नहीं  हैं  जो
 कि  अत्यधिक  तकनीकी  है  और  उसके  लियें

 अत्यधिक  सक्षमता  आदि  अपेक्षित  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरन्द्र  Hug ) A) i+.  :  aie  जी  सरकार

 ने  16  बिदेशी  भाषाओं  के  लिए  35  दुभाषियों  के  संवर्ग  की  संस्वीकृति  दी  एक  तो  इस  बात

 का  सुनिदिचय  करने  के  लिए  इन  दुभाषियों  के  वेतनमान  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुकूल  दुभाषियों

 की  उच्च  योग्यता  के  अनुरुप  और  दूसरे  दुभाषिये  के  काम  बारीक  और  नाजुक  प्रकृति  को

 देखते  हुए  इनके  लिए  उच्चतर  वेतनमान  निर्धारित  किये  गये  पद  सुपर-टाईम  स्केल  में  ;

 2000-125/2-2500  19  पद  प्रवर  वेतन  मान  :.  1290-2000  और  5  पद  अवर  वेतनमान

 700  रु०  ।

 कलकत्ता  बत्ताकार |  र  लवे

 9477.  श्री  faa  बस
 :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  परिवहन  मंत्री  को  आइवासन  दिया  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कलकत्ता  में  वृत्तकार  रेलवे  के  प्रस्ताव  पर  पुनः  विचार  करने  का  निणंय  किया

 है  :  और

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जी  नहीं  ।
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 प्रइन  नहीं  उठता

 कुष्ठ  उन्मलन ्  संस्थान

 9478.  श्री  दलपत  fag  परस्ते  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुष्ठ  उन्मूलन  संस्थानों  के  बारे  में  राज्य-वार  व्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उन्हें  प्रतिवर्ष  अनुदान  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी

 और

 उनमें  से  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  संगठनों  द्वारा  चलायें  जा

 रहे  कुष्ठ  उन्मूलन  केन्द्रों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  मंत्री  रवि  :  एक  विवरण  क  संलग्न  है

 जिसमें  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  खोले  गये  विभिन्‍न  प्रकार  के  यूनिटों  की  संख्या

 दिखाई  गई  जो  31  ard  1979  तक  खोले
 गये

 थे  ।

 1976-79  के  दौरान  उपयुक्त  यूनिटों  पर  1612.41  लाख  रुपये  हन  आया  इसमें  से

 49.91  लाख  रुपये  की  राशि  स्वेच्छिक  संगठनों  को  उनके  Ta atT  शिक्षा  और  चिकित्सा  केन्द्रों  को

 चलाने  के  लिये  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई

 एक  विवरण  ख  संलगन है
 जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  और  अन्य  संगठनों

 द्वारा  चलाये  जा  रहे  स्वेच्छिक  शिक्षा  और  उपचार  केन्द्रों  और  कुष्ठ  अस्पतालों  की  संख्या

 दी  गई  है  ।

 विवरण--एक

 भारत  के  विभिन्न  राज्यों  में  31-3-79  तक  ate  गये  कश्ठ  उन्मलन  acurat  की

 संख्या का  विवरण ।

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  एल०सी०  यू  ०एस०  एस०ई०  qo Uso  आर०  डी०  एल०ई०

 सं०  क्षेत्र  qo  टी ०  To  एस०  एच०  पी०

 Jo nN  डबल्यू ०  अस्पताल

 2  4  5  6  7  8  9

 ars  श्र  ear थ  60  22  502  60  14  40  23

 असम  156  9  2  18

 बिहार  36  16  815  20  5  22  12

 4  3  6 गुजरात  360  20  5

 2 हरियाणा  प्रदेश

 8§
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 1  2  8  9
 लि

 6  हिमाचल  प्रदेश

 7  जम्मू  व  कश्मीर  30

 8  कर्नाटक  21  10  615  40

 9  केरल  331  15

 10  EY  प्रदेश  431  22  12

 11  महाराष्ट्र  42  17  900  60  11  20  27

 12  मणिपुर  10

 13  मेघालय  16

 14  नागाले  22

 15  उड़ीसा  39  181  182  14

 16  पंजाब  10  11

 स्थान  30

 18  सिक्किम

 19  तमिलनाडु  64  19  132  48  10  25  28

 20  10 त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  27  16  958  50.0  15  23

 22  पद्चिम  बंगाल  42  17  700  50  30  19

 संघ  शासित  क्षेत्र

 23  अंडमान  व  10

 बार  द्वीपसमूह

 —  12 24  अरुणाचल  प्रदेश

 25  चण्डी गढ़  ह

 26  दादर  और  नगर

 हवेली

 27  दिल्ली

 28  दमन  व  दीव  22

 29  लक्षद्वीप

 30  मिजोरम  7

 31  पांडिचेरी  1  20  1

 अखिल  भारत  380  153  6390  430  71  190  231
 $$,

 tao  सी०  qo  कुष्ठ  नियंत्रण  यूनिटें

 यू  ०  एस०  एल०  पुराने  यूनिटों  का  उन्मयत

 एस०  ई०  zo  शिक्षा  और  उपचार

 To  एल०  alo  शहरी  कुष्ठ  केन्द्र

 आर०  एस०  ga:  निर्माति  ससंरी  यूनिटें
 टी०  एच०

 इबल्यू०
 द  अस्थाई  होस्पीटेलाइजेशन  बाड़े  |
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 लिखित

 उत्तर

 विवरण  —at

 भारत  के  विभन्न  राज्य  में  प्रबन्घक  तथा  स्वेच्छिक  शिक्षा  और  उपचार  केन्द्रों  के

 अनुसार  कुष्ठ  अस्पतालों  की  संख्या  का  विवरण

 क्रम  राज्य  घ  स्वेच्छिक  कुष्ठ  अस्पताल

 संख्या  केन्द्रीय  योग शासित  क्षेत्र  एस०  ०  टी ०  स्वेद्िक  ara

 केन्द्र  सरकार  सरकार  संगठन

 2  3  4  5  6  7

 आन्ध्र  प्रदेश  6  ाा  2  15  6  23

 असन  12  18

 — बिहार  16  4  5  12

 गुजरात  2

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कदमीर

 कर्नाटक

 केरल

 10.  मध्य  प्रदेश  12

 11
 महा  राष्ट्र  18  27

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालेंड

 15  उड़ीसा  14

 16  पंजाब  11

 17,  राजस्थान

 18  सिक्किम

 19  22  28 तमिलनाडू

 20  त्रिप्रा

 21  उत्तर  प्रदेश  14  23

 22  पद्चिम  बंगाल  19

 संघ  श्ञासित  क्षेत्र

 23.  अण्डमान  व  निकोबार

 द्विप  समूह

 24,  अरुणाचल  प्रदेश

 25.  चण्डीगढ़
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 3  1979
 लिखित

 उत्तर

 26  दादरा  नागर  हवेली

 27  दिल्ली

 28  गोवा  दमन  ala

 29  लक्षद्वीप

 30  मिजोरम

 31  पाण्डचेरी  I

 3 अखिल  भारत  58  74  123  31  231

 टीटलागढ़  से  कोयला  लेने  के  लिये  ll HATS  जाने  वाले  इ  जन  के  साथ  एक  डिब्बे

 का  जोड़ा  जाना

 9479.  श्री  एन्थ्‌  साहू
 :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  alzalag  यात्री  गाड़ी  में  जो  टीटलागढ़  समाप्त  होती  कोयला

 लेने  हेतु  कान्ताबाजी  जाने  वाले  इंजन  के  साथ  एक  डिब्बा  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है  :  और

 क्या  इस  आशय  की  मांग  कान्ताबांजी  से  टीटलागढ़  state  आने  जाने  वाले  श्रमिकों

 तथा  जनता  ने  भर  वहां  स्थित  कालेज  के  छात्रों  ने  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  331/332  राउरकेला-टिटलागढ़

 सवारी  गाड़ी  का  इंजन  प्रतिदिन  कंटाबांजों  को  नहीं  जाता  ।  यह  इंजन  कभी-कभी  कंटाबांजी  को

 है  जब  इसमें  झारसुगुडा  कोयला  as  में  पर्याप्त  रूप  से  कोयला  नहीं  भरा  जाता  |  |  इसके

 अतिरिक्त  कंटाबांजी  में  टर्मिनल  सुविधाएं  नहीं  है  ।  इसलिए  331/332  राऊर  केला-टिटिलागढ़

 सवारी  गाड़ी  को  बढ़ाकर  कंटाबांजी  तक  ले  जाना  और  न  ही  कंटाबांजी  तक  और  वापसी  में

 टिटिलागढ़  तक  इंजन  के  साथ  बोगी  लगाना  संभव  है  ।

 जी  at

 देश  में  राष्ट्रीय  राजपथों  की  संख्या  ale  लम्बाई

 9480.  श्री  सुरेख  का  सुमन :
 क्या  नौवहन  abe  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  देश  में  राष्ट्रीय  राजपथों  की  जोनवार  संख्या  और  लम्बाई  कितनी  हैं  ?

 नौवहन  श्रोर  परिवहन  मंत्री
 चांद

 देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  जोन

 तहीं  बनाये  गये  हैं  ।  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  क्षत्रों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 की

 लम्बाई  और  सारे

 ननका
 देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  संख्या  के  बारे  में  यहां  एक  विवरण  सं  लग्न  हू  ॥
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 विवरण

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  क्षत्रों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  और  संख्या  का  विवरण  ।

 ho  To  राज्य  का  ara  राष्ट्रीय  राजमा गं  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 की  संख्या की  लम्बाई

 fro  मी ०  में

 —_—

 भान्घ्र  प्रदेश  2299

 भसम  1468

 117 बिहार

 चंडी गढ़  24

 दिल्ली  72

 गोआ  229

 गुजरात  1398

 हरियाणा  681

 630 हिमाचल  प्रदेश

 10  जम्मू  व  कइमीर  641

 1.0  कर्नाटक  1996

 12  केरल  784

 13  मध्य  प्रदेश  2670

 14  2861 महा  राष्ट्र

 15  मणिपुर  211

 16  मेघालय  345

 17  नागालेंड  113

 18  उड़ीसा  1649

 19  पंजाब  913

 20  राजस्थान  2187

 21  सिक्किम  62

 22  तमिल  नाडु  1749

 23
 त्रिपुरा

 200

 24  उत्तर  प्रदेश  2328  10

 25  पश्चिम  बंगाल  1419

 टिप्पणी  :  राष्ट्रीय  राजमाग  एक  से  अधिक  राज्यों  के  बीच  से  गुजरते  हैं  ।

 &9
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 कर्प्यूटरों/इन्वेस्टीगटरों  के  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति

 9481.  सरदार  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1501  दिनांक  1  1979  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ग्  बताने  वी  कृपा

 तारगे  कि  :

 श्रम  संत्रालय  तथा  श्रम  व्यूरो  शिमला  में  इन्वेस्टीगेटरों  और  कम्प्यूटरों  के  भर्ती

 नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  से  कितने  अवर  श्रेणी
 क्लर्को

 ग्र  ड  111  प्रति नियुक्ति

 पर  कम्प्यूटरों  इन्वैस्टीगेटरों  के  पद  पर  काम  कर  रहे

 उन  व्यक्तियों  के  नामों  की  सूची  क्या  है  जो  आपने  मूल  काडर  पदों  पर  मपना  ग्रहण

 भधिकार  रखते  हुए  भी  तीन  वर्ष  से  अधिक  अवधि  से  प्रतिनियुक्ति  पदो  पत्ति  पर  हैं  वे  कब  से

 प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  बौर  उसके  क्या  कारण  भीर

 प्रतिनियुक्ति  पर  काम  करने  वाले  इन  कमेंचारियों  पर  केन्द्र  सरकार  के  कौस  से  नियम

 area  लागू  होते  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  श्रम  मंत्रालय  और  श्रम  ब्यूरो  में

 इस  समय  41  अवर  श्रेणी  लिपिक/झाशुलिपिक  we  111.0  कम्प्यूटरों  गटरों  ग्र  के

 पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  काम  कर  रहे  है  ।

 श्रम  मंत्रालय  में  इस  समय  कोई  भी  अवर  श्रेणी  लिपिक/उच्च  श्रेणी

 आशुलिपिक  3  वर्षों
 से

 अघिक  समय  से  कम्प्यूटर  ग्रे  के  पदों  पर

 प्रतिनियुक्ति  पर  काम  नहीं  कर  रहा  है  |

 श्रम  ब्यूरो  में  17  ate  2  अवर  श्रेणी  लिपिक  /  उच्च  श्र
 णी

 लिपिक  /

 इस  समय  इन्वेस्टीगेटर  और  कम्प्यूटर  के  पदों  पर
 से

 अधिक  समय  से

 नियुक्ति  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  इन  व्यक्तियों  की  सूची  संलग्न  है  ।

 उपयुक्त
 2  अवर  श्र  णी  लिपिकों  ने  भर्ती  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कम्प्यूटर  के  ~~ Ts  में

 खपाये  जाने  के  लिए  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  इन्वेस्टीगेटर  ग्र  के  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  लगे

 भवर
 श्र

 णी  लिपिकों  के  संबंध  श्रम  ब्यूरो  ने  1974  में  निर्णय  लिया  था  कि  उनको  इन्वेस्टीगेटर

 की  अन्तिम  वरिष्ठता  सूची  से  निकाल  दिया  जाए  और  उन्हें  उनके  मूल  संवर्ग  में

 बतित  किया  जाए  ।  कुछ  अवर  श्रेणी  आदि  ने  श्रम  व्यूरो  के  निणंय  को  चुनौती

 देते  हुए  शिमला  उच्चन्यायालय  में  रिट  याचिकाएं  दायर  कीं  |  6-10-1977  को  दिए  गए  अपनें

 fay  में  उच्चन्यायालय  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उनके  संवर्ग  में  परावतंन  को  रोका  |

 उपयुक्त  निर्णय  को  देखते  प्रतिनियुक्ति  पर  लगे  व्यक्तियों  को  अभी  तक  उन  के
 मूल

 संवर्ग  में

 प्रत्यावतित  नहीं  किया  गया  है
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 वित्त  मंत्रालय  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  एफ ०  1  175,  तारीख

 7  1975  की  एक  प्रति  संलग्न  है  जिसमे ंकेन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों

 की  प्रतिनियक्ति  के  संबन्ध  में  समेकित  निर्देश  दिए  गए  हैं  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एक  ही  4413/79 )

 पासलों  को  चोरो

 9482.  बलदेव  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पासंलों  की  चोरी  के  मामलों  में  दिल्‍ली  स्टेशन  में  वृद्धि  होने

 की  जानकारी  मिली  है

 क्या  चोरी  के  मामलों  में  पासंल  कमंचारी  अन्तगस्त  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  :

 क्या  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  थी  और  ऐसी  चोरियां  रोकन ेके  लिए  क्या

 उपाय  किए  गए  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  गप्तचर  विभाग  की  के  आधार  पर  दिल्‍ली  स्टेशन

 के  लगभग  22  पासल  east  और  पासंल  कुलियों  के  समूह  को  1972  में  taratfeafia  कर  दिया

 गया  था  are  उक्त  कार्यवाही  को  श्रम  संघ  के  राजनैतिक  नेताओं  के  हस्तक्षेप  पर  स्थाई  तौर  पर

 स्थगित  कर  दिया  गया  था  और

 (=)  उस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जी  att

 |  जे arr
 हां  ।  उनके  नाम  नीचे  दिये  गए  हैं

 |  श्री  परमा  नन्द

 2.  श्री  राजिन्द्र  कुमार

 3  श्री  वेद  प्रकाश

 a (TT
 कानूनी  क सभी  उपयु  क्त  3  व्यक्तियों  को  रेल  सम्पत्ति  है  ।  -  bs  ba  द  अधिनियम  की

 धारा  3  के  अन्तगंत  21-4-79  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  |
 सर्वे  श्री  राजन्द्र  कुमार  भर

 aq  प्रकाश  के  विरुद्ध  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  !  श्री  परमानन्द  के  विरुद्ध  विभागीय

 वाही  करने  का  निश्चय  फिया  था  क्योंकि  चराई  गई  सम्पत्ति  का  सल्य  केवल  था  ।

 ऐसी  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  नीचे  लिखे  उपाय  अपनाये  गए  हैं

 1,  संदिग्ध  पासंल  कर्मचारियों  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखी  जाती

 2.  पासंल  कार्यालय  तथा  उन  प्लेटफार्मो  पर  जहां  पास ल  जमा  क्रिए  जाते  रेलवे  सुरक्षा
 बल  के  कमंचारियों  को  दिन-रात  ड्यूटी  पर  तैनात  किया  जाता  है  ।
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 3.  दिल्‍ली  स्टेशन  भौर  आस-पास  के  स्टेशनों  अ  जनरल
 पर  से  = bes |  a  |  at  लगे  अपराधियों  को

 अपराध  संबंधी  आसूचना  एकत्रित  करने  के  लिए  सादे  कपड़ों  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों

 को  तैनात  किया  जाता  है  ।

 4.  रेलवे  सुरक्षक  बल  के  पयंवेक्षण  कमंचारी  पासंल  कार्यालय  तथा  प्लेटफार्मो  पर  जांच

 करते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ड्यूटी  पर  तंनात  रेलवे  सुरक्षा  बल  सावधान

 रहते  हैं  ।

 और  1971  में  4  पासंल  लिपिकों  को  और  1972  में  3  ota  लिपिकों  को  मुख्य

 दिल्‍ली  CEA  से  बाहर  caratfra fra  करने  के  आदेश  दिए  गए  थे  ।  3  ने  स्थानान्तरण  आदेश

 का  पालन  किया  ।  वेष  का  स्थानान्तरण  स्थगित  कर  दिया  गया  |

 बार-बार  स्थानान्तरण  से  कठिनाई  उत्पन्न  होती  है  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  प्रद्यासनिक  हित

 में  कुछ  स्थानान्तरण  आवदयक  होते  हैं  ।  यूनियनें  भी  स्थानान्तरण  के  बारे  में  अपनी  राय  देती  हैं  ।

 यूनियनों  या  जन  प्रतिनिधियों  जेसे  संसद  सदस्य  द्वारा  जो  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  मामले  प्रस्तुत

 किये  जाते  हैं  उन  पर  सावधानी  पूर्वक  विचार  किया  जाता
 है

 और  प्रशासनिक  हित  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उन  पर  fara  लिया  जाता  है  ।

 ठेके  वालों  के  मासिक  fen

 9483.  मुकुन्द  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 ठेले  वालों  को  मासिक  अथवा  आवधिक  टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  वतंमान  नियम

 कया  हैं  :

 क्या  सरकार  को
 नियमों  में  कमी  के  कारण  व्याप्त  भ्रष्टाचार  और

 मितताओं  का  पता  है  are

 यदि  तो  कया  ठ ् ले  वालों  की  बासिक  अथवा  arafan  टिकट  देने  के  बारे  में

 नियम  लागू  करने  के  बारे  में  सरकार  जांच  करायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (=)  कुछ  निर्धारित  वस्तुओं  के

 विशिष्ट  जोड़ी  स्टेशनों  के  बीच  सामान्य  मासिक  सीजन  टिकट  किराये  की  श्रपेक्षा  25  of afar

 पर  मासिक  वेंडर  सीजन  टिकट  जारी  किए  जाते  हैं  ये  टिकट  घारक  को  बहियात्रा  में  60

 ग्राम  सामान  मुफ्त  ते  जाने  का  हकदार  बनाते  हैं  रेल  मंत्रालय  के  उपयुक्त  निदेशों  के  भाधार

 इस  मामले  में  अलग-अलग  रेलों  अपनी  स्थानीय  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  चिदिष्ट

 नियम  बनाये  जाते  हैं  ।

 प्रचलित  नियमों  के  अधीन  भ्रष्टाचार  तथा  अनियमितता  के  किसी  मामले  को  अभी
 ‘

 तक  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।
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 प्रदन  नहीं  उठता
 ।

 ae  में  facia  का  श्रभाव श्रीमती  सचता ्  कृपलानी  AQ  eect

 9484  गंगा  भक्त
 :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या
 सरकार

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  नई  दिल्‍ली  का  सर्वेक्षण  कराएगी

 ताकि  उस  अस्पताल में में  मरीजों  को  होने  वाली  कठिनाई  का  पता  चल  सके  तथा  क्या  सरकार  इस

 बात से
 frrza  प्

 अवगत  है  कि  वहां  बड़ी  संख्या  में  मरीजों  को  दय्या/चारपाई  हो  है  और  रोशनी

 तथा  गर्मी  के  दिनों  में  हवा  तक  की  व्यवस्था  नहीं  हैं

 गत  पांच  वर्षों  में  इस  अस्पताल  के  विकास  एवं  समुचित  व्यवस्था  के  लिए  बया  उपाय

 किए  गए  और

 क्या  सरकार  मरीजों  की  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिए  तत्काल  कायंवाही  करने

 पर  विचार  और

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी

 नई  दिल्‍ली  में  भर्ती  रोगियों  की  कठिनाइयों  की  सरकार  को  जानकारी  है  ।  अस्पताल

 कुछ  वार्डों  खासतौर  प्रसूति  सत्री  रोग  और  मेडिकल  वार्डों  में  अत्यघिक  भीड़भाड़  है  और

 कभी-कभी  अनेक  भतरग  रोगियों  के  लिए  पलंग/चारपाइयां  पर्याप्त  नहीं  होती  aaa

 आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।  अस्पताल  में  रोशनी  ale  हवा  की  उपयक्त  व्यवस्था  नहीं है  |

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  लेडी  हार्डिग  मेडिकल  कालेज  तथा  श्रीमती  सुचेता

 कृपलॉनी  अस्पताल  को  एक  1978  से  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।  रोगियों  को  अतिरिक्त

 स्थान  उपलब्धि  करने  और  अस्पताल  में  भीड़-भाड़  को  दूर  करने  के  लिए  एक  छः  मंजिले  ब्लाक

 निर्माण  की  मंजूरी  पिछले  at  दे  दी  गई  है  ।  रोगियों  की  तत्कालिक  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिए  उन  रोगियों  को  मिनी  फोल्डिंग  पलंग  उपलब्ध  करने  के  आदेश  दे  दिए  गए  हैं  जिन्हें  यहां

 पर  रखा  जा  रहा  था  ।  इस  संस्थान  का  आगे  और  विकास  करने  के  लिए  एक  25  ay  मास्टर

 प्लान  भी  तयार  कर  लिया  गया  है  |

 पाक  श्रधिकृत  काइमीर  मसें  भारत  समथंन  नारे  लगाया  जाना

 9485  श्री  सौगत  राय

 att  चिमन  भाई  एच०  बाक्ल

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  श्री  भुट्टो  को  फांसी  दिये  जाने  के  विरुद्ध  प्रदशन  के  .  दौरान  काइमीर  में  को  ई

 मांग  की  गई  है
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 (=)  क्या  इस  मामले weeds  पर  Sata  के  दौरान  पाक  अधिकृत  में  भारत  समथंक  नारे

 लगाये  गए  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  त्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  ate  कण्ड ५  श्री  भुट्टो  को  फांसी  दिए  जाने  के

 विरुद्ध  प्रदशंनों
 के  बताया  जाता  है  जम्मू-काइ्मीर  में  जम्मू  और  काइमीर  के  पाकिस्तान

 अगधघिकृत  प्रदेश  को  भारत  को  वापस  लौटा  देने  की  मांग  की  गई  थी  ।

 अखबार  की  खबरों  से  ऐसा  पता  लगता  है  कि  श्री  भुट्टो  को  फांसी  दिए  जाने  के

 बाद  बताया  जाता  है  कि  पाकिस्तान  अधिकृत  काइमी र  में  और  के

 अधीन  आजाद  प्रदेश  तथा  पाकिस्तानी  फौजों  को  हटाने  के  नारे  लगाए  गए  थे  ।

 (7)  काइमीर  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  रवेया  सुविदित  है
 ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  सीमेंट  तथा  सम्बद्ध  श्रमिक  फेडरेदान  की  समस्यायें

 9486.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  राष्ट्रीय  सीमेंट  तथा  सम्बद्ध  श्रमिक  फंडरेशन  की  समस्यायें  सरकार

 द्वारा  राष्ट्रीय  मध्यस्थ  बोर्ड  को  भेज  दी  गई  हैं  1

 क्या  आठ  से  अधिक  राज्यों  की  प्रादेदिक  सुनवाई  पूरी  हो  चुकी  है  ;

 क्या  सीमेंट  श्रमिकों  के  लिए  एक  निर्देदा-पद  अन्तिम  पंचाट  से  ga

 का  भुगतान  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  भर  अन्तरिम  प्रतिवेदन  कब

 प्रस्तुत  किया  जायेगा  ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  और  भारतीय  राष्ट्रीय

 सीमेंट  तथा  सम्बद्ध  श्रमिक  फैडरेशन  की  मांगें  औद्योगिक  विवाद  1947  की  घारा

 अधीन  सीमेंट  मंन्यूफैक्च रस  एसोसिएशन  और  फेडरेशन  के  संयुक्त  आवेदनपत्र  द्वारा

 1977  श्री  जी०  रामानुजम  और  श्री  eto  पी०  नवेतिया  की  मध्यस्थता  के  लिए  भेजी  गई  थीं  ।

 इन  विवाचकों  का  पंचाट  1978  में  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 इन  मांगों  में  से  एक  मांग  सहायताਂ से  संबंधित  थी  |

 सरकार  को  कानून  के  अन्तगंत  ऐसे  पंचाट  प्रकाशित  करने  होते  हैं  और  ये  सदन  की

 मेज  पर  नहीं  रखे  जाते  ।  पंचाट  राजपत्र  में  प्रकाशित  हो  चुका  है  ।
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 श्रागरा  छावनी  में
 खराब  हो  सकते  बालो  aegat  का  लादा  जाना

 9487.  श्री  दाम्भनाथ  चतुवेदी :
 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  देश  के  पूर्वी  भागों  के  लिये  खराब  हो  सकने  वाली  वस्तुओं  मछली

 के
 लदान  ओर

 प्रेषण  के  लिए  आगरा  छावनी  स्टेशन  पर  असंतोषजनक  प्रबन्ध  के  बारे  में  दिकायतें

 प्राप्त  हुई हुई  हैं

 यदि  at,  तो  इस  स्थिति  में  करने  के  लिये  कया  की  गई
 है

 ;  और

 ऐसी  वस्तुओं  के  खराब  हो  जाने  के  कारण  माल  परेषकों  को  हुई  हानि  फर  कारण

 रेलवे  पर  कितने  और  कितने  मल्य  के  दावे  किये  गये  हैं  और  वष  1976-77  1977-78  और

 1978-79  के  लिये  एक  तुलनात्मक  विवरण  प्रस्तुत  किया  जाये  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  आगरा  छावनी  स्टेशन  से  8

 डाउन  तुफान  एक्सप्रेस  से  मछलियों  के  यातायात  के  प्रेषण  के  लिए  स्थान  की  कमी  के  सम्बन्ध  में

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ।

 गाड़ियों  में  उपलब्ध  स्थान  बहुत  सीमित  होता  है  ओर  यह  मुख्यतः

 गाड़ी  से  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों के  वैयक्तिक  AATAIT-Tay,  फिल्‍मों  ,
 बी  ATyaT  वस्तुओं

 आदि  के  प्रेषण  के  लिए  होता  है  ।  इन  मदों  की  निकासी  के  मछली  आदि  जेसे  नाशवान

 यातायात  की  निकासी  के  लिए  सीमित  era  बच  जाता  है  ।  8  डाउन  तुफान  एक्सप्रंस  कानपुर

 ट्डइला  भागरा  छावनी  आदि  महत्वप्ण  शहरों  से  गजरती  है  जहां  से

 आसनसोल  आदि  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  मछलियां  बुक  की  जाती  हैं  ।  इस  गाड़ी  में

 सीमित  स्थान  होने  के  इस  गाड़ी  से  आगरा  छावनी  के  लिए  प्रतिदिन  20  मछलियों  के

 टोकरों  का  कोटा  आबंटित  किया  गया है  ।  लेकिन  आगरा  छावनी  में  बिना  किसी  प्रकार  की

 ear  के  टंडला  के  लिए  बाकी  यातायात  की  निकासी  सवारी  गाड़ी  से  की  जाती  है  और  टंडला

 स्टेशन  से  इसकी  निकासी  तेज  चलने  वाली  गाड़ियों  से  की  जाती  है  ।

 आगरा  छावनी  से  बुक  faa  गये  नाझवान  विशेषकर  मछलियों  के  लिए

 परेषकों  द्वारा  उठायी  गयी  हानि  के  लिए  रेलों  के  विरुद्ध  किये  गये  क्षत्रिपूरति  के  दावों  के  आंकड़े

 aa  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  सभी  रलों  द्वारा  (1)  ताजे  फलों  are  सब्जियों  और (ii)  अन्य

 नाशवान  वस्तुओं  के  लिए  भुगतान  किये  गये  दावों  की  संख्या  भर  भूगतान  की  गयी  क्षतिपति  की

 रकम  के  आंकड़ें  वषवार  इस  प्रकार हैं

 1976-77  1977-78  1978-79

 ee  ge

 पण्य  भगतान  भूगतान  भूगतान  भुगतान  अप्रेल  सितम्बर  तक

 किये  गये  की  गयी  किये  गये  की  गयी  भगतान  fer  भुगतान
 दावों  की  रकम  दावों  की  की  गयी रकम  गये  दावों

 सख्या  रुपये  में  सख्या  रुपय  में  )  वी  संख्या  रकम

 ————  रुपये  में

 (1)  ताजे  फल  16227  29.51  20340  6.49  2629  28  51

 और  सब्जियां

 18030  33.51  20703  42.0]  14811 (ti)  नाशवान  27.35

 अन्य  वस्तुएं
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 नेताजी  की  कुसी  का  वापस  लाया  जाना

 9488.  श्री  समर  गृह  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  बर्मा  स्थित  भारतीय  राजदूत  श्री  बालेश्वर  प्रसाद  ने  वर्ष  1971

 में  भारत  सरकार  को  दो  पत्र  लिखे  थे  कि  स्वतंत्र  भारत  की  अन्तरिम  सरकार  के  नेताजी

 सुभाष  चन्द्र  बोस  की  कुर्सी  को  समारोहपुबवंक  भारत  लाया  जाये

 यदि  at,  तो  पत्रों  का  पाठ  क्या  है  ;

 क्या  भारत  की  पिछली  सरकार  नेताजी  की  कुर्सी  को  राष्ट्रीय  सम्मान  नहीं  देना

 चाहती  थी  ;

 क्या  उन्होंने  राजदूत  के  पत्रों  का  उत्तर  तक  नहीं  दिया  था  ;

 क्या  वर्तमान  सरकार  नेताजी  की  इस  ऐतिहासिक  कुर्सी  को  भारत  लाने  के  लिए  शीघ्र

 प्रबन्ध  करेगी  ;  और

 क्या  तेताजी  की  कुर्सी  को  लाल  किले  में  प्राप्त  करन ेके  लिए  समुचित  स्वागत

 समारोह  किया  जायेंगा  ।

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ANT  Hog)  :  (a)  और

 मंत्रालय  को  1971  में  इस  बारे  में  बर्मा  स्थित  भारतीय  राजदूत  से  तो  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ

 था  लेकिन  भारतीय  राजदूतावास  के  एक  कम चारी  का  एक  पत्र  अवद्य  मिला  था  ।  सरकार  में

 मुख्यालय  और  विदेश-स्थित  fastay  के  बीच  होने  वाले  पत्राचार  को  बताने  की  प्रथा  नहीं

 फिर  भी  इतना  कहा  जा  सकता  है  कि  उक्त  कमंचारी  ने  c fas  इस  कुर्सी  के  स  रक्षक  को  एक  पत्र

 fra  किया  था  ।  जिसमें  कुर्सी  के  संरक्षक  ने  इसे  भारत  सरकार  को  देने  की  Fara  की  थीं  |

 ऐसा  लगता है  कि  उस  समय  इस  पर  कोई  fora  नहीं  लिया  गया  था  ।

 और  23  1979  को  यानीं  नेता  जी  के  जन्म  दिवस  के  अवसर

 सप्ताहਂ  समारोह  के  आयोजन  के  सिलसिले  में  अपनी  बर्मा  यात्रा  के  दौरान  मैंने  भारत

 सरकार  की  ओर  से  उक्त  ऐतिहासिक  कुर्सी  ग्रहण  की  |  इस  कुर्सी  को  भारत  लाने  के  प्रबंधों  के

 विषय  में  और  तत्संबंधी  अन्य  प्रश्नों  पर  भारत  सरकार  इस  समय  विचार  कर  रही  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  केन्द्र  से  मांगी  गयी  सहायता

 9489,  श्री  जनादन  पुजारी  :  क्या  नौबहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  रज्जू  पर  चलनें  वाली  ट्राली  बसें  आरम्भ  करने  की  योजना

 के  लिए  pee  से  स्वीकृति  और  सहायता  मांगी  भौर

 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  का  नि्णेय  बया  है  ?
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 (

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  लि  चाँद  :  इस  तरह  का  कोई  भी  प्रस्ताव

 ाप  जै  ]
 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  को  नहीं  प्राप्त  a  |

 प्रदन  नहीं  होता  |

 mintera  हड़तालों  पर  रोक  लगाना

 9490.  श्री  बसन्त  साठे  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आकस्मिक  हड़तालों  पर  रोक  लगाने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  विचारधीन  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या है  और  इस  संबंध  में  भन्तिम  निर्णय

 कब  तक  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वर्ष  1977-78  तथा  1978-79  के  दौरान  कितनी  आकस्मिक  हड़तालों  की  खबर  मिली

 भर  उद्योग-वार  कितने  जन  दिवसों  की  हानि  हुई  तथा  इसके  क्या  कारण  थे  ;  और

 इस  संबंध  में  अन्य  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रस  मंत्री  रवीन्द्र  :  30  1978  को  लोक  सभा

 में  पेश  किए  गए  भौद्योगिक  संबंध  1978  में  किए  गए  प्रस्ताव  को  छोड़कर  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 समूचे  सम॒दाय  के  हित  में  यह  विधेयक  कुछ  विशिष्ट  अनिवाय॑  सेवाओं  में  हड़तालों

 पर  रोक  लगाता  लेकिन  इसके  साथ-साथ  इसमें  विवादो ंके  अनिवायं

 न्याय-निर्णयन  की  व्यवस्था  जहां  यह  विवाद  feqetra  समझौता  कारवाई  और

 विवाचन  द्वारा  तय  नहीं  होते  ।  इस  संबंघ  में  ब्यौरा  विधेयक  के  अध्याय  आठ  में  दिया  गया  है  ।

 आकस्मिक  हड़तालों  और  उनके  परिणामस्वरूप  नष्ट  हुए  श्रम-दिनों  के  संबंध  में  कोई

 ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  वतंमान  कानून  में  केवल  जन-उपयोगी  सेवाओं  के  मामले  में  ही

 हड़ताल  से  पव  नोटिस  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  1976  से  1978  के  दौरान  नष्ट  हुए  श्रम-दिनों

 के  ब्यौरे  का  विवरण  अतारांकित  प्रशन  संख्या  4262  के  उत्तर  में  22  1979  को  लोक  सभा

 की  मेज  पर  रख  दिया  गया  था  |

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  कोई  उपाय  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 गोल्डन  राक  e TRACT

 9491.  श्री  ए०  मुरुगेंसन
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोल्डन  राक  वकंश!प्स
 में  सेवानिवृत्ति  के  अनुपात  में  कमंचारियों  की  भर्ती  करने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ;  भर
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 a

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है
 ?

 और  विगत  पांच  वर्षों  में रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण )

 सेवा-निवृत्ति  की  रिक्तियों  पर  444  खालसी  भर्ती  किये  गये  हैं  ।

 मेसर्स  जय  इंजीनियरिंग  और  शक्ति  आयरन  पश्चिम  बंगाल

 के  नाम  बकाया  भविष्य  निधि  ।

 9492,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  क्या  संसदीय  कांय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे  कि  कया  मैसर्स  जय  इंजीनियरिंग  aha  अब्दुन  पोदर  हावड़ा  (faa  और

 (?)  दक्ति  आयरन  77  नेताजी  सुभाष  हावड़ा  द्वारा  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  भविष्य  निधि  की  कितनी  रादि  जमा  करायी  गयी  और  उसकी  कितनी  रादि

 भभी  जमा  करायी  जानी  है
 ?

 श्रम  तथा  ससदोय  काय  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag)  भविष्य  निधि

 प्राधिकारियों  ने  निम्नानुसार  सुचित  किया  है
 :

 कारखाने  का  नाम  भविष्य  निधि  अंशदान  जमा  किया  गया  बकाया  जो

 की  देय  राशियां  धन  जमा  कराया

 (ATH,  1976  से  फर  वरी द द  जाना  है

 पनप  नय
 1979  तक  to  रु०
 ee  ee —  en ee  es  [1]

 जय  इंजीनिय  41,14,620.00  40,90,366.65  24253,35

 बकस

 लि  ग  हक

 कलकत्ता |

 2.  जय  इंजीनियरिंग  64,35,712,9]  64,35,712.91  कुछ  नहीं
 प्रिस  अनवरशाह  रोड़

 कलकत्ता

 शक्ति  भायरन  फाउण्डरी  नामक  जो  अब्दुल  हावड़ा  में  स्थित

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  के  अधीन  नहीं  आता  है  क्योंकि

 इसमें  20  से  कम  व्यक्ति  नियोजित  हैं  ।

 भूमिगत  काम  करने  ae  खनिकों  की  मजूरी  में  वृद्ध

 9493.  श्री  पचित्र  मोहन  प्रधान :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भूमिगत  काम  करने  वाले  खनिकों की  वर्तमान  मजूरी  में  20  प्रतिशत  वृद्धि
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;
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 क्या  सरकार  मजूरी  में  इस  वृद्धि  को  न्यूनतम  मजूरी
 1948  के  भघीन

 प्राप्त  अपनी  दय क्तियों  का  उपयोग  करके  प्रभावी  करेगी  ;

 क्या  सरकार ने  6
 1979  को  मजूरी  में  इस  वृद्धि  के  बारे  में  संबंधित

 पारियों  को  इस  भादय  की  अधिसूचना  जारी  की  है  कि  यदि  उन्हें  इस  पर  कोई  आपत्ति  हो  तो

 उक्त  सूचना  के  75  दिन  के  भीतर  वे  आपत्तियां  पेदा  करें  ;  और

 मजूरी  में  प्रस्तावित  बुद्धि  के  क्या  कारण  हैं  |

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  यह  प्रस्ताव  है  fatixia  सरकार

 द्वारा  जारी  की  गई  6  1979  की  अधिसूचना  में  निर्दिष्ट  रोजगारों  में  भूमि  कि  नीचे  काम

 करने  वाले  श्रमिकों  को  देय  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों  में  संशोधन  किया  जाए  ताकि  उन  श्रमिकों

 को  20  प्रतिशत  अधिक  वेतन  मिल  सके  जो  खनन  प्रक्रिया  में  भूमिगत  काम  कर  रहे  हैं  ।

 निर्दिष्ट  समयावधि  के  दौरान  यदि  कोई  आपत्ति  और  सुझाव  प्राप्त  होते  हैं तो
 उनपर

 विचार  करने  के  पदइचात  इस  संबंध  में  अन्तिम  अध्सिचना  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के

 भधीन  जारी  की  जाएगी  |

 (7)  भूमि  के  नीचे  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  सामान्यतः  उन  श्रमिकों  की  अपेक्षा

 अधिक  कठिन  और  जोखिम  परिस्थितियों  में  काम  करना  पड़ता  है  जो  ऊपरी  सतह  पर  काम

 करते हैं  ।

 मजूरी  प्रधिनियम  भुगतान  के  ata  डियलबरा  कोयला  खान  के  लिये  उपयुक्त  प्राधिकरण

 9494,  थी  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  उपयुक्त  विशेषकर  उड़ीसा  सरकार  मजूरी

 भुगतान  1936  की  घारा  15  के  अन्तर्गत  अपने-अपने  सरकारी  राजपत्र  में

 कमंचारियों  से  मजूरी  वसूल  करने  के  लिये  कमंचा  रियों
 के  aaeq-qay  को  gaa/  निर्णय  लेने  के

 लिये  प्राधिकारियों  की  नियुक्ति  सम्बन्धी  अधिसूचना  जारी  की  है  ;

 (@)  क्या  तालचेर  कोयला  खान  क्षेत्रों  के  डियुलबेरा  कोयला  खान  श्रमिक  संघ  के  अध्यक्ष

 ने  दोनों  ही  केन्द्रीय  सरकार  और  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  प्राधिकरण  मजूरी  भुगतान

 1936  को  स्पष्ट  करने  का  उल्लेख  किया  है  ;  भर

 यदि  at,  तो  उनके  उत्तर  क्या  हैं  अथवा  क्या  उत्तर  दिये  गये  हैं  ?

 संसदीय  e  तथा  श्रम  मंत्री  (eit  रवीन्द्र  (@)  और  उड़ीसा  सरकार

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 तालचेर  ब्रांच  के  faa  आरक्ष  कोटा

 9496  श्री  ofan  मोहन  प्रधान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  तालचेर  ara  रेलवे  लाइन  पर  कोयला  उवंरक  तथा  तापीय

 के  सामान्य  तथा  aenfira  श्रमिकों  और  कटक  जंक्शन  पर  तालचेर  क्षेत्र  के  अन्य  लोगों  के

 हावड़ा  तथा  मद्रास  से  दिल्‍ली  जाने  वाला  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  आरक्षण  के  कोटे  के

 आबंटन  के  लिये  कोई  टिप्पणियां
 प्राप्त  हुए  हैं  :  और

 यदि  तो  यात्रियों  के  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणियों  में  आरक्षण  उपलब्ध  कराने  के

 लिये  कया  का्यंवा हों  की  जा  चुकी  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  fra
 :  जी  नही ं।

 कटक  Tear  पर  8  डाउन-पुरी-हावड़ा  एक्सप्रेस  में  तालचेर  के  लिए  दो  (2)  पहले

 दर्जे  की  और  दो  (2)  दूसरे  दर्जे  की  शायिकाओं  का  कोटा  पहले  से  ही  आबंटित  है  ।  अन्य  गाड़ियों

 के  लिये  भी  कटक  ara  पर  कोटा  भाबंटित  किया  गया  है  जिसका  लाभ  तालचेर  से  जाने  वाले

 यात्री  कटक  Tey  को  तार  भेजकर  उठा  सकते  हैं  ।

 केरल  राज्य  के  लिये  ग्रामीण  स्वास्थ्य  कार्य  क्रम

 9496.  wt  सी ०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  अपने  ग्रामीण  स्वास्थ्य  की  और  अधिक  सुदूढ़  बनाने

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  एक  ब्यापक  योजना  प्रस्तुत  की  थी  और  केन्द्रीय  सरकार  से

 सहायता  की  मांग  की  थी  ;

 यदि  तो  तत्संवंघधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 केरल  की  उन  अन्य  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  जिनके  लिए  उन्होंने  केन्द्र  से  वित्तीय

 सहायता  की  मांग  की  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 स्वास्थ्य  धौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  जी  att  केरल  सरकार  ने

 भारत  सरकार  की  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  के  विकल्प  के  रूप  में  एक  योजना  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ।

 उनकी  योजना  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 (1)  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  के  स्थान  पर  पांच-पांच  हजार  भाबादी  के  लिये  औषधालय

 होने  चाहिये  जिनमें  अहंता-प्राप्त  डाक्टर
 स्वास्थ्य  रक्षकों

 को  देव

 मानदेय  की  राशि  से  इन  डाक्टरों  की  नियुक्ति  के  व्यय  की  पूति  हो  जायेगी  ।)
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 $$  are

 (ii)  प्रत्येक  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  को  50  रुपये  प्रति
 मास

 की  दर
 से

 दी
 जाने  वाली

 दवाइयों  के  लिए  अपेक्षित  राशि  इकटठी  कर  ली  जाये  और  उपयुक्त  औषधालय

 को  दे  दी  जाये  ।

 (11  प्रत्येक  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  को  200/-  रुपये  प्रति  मास  की  दर  से  तीन  महीनों  को

 प्रदिक्षण  अवधि  में  दी  जाने  वाली  स्टाइपेंड  की  राशि  स्वास्थ्य  दिक्षा  दिविर  लग

 के  लिये  इस्तेमाल  की  जाये  जिन  में  प्रमुख  जनमत  नेताओं  तथा  गांव  की  अन्य  जनता

 को  भाग  लेने  के  लिय  कहा  जाए  |

 (1४  प्रत्येक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  तीसरे  डाक्टर  के  रूप  में  एक  सामान्य  डाक्टर  के

 स्थान  पर  एक  बाल  रोग  चिकित्सक  लगाया  जाय  |

 (४)  जिन  क्षेत्रों  में  वहां  के  लोगों  की  स्थानीय  पंचायत  समिति  एक  ग्रामीण  भौषधालय

 खोलने  के  लिये  भूमि  का  प्रस्ताव  लेकर  सामने  आये  वहां  पर  एक  औषधालय  खोल

 कर  लोगों  को  उपचार  की  सुविधायें  देने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 और  श्रिवेत्द्रम  मेकिडल  कालेज  अस्पताल  के  केसर  के  विंग  का  विकास  करके

 उसे  एक  क्षेत्रीय  कसर  अनसंघान  तथा  उपचार  केन्द्र  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई

 भारत  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 योजना  आयोग  ने  केरल  के  स्वास्थ्य  सेक्टर  काय  क्रमों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  वकिंग

 ग्रप  का  गठन  किया  था  ।  इस  वक्रिंग  ग्रप  ने  केरल  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  1978-83  के  लिए

 6901.00  लाख  रुपय  के  परिव्यय  और  1979-80  के  लिये  1426.42  लाख  रुपये  के  स्थान  पर

 1978-83  के  लिय  2849-36  लाख  रुपये  के  परिव्यय  और  1979-80  के  लिये  617.27  लाख  रु

 के  परिव्यय  की  सिफारिश  की  थी  ।  इन  परिव्ययों  का  ब्यौरा  कायंक्रम  के  मोटे  मोटे  शीर्षों  के

 अन्तगत  इस  प्रकार  है
 :--

 वकिंग  द्वारा  केरल  के  1978-83  के  भिन्न-भिन्न  स्वास्थ्य  कार्य  क्रमों  के  लिये  1979-80

 की  वार्षिक  योजना  के  लिये  जितने  परिव्यय  की  सिफारिश  की  गई  थी  तथा  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित

 परिष्य  या
 ऐन

 or)  {  पये  लाखों  का  विवरण  |
 —

 कांयं  क्रम  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  वकिंग  ग्रप  द्वारा  तथा

 प्रस्तावित
 ल Qe

 1978-83  1978-80  1978-83  1979-80

 के  लिये  के  लिये

 1  2  4  wf
 ee

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  का्येक्रम  1094  00  233  00  931  69  169.97

 भावशइ्यकता

 160,00  34.00  37,30 रोगों  का  नियंत्रण/उन्मूलन  185.67

 अस्पताल  और  भौषघालय  1122.50  197.58  300.00  60.00
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 ग्वालियर  के  लिये  कोटे  का  ATTAT

 9497,  श्री  साधवराव  सिधिया  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्वालियर  होकर  अहमदाबाद  जाने  वाली  गाड़ी  में  दूसरी  श्रेणी

 के  दायनयान  का  ग्वालियर  में  कोटा  आरक्षण  न  होने  के  कारण  लोगों  को  वहां  बहुत  असुविधा  हो

 रही  है  और  वे  ग्वालियर  से  कोटे  की  मांग  कर  रहे  हैं  :

 यदि  तो  ।  1979  से  नई  दिल्‍ली  से  ग्वालियर  होकर  अहमदाबाद  तक  आरम्भ

 की  जाने  वाली  सुपरफस्ट  बड़ी  लाइन  गाड़ी  में  उक्त  कोटा  के  आरक्षण  की  मांग  अधिक

 होगी  :  और

 यदि  तो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  बारे  में  कया .  काय वाही  की  गई

 है ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  इस  प्रकार  का  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |

 और  ग्वालियर  के  रास्ते  नयी  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  तक  एक  गाड़ी  चालू  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  1-5-1979  से  मथूरा  जं०  के  रास्ते  नयी  दिल्‍ली  और

 अहमदाबाद  के  बीच  रेलवे  के  माग॑  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  181/182  सर्वोदय

 एक्सेप्रेस  चालू  की  गयी  है  ।  182  अप  गाड़ी  में  मथुरा  को  उपयुक्त  कोटा  आबंटित  feat  गया  है

 जिसका  ग्वालियर  के  यात्री  मथुरा  स्टेशन  को  सूचना  भेजकर  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 wart पर  सफाई

 9498.  डा०  रामजी  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  विदषकर  जंक्शन  स्टेशनों  पर  के  निकट

 gaat भर  डिब्बों  के  लिए  निर्धारित  स्थान  पर  रेलगाड़ियां  खड़ी  रहती  हैं  :  जिसके

 स्वरूप  वहां  पर  यात्रियों  द्वारा  पेशाब  और  टठ्टी  किये  जाने  के  कारण  गंदगी  ि. फल  जाती  है  :

 यदि  उस  स्थान  को  पक्का  बना  fear  जाय  तो  क्या  उसकी  सफाई  करना

 जनक  होगा  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  रेलवे  weal  पर  ऐसे  स्थानों  का  2-4  वर्षों  के  भीतर

 पक्का  बना  देने  का  है  :  भर

 ऐसे  स्टेशनों  की  संख्या  कितनी  है  जहां  पर  प्लेटफार्मों  के  निकट  ऐसे  स्थान  को  इस

 बीच  पवका  बना  दिया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  ओर  (a)  जी  हां  ।
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 ह

 रेल  प्रदासन  की  यह  नीति है  fe  जहां-कहीं  आवश्यक  समझा  जाता
 है  सभी

 महत्वपूर्ण  तथा  अन्य  स्टेशनों  पर  धुलाई  योग्य  फर्दो  की  व्यवस्था  की  जाती  ।  इस  नीति  के

 अनुसार  टर्मिनल  और  जंक्शन  स्टेशनों  आदि  पर  पहली  ही  धुलाई  योग्य  फर्शों  की  व्यवस्था  कर

 दी  गई  है  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  घन  की  आवश्यकता  तथा  उपलब्धता  के  आधार  पर  ऐसे

 faraty-wrayt AY  रेनवे  निर्माण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  बस  रूट  संख्या
 823

 पर  लेडीज  स्पेशल

 9499,  श्री  दाजीबा  देसाई  :  नौवहन  ake  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  बस  रूट  संख्या  823  पर  9.18  बजे  मोती  बाग

 से  और  सायं  5.37  पर  आई०  पी०  डिपो  से  लेडीज  स्पेशल  बस  सेवा  गत  तीन  महीने  से  नहीं

 चल  रही

 क्या  इसके  फलस्वरूप  बहुत  सी  महिला-यात्रियों  को
 भारी  असुविधा  हो  रही है

 भौर

 क्या  उन  महिला  यात्रियों  द्वारा  1979  में  लगभग  100  हस्ताक्षरों  की  एक

 ज्ञापन  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अध्यक्ष  को  दिया  गया

 यदि  तो  उस  ज्ञापन  में  क्या  मागें  की  गई  हैं  और  उन  पर  सरकार  क्या

 कायंवाही  की  गई  और

 भविष्य  में  इस  बस  सेवा  को  नियमित  रूप  से  चलाने  क  लए  स  का  विचार

 क्या  कायंवाही  करने  का  है  ?

 fer\
 alaga  शौर  परिवहन  मंत्री  चाँद  :  (7),  त्न  और  (=)  प्रातः

 काल  9,18  बजे  मोती  नगर  से  आई०  पी०  डिपो  को  रुट  नं०  823  पर  एक  बस  सिफ  महिलाओं

 के  लिए  चलती  थी  ।  इसी  दोपहर  बाद  5.36  बजे  रुट  Fo  823  पर  पी०  डिपो  से

 मोती  नगर  को  एक  बस  चलती  थी  ।

 चूंकि  बसों  के  लिए  महिला  यात्रियों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  होती  इसलिए  13-2-79  से

 इन  बसों  को  सामान्य  बसें  बना  गया  ताकि  पुरुष  या  ना  भा  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा
 थि  ट  of:

 सकें  ।

 एक  जिसपर  94  महिलाओं  के  हस्ताक्षर  1979  में  प्राप्त  हुआ  था  ।

 निगम  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  गाड़ियों का  रह  किया  जाना

 9500,  श्री  बेगाराम  चौहान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कली 4

 a  एए  SO  esi

 लिखित  उत्तर  1979

 क्या  राजस्थान  में  श्री  गंगानगर  में  गत  वर्ष  चलने  वाली  दो  गाड़ियां  अब  रद्द

 कर  दी  गई  हैं  :

 क्या  सूरतगढ़  से  हनुमानगढ़  के  लिए  बरास्ता  करणपुर-गंगानगर  चलने  वाली  यात्री

 गाड़ी  कोयले  की  कमी  के  कारण  रह  कर  दी  गई  है
 :

 क्या  जिला  गंगानगर  के  सिचित  क्षेत्र  होने  के  कारण  जिले  में  प्रत्येक  तीन  किलोमीटर

 पर  एक  गांव  है  और  इस  घनी  aaa  वाले  क्षेत्र  को  इस  यात्री  गाड़ी  को  रह  करने  के  कारण

 बहुत  दिक्कत  हो  रही  है  :  और

 क्या  पिछली  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  गाड़ियां  भी  रह  कर  दी  गई  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  सूरतगढ़-हनुमानगढ़

 लूप  खण्ड  पर  सारणी  के  अनुसार  5  जोड़ी  गाड़ियां  चलती  हैं  ।  इनमें  से  दो

 जोड़ी  गाड़ियां  अर्थात्‌  ।  एस  वी  एल  /2  एस  बी  एन  तथा  3  एस  वी  एस  बी  एल  सू

 हनुमानगढ़  सवारी  गाड़ियां  लाइन  की  came  भौर  कोयले  की  कमी  के  कारण  रुदद

 कर  दी  गयी  ।  1  एस  बी  एस  बी  सवारी  गाड़ियां  10-4-1979  से  फिर  से  चालू  कर

 दी  गयी हैं  ।  3  एस  बी  एल  /4  एस  बी  एल  सवारी  गाड़ियां  जो  रात  को  चलती  इंजन  कोयले

 की  सप्लाई  में  पर्याप्त  सुघार  हो  जाने  पर  फिर  से  चालू  कर  दी  जायेंगी  ।

 रेल  फाटकों  पर  चौकीदार  न  होने  के  कारण  दुर्घटनाएं

 9501.  श्री  सुन्दर  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  १

 गत  छः  महीने  में  रेल  फाटकों  पर  चौकीदार  न  होने  के  कारण  जोनवार  कितनी  रेलवे

 दुघंटनाएं  हुई  :

 देश  में  चौकीदार  रहित  रेलवे  फाटकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  गत  दो  वर्षों  में  कितने

 फाटकों  पर  चौकीदार  रखे  गये  है  :  ate

 गत  एक  वर्ष  में  हुई  ऐसी  दुर्घटनाओं
 के  परिणामस्वरूप  रेलवे  की  भर  गेर-सरकारी

 सम्पत्ति  और  व्यक्तियों  को  कितनी  हानि  हुई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिछले  6  महीनों  के  दौरान  अर्थात्‌

 1978  से  1979  तक  गाड़ी  दुर्घटनाओं  की  जो  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  रेलों  पर

 बिना  चौकीदार  के  समपारों  पर  नीचे  दी  गयी है

 रेलवे  दुघंटनाओं  की  संख्या

 2 मध्य

 पं

 उत्तर  2
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 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा

 दक्षिण

 दक्षिण  मध्य

 दक्षिण ITF

 पश्चिम

 tn

 ats  33

 भारतीय  रेलों  पर  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  की  संख्या  लगभग  22,000  है  ।

 1-4-1976  से  31-3-1978  तक  की  अवधि  के  दौरान  बिना  चौकीदार  के  68  समपारों  पर

 चौकीदारों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 पिछले  वर्ष  अर्थात्‌  1978-79  के  दौरान  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  हुई

 में  रेल  संपत्ति  के  लगभग  38,405  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान  है  ।

 राजस्थान  में  मोटरगेज  लाइमों  को  बड़ी  लाइनों  में  afcafaa  करना

 9502.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :;

 क्या  राजस्थान  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  मोटरगेज  Raréat  को  बड़ी  लाईनों  में

 परिवतित  करने  का  कोई  काम  हुआ  है  :

 यदि  तो  कितना  और  कितनी  लागत  पर  :  और

 यदि  तो  इस  दृष्टि  से  कि  राजस्थान  में  अन्य  पड़ौसी  राज्यों  की  अपेक्षा  अधिक

 पयंटक  आते  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 सूरतगढ़  से  भटिण्डा  (142  fro

 मीटर  जिसकी  90.0  fro  मी ०  मागं-दूरी  राजस्थान  में  पड़ती  मई  1978  में

 बड़ी  लाइन  में  बदल  दी  गयी  है  ।

 सूरतगढ़-भटिण्डा  लाइन  को  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  18  करोड़

 रु०  की  लागत  वाला  काम  पूरा  कर  दिया  गया  था  ।

 (77)  प्रइन  नहीं  उठता  |

 कानपुर-कासगंज  सेक्शन  पर  समय  को  पाबंदी

 9503.  Aaratay  fag  शाक्य  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  3  1979

 पूर्वोत्तर
 रेलवे  के  कानपूर  कासगंज  पर  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  एक्सप्रेस  यात्री

 गाड़ियों  ने  इन  दो  स्टेशनों  के  बीच  दूरी  तय  करने  में  कितना  कितना  समय  लिया  तथा

 इन  स्टेशनों  के  बीच  दूरी  कितनी  है  :

 एक्सप्रेस  तथा  यात्री  गाड़ियां  बहुत  विलम्ब  से  चलती  हैं  और  कभी  कभी  तो

 भगले  दिन  पहुंचती  हैं  जिससे  यात्रियों  को  अकथनीय  परेशानियां  होती  हैं  ।

 क्या  वह  सभा  पटल  पर  इस  अवधि  के  दौरान  इंजनों  के  लिए  कल-पुर्जों  की

 आवश्यकता  उनके  खराब  होने  के  कारणों  तथा  अन्य  तत्सम्बन्धी  बातों  का  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखेंगे  जिनकी  देखभाल  पुर्वोत्तर  रेलवे  के  डिविजनल  इंजीनियर  ae  मिकेनिकल  इंजीनियर  द्वारा

 प्रभावी  ढंग  से  नहीं  की  गई  है  जिससे  कि  इस  संक्सन  पर  गाड़िया  समय  से  चल  सकती  :  भर

 क्या  वह  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  इज्जत  नगर  डिविजन  में  गाड़ियों  के  समय  पर  चलने  तथा

 इंजनों  के  रख-रखाव  के  बारे  में  विस्तृत  रूप  से  जांच  करेंगे  और  ढिलाई  से  द काय  करने  वाले

 कारियों  के  बेहतर  कार्यकरण  के  लिए  निदेश  देने  तथा  यात्री  गाड़ियों  के  यात्रा-समय  में  कमी  करने

 हेतु  उनकी  गति  को  तेज  करने  हेतु  कार्यवाही  करेंगे  ।  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  र  ज्य  मन्त्री  (sit  farzateTa 1)  :  1977  से  अप्रैल  1979  तक

 की  दो  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  कानपुर  सेन्ट्रल  और  कासगंज  (247,06  कि०  के  बीच

 तीन  जोड़ी  सवारी  गाड़ियों  का  चालन  समय  9  घंटे  15  मिनट  तथा  12  घंटे  25  मिनट  के  बीच

 रहा  और  2  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  चालन-समय  5  घण्टे  50  मिनट  तथा  6  घण्टे  35  मिनट

 के  बीच  रहा  ।

 जी  नहीं  ।  1979  से  1979  तक  की  अवधि  के  दौरान  कानपुर  सेटल
 त्न  पवि

 कासगंज  खण्ड  पर  गाड़ियों  का  समय  पाबन्दी  प्रतिशत  निम्न  ERS  रहा ।

 महीना  एक्सप्र  स  गाड़ियां  सवारी  गाड़ियां

 79  69.4  85.3

 79  63.0  85.0

 76.3  89,0 79

 1978-79
 कूं  दौरान  रेल  इंजनों  क  कारण  अर्थात  इंजनों  में  इंजनों  की

 आवश्यकताओं  भादि  के  कारण  242  सवारी  गाड़ियों  की  auq-qlarct  पर  दुप्रभाव  पड़ा  इन

 मामलों  की  ध्यानपूर्वक  संवीक्षा  की  गयी  है  भोर  इत्र  गाड़ियों  की  समय-पाबन्दी  में  सुधार  लाने

 eG  समुचित  उपचारात्मक  निवारण  कार्रवाई  की  गई  है  ।  रेलों  के  नियंत्रण  के  बाहर  और  भी  कई

 कारणों  से  यथा  खतरे  की  जंजीर  के  खींचने  की  होजपाइपों  के  अलग  किये  जाने  और

 दारारती  तत्वों  द्वारा  की  जाने  वाली  सावजनिक  आंदोलनों  झादि  से  इन  गाड़ियों

 की  समय  पाबंदी  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा १  |
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 इंजनों  के  काम  न  करने  और  इंजनों  में  होने  वाली  हानियों  आदि  के  लिए  जिम्मेदार

 पाये  जाने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  समुचित  कार्रवाई  की  गई  है  ।  कानपुर  कासगंज  और

 अन्य  सभी  खण्डों  के  गाड़ियों  के  चालन  समय  प्रति  छः  महीने  बाद  समय  सारणी  के  संशोधन

 के  पुनरीक्षा  की  जाती  है  और  जहां  तक  व्यवहारिक  होता  है  उनके  चालन  समय  में  कमी

 की  जाती  है  ।  1-4-!  979  से  लागू  समय  arent  में  107  अप  कानपुर  कासगंज  सवारी  गाड़ी  के

 चालन  समय  को  नवम्बर  78  की  तुलना  में  ।  घंटा  50  मिनट  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 विद्योष  winery  geet

 9504  श्री  समर  Aayil 7  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करंगे  कि  :

 कया  पूर्वोत्तर  रेलव ेके  दिल्‍ली-रिवाड़ी  aaa  पर  31-7-77  से  21-8-77  और

 2-9-78  से  6-9-78  तक  रेल  सेवा  के  भंग  हो  जाने  के  कारण  fata  यातायात  लेखा

 पश्चिम  रेलवे  में  काम  करने  वाले  ऐसे  कमंचारियों  को  जो  इस  कारण  कार्यालय  में  उपस्थित  न

 हो  सके  थे  आकस्मिक  geal  देने  के  बारे  में  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  :

 और

 (a)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसं  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  और  पश्चिम  रेलवे  से  स्थिति

 की  जानकारी  ली  जा  रही  है  और  उसके  प्राप्त  होते  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Zit-ATTI Tat  एक्सप्रेस  रलगाड़ो  को  नागपुर  तक  बढ़ाया  जाना

 9505  श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दुर्ग  वाराणसी  एक्सप्र स  रेलगाड़ी  को  नागपुर  तक  बढ़ाने  के  अनुरोध

 पर  विचार  करेगी  :  और

 यदि  तो  कब  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  शिवनारायण  :  और  :  दुगं-वाराणसी

 नाथ  ~ vata  गाड़ी  भिलाई-दुग-क्षेत्र  के
 औद्योगिक  क्ंचारियों  की  सुविधा  के  लिए  चलाई  गई

 है  ।  इसको  नागपुर  तक  बढ़ाने  से  औद्योगिक  कमंचारी  आपत्ति  उठायेंगे  ।  इसके

 पुर  और  गोंदिया  के  रास्ते  वाराणसी  और  नागपुर  का  माग॑  चक्करदार  है  ।  फिर  नागपुर

 और  इलाहाबाद/बाराणसी  के  बीच  के  यात्री  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  139/140

 वाराणसी  गंगा  कावरी  एक्सप्र स स  गाड़ी  का  उपभोग  कर  सरकते  हैं  ।

 असिस्टेंट  ड्रापटसमे न  [qedtaee  के  पुनरीक्षित  वेतनमान

 9506.  श्री  दिवा  जी  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  रेल  करारी  संघ  से  ड्राफ्ट्मैंन  uel

 c yea  को  रेलवे  में
 पुनरी  क्षित

 425-700  eat  का  वेतन  मान  देने  के  बारे  में  18  1969

 का  पत्र  संख्या  To  Also  आर०  (2232)  प्राप्त  हुआ  है
 :

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  क्या  कायं॑वाही  की  गई  है  ।

 ree ॥  ऐ क्या  यह  सच  है  कि  परमानैन्ट  वे  fact  के  पदों  को  गंगर्मनों  की  पद  eq  WAL  से  भरा

 जाता  है  और  वेमेन  को  पुनरीक्षित  380-560  रुपये  का  वेतनमान  दिया  गया  है  जबकि  एसिस्टेंट

 मेटस  को  जिन्हें  मैट्रिक  के  बाद  दो  वर्ष  का  पाठ्यक्रम  पूरा  करना  होता

 fata  330-560  रुपये  का  वेतनमान  दिया  गया

 यदि  तो  पुनरीक्षित  वेतनमान  निर्धारित  करते  समय  उक्त  भेद-भाव  किये  जाने  के

 क्या  कारण  हैं  :  भौर

 एक  सरकार  का  उक्त  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 न्
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जे  सरकार  को  आल  इंडिया

 रेलवेमेन्स  RETA  के  महासचिव  से  18  1977  का  एक  पत्र  स०  ए  आई  आर

 (2232)  प्राप्त  हुआ  ar  जिसमें  सहायक  seta  के  लिए  425-700  रुपये  का  संशोधित  वेतनमान

 भाबंटित  करने  का  अनुरोध  किया  था  :

 विचार  करने  पर  इन  मांगों  को  CaTHIT  नहीं  पाया  गया  और  तदनुसार  फेडरेशन

 को  उत्तर  भेज  दियागया  ।

 जी  हां  ।

 रेलों  का  विभिन्‍न  कोटियों  के  कर्मचारियों  को  संशोधित  वेतनमानों  का  आबंटन

 तीसर  aaa  भायोग  की  facarfeart  के  आघार  पर  किया  गया  है  ।

 वेतनमानों  की  सिफारिश  करते  समय  आयोग  ने  सभी  सम्बद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रखा  था

 जैसे  कार्यों  और  उत्तर  दायित्वों  की  भर्ती  का  अपेक्षित  पदोन्नति  की

 नाय  तथा  आन्तरिक  सापेक्षताएं  ।  वेतन  भायोग  ने  विभिन्‍न  कोटियों  के  कमंचारियों  की

 एशनों  के  अम्यावेदनों  पर  भी  विचार  किया  तथा  अपनी  सिफारिशें  प्रा  प्रस्तुत  करने  से  पहले

 उनके  मौखिक  साक्ष्य  भी  लिखें  थे  ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  रल  पथ  मिस्त्रिभों  तथा  सहायक  ड्रान्ट्समंनों  के  संशोधित

 वेतनमान  निर्धारित  करने  में  कोई  पक्षपात  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ध्राफिस  के  कम  चारी

 9507  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ड्राइंग  आफिस  के  कमं'घारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में  इण्डियन  रेलवे  ड्राइ ग

 स्टाफ  vatfadart  के  महासचिव  से  11  1977  का  एक  ज्ञापन  मंत्री  महोदय

 को  प्राप्त  हुआ  था  :

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  :  और

 क्या  ज्ञापन  में  की  गई  मांग  के  अनुसार  सरकार  का  ड्राइग  आफिस  के  कर्मचारियों

 के  वेतनमानों  को  संशोधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां

 ज्ञापन  में  किये  गये  नये  अनुरोध  को  स्वी  कार  नहीं  किया  है  |

 जी  नहीं  ।

 लेखा  विभाग के  ग्रेड  1  के  c Fh

 9508,  प्रो०  समर  मुखर्जी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जोनल  रेलों  के  लेखा  विभाग  प्रत्येक  ग्रेड  1  के  कुछ
 कितने  ऐसे  श  काम  कर  रहे  हैं  जो  अपने  वेतनमान  के  अधिकतम  वेतन  पर  पहुंच  चुके  औरਂ

 उनको  राहत  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( sit  दिव  :  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  ।

 रेलवे  qs  के  लिपकों  की  संख्या  जो

 अपने  वेतन-मान  नं  अधिकतम

 पर
 रुके  हुए  हैं  ।

 मघ्य  192

 qa  325

 437

 पुर्वोत्तर  314

 पर्वोत्तर  सीमा  42

 दक्षिण  623

 दक्षिण  मघ्य  115

 दक्षिण  ga  238

 qfeaa  506

 ny

 कुल  2,792
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 एएए  एएए

 जो  कर्मचारी  अपने  वेतनमान  के  अधिकतम  पर  पहुंचकर  रुके  हुए  हैं  उन  को  किस  प्रकार

 की  राहत  दी  जाये  इसक  बारे  में  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  की  योजना  के  अधीन  राष्ट्रीय  परिषद  के

 स्तर  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यातायात  लेखा  कार्यालय  के  ATATT ~~)  अधिकारी

 9509  sto  समर  AAMT  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  यातायात  लेखा  tan  दिल्ली  में  काम

 कर  रहे  अनुभाग  अधिकारी  )
 को  आवश्यक  श्रेणी  में  माना  जाता  है  और  उत्तरਂ  रेलवे  के

 यातायात  लेखा  कार्यालय  में  काम  कर  रहे  अनुभाग  अधिकारी  इस  श्रणी  में  नहीं  आते

 और

 ban
 दभाव  को  समाप्त  करने  के  लिए यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  भौर  इस

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिव  :  ane  पद्चिम  रेलवे

 1958  से  के  आबंटन  के  प्रयोजन  |

 सभी  अनुराग  अधिकारियों  को  के  रूप  में  वर्गीकृत  कर

 दिया  गया  है  ।  उत्त र  रेलवे  पर  अनुभाग  अधिकारियों  को  के  रूप  में

 वर्गीकृत  करने  प्रयन  सम्बद्ध  रेल  प्रशासन  द्वारा  विचार  करने
 के

 उपरान्त  te  कर  दिया

 गया है  ।

 और  के  रूप  में  कमंचारियों  का  वर्गीकरण  केवल  रेलवे  क्वाटरों  के

 आबटन  के  प्रयोजन  से  महत्वपूर्ण  है  ।  चूंकि  परिवतंनीय  स्थानीय  स्थितियों  का  लेखा-जोखा  करना

 होता  है  भौर  रेल  प्रशासनों  को  अपनी  जरूरतों  के  अनुसार  इन  दो  कोटियों  में  कमंचारियों  को

 वर्गीकृत  करने  के  fea  कार  प्राप्त  है  ate  अननिवायं  कोटि  में  कमंचारियों  के

 समर्प  वर्गीकरण  का  कोई  arqficadaia  सिद्धान्त  न  तो  निर्धारित  किया  गया  है  न  ही  किया  जा

 सकता  है  ।  अतएव  म  हा  प्रबन्धक  ही  अलग-अलग  स्थानीय  स्थितियों  और  जरूरतों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इन  दो  कोटियों  में  कमंचारियों  का  वर्गीकरण  करते  हैं  ।

 fata  यातायात  लेखा  कार्यालय  में  प्रदर्शन

 9510  प्रो०  समर  मखर्जो  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 nN  क्या  ae  सच  है  कि  वर्ष  1978  में  विदेश  याताय।त  लेखा  कार्यालय  पब्चिम  रेलवे

 दिल्‍ली  के  कार्यालय  के  द्वार  पर  अनेक  प्रदशंन  हुए  थे  और  कर्मचारी  समस्याओं  का  अभी  समाधान

 नहीं  हुआ  भोर
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 (a)  यदि  तो  कमंचारियों  की  art  क्या  हैं  और  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  मांग  को  पूरा

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  एक  विवरण  संलग्न  है

 जिसमें  मांगों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  सरकार  की  नीति  के  किसी  भी  स्त्रोत  से  प्राप्त

 कर्मचारियों  के  अभ्यावेदनों  पर  अपेक्षित  विचार  किया  जाता  है  तथा  उपयंबत  कार्यवाई  की  जाती

 विभिन्‍न  कोटियों  के  कमंचारियों  की  मांगों  पर  विचार  किया  जाता  है  और  इन  मांगों  को

 संयुक्त  समझौता  तंत्र  तथा  स्थायी  वार्तातन्त्र  और  संयुक्त  परामशं  तन्त्र  के  विभिन्‍न  स्तरों  के  द्वारा

 तथा  गेर  मान्यता-प्राप्त  निकायों  के  साथ  अनौपचारिक  fan<-faaat  करके  भी  हल  किया

 जाता  है  ॥

 उत्तर  रेलवे  यातायात  लेखा  कार्यालय  पश्चिम  रेलवे  के  कमंचा  जय  नापना कण
 V4  @ISt  निम्नलिखित  मांगे

 प्रस्तुत की  गई :

 1  5  कमंचारियों  की  अनिवायं  जमा  योजना  की  राशि  की  वापसी

 2.  भवन  निर्माण  अग्रिम

 3.  पकान  किराये  की  वापसी

 4,  वेतन  निर्धारण  के  मामले

 5.  क्वाटर  खाली  कराया  जाना

 6.  अनिवायं  जमा  योजना  की  तीसरो  किश्त  का  भुगतान

 7  काड  पास  जारी  करना

 8  40  कमंचारियों  को  बाढ़

 9  अजमेर  के  काम  का  कमंचारियों  सहित  स्थानान्तरण

 10  स्कूटर  अग्रिम

 11  मुख्यालयों  के  आर-पार  पासों  का  जारी  किया  जाना

 12.  ara feat  की  भर्ती

 13  खानपान  विभाग  से  सम्बन्धित  नीति  के  लिए  कमंचारि'यों  का  स्थानान्तरण

 14  कमंचारी  क्वाटरों  का  निर्माण

 15,  कर्मचारियों  की  कमी

 16  1977  के  दौरान  श्रेणी  चार  के  क्मंचा रियों  को  श्रेणी  तीन  में  पदोन्नत  करने  के  लिए

 आयोजित  परीक्षा  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 विशेष  नेमित्तिक  छुट्टी

 18  कमंचारियों  के  अभ्यावेदनों  का  विलत्ब  से  fare
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 19,  हमाल  कौ  कोटि  को  समाप्त  करना

 20.  श्रेणी  चार  के  कमचारियों  की  तदर्थ  आघार  पर  पदोन्नति

 ware  डिब्बा  तथा  साल  डिब्बा  कारखाना

 9511.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  तथा  विदेश  में  सवारी  डिब्बों  तथा  माल  डिब्बों  की  मांग  को  पूरा  करने

 के  लिए  एक  और  रेलवे  सरकारी  fear  तथा  माल  डिब्बा  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसफा  ब्यौरा  क्या  है  ;  भौर

 क्या  प्रस्तावित  कारखाना  महाराष्ट्र  राज्य  के  नागपुर  सिटी  में  स्थापित  करने  के

 लिए  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 ~
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जो  ।

 ब्यौरे  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जी  अन्य  अनेक  स्थलों  के  साथ-साथ

 भवन  निर्माण  श्रमिकों के  लिए  विधान

 9512,  श्री  एस०  शरार ०  दामाणी  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भवन  निर्माण  श्रमिकों  की  ara  स्थितिपों  को  नियमित  करने  के  लिए  एक

 विधान  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  ate  प्रस्तावित  विधान  का  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 इसको  किस  प्रकार  प्रभावी  किया  जायेगा  ?

 श्रम  तथा  aaa  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लारंग  :  (*)  और

 :  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  प्रदान  की  गई  सुरक्षा  भर  निर्माण  उद्योग  में  श्रमिकों

 के  लिए  समान  रूप  से  उपलब्ध  हैं  ।  अन्य  श्रम  कानून  जो  भवन  और  निर्माण  उद्योग  में  श्रमिकों

 पर  इस  समय  लागू  होते  हैं  या  लागू  किए  जा  सकते  हैं  इस  प्रकार  हैं

 (1)  न्यूनतम  मजदूरी  1948  ;

 (2)  ST  श्रम  और  1970;

 pep  न्या  ferf
 (3)  कमेंक।र  प्रा  तकर  1923;  alt
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 नार

 arf:
 (4)  कमंचारी  राज्य  बीमा  जिसे  इस  अ  mie प्रनियम  at  धारा  1  (5)  के  अधीन

 राज्य  सरकारों  द्वारा  भवन  और  निर्माण  उद्योग  में  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  fray  भी

 राज्य  सरकार  ने  इस  श्रधिनियम  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  है

 सरकार  भवन  और  निर्माण  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  की  सुरक्षा  भर  स्वास्थ्य  संबंधी  केन्द्रीय

 विधान  अलग  से  बनाने  की  आवश्यकता  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 भारतीय  रेलवे  में  प्रभावी  waar

 9513.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलवे  में  प्रभावी  पर्यवेक्षण  समाप्त  हो  गया  है  जैसा  कि

 रेलवे  AS  में  संयुक्त  परिवहन  आयोजना  ने  कहा  है  ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  भारतीय  रेलवे  में  सेवा  में  सुघार

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  :  जी  नहीं  ।  सम्भवतः  भागय

 पत्रिका के  1979  के  अंक  में  प्रकाशित  संयुक्त  निदेशक  परिवहन

 रेलवे  बो  द्वारा  लिखित  सेफर  ट्रैवलਂ  शीषंक  के  भःतगंत  एक  लेख  से  है  |

 लेखक  द्वारा  अपने  लेख  में  व्यक्त  विचार  उसके  अपने  व्यक्तिगत  विचार  है  ।  इस  पत्रिका  के

 विषय  वस्तुਂ  वाले  पृष्ठ  पर  स्पष्ट  रूप  से  यह  लिखा  गया  है  कि  पत्रिका  में  प्रकाशित  लेख

 एवं  विवरण  आवद्यक  रूप  से  रेल  मंत्रालय  के  विचारों  और  उनकी  नितियों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं

 करते  प

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 मेहसना  रेंलवे  स्टेशन

 9514.  श्री
 मोती भाई  arco

 चौधरी  :  कया  रेन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पदिचिम  रेलवे  में  मेहसना  रेलवे  स्टेशन  को  नया  रूप  देने  के  लिए  ax  1962  में

 fi धग्र  =F  tT
 ह्ण  किया राजस्व  सर्वेक्षण  संख्या  22  की  एकड़  31  Tar  भूमि  से  गुदा  भूमि  का  अ

 इस  भूमि  का  रेलवे  ने  कैसे  उपयोग  किया
 :

 क्या  उस  भूमि  पर  एक  गेर  सरकारी  पार्टी  ने  एक  सिनेमा  बना  लिया  है  :  और

 उक्त  भूमि  को  खाली  कराने  के  लिए  मंत्रालय  का  विचार  क्या  व  रने

 का

 रल  मंन्रालय  में  राज्य  स  :
 (*)  और  8  गुठा

 रेलवे  की  भूमि  ars  का  ढाचा  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  न  22  में  खरीदी  गयी  थी
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 rs गटल  आ

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 AAS Tole
 गढ़  स्टेशन

 9515,  श्री  सोतीभाई  श्रार०  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गाएगा
 पश्चिम  रेलवे  में  अमीरगढ़  स्टेशन  के  प्लेटफामं  के  निर्माण  ८  ॥  जिस  कार्य  के  लिए

 1977-78  में  मंजूरी  दी  गई  उसे  आरम्भ  न  करने  के  कपा  कारण  है  और  उसे  क्त्र  तक  पूरा

 किया  जायेगा  ;

 क्या  वहां  पर  पानी  की  टंकी  के  लिए  पम्प  रूम  का  निर्माण  रेलवे  द्वारा  पहले  ही  कर

 लिया  गया  है  और  ग्राम  पंचायत  का  पानी  का  पाइप  निकट  से  ही  गुजरता  है  ;  यदि  तो

 फ्लस  शौचालय  न  बनाने  के  क्या  कारण  है  और  वे  बनाए  जायेंगे  और  यदि  हों  तो  कब  ;

 क्या  स्टेदान  पर  बिजली  भी  नहीं  है  और  गांव  के  लिए  बिजली  मंजूर  कर  दी  गई

 हैं  ;  यदि  तो  क्या  इस  स्टेशन  को  बिजली  देने  के  लिए  विद्युत  ats  के  पास  समय  पर  मांग

 भेजी  जाएगी  ;  और

 क्या  दिल्‍ली  जाने  बाली  कोई  एक्सप्रेस  गाड़ी  वहां  पर  नहीं  रुकती  यदि  तो  क्या

 अथवा  किसी  area  गाड़ी  को  इस  स्टेशन  पर  रोकने  के  aaa  जारी  किये  जायेंगे  ?

 रल  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  श्री  अमीरगढ़  रेलवे  स्टेशन  में  पहले

 से  ही  पटरी  तल  के  cazera  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  1977-78  में  इस  स्टेशन  के  प्लेटफामं  पर

 किसी  अन्य  काम  की  स्वीकृत  नहीं  दी  गयी  है  ।

 इस  स्टेशन  पर  किसी  पम्पघर  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  है  ।  गांव  को  पानी  की

 सप्लाई  करने  वाली  एक  पाइप  लाइन  स्टेशन  के  निकट  से  गुजरती  निधि  की  उपलब्धता
 और

 स्टेशन  के  सापेक्षिक  महत्व  के  अनुसार  विभिन्‍न  रेलवे  रटेदानों  पर  सूखे  किस्म  के  शौचालयों  को

 फ्ल  शौचालयों  में  बदलने  का  काम  रेलों  द्वारा  योजनाबद्ध  के  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  स्टेशन  पर  फ्लश  faery  के  शौचालयों  की  व्यवस्था  उसकी  बारी  भाने  में  की

 जायेगी  |

 इस  स्टेशन  पर  इस  समय  बिजली  की  व्यवस्था  नही ंहै
 इसकी  कोई  सूचना  नहीं है

 कि  गांव  के  लिए  बिजली  मंजूर  की  गयी है  ।  बिजली  के  निकट  उपलब्ध  होंने  पर  इस  स्टेशन  पर

 बिजली  लगाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा

 जी  श्री  अमीरगढ़  स्टेशन  डाउन  दिशा  में  तीन  सबारी  गाड़ियों  से  सेवित  होता

 DAIS
 ath  ayy

 है  इस  स्टेशन  से  होने  वाले  यात्री  यातायात  के  आधार  पर  दिल्‍ली  आने  वाली  लम्बी  at

 की  किसी  तेज  गाड़ी  के  ठहराव  की  व्यवस्था  करना  औचित्यपूर्ण  नहीं  है  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्प  योजना  में  नियुक्तियों  के  मामले  में  अ  faafaaaia

 9516.  श्री  दया  रास  झशञाक्य

 डा०  महादीपक  faz  शाक्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  स्थित  सी०  जी०  एच०  एस०  arya  fap  अस्पत[ल  में  सी०  जी०  एच०

 एस०  स्पेशिलिस्टों  तथा  भडिकल  सुपरिन्टडेटों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  अनियमितत  तथा  निलम्ब

 होता  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हाल  ही  में  किए  गए  Ay Tay  चयन  में  उक्त  आयुर्वेदिक  अस्पताल

 में  गेर  डिप्लोमाधा  रियों  को  पदोन्नत  करके  मेडिकल  सुपरिन्टेडेंट  तथा  स्पेदिलिस्ट  बना  दिया  गया

 है  जो  सी०  जी०  एच०  एस०  नियमों  के  प्रतिकूल  है  जिनके  अनुसार  ऐसे  पद  पर  स्नातनोत्तर  या

 इससे  अधिक  की  उपाघि  वाला  व्यक्ति  होना  चाहिए  ;  और

 इस  प्रकार  कितने  पद  भरे  गऐ  और  सी०  जी०  एच०  एस०  अयुवेदिक  पद्धति  में

 कितने  अहर्ता  प्राप्त  स्नातकोत्तर  उम्मीदवार  हैं  तथा  उन्हें  सी०  जी०  एच०  एस०  आयुर्वेदिक

 अस्पताल  में  मेडिकल  सुपरिन्टेडेंट  स्पेलिस्ट  के  पदों  के  लिए  अवसर  क्यों  नहीं  दिया

 जाता है  ?

 स्वास्थ्य  घ्मौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  (ait  रवि  आयुर्वेदिक  अस्पताल

 में  वरिष्ठ  फिजीशियन  (arga )  )
 और  चिकित्सा  अधिकारी-सह-अधीक्षक  के  दो  पद

 27-7-1976  और  21-2-1977  को  बनाए  गए  थे  ।  इत  पदों  को  भरा  नहीं  जा  सका

 क्योंकि  इन  पदों  के  भर्ती  नियमों  पर  भरी  भी  विचार  किया  जा  रहा  था  ।  इन  पदों  को

 भरने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  इन  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  के  प्रारूप  के  प्रावधानों  के  अनुसार  3  1979

 से  इन  पदों  को  aad  आधार  पर  नियुक्तियां  कर  दी  इन  पदों  को  aes  आधार  पर

 भरने  से  कोई  अनियमितता  नहीं  हुई  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  दिल्ली  में  ard  कर  रहे  दी  वरिष्ठतम
 आयुर्वेदिक

 फ्जीशियनों  की  पदोन्नति  करके  ये  पद  भर  गए  हैं  ।  हालॉकि  दोनों  अधिकारियों  के  पास

 कोई  स्नातकोत्तर  agate  नहीं  हैं  फिर  भी  भर्ती  नियमों  के  प्रारूप  के  अनुसार  वे  इस  पद  पर

 नियुक्ति  के  पात्र  थे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  आयुर्वेदिक  फ्जीशियनों  के  48  पद  हैं  ।  जिनमें

 से  15  पद  खाली  हैं  ।  16  फ्जीशियनों  के  पास  स्नातकोत्तर  अहर्ताएं  हैं  ।  इन  दो  पदों  पर  gag

 नियुक्तियां  करते  समय  9  वरिष्ठतम  फ्जीशियनों  के  नामों  पर  विचार  किया  गया  था  ।  are

 अस्पताल  में  वरिष्ठ  फ्जिशियन  ( a17a'@)  और  चिकित्सा  अधिकारी-सह-अधीक्षक

 के  पदों  पर  नियमित  नियुक्तियां  भर्ती  नियमों  के  उपबधों  के  अनुसार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के

 परामशं  से  की  जायेंगी  |
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 झायुवं दिक  fastest  तथा  भ्रधीक्षकों  at
 नियुक्ति

 9517,  हुक्म  चन्द  BSI)  कया  स्वास्थ्य  घ्नौोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  में  गत  छः  महीनों  के  दौरान  भायुर्वेदिक  विशेषज्ञों

 और  चिकित्सा  अधीक्ष कों
 के  पदों  पर  कोई  faq feat  की  गई  और  यदि  तो  नियुक्ति  किए

 गए  व्यक्तियों  के  वर्तमान  नियुक्ति  की
 दो  faa  अहंताओं  और  अनुभव  आदि  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  एलोपेथी  के
 क्ष  त्र

 में  केवल  उन्हीं  डाक्टरों  की  नियुक्ति  की

 जाती  है  जिन्हें  किसी  विषय  का  विशिस्ट  ज्ञान  हो  और  जो  शैक्षिक  अनुभव  आदि  की

 शर्तें  पुरी  करते  हों  ,  परन्तु  आयुर्वे  दिक  विशषज्ञों  तथा  चिक्त्सा  अधीक्षकों  की  नियुक्तियां  करते

 समय  उक्त  प्रक्रिया  का  अनुसरण  नहीं  किया  जाता  है  और  भायुवंदिक  चिकित्सालयों  में  अहंता

 प्राप्त  तथा  अनुभवी  डाक्टरों  क्री  सेवाओं  की  उपेक्षा  कर  दी  जाती  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  में  चिकित्सालयों  में  इस  समय

 कार्यरत  डाक्टरों  की  अहूंतायें  तथा  अनुभव  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  जी  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  दिल्‍ली  के  आयुर्वंदिक  अस्पताल  के  वरिष्ठ  fesitfarara  (arqa far)  और

 चिकित्सा  अधिकारी-सह  अधीक्षक  के  पद  3  1979  से  तदथ॑  आधार  पर  भर  लिए  गए

 अपेक्षित  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 क्रम  स०  fHitfrara  का  नाम  भायुवं  दिक  फिजीशियन  सरकार

 के  पद  पर  नियुक्ति  अहुंताएਂ  के  अधीन

 की  तारीख  आयुर्वेद

 x frat & के

 पद  पर

 अनुभव
 ee.

 ||  डा०  सय  प्रकाश  चिकित्सा  14-9-64  da  लगभग

 वाचरिपति  143

 सह-अधी  क्षक  वर्ष

 CI hy  अस्पताल

 डा०  कुमारी  ललितेश  वरिष्ठ  11-6-65  बी०  आई०  लगभग

 कश्यप  फोजीशियन  UHo  एस०  134

 ag (arzaz) )
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 (a)

 सहलਂ ~  ay  x

 एलोपैथी  चिकित्सा  पद्धति  में  वि  श  षज्ञों  के  पद  कत्ट्राय  रू  वास्थ्य  सेवा  में  शामिल  कर

 लिए  गए  हैं  और  उन  व्यक्तियों  से  भर  लिए  गए  हैं  जो  ऐसे  पदों  के  लिए  निर्धारित  अपेक्षित

 अनुभव  आदि  रखते  हैं  ।

 वरिस्ठ  फिजीशियन  (arqaz)  और  आयुर्वेद  अस्पताल  के  पद  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  में  द्ञामिल  नहीं  किए  गए  हैं  और  इन  पदों  के  लिए  अलग  से  भर्ती  नियम  बनाए  गए

 ये  पद  इन  भर्ती  नियमों  के  प्रारुप  के  अनुसार  हज तदथ  आधार  पर  भर  लिए  गए  हैं  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  हैं  ।

 रम  सं०  a fasitfarat  का  नाम  — —--——— ara  अहंता ~ 1]  नियुमित  नियुक्ति  टिप्पणी

 z न Yr 1"

 3 1.  श्री  सय  प्रकाश  aq  1-63  इस  समय

 श्री  go  ललितेश  कइयप  बी०  आई०  एम०  एस  23-9-64  चिकित्सा

 अधिकारी

 सह-अधीक्षक  ।

 आयुर्वेद  में

 वरिष्ठ

 दियन

 3.  श्री  रानेकांत  एस०  अग्निहोत्री  जी०  सी०  ए०  एम०  एच०  वाई०  27-1-65

 Vo

 4.  डा०  संतोष  acter  आयुर्वेदाचायं  और  आयुर्वेद  24-7-65

 वाचस्पिति  एम०  ए०  )

 20-7-67 5.  at  रवीन्द्र  नाथ  fag  बी०  To  ए०  बी०  एम०

 एस०  डी०  आयुर्वेद  एम०  बी  ०

 एच०  Fo

 23-8-69 6.  श्री  रघुनन्दन  प्रसाद  साहू  जी०  To  एम०  एस०

 डा०  डी०  डी०  पांडे  ए०  एम०  बी०  डी०  10-12  1969

 आयू०  एम०

 31-12-69 8.  डा०  सी ०  पी०  गुप्त  जी०  ए०  एम०  एच

 पी०  ए

 9.  डा०  वी ०  जेन  जी०  ए०  एम०  एस०  एच०  1-1-1970

 पी०  To

 23-4-73 10.  डा०  एस०  एस०  शुक्ल
 जी०  ए०  एम०  एच०

 पी०  ए०

 11.  डा०  डी०  आर०  वर्मा  डी०  आई  ०एम  ०  एस  0 TFoftot  22-3-1973

 25-9-1975 12,  डा०  के०  बी ०  गुप्ता  वेद्याचायं  एच०  पी०  To
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 2  3  4  5
 re

 13  Slo  एच०  एस०  भट्टाचाये  डी०  ए०  एम०  एस०  एच०  3-6-1975

 पी०  To  3-6-1975

 14  Uo  UHo  ale  एस०  2-6-75 डा०  श्रोमती  कटोच

 15  डा०  एस०  शर्मा  बी०  आई०  एम०  एस०  26-9-75

 16.  डा०  एम ०  एल ०  दार्मा  भायुवंद  वृहस्पति  3-7-76

 17  Slo  एस०  आर ०  त्रिवेदी  भेषजाचायं  21-6-76

 18  डा०  एस०  एन०  दत्त  बरुआ  बी०  आई  ०
 एम०  एस०  15-12-75

 arta
 रतन

 19  डा०  बी०  डी०  परमार  WIAA  9-9-76

 20  डा०  एम०  डी०  गोखारी  बी  ०  एस०  To  एम०  12-8-76

 जाति

 21.  26-3-77 डा०  Ho  दाम  मोहन  एल ०  To  एम०

 डा०  मुतूक्रष्णन  THe  एस०  ए०  एम
 ०.

 26-11-77

 23  डा०  एस०  माधवन  एल०  ए०  एम ०  8-7-77

 जाति )

 24,  डा०  एस०  विजय  बी०  एस०  बी०  एस०  24-12-77  ae

 लक्ष्मी  To  एम०

 14-7-77 डा०  To  एम०  जोशी  Yo  एम०  एस०

 26.  डा०  एम०  एस०  रीटा  डी०  ए०  एम ०
 4-8-77

 27  Sto  के ०  एन०  डी०  Uo  THO  28-6-77

 इस्वारी  अम्मा

 28.  डा०  अलका  बी०  Yo  THo  एस०  एम०  25-7-77

 डी०  (arqaz)

 10-8-77 29.  डा०  जी०  डी०  पुष्पा  बी०  एं०  एम०  एस०

 30  वद्याचायं  1-12-77 डा०  (stadt )  सरिता  देवी

 31  बी०  एस०  To  एम०  11-7-77 Sto  के०  के०

 सोलंकी

 32  बी०  एस०  सी ०
 डी०  एम०  1-2-78 डा०  लीलादेवी

 सोनवा-ते  एम०  एस०

 33  डा०  ato  डी०  गु  Cart प्त  To  एम०  ao  एस०  1-12-77
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 सेडिकल  श्रधिकारियों  को  मेडिकल  स्टोरों  के  प्रभारी  रूप  नियुक्ति

 9518.  श्री  के ०  लकप्पा  :  कया  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (#)  क्या  सरकार  ने  यह  निणंय  लिया  है  कि  तीन  ag  से  अधिक  समय  तक  मैडिकल

 को  मैडिकल  स्टोर  के  प्रभारी  के  रूप  में  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  और

 यदि  ai,  तो  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  से  ऐसे  पदों  पर  नियुक्ति  अधिकारियों  की

 संख्या  कितनी  है  जिन्हें  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  है  भौर  इसमें  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा

 योजना  के  आयुर्वेदी  भर  स्टोर  शामिल  हैं  और  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रदन  नहीं  उठता  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  कोई  भी

 कारी  ऐसे  पद  पर  तीन  ag  से  भघिक  समय  के  लिए  नियुक्ति  नहीं  किया  गया  है  ।

 मेडिको  कमिस्ट  कानपुर

 9519,  श्री  के०  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवारਂ  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मुख्य  चिकित्सा  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  कानपुर  से  आशय

 की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  कि  कानपुर  do  मेडिको  कैमिस्ट्स  ने  उनके  संगठन  के  कार्यालय  के

 कमंचारियों  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  वष  1972  से  1978  की  अवधि के  दौरान  ey  ध्यापार

 प्राप्त  करने  में  सफलता  प्राप्त  कर  ली  थी  ।

 क्या  उक्त  कार्यालय  कमंचारियों  की  सांठ  गांठ  से  कोई  नई  फर्म  के  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  कानपुर  के  साथ  करार  समाप्त  कराने  के  लिए  में  ०  मेडिको  कैमिस्ट्स  उत्तरदायी

 और

 यदि  तो  ऐसे  कदाचरों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कांयंवाही  की  गई  है  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  sala  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  कानपुर  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  का  15  1978  का  एक  पत्र  मिला  था  जिस

 में  अन्य  बातों  के  साथ.साथ  उन्होंने  यह  बताया  था  कि  मंसस  मेडिको  केमिस्ट  को  अपने  प्रभाव  के

 tale स्वा  र के  कारण  नीचे  लिखी  अवधि  को  छोड़कर  1972  से  क्द्रीय  सरकार  ey  योजना  कीनपुर  के

 लिए  प्राधिकृत  मेडिकल  क  मिस्ट  नियुक्ति  किया  गया  ~—

 1  a e qaa  बम्बई  मेडिकल  TIT;

 जुलाई  74  से  जून  75  तक

 मेसस  सन्दर  मेडिकल  स्टोर

 जुलाई
 76  से  नवम्बर  76  तक  ।
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 मेसर्स  मेडिको  a afi  wee  के  पास  वर्ष  1978  का  भी  ठेका  था  ।  उन्होंने  यह  भी  आरोप

 लगाया  गया  है  कि  उनके  कार्यालय  के  लेखा  अनुभाग  के  स्टाक  ने  यह  निर्णय  लिया  प्रतीत  होता

 है  कि  इस  ठेके  को  मेससं  मेडिको  कं  मिस्ट्स  के  अलावा  किसी  अन्य  कंमिस्ट  को  चलाने  की

 मति  न  दी  जाय  ।

 और  जी  नहीं  ।  तथापि  Hrs  सरकार  स्वास्थ्य  कानपुर  क  मुख्य

 चिकित्सा  अधिकारी  की  शिकायत  पर  उपयुक्त  प्रशासनिक  कायंवाही  पहले  ही  शुरू  कर  दी

 गई

 महिलाश्रों  के  रोजगार  के  संबंध  में  श्रध्ययन  दल  की  fait

 9520.  श्री  घमंबीर  वदहिष्ठ  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  महिलाओं  को  रोजगार  के  बारे  में  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  परिषद्‌  के

 अध्ययन  दल  ने  क्या  तथा  सिफारिशें  की  हैं  ;  ate

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  भारतीय  महिलाओं  में  रोजगार

 पर  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  के  किसी  अध्ययन  दल  द्वारा  दी  गई  किसी  ऐसी

 रिपार्ट  या  किसी  ऐसी  निष्कर्ष  की  सूचना  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  भई  है

 प्रइन  नहीं  उठता  है  ।

 नौकरी  खोजने  वाले  व्यक्तियों  का  श्रायु  सीमा  से  बड़ा  होना

 9521  st  एस०  आर०  ७ रेडडी कि  |  क्या  संसदीय  द् काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  को  पता है
 कि  अनेक  जवान  लड़के  नौकरी  की  तलाश  में  हैं  और

 प्रतीक्षा  करते  करते  वे  अन्त  में  आयु  सीमा  से  बड़ी  आयु  के  हो  जाते  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंघ  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  और  यदि  तो  इस  संबंध  में

 गत  तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  sat

 श वषे  1972-73  में  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के  चालु

 रजिस्टर  में  30.4  प्रतिशत  रोजगार  चाहने  वाले  व्यक्ति  जरूरी  नहीं  है  कि  वे  सभीं  बेरोजगार

 25  वर्ष  या  इससे  सधिक  आयु  के  जो  सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  के  लिए  सामान्य  विहित

 आयु है  |
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 yy  ३ उद्याग  पर  कायल  का  कमी  का  प्रभाव

 9522.  श्री  एस०  भार०  दामाणी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रेल  व्यवस्था  की  14  लाख  जन  afer  वाली  संख्या  और

 कोयला  उद्योग  की  8  लाख  जन  शक्ति  वाली  संख्या  के  प्रत्येक  स्तर  पर  मानव  सम्बन्धों  और  एक

 gat  के  प्रति  उनकी  परस्पर  जिसके  परिणामस्वरूप  कोयले  की  कमी  हो  गई
 है  और

 जिसका  हाल  ही  के  महीनों  में  विभिन्‍न  बिशेषकर  बिजली  घरों  तथा  इस्पात  संयंत्रों  पर

 बहुत  बुरा
 प्रभाव  पड़  की  जांच  करने  के  लिये  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  नियुक्त  करने  का

 है  ;  और

 यदि  तो  निदेश  पदों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  anr 111  मौर  जांच  प्र  तिवेदन  किस  समय

 सीमा  तक  उपलब्ध  करा  दिया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  :  फिलहाल  इस  प्रकार  की  किसी

 समिति  का  गठन  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 (@)  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 मद्रास-कल  कत्ता  सड़क  मार्ग  के  लिए  चार  लेन  वाला  वाहन  माग

 9524  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  ७ भजा  है  कि

 कलकत्ता  सड़क  माग  के  एम०  252/0  से  268/0  तक  (azz  और  विजय  वाड़ा  के  दो  लेन

 वाले  वाहन  माग  को  चार  लेन  वाले  वाहन  मार्ग  में  बदला  are

 (a)  यदि  तो  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  गयी है
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  राम )  at

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  में  सड़क  के  253  मील  से  268  मील  तक

 के  भाग  में  मौजूदा  दो  लेनों  वाले  यान  मार्ग  को  चार  लेनों  में  चौड़ा  करने  के  संबंघ  में  राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  सुझाव  की  जांच  मंत्रालय  में  की  गयी  ।  लेकिन  वित्तीय  कठिनाइयों  और  अन्य

 प्राथमिकताओं  के  कारण  इस  निर्माण  कायें  को  प्राथमिकता  देना  संभव  नहीं  हो  सका  है

 बेगमपेट में  उपरिपुल

 9525.  श्री  पी०  राजशोपाल  नाधड  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बेगमपेट  में  एक  उपरिपुल  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और
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 यदि  हां  इसका  निर्माण  कार्य  कब्र  तक  मारम्भ  हो  जाएगा  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवनारायण )
 :  जी  हां

 इस  काम  को  रेलवे  के  1980-81  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  प्रस्ताव

 बचचार्तें  कि  धन  उपलब्ध  हो  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे  व  राज्य  सरकार  के  बीच

 सामान्य  व्यवस्था  आवलन  आदि  जसी  प्रारम्भिकताओं  भों  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया  जाए  |

 दु्ंदनाएं

 9526.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू
 :

 श्री  ए०  झरा ०  बद्री  नारायण

 att  निहार  लास्कर
 :

 श्री  एस०  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 gray  1979)  रेलवे  में  कितनी  बड़ी  दुर्घटनायें  हुई  ;  भर

 इन  दुर्घटनाओं  के  संबंध  में  की  गई  जांच
 के

 निष्कष  क्या है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  रेल  दु॑टवा  ( afaqfa )  )

 1950  के  अनुसार  बड़ी  दुर्घटना  का  आशय  यात्रियों  को  ढोने  वाली  उस  गाड़ी  या  गाड़ी  के  भाग

 केसाथ  होने  वाली  दुघंटना  से  जिसमें  10  से  अधिक  यात्रियों  की  मृत्यु  हो  जाय  या  20a

 अधिक  व्यक्ति  हताहत  हो  wa  अथवा  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  आदेश

 के  द्वारा  एक  बड़ी  दुर्घटना  घोषित  कर  दे  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  का  अभिप्राय  किसी

 कमंचारीकी  मृत्यु  या
 आंशिक  अपंगता  अथवा  पूर्णरुपेण  अंपगता  से  है  ।

 1-1-79  से  20-4-79  तक  की  अवधि  में  ऐसी  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई

 set  नहीं  उठता  |

 मेडिकल  ध्रस्पताल

 Treat  ॥  स्वास्थ्य
 9527.  डा०  रच  fag :

 नथना  mix  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  मेडिकल  कालेज

 अस्पताल  हैं  ;

 क्या  बिहार  राज्य  की  दयनीय  आर्थिक  स्थिति  और  बहुत  अधिक  जनसंख्या  को

 घ्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  राज्य  में  मेडिकल  आलेज-अस्पताल  खोलने
 का  है  ;

 भौर
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 क्या  सरकार  भागलपुर  में  पिछड़े  क्षेत्र  वो  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  समझती  है  ?

 (oF
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कयाण  मन्त्री  रवि  :  पाण्चिरी  और  नई  दिल्‍ली  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रइन  नहीं  उठता  |

 चना  पत्थर  के  निक्षेपों  वाले  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनें

 9528.  श्री  Sto  डी  देसाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चूना  पत्थर  के  निक्षेपों  वाले  क्षेत्रों  में  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  या  वर्तमान

 मीटर  गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  ard  रेलवे  के  विचाराधीन  है  ;

 क्या  उद्योग  मंत्रालय  ने  रेलवे  बोर्डे  को  एक  ऐसा  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  ars  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  जी  ait

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1,  मानिकगढ़  चन्दूर--दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  में  6  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से

 आवर  पुर-बका रडी  ह-नवकारी-कुसुम्बी  और  चन्द्रपुर-तृतरा-सोनपुर  क्षेत्रों  जहां  चून ेके  पत्थर  के

 भंडार  भारी  मात्रा  में  सुलभ  तीन  बड़े/मध्य  आकार  के  सीमेंट  कारखानों  की  जरूरतों  की  पूति

 के  लिए  मानिकगढ-चन्दूर  बड़ी  रेत  लाइन  का  निर्माण  करने  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 2.  बाणी  चनाका  चनाका-भीम  कुड  में  चूने  के  पत्थर  के  भंडारों  में  स्थित  सीमेंट  Htc  रियों

 की  जरूरतों  की  पर्ति र्  के  लिए  वाणी-चनाका  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कायें  पहले  ही  शुरू  कर

 दियां  गया  है  |
 c.

 3.  बूंदी  के  रास्ते  कोटा  से  चित्तौड़गढ़  :  बूंदी  के  रास्ते  कोटा  से  चित्तौड़गढ़  तक  बड़े  आमान

 की  नयी  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य  शुरू  fear  जा  रहा है  यह  लाइन  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  होने

 चाली  सीमेंट  wazteat  भर  अन्य  उद्योगों  तथा  चूने  के  पत्थर  के  उद्योंगों  से  उत्पन्न  होने  वाले

 यातायात  की  ढुलाई  के  लिए  उपयोगी  होगी  इसे  1979-80  के  बजट  में  शामिल  कर  लिया

 गया  है  ।

 4.  रतलाम-झ्रजमेर--राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  में  चूने  के  पत्थरों  के  क्षेत्रों  में  स्थापित  /

 विस्तृत  की  जाने  वाली  सीमेंट  फेक्टरियों  के  लिए  रतलाम-अजमेर  में  अतिरिक्त  लाइन  क्षमता  के

 तिर्माण  ara  और  किशनगढ़-फुलेरा  qs  को  दोहरी  लाइन  में  बदलने  क  कार्य  भी  विचाराधीन
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 em  ie  ee  ee  eee

 लेडी  हाडिग  At  नई  दिल्‍ली  में  श्रप्रयुक्त  पड़े  उपकरण

 9529.  श्री  एम  गोपाल  Tee  :

 श्री  gun  fase  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  ब  aia Si  ने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लेडी  हार्डिग  नई  दिल्‍ली  में  कारडियों  वस्कुलर

 दाला  अप्रयुक्त  पड़ी  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  म  त्री  रवि  :  जी  नहीं  ;  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी

 अस्पताल  sist  नई  दिल्‍ली  की  कार्डियो  वस्कुलर  प्रयोगशाला  का  उपयोग

 विभाग  की  व्यावसायिक  सेवाओं  और  अनुसंधान  काय  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कम्पूचिया  को  मान्यता  देना

 श्री  सो०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कम्पूचिया  से  पोलपोट  समथंकों  के  अंतिम  विरोध  के  चिन्ह

 समाप्त  होने  संबंदी  अघतन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  पोल  पोट  के  कम्पूचिया  से  भाग  जाने  के  समाचार  भी  सरकार  के  ध्यान  में

 लाये गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  अब  कम्पूचिया  के  नये  शासन  को  मान्यता  देने  के  निर्णय  पर

 पुर्धिचार  कर
 रही

 है

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  समरेन्द्र  :  और  arg feat

 में  लड़ाई  जारी  रखने  के  संबंध  में  हमने  कई  qzeqe-fatrat  खबरें  देखी  हैं  जेसाकि  समय-समय

 पर  सदन  में  बताया  जा  चुका  कम्पूचिया  की  स्थिति  पर  निरन्तर  नजर  रखे  हुए  है

 भौर  जब  उपयुक्त  तथा  आवश्यक  इस  संबंघ  में  निर्णय  लेगी  ।

 ग्रामों  में  केंसर  यूनिट

 9531.  श्री  बालासाहिब  fara  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राथमिक  अवस्थाओं  में  उत्तर  निदान  करने  और  पता  लगाने  के

 लिए  ग्रामों  में  केंसर  यूनिट  स्थापित  करने  का  कोई  कार्यक्रम  बनाया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है है  ;
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  भोर

 (a)  यदि  सरकार  को  जन  स्वास्थ्य  के  हित  में  गर-सरकारी  व्तक्तियों  को  ऐसे  sat  यूनिट

 स्थापित  करने  की  अनुमति  देने  में  कोई  आपत्ति  है  तो  कपा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रदन  नहीं  उठता

 केंसर  का  प्रारम्भिक  अवस्था  में  निदान  करने  भौर  पता  लगाने  के  लिए  मांवों  में  केंसर

 स्थापित  करने  के  लिए  fade  आधुनिकतम  उच्च  प्रशिक्षण  प्राप्त

 डाक्टरों  और  तकनीशियनों  की  आवश्यकता  होगी  ।  संसाधनों  की  कमी  और  सचारी  रोगों  की

 शीघ्र  रोकथाम  करने  की  जरूरत  तथा  गांवों  में  बुनियादी  स्वास्थ्य  परिचर्या  संबंधी  सुविधाए

 उपलब्ध  करने  के  कारण  गांवों  में  ०५ कसर  यूनिट'ं  स्थापित  करना  कठिन  है  |

 (4)  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  है  और  वह  स्वेच्छिक  sata  संगठनों  से  मिलने  वाले

 सहयोग  का  स्वागत  करेगी

 बीड़ी  श्रमिकों  में  टी०  बी०  रोग

 9532.  श्री  वालासाहिब  विरवे  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  विभिन्‍न  उद्योगों  विशेषकर  बीड़ी  श्रमिकों  में  टी०  बी०  रोग को  प्रारंभिक

 चरणों  में  रोकने  तथा  इसका  प्रभाव  कम  से  कम  करने  के  ताकि  इसका  सक्रमण  रोका  जा

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  बीड़ी  श्रमिकों  की  डाक्टरी  जांच  कराए  जाने  की

 कोई  योजना  है  ;  और

 तो  क्या  संबंधित  उद्योगों  के  लिए  कानून  के  अन्तगंत  ऐसा  करना  अपेक्षित

 हैं  और  श्रमिकों  की  वार्षिक  डाक्टरी  जांच  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जाती

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कत्याण  मंत्री  रवि  ta) .()  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  :-

 (1)  बीड़ी  वकँजें  वेत्फेयर  सेंस  1976  और  बीड़ी  वकंजं  वेल्फेयर  फण्ड  uaz,

 1976  के  अधीन  बीड़ी  कमंचारी  कल्याण  निधि  की  स्थापना  की  गई  है  ।  ये

 अधिनियम  15-2-77  से  लागू  किये  गये  हैं  ।

 (2)  चिकित्सा  परिचर्या  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  तथा  टी ०  बी०  रोगियों  को  चिकित्सा

 सुविधाएं  एवं  उपचार  सेवाए  प्रदान  करने  के  लिए  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में

 ह  ह कास  06" od दे  चल  | 28  औषधालय  और  मंसूर  में  10.0  पलंगों  वाला  एक  ताल  तथा

 औरंगाबाद  में  एक  tee  विलनिक  खोल  दिया  गया  है  ॥
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 (3)  बीड़ी  कमंचारियों  के  लिए  टी  ०  ato  अस्पताल  म  पलंगों
 ल

 सुरक्षित  रखने  की

 एक  योजना  चालू  कर  दी  गई  है  |

 यद्यपि  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  चलाई  गई  जैसाकि  भाग  के  उत्तर

 में  जिक्र  किया  गया  है  टी  बी०  रोगियों  की  चिकित्सा  परिचर्या  के  साथ-साथ  उपचार  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 जहां  तक  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  को  मालूम  बीड़ी  कर्मचारियों

 की  वार्षिक  स्वास्थ्य  जांच  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  बनाया  गया  है  |

 विवरण

 बीड़ी  कमंचा  रियों  के  लिए  क्षय  रोग  ACTaAAT  में  के  को  योजना

 बीड़ी  के  धन्धे  वाले  क्षेत्रों  में  क्षय  रोग  से  पीड़ित  रोगियों  के  लिए  विद्येष  सुविघाएਂ  प्रदान

 करने  की  आवश्यकता  का  भली-भांति  पता है
 ।  इस  फण्ड  का  प्रयास  यह  है  कि  इससे  स्थापित  किये

 जाने  वाले  अस्पतालों  में  क्षय  रोग  के  उपचार  की  सुविधाए  प्रदान  की  जाए  ।  इन  अस्पतालों  को

 स्थापित  किये  जाने  में  कुछ  समय  लगेगा  और  क्षय  रोग  से  पीड़ित  रोगियों  के  लिए  अपेक्षित  पैमाने

 पर  सुविधाए  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।  अतः  सेनीटोरियम  उपचार  प्रदान  करने  के  लिए  अन्य  फण्ड

 नान-फण्ड  क्षय  रोग  अस्पतालों  /  सेनीटोरियम  के  अन्तगंत  चल  रहे  अस्पतालों  में  पलंग

 afar  करना  इस  फण्ड  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 ऐसे  क्षय  रोग  अस्पतालों  /  सेनीटौरियम  में  बीड़ा  कर्मचारियों  और  उनके  आश्रितों  के  लिए

 पलंग  आरक्षित  किये  भारक्षण  सम्बन्धी  कीमती  एक्स-रे

 आपरेशन  आदि  का  खर्चे  भी  शामिल  अस्पताल  के  प्राधिकारियों  के  परामदं  से  तय  किया

 जिन  मामलों  में  afaray  प्रति  पलंग  3600/-  रुपये  सौ  से  अधिक

 खच  उनमें  सरकार  की  पूर्वे  स्वीकृति  ली  जाएगी  ।  जिस  अवधि  तक  रोगी  पलंग  पर

 उस  अवधि  तक  भुगतान  करना  होगा  |  क्षय  रोग  से  पीड़ित  ओर  *.नीटोरियम  जहां  फण्ड  द्वारा

 पलंग  भारक्षित  किए  गए  इलाज  करा  रहे  बीड़ी  कर्मचारियों  को  निम्नलिखित  सुविधाए

 उपलब्ध  की  जाए गी  :-

 (1)  चिकित्सकीय  उपचार
 :

 9  महीनों  से  अनधिक  निःशुल्क  इलाज  किया  जाएगा  ।  उन

 आपवादिक  मामलों  जिनमें  इलाज  करने  वाला  सेनीटोरियम  किसी  खास  रोगी  को  दल्य

 चिकित्सकीय  बाधा  आदि  के  कारण  इस  अवधि  के  अलावा  और  अधिक  तक  रखना  चाहता

 कल्याण  आयुक्त  इस  9  महीनों  की  अवधि  के  बाद  ठहरने  की  मंजूरी  दे  सकता  है  |

 (2)  जीवन  :  किसी  सेनीटोरियम  में  क्षय  रोग  का  इलाज  करा  रहे  बिड़ी

 कमूंचारी  के  आश्रितों  को  उस  अवधि  के  जो  नो  महीने  से  अधिक  नहीं  अधिकतम

 50  रुपये  प्रतिमास  जीवन  निर्वाह  भत्ता  दिया  जाएगा  जिन  मामलों  में  रोगी  परिवार  का  केवल

 एकमात्र  कमाने  वाला  व्यति  हो  और  उसके  पास  आय  का  कोई  और  स्रोत  न  हो  ।  जिन  महिला
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 —

 रोगियों  के  पति  कार्य  करते  हों  अथवा  जो  रोगी  बीड़ी  कमंचारियों  के  आश्रितों  उन्हें  यह  भत्ता

 नहीं  दिया  जाएगा  ।  जब  आश्रितों  की  संख्या  एक  तो  जीवन  निर्वाह  भत्ते  की  रकम  351-

 रुपये  प्रतिमात  होगी  और  जब  आश्रितों  की  संख्या  एक  से  अधिक  होगी  तौ

 निर्वाह  भत्ते  की  रकम  501-  रुपये  प्रतिमास  होगी  ।

 (3)  रेल  किराया
 :  जिस  स्थान  से  रोगी  को  सेनीटोरियम  के  जिए  भेजा  जाता  उस

 स्थान  से  द्वितीय  श्रेणी  का  रेल  किराया  तथा  छोटे  रूट  से  वापिस  जाने  का  किराया  दिया  जाएगा  ।

 (4)  माइलेज  :  छोटे  रास्ते  द्वारा  जाने  भर  वापिस  भाने  का  केन्द्रीय  सरकार  के  समुह

 *घਂ  के  कमंचारियों  की  स्वीकार्य  दर  पर  रोड  द्वारा  यात्रा  किराया  दिया  जाएगा  ।

 (5)  आहार  aq  :  यदि  दो  अलग-अलग  दिनों  को  यात्रा  की  गई  तो  जाने  भर  वापिस

 आने  के  लिए  प्रतिदिन  दो  रुपय  का  भूगतान  किया  जाएगा  |

 (6)  परिचर  के  लिए  भुगतान  :  यदि  संबंधित  चिकित्सा  अधिकारी  लिखित  रूप  में  यह

 प्रमाणित  करे  कि  रोगी  के  साथ  एक  परिचर  का  होना  जरूरी  तब  रोगी  के  साथ  जाने  वाले

 परिचर  को  रोगी  की  भांति  द्वितीय  श्रेणीं  का  भर  रोड  माइलेज  भी  दिया  जाएगा  ॥

 परिचर  को  कोई  आहार  ad  नहीं  दिया  जाएगा  |

 पात्रता

 एक  कमंचारी  जिसमें  बीड़ी  संस्था  में  कम-से-कम  छः  महीने  की  लगातार  सेवा  की  हो  और

 जिसका  वेतन  पांच  सौ  रुपये  प्रतिमास  से  अधिक  न  वह  कमेंचारी  क्षय  रोग  के
 निःशुलक

 उपचार  भौर  आधिक  लाभों  की  उपयु क्त  सुविधाएं  प्राप्त  करने  का  हकदार  होंगा  |  इन  सुविधाओों
 को  प्राप्त  करने  के  पात्र  कमंचारियों  पर  पूरी  तरह  आश्रित  पत्नी  और  21  ay  तक  की  आयु  के

 अविवाहित  बच्चे  तथा  माता-पिसा  को  भी  निःशल्क  इलाज  सुविधाएं  और  आर्थिक  लाभ  प्रदान

 किए  जाएंगे  ।

 आरक्षित  पलंगों  पर  भर्ती  के  लिए  विहित  परिपत्र  में  एक  आवेदन-पत्र  प्रतितों

 फण्ड  के  चिकित्सा  अधिकारीं  को  प्रबन्धक  /  मालिक  के  माध्यम  से  दिया  जाएगा  ।  चिक्त्सा

 अधिकारी  रोगी  की  जांच  करेगा  और  किसी  क्षय  रोग  अस्पताल  /  में  रोगी  को

 भरती  करने  अथवा  न  करने  की  जरूरत  के  बारे  निणंय  करेगा  ।  चिकित्सा  अधिकारी  अपनी

 टिप्पणियों  सहित  आवेदन-पत्र  की  एक  प्रति  तत्काल  आयुक्त  को  रजिस्टडं  पोस्ट  द्वारा  भेजेगा  ।

 जिस  अस्पताल  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  पलंग  आरक्षित  किये  गय  उर  प्रत्येक  अस्पताल

 में  विहित  परिपत्र  में  एक  रजिस्टर  रखा  जाएगा  जिसमें  आरिक्षित  पलंग  पर  भरती  होने  वाली

 बीड़ी  क्मंचा  रियों
 का  ब्यौरा  दिया  जाएगा  ।  जिन  मामलों  में  भर्ती  की  मंजूरी  नहीं  दी  गई

 उसके  कारण  भी  दिये  जाएंगे  |
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 र
 se
 गो  के  पूर्णरूप  से  स्वस्थ

 हुए
 बिना

 छुट्टी
 देने  अथवा  कि  सी  भी  कारण  से  किसी  अन्य

 अस्पताल  में  स्थानान्तरण  करने  की  स्थिति  में  क्षय  रोग  अस्पताल  /  सेनीटोरियम  का  चिकित्सा

 अधिकारी  ऐसे  स्थानान्तरण  भषवा  छुट्टी  देने  के  48  घटे  के  अन्दर-भन्दर  कल्याण  आयुक्त  को

 उसकी  सूचना  देने  वी  व्यवस्था  करेगा  |

 इण्डियन  सेडिकल  टेबनोलाजीकल  vatfaraa  द्वारा  श्रभ्यावेदन

 9  लि  प्ज़  ह 533  प्रो ०  समर  गह  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिक्त्सि  प्रोद्योगिकी  faz  परिषद  का  गठन  करने  के  लिए  इण्डियन

 मेडिकल  लेवोरेटरी  टेवनोलाजीकल  एसोसियेशन  ने  अनेक  अभ्यावेदन  दिये  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  भर  ऐसी  मांग  के  पीछे  क्या  तक  हैं  ;

 क्या  सरकार  इस  art  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  ? :

 क्या  अघिक  आधुनिक  भोर  सन्तुलित  स्वास्थ्य  सदाय  प्रणाली  की  योजना  बनाने  के

 लिए  ऐसी  परिषद  का  गठन  आवद्यक  हैं  ;

 क्या  fara  के  अन्य  विकसित  देशों  में  भी  ऐसी  परिषदें है  ;

 क्या  प्रभावी  चिकित्सा  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  ऐसी  परिषद्‌  आवइयक  और

 यदि  at,  तो  इस  me  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  से  आवश्यक  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पत्तन  इंजी  निर्यारंग
 कायें  को  हुगली  डाकिंग  से  पृथक  करने  के  लिये  ्रम्यावेदन

 9534.  sto  समर  गृह  :  व्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हुगली  गोदी  के  अस्तित्व  को  बनाये  रखने  और  प्रभावी  उत्पादकता  के  केन्द्रीय

 सरकार  से  इस  आशय  का  अभ्यावेदन  fzar  गया  है  कि  हुगली  डाकिंग
 को  पतन  इंजीनियरिंग

 कार्य  से  पृथक  कर  दिया  जाए  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  भोर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  चांद  :  से  इंडस्ट्रियल  रिकस्ट्रक्शन

 कारपोरेदान  आफ  इंडिया  लिमिटेड  आर  सी  ने  कम्पनी  का  जीर्णोद्वार  कर  विकास
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 करने  के  लिए  एक  दीघंकालीन  बीजना  तयार  की  है  जिसमें  इसको  आधुनिक  युक्तियुक्त

 aa उ
 ने करने  और  पुनर्गठित  करने  के  बारे  में  अनेक  सुझाव  शामिल हैं  सरकार  इन  सुझावों  पर  भी

 faa  नहीं  लिया  है  ।

 भ्रारक्षित  स्लीपर  कोचों  में  ठण्डे  पानी  को  सप्लाई

 9535.  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  चलने  वाली

 एक्सप्रेस  तथा  मेल  गाड़ियों  के  आरक्षित  स्लीपर  कोचों  में  ठण्डे  पानी  की  सुविधा  देना  भारम्भ

 करने  का  है |  भौर

 यदि  तो  उक्त  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  भीर  जी  यात्री  जनता

 के  लिए  इस  गर्मी  के  मौसम  से  महत्वपूर्ण  और  टाक/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  मिट्टी  के  बत॑नों  )

 में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  मृत्यु

 9536,  शी  हलीमुद्दीन  अहमद  |  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  माध्यम  से  अथवा  भारत  की  मजदूर  सप्लाई  करने  वाली  एजेन्सियों  के

 माध्यम  से  को  भेजे  गये  किसी  भारतीय  श्रमिक  की  गत  दो  वर्षों  में
 मृत्यु  हुई  अथवा  उसे

 मारा  गया  था  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  और  राजनीतिक  रूप  से  अशान्त  देशों

 में  उनकी  सुरक्षा  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  मंत्री  अटल  बिहारी  ।  ate  इस  मंत्रालय  अथवा  भारत

 की  भर्ती  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  जिन  भारतीय  श्रमिकों  को  विदेश  भेजा  गया  था  और  वहां

 जिनका  देहान्त  हो  गया  उनकी  संख्या  का  ठीक-ठीक  पता  लगाया  जा  रहा  हैं  और  इस  संबंध

 में  सूचना  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हमारे  विदेश  स्थित  मिशन  अपने  क्षेत्राधिकार  के  देशों  में  राजनीतिक  दंगे  होने  की  स्थिति

 भारतीय  राष्ट्रिकों  जिनमें  भारतीय  श्रमिक  भी  शामिल  जीवन-रक्षा  के  लिए  ऐसी  भी

 सावधानी  बरतते  हैं  जो  कि  उन  परिस्थितियों  में  अपेक्षित  हो  ।

 गत  BE  सहोनों  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  द्वारा  ट्रिपों  का  मिस  किया  जाना

 9537  श्री  हली  मुद्दीन  म्रहमद  :  क्रया  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ५ करेंगे  कि
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 ल बग ६  ह गत  तीन  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  प  east  निग  मकी  बसों  द्वारा  न

 लगाये  गये  फेरों  की  भौसत  संख्या  कितनी  है  और  क्या  इस  अवधि  के  दौरान  न  लगाये  गये  फेरों

 at  ata  संख्या  में  वृद्धि  हुई

 क्या
 जमुना-पार

 क्षेत्र  में  चलने  वाली  बसों  द्वारा  सामान्य  रूप  से  और  स्वर्ण  टाकीज

 से  विशेष  रूप  से  8.45  तथा  9  15  के  बीच  रूट  न०  320  पर  चलने  वाली  बसें  नियमित  रूप

 से  अपने  फेरों  को  नहीं  लगाती  और

 यदि  तो  उनकी  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  :  दिल्‍ली

 परिवहन  की  बसों  की  जो  ट्रिप  नहीं  हो  पाती  है  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  नहीं  बल्कि  कमी  हुई  है  जो

 नीचे  दिये  गये  आँकड़ों  से  स्पष्ट  है  ——’

 महीना
 feat

 की  संख्या
 ES  निनित

 नियत
 ग
 mad
 =

 पुरी at  गई  छूट  गई  ट्रिपों  की  अपेक्षित

 छूटी  हुई  ट्रिपों  का

 धा
 अनुपात

 जनवरी  79  33,425  29,230  4,192  12,54

 फरवरी  79.0  33,097  30,064  3,027  9,15

 मार्च  79  39  429  3,001  9,24

 जी  नहीं  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  शहर  में  बस  सेवा  में  सुधार  लाने  और  नियत  ट्रिपों  पर

 निगरानी  रखकर  और  रास्ते  में  खराब  हो  जाने  वाली  बसों  को  शीघ्र  सुधारने  के  लिए  उपाय

 सुनिश्चित  कर  इस  बात  की  लगातार  कोशिश  कर  रहा  है  कि  अधिक  से  अधिक  संख्या  में

 बसें  चलें  ।

 दुर्घटनायें  ate  लूटपाट

 9538,  श्री  ए०  श्रार०  बद्रीनारायण :

 श्री  निहार  लास्कर  :

 श्री  एस०  ato  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फरवरी  और  1979  के  महीनों  के  दौरान  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 रेलगाड़ियों  में
 लूटपाट  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  हैं  ;
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 क्या  लूटपाट  की
 घटनाओं

 में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  सरकार  दुघटनाओं  के

 an a> ध  (.  mat  पर  विचार  कर  रही  जिनके  साथ मामलों  की  तरह  उन  व्यक्तियों  को  सहायता

 लूटपाट  की  जाती  है  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मालभाड़े  में  कमी

 9539  श्री  ए०  श्रार०  बद्रीनारायण

 श्री  पी०  QHo  सईद

 क्या  रेल रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऐसा  समाचार  है  कि  वर्ष  1978-79  की  रेलवे  विभाग  माल  भाड़े  में  कमी  पूरी

 नहीं  कर  सकता  है

 (a)  यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  और

 > स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  at  जा  रही
 ह

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  (ait  दिव  और  1978-79  के  माल

 यातायात  के  लदान  के  लक्ष्य  में  कमी  के  लिए  विभिन्‍न  कारण  नीचे  दिये  गये  हैं

 (1)  सीमेंट  कोकिंग  कोयला  आदि  के  काफी  आयात  के  कारण  यातायात  के

 पुराने  स्वरूप  में  परिवर्तन  तथा  खाद्यान्नों  का  बन्दरगाह  पर  रुका  रहना  |

 (2)  गत  ay  बर्षा  ऋतु  में  अभूतपु्रं  वर्षा  एवं  बाढ़ें  ।

 (3)  नियोजन  आरक्षण-नीति  के  विरोध  में  जन

 (4)  विभिन्‍न  पत्तनों  का  असंतोषजनक  निष्पादन

 (5)  जूट  कमंचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  माल  डिब्बों  की  रुकौनी

 (6)  पव  पूर्वोत्तर  सीमा  और  दक्षिण-पुव  रेलों  पर  रेल  कमंचारियों  के  कुछ  वर्गों  द्वारा

 आन्दोलन

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किये  wer
 wt है  ह  ध ब  4  जिनमें  अतिरिक्त  माल

 डिब्बों  की  माल  डिब्बों  के  लिए  पहिया  सेंटों  का  आयात  आदि  शामिल  हैं  ।
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 बका 9540.  ail  सोमजी  भाई  डामोर  :.  क्य  रल  सला  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  वकंशापों  में  फोजिंग  मशीन  आपरेटरों  के  वेतनमान  कुदाल  आपरेटरों  के  हैं

 अथवा  AS  कुशल  के  हैं  ;

 यदि  वेतनमान  कुशल  तथा  अद्ध  कुशल  दोनों  आपरेटरों  के  हैं  तो  उसके  क्या  कारण

 हैं  और  उनके  कतंब्य  और  जिम्मेदारियां  क्या  हैं  ;  और

 यदि  वेतनमान  कुछ  जोनल  रेलवे  में  कुशाल  भौर  कुछ  में  as  कुदाल  आपरेटरों  के  हैं

 तो  सबको  कुशल  आपरेटरों  के  वेतनमान  देने  के  लिए  कया  और  कब  से  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नवजीवन  एक्सप्रेस  में  अतिरिकत  डिब्बे  लगाना

 9541,  Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अहमदाबाद  और  मद्रास  के  बीच  इस  समय  चल  रही

 एक्सप्रेसਂ  या  एक  से  अधिक  अतिरिक्त  डिब्बे  लगाने  का  है  जिन्हें  उपयुक्त  स्टेदान

 पर  काट  दिया  जायेगा  और  केरल  तक  की  सीधी  यात्रा  के  लिये  उपयुक्त  स्टेशन  पर  जोड़  दिया

 जायेगा  ;

 यदि  हां  तो  कब  और  कंसे  ;  भर

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  :  जी  नहीं  ।

 (a)  प्रदन  नहीं  उठता  |

 अहमदाबाद  केरल  के  बीच  eT. nN  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  आरकोणम  में  मेल

 लेने  वाली  गाड़ियों  अर्थात्‌-अहमदाबाद  से  आरकोणम  के  लिए  एक्सप्रेस  में  और

 आरकोणम  &  कोच्चिन  तक  एक्सप्रेस  में  दूसरे  दज॑  में  50  शायिकाओं  का  ब्लाक

 आरक्षण  सुलभ  वापसी  यात्रा  में  आरकोणम  तक  मेल  में  और

 आरकोणम  अहमदाबाद  तक  146  नवजीवन  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  की  सुविधा  है  ।  आरकोणम

 में  दोनों  दिशाओं  के  लिए  गाड़ी  बदलने  की  व्यवस्था  सुविघाजनक  समय  पर  रखी  गयी  है  ।

 था  सवारी  डिब्बे  की  व्यवस्था  करना  परिचालनिक  दृष्टि  से  सुविधाजनक  नहीं  है  ।
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 बाल  श्रमिकों का  सर्वेक्षण

 9542.  प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  देश  में  बाल  श्रमिकों  की  aaa  प्रथा  और  उसके  प्रसार  के  बारे  में

 एक  पूर्ण  सर्वेक्षण  स्वंय  कर  रही  है  अथवा  उसने  किसी  अन्य  निकाय  को  ऐसा  करने के  लिए

 कहा  है  ;

 यदि  तो  उसका  तथ्य  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  विषय  पर  एल०  सी ०
 ary  अभिसमयों  को  अपनाया  है  ;

 यदि  तो  उसका
 मोटा

 ब्यौरा  क्या  है  ;  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  बालकों  के  नियोजन  से  संबंधित

 समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति  का  गठन  किया है  |

 इस  समिति  में  16  सदस्य  हैं  तथा  Sah  अध्यक्ष  श्री  एम०  एस०  गुरुपदस्वामी हैं  ।

 समिति  के  feared  विषय  निम्नलिखित  हैं

 (1)  वर्तमान  उनकी  एर्वान्तता  तथा  कार्यात्वयन  पर  विचार  करना  और

 कार्यान्वयन  में  सुधार  करने  तथा  त्रुटियों  को  gt  करने  के  लिए  उपचारी  कार्य  वाही

 का  सुझाव  देना  ।

 (ii)  बाल  श्रमिकों  के  जिनमें  बालक  नियोजित  आदि  पर  विचार

 करना  भौर  ऐसे  नवीन  क्षेत्रों  का  सुझाव  देना  जहां  बालकों  के  नियोजन  को  समाप्त

 करने/उसे  विनियमित  करने  के  लिए  कानून  लागू  किये  जा  सकते  हैं  ।

 (iii)  कल्याण  प्रशिक्षण  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  बारे  में  सुझाव  जिन्हें

 नियोजित  बालको  के  हित  के  लिए  लागू  किया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  ने  बालकों  तथा  तरुण  व्यक्तियों  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा

 पारित  18  अभिसमयों  में  से  6  अभिसमयों  का  अनुसमथंन  किया है  ।

 में  निम्नलिखित  छः  अभिसमयों  का  अनुसमथंन  तथा  कार्यान्वयन  किया  गया  है  :

 (1)  न्यूनतम  आयु  मशिसमय  5)  1919.

 (2)  न्यूनतम  arg  वाले  एवं  आग  वाले  (<ztnet )  अभिसमय

 15),  1921.
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 (3)  न्यूनतम  आयु  के  नीचे  अभिसमय  123)  ,  1973

 (4)  तरुण  व्यक्तियों  की  डाक्टरी  परीक्षा  अभिसमय  16),  1921.

 (5)  तरुण  34 faaal  का  रात-का्य  )  अभिसमय  6)  ,  1919,

 (6)  तरुण  व्यक्तियों  का  रात-का्प  अभिसमय  संख्या  9)  1948.

 सामान्यतया  ऐसे  अभिसमयों  जो  भारत  जैसे  विकासशील  देशों  की  दशाओं  से

 असंबंधित  मानक  निर्धारित  करते  अनुसमथंन  नहीं  किया  गया है  ।  कुछ  मामलों  जबकि

 मानक  AIH  नहीं  होते  तो  भी  देश  के  कानून  और  प्रेक्टिस  अभिसमय  का  अनुसमथेन  करने

 के  लिए  पुर्णतया  अनुकूल  नहीं  होते  हैं  ।

 कांडला  पत्तन  पर  विदेशी  जहाजों  का  खड़ा  होना

 9543,  प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  नौवहन  धौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काण्डला  पत्तन  पर  विदेशी  जहाज  खड़े  होते  हैं  ;

 यदि  तो  ay  1977  तथा  1978  के  दौरान  प्रतिमास  वहां  कितने  जहाज  खड़े  हुए

 और  वे  किनरकिन  देशों  के  थे  ;

 क्या  उक्त  सभी  जहाज  मालवाहक  थे  अथवा  कि  उनमें  यात्री-जहाज  भी  थे  ;

 क्या  भारी  भीड़  भरे  बम्बई  डाकयाडे  से  कुछ  जहाज  अन्यत्र  भेजने  लिये  सरकार

 कोई  कदम  उठा  रही  है  ;  और  यदि  तो  केसे  ate  किस  आधार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  चांद
 :  हां  ।

 वर्ष  1977  भौर  1978  के  दौरान  कांडला  पोर्ट  पर  विदेशी  उहाजों  के  आवागमन  को

 स्थिति  विवरण  ।  में  दिखाई  गई  हैं  जो  यहां  संलग्न  है  ।

 कांडला  पर  कोई  यात्रियों  को  लाने  ले  जाने  वाले
 जहाज

 नहीं  आते  हैं  और  यहां  सभी

 जहाज  माल  लाते  ले  जाते  हैं  ।

 कुछ  जहाजों  को  बम्बई  से  कांडला  की  ओर  मोड़ने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  माल  के  युक्तिसंगत  वितरण  के  लिए  एक  अन्तं  मन्त्रालय
 स्थायी  समिति  गठित  की  हैं  ।

 यह  समिति  विभिन्‍न  पत्तनों  पर  भारी  माल  के  आवागमन  की  स्थिति  की  समीक्षा  करती  है  भौर

 उपलब्ध  सुविधाओं  के  आघार  पर  माल  के  आने  जाने  वाले  पत्तन  के  बारे  में  fazaaq  करती  है

 इसके  फलस्वरूप  खाने  के  सी raz  इत्यादि  लाने  वाले  अनेक  जहाजों  को  बम्बई  से

 कांडला  कौ  ओर  मोड़ा  जाता  रहा  है  ।

 (=)  प्रदन  नहीं  होता ।
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 13  1901  (a)  लिखित  उत्तर

 बम्बई  पत्तन  के  कार्य  के  लिए  नई  योजना

 9544.  श्री  पी०  एम०  सईद

 att  निहार  लास्फर

 श्री  To  श्रार०

 क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  यूनियन  ने  कोई  ऐसा  निणंय  लिया  है  जिसका  बम्बई  पत्तन  के  कायें  पर

 पूर्ण  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 पत्तन  के  कायें  में  कहां  तक  सुधार  हुआ
 है  ;

 क्या  उक्त  कलकत्ता  पत्तन  पर  जिसे  हाल  ही  में  35  करोड़  रुपए  की  हानि

 हुई  लागू  किया  जायेगा  ;  और

 यदि  at,  तो  उक्त  निर्णय  अन्य  पत्तनों  पर  कब  लागू  किया  जायेगा  ?

 नोवहन  शौर  परिवहन  मत्री  चांद  और  मंत्रिमंडल  समिति  बम्बई

 पत्तन  में  माल  के  जमाव  और  रखने  उठाने  की  ACATAT  की  जांच  कर  रही  इस  समिति  के

 मुख्य  नियों  में  से  कुछ  इस  प्रकार है

 (i)  पत्तनों  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बम्बई  पत्तन  से  अन्य  पत्तनों

 की  ओर  माल  भेजना  |

 (ii)  बम्बई  में  घाट  सुविधाओं  को  देखते  हुए  माल  को  समुद्र  के  बीच च  ही  उतारना  |

 (ili)  पत्तन  टॉसिट-दौडों  और  माल  गोदामों  पर  माल  के  जमाव  को  कम  करना  |

 (iv)  अनिर्णीत  मसलों  के  हल  करने  के  लिए  श्रमिक  नेताओं  से  बातचीत  करना  |

 घाट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  जहाजों  की  संख्या  जो  17-3-79  को  48  थी  30-4-79  को

 घट  कर  26  रह

 और  उपरोक्त  मंत्रिमंडल  समिति  की  रिपोर्ट  पर  भी

 विचार  कर  रही  है  जो  बम्बई  पत्तन  पर  यातायात  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  और

 कलकत्ता  सहित  अन्य  पत्तनों  की  ओर  माल  को  भेजने  की  सिफारिश  करने  के  लिए  नियुक्त  कौ

 गई  थी  ।

 अन्य  देशो ंमें  रलमारगों  को  स्थापना  करने  में  विशेषज्ञता

 9545.  थनी  पी०  एस०  सईद  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  भारतीय  रेलवे  के  पास  अन्य  देशों  के  लिए  ta  मार्गों  की  स्थापना  करने  और

 रेलगाड़ियां  चलाने  की  विशेषज्ञता  है  परन्तु  उसके  पास  वकंशाफ  आधुनिकीकरण  में  कितनी  पूंजी

 लगाई  जाती
 है  उससे  मधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिये  पर्याप्त  संगठन  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  काय  aret  की  जा  रही  है  ;

 fast  बेक  ने  प्रशासन  से  अपेक्षित  परामर्श  सेवा  नियुक्त  करने  के  लिये  कहा

 हैं  ;  और

 क्या  रेलवे  विदेशों  से  विशेषज्ञ  बुलाने  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  और  भारतीय  रेलों  को

 विदेशों  में  प्रणालियों  की  स्थापना  करने  और  उन्हें  चलाने  के  सम्बन्ध  में  विशेष  ज्ञान  प्राप्त

 कारखाना  आधुनिकीकरण  में  अभिप्रेत  निवेश  का  पूरा  लाभ  उठाने  के  भारतीय  रेलों  पर

 समुचित  संगठन  की  स्थापना  भी  की  गयी  है  ।

 ae  (a)  कारखाना  आधुनिकीकरण  के  काम  में  सहायता  देने  के  लिए  लिये  जाने

 वाले  ऋण  के  सम्बन्ध  में  भारत  और  अर्न्तष्ट्रीय  विकास  एसोसिएशन  के  बीच  हुए  विकास  ऋण

 करार  में  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  देने  के  लिए  विशेषज्ञ  नियुक्त  किये  जाने  का

 प्रावघान  है  ।  इन  विद्वेषज्ञों  की  agar  अनुभव  और  नियोजन  के  नियम  ate  शर्तें  भारत  सरकार

 तथा  अन्तराष्ट्रीय  विक्रास  एसोसिएशन  at  सन्तुष्टि  के  अनुरुप  होनी  चाहिए  कारखाना

 आधुनिकीकरण  इन  कायंक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  अपेक्षित  बहु-प्रबन्धात्मक

 विशेषज्ञता  को  यधावश्यक  पूर्ति  के  लिए  थे  विशेषज्ञ  भारतीय  रेलों  को  सहायता  सुलभ  करेंगे  ।

 भारतीय  रेलों  का  विचार  विदेशों  से  fatal  को  नियुक्ति  करने  का  नहीं  है  और  अभी  तक  रेल

 इण्डिया  टेनिकल  एण्ड  इकानामिक  लि०  से  ही  परामर्श  सेवाएं  प्राप्त  की  गयी  हैं  ।  यह

 संस्थान  रेल  मंत्रालय  के  तत्वाघान  में  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  है  और  इसमें  भारतीय  रेलों  के

 कर्मचारियों  को  ही  विशेषज्ञों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  है  |

 पसराहा  रेलवे  स्टेशन  के  गोदाम  में  श्ाग  लगाना

 9546.  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुर्वोत्तर  रेलवे  के  सोनपुर  डिवीजन  में  पसराहा  रेलवे  स्टेशन  स्थित  गोदाम  में

 आग  लगने  के  कारण  कई  लाख  रुपये  का  सामान  नष्ट  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  आग  लगने  के  क्या  कारण  इस  बारे  में  की  गई  जांच  का  कपा  परिणाम

 निकला  और  इसके  लिए  उत्तदायी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  पसराहा  रेलवे  स्टेशन  के  गोदाम

 में  आग  लग  जाने  के  कारण  50,000  रु  हजार  रुपये  की  सम्पत्ति  क्षतिग्रस्त

 हुई  ।
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 मि  ee

 (@)  आग  लगने  के  कारण  की  जांच  की  जा  रही  है

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवार  कल्याण  सेवाएं

 9547.  श्री  के०  मालता  :  स्वास्थ्य  ate  परिवार
 कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवार  वल्याण  सम्बन्धी  कायंक्रम  बढ़ाने  के  लिए  चलती

 फिरती  चिकित्सा  सेवा  व्यवस्थाओं  का  उपयोग  far  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  और  मोबाईल  प्रदिक्षण

 एवं  अस्पताल  की  योजन  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  चलाई  गई  थी  ।  इस  योजना  के  अन्तमंत

 मोबाईल  अस्पताल  को  राज्य  मैडिकल  कालेज  से  सम्बद्ध  किया  गया  ।  अध्यापक  लोग  इन्टर्नी  atx

 अन्तिम  aq  के  छात्रों  को  स्वयं  लेकर  ग्रामीण  क्षत्रों  में  शिविर  लगाते  थे  और  उपचारी  az

 निवारक  आयुर्विज्ञान  में  स्वेच्छिक  सेवा  प्रदान  करते  इस  यूनिट  को  इस  प्रकार  लेस  वि
 या

 गया  था  कि  यह  एक  मोबाईल  अस्पताल  का  काम  देता  जो  एक  गांव  से  दूसरे  गांव  में  जाया

 करता  और  प्रत्येक  क्षत्र  में  एक  निश्चित  अवधि  तक  काम  करता  था  ।  इस  यूनिट  में  अन्य

 संबद्धंक  स्वास्थ्य  उपायों  के  साथ-साथ  परिवार  निजोजन  की  सेवा  भी  प्रदान  Peg  एक

 ZTeH-HlTT  द्वारा  इस  योजना  का  मुल्यांकन  किये  जाने  के  बाद  पांचवी  पंचबर्षीय  योजना  में  इसे

 समाप्त  कर  दिया  गया  ।

 aa,  चिकित्सा  दिक्षा  के  औरिएन्टेशन  की  योजना  के  अन्तगंत  प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  को

 तीन  मोबाईल  क्लिनिक  देने  का  बिचार  है  ।  ये  मोबाईल  क्लिनिक  प्रत्येक  मेडिकल  से  सम्बद्ध  तीन

 प्राथमिक  स्वस्थ्य  केन्द्रों  को  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाएं  प्रदान  करेंगे  ॥

 छुट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  को
 झोर

 भविष्य  निधि  को  बकाया

 9548.  श्री  के०  मालनना  :  क्या  संसदीय  च  तथा  wa  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  #qatarz,  1979  के  अंत  तक  जमा  हो  गई

 भविष्य  निधि  की  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उनसे  भविष्य  निधि  के  अंददान  को  वसूल  करने  का  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  यदि  कोई  छूट  रद्द ष्  की  गई  है  तो
 उसका  ब्यौरा  कया  है  और  ऐसी  कंपनियों  के

 ताम  क्या  हैं  ;  भौर

 छूट-प्राप्त  श्रेणियों  में  दोषी  व्यक्तियों  से  निपटने  के  लिए  सर्कार  ने  क्या  उपाय  कियेਂ

 हैं  तथा  उनके  कया  परिणाम  निकले  ?
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 arr म  तथा  संसदीय  कायं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag)  कमंचारी

 भविष्य  fafa  प्राधिकारियों  ने  निम्नानुसार  सूचित  किया  गया  है

 31-12-1978  की  स्थिति  के  अनुसार  छूट-प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  संबंध  में  भविष्य  निधि

 अंशदानों  की  बकाया  राशि  1210  लाख  रुपये  थी  ।  उक्त  तारीख  को  ऐसे  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  की

 सूची
 में

 दी
 गई  जिनकी  अ्रोर  बकाया  राशि  एक  लाख  रु०  या  इससे  अधिक  हैं  |

 1976  से  1978  तक  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  की  ओर  बकाया

 राशि  में  से  365.63  लाख  रुपये  वसूल  किये  गए  ।  ऐसे  प्रतिष्ठानों  की  सूची  में  दी  गई

 जिनकी  छूट  1976  से  1978  तक  रद्द  कर  दी  गई  है  ।

 छूट  प्राप्त  दोषी  प्रतिष्ठानों  के  खिलाफ  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  जाते  हैं

 (1)  अभियोजन  चलाने  से  पहले  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 (ii)  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  की  घारा  14  (24)

 के  अधीन  अभियोजन  चलाए  जाते  हैं  ।

 (iii)  छुट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  दोषी  नियोजिकों  से  भविष्य  निधि  की  राशि  के  विलम्बित

 हस्तान्तरण  करने  पर  न्यासी  बोर्ड  अनुपातित  ब्याज  लेता  है  ।

 o

 (iv)  ऐसे  मामलों  जहां  कर्मचारियों  की  मजदूरी  से  काटे  गए  कमंचारियों  के  waerat

 को
 छूट

 प्राप्त  निधि  के  न्यासी  ats  को  हस्तान्तरित  नहीं  फिया  भारतीय  दंड  संहिता  की

 घारा  406/409  के  अघीन  पुलिस  के  पास  fete  दायर  की  जाती  है  ।

 (v)  छूट  को  रदूद  करने  के  संबंध  में  समुचित  सरकार  को  सिफारिश  की  जाती  है  ।

 faaxy—o

 ऐसे  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  की  जिनकी  बक  गिया
 ाा  उडि  1.0 Jt  12-1978  को  एक  लाख

 रुपये  या  इससे  अधिक  है  ।

 का

 क्रमांक  क्षेत्र  प्रतिष्ठान  का  नाम  संचित  भविष्य  निधि

 जो  न्यासी

 ars  को  हस्तांतरित

 नहीं  fav  गए  हैं

 2  3  लाखों

 6.18
 बिहार  दरभंगा  सुगर  कंपनी  मधुबनी

 मेस सं  न्यूज  पेपर  पटना  1,00
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 गुजरात  श्री  शुभालक्ष्मी  मिल्स  बोम्बे  2.94

 कर्नाटक  16,61
 मैसूर  इल  क्ट्रिकल  बंगलौर

 केरल  अल्मूनियम  कुन्द्रा
 3.82

 अल्मूनियम  स्विच  गीयर

 माननार  1,04

 के.एस  त्रिवेन्द्रम  2.18

 मध्य  प्रदेश  होप  टेक्सटाइल  इन्दौर  18.61

 5,27 जाओरा  सुगर  मिल्स  जाभोरा

 10  बुरहादपुर  ताप्ती  बुरहानपुर  5.19

 11  महाराष्ट्र  इल  फिनस्टन  मिल्स  बम्बई  2.10

 faa  भिल्‍्स  बम्बई  3.86 12

 13  मंससं  गोल्ड  Ze  मिल्स  बम्बई  2,49

 14  वेस्टर्न  इंडिया  स्पिनिंग  एंड  मंन्युफंक्चारंग

 बम्बई  2.73

 15  अलकोक  अशडान  एंड  कंपनी  बम्बई  4,73 महाराष्ट्र

 16  मॉडल  मिल  fafaes,  नागपुर  14.49

 17  qTa galt  कॉटन  मिल  फूलगांव  32,18

 18  1.04 उड़ीसा  स्ट्राव  wIs4zq,  को  रापुत

 19  राजस्थान  जयपुर  जयपुर  3.36

 20,  तमिलनाडू  fqTaqHAT  मानापाराइ  2.04

 21  2.58 मीनाक्षी  मदुराई

 22  मीनाक्षी  rears  1,506

 23  उत्तर  ATT  नवाबगंज  सुगर  मिल  कंपनी  गों डा  4.43

 24  पंजाब  सुगर  मिल  कंपनी  गोरखपुर  2.62

 25  राजा  बुलन्द  एंड  सुगर  मिल्स  कंपनी

 रामपुर  9.91

 26  जे०के०  मेन्युफक्चरसं  लिमि  कानपुर  1.05

 27  पद्चिम  बंगाल  एलेक्जेन्द्रा  जूट  मिल्स  कंपनी  लिमिटेड  24.06

 28  ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  कंपनी  लिमिटेड  21.46

 29,  बंगाल  इम्मयुनिटी  कंपनी  लिमिटेड  7.70

 30  ईस्ट  बंगाल  इंजीनियरिंग  लिमिटेड  6.94

 31  केलविन  जूट  कंपनी  लिमिटेड  88,70

 32  दि  किननीसन  जूट  कंपनी  लिमिटेड  113.64

 33,  एडबडं  कंपनी  लिमिटेड  25.83
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 34  मेगना  मिल  लिमिटेड  44.60

 35  नेशनल  कंपनी  लिमिटेड  81.66

 36  प्रेमचन्द  जूट  कंपनी  लिमिटेड  47.27

 37  42.48 श्री  अम्बिका  जूट  कंपनी  लिमिटेड

 38
 युनियन  जूट  कंपनी  लिमिटेड  13.12

 39  बंगाल  aaa  बनें  एंड  कंपनी  लिमिटेड  50.69

 40  25.60 मैसस  इंडियन  eee  ana  कंपनी  लिमिटेड

 4.0  कल्याणी  स्पिनिंग  मिल्स  लिमिटेड  17.15

 42  अल्मूनियम  मंन्युफक्च रिंग  कंपनी  लिमिटेड  20.00

 43.  wad  नाथं  ब्रूक  जूट  मिल  लिमिटेड  26,00

 44  मे सस  AMAS  रबड़  मंन्युफंक्च रिंग  लिमिटेड  7.56

 45  मसस  एताइन्स  मिल्स  लिमिटेड  9.68

 46  tad  एम्पायर  जूट  मिल  कंपनी  लिमिटेड  40,18

 47  11.41 मेससे  नकसार  पारा  जूट  कंपनी  लिमिटेड

 48  a AAT  डेल्टा  जूट  कंपनी  लिमिटेड  6.49

 49  मेससं  ama  पोट्रीज  लिमिटेड  42.08

 3.56 50  Hag  भोरियन्टल  मेटल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 51  14,60 श्री  दुर्गा  कॉटन  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  faa

 52  मोहिनी  मिल  लिमिटेड  43.16

 53  aad  वेस्टिंग  हाउस  daaal  फामंर  लिमिटेड  33,85

 54.0  aaa  इंडिया  हाड  मेटल  लिमिटेड  4,90

 35  4.00 aaa  कानकिनारह  कंपनी  लिमिटेड

 56  Hag  डलहोजी  जूट  कंपनी  लिमिटेड  24,98

 51.0  धप एडबड़  केलविनेटर  (HT.  लिमिटेड  1.69

 58  4.73 aaa  हावड़ा  मिल  लिमिटेड

 59  dad  नेहाटी  जूट  मिल  लिमिटेड  10,04

 60.  ईस्टनं  मंन्युफक्चरिंग  कंपनी  लिमिटेड  30.04

 13.60 61  मेससं  राज  इंडिया  पेपर  पत्प  लिमिटेड

 62  1.60 अमुतबाजार  पत्रिका  लिमिटेड

 63  मेससं  गौरी  शंकर  जूट  मिल  लिमिटेड  26.75

 रबट  हडसन  लिमिटेड  1.51

 65  2.08 पश्चिम  बंगाल  मंससं.इंडियन  हैल्थ  इंस्टीट्यूट  लेबोरेट्री

 66  मंसस  tla  एड  अलायड  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  1.70
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 67  मसस  सरस्वती  प्रेस  लिमिटेड  1.70

 68  मसस  बरानागोरे  जट  कंपनी  लिमिटड  5.00

 09  dag  बेनी  वकंदॉपस  लिमिटेड  5.56

 70  मैसर्स  सेन्ट्रल  इनलन्ड  वाटर  ट्रांसपोटें  कारपोरेशन

 लिमिटड  8  11

 71  मसस  नाफरਂ  चन्द्र  जट  मिल  लिमिटे  4,  54

 72  25,83 खारडाह  कंपनी  लिमिटेड

 विसिल

 faacvy—at

 ऐसे  प्रतिष्ठानों  की  जिनकी  छूट  1976  से  1978  तक  रह  कर

 दीगई

 >

 ऋमा क क  क्षत्र  प्रतिष्ठान  का  नास
 छूट  रद्द  करने

 की  तारीख

 2
 ee  ब

 आन्ध्र  प्र  देद  T  नेल्लीमेरला  जूट  faea,  विशाखापत्तनम  16.7,

 ग्राम  स्वराज्य  तिरुपथी  31,12.1976

 Ft  कुड्डापाह  fertaz  कोपेरेटिव  सेन्ट्रल  बक  लिमिटेड

 कुड्डापाह  17.1.1977

 4.  स्टर  हैल्थ  ट्रांसपोटं  आगंनाइजेदन  हैदराबाद  13.3,1978

 —  aq  साउथ  इंडिया  कामफल  कंड्डापाह  14  8.1978

 —anea—  श्री  राम  सुगसं  एड  इंडस्ट्रीज  लिमिट  सी  थानग्राम  26.9.1978

 गुजरात  अहमदाबाद  faca,  अहमदाबाद  3.8.  1976

 —yataar—  3.8.1976 भारत  सर्वोदय  मिल्स  कंपनी  अहमदाबाद

 यु  राजपुर  मिल  कंपनी  अहमदाबाद  2,8.1976

 10  अरविन्द  बोडंस  ए  ड  पेपर  प्रोडबस  facstlaret  3.8.1976

 11  कनोटक  सिटी  प्र्स  लिमिटड  मंगलौर  1.7.1976

 12  घरवार  इलेक्टिक  सप्लाईज  12.7.1977

 13  करल  सीताराम  आयुव  दिक  फार्मसी  19.7.1977

 14  मध्य  प्रदेश  फोनिक्स  मिल्स  लिमिटेड  न०  2,  उज्जन  15.3.  (976

 15  मेससं  अके  कमरा  इक्वी  पर्मेंट  28.9  1977 महा  राष्ट्र

 16  —zalaq—  मत  दाबजी  एड  कंपनी  28.8-1978

 17  —aqtq—  मसस  अलंकार  fate  28.8,1978
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 18  —aney  agg  अरोड़ा  टाकिज  16.10.1978

 19  तमिलनाडु  ए०वी०एस०टी०  सर्विस  स्टेशन  मद्रास  23.1.1976

 20  कोयम्बतूर  डिस्ट्रिक्ट  कोपरेटिव  सेन्ट्रल  बेक  कोयम्बपूर  27.5.1976

 21  —aqlaq—  22.6.1976 वी  ०एस०टी ०
 aed  प्राइवेट  मद्रास

 22  —aqltat  रामा  मशीनरी  मद्रास  22.6.1976

 23  —aattqT —  थानगोरे  सेन्ट्रल  कोपरेटिव  बेंक  लिमिटेड  31-5.1976

 24  —zaaq—  27.12.1978 रमन  Ws  रमन  तमिलनाडू

 25  उत्तर  प्रदेदा  ि. ि म्सस  जी  ०जी०  आगरा  24.3.1976

 रामेदवरम  और  मण्डपम  के  बीच  समुद्र  को  गहरा  करने  का  प्रस्ताव

 9549.  श्री  पी०  त्यागराजन :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  जहाजों  द्वारा  za  परिवहन  प्रारम्भ  करने  के  लिए  रामेदवरम  और  मण्डपम  के

 बीच  समुद्र  को  गहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिबहन  wat  चांद  :  और  तमिलनाड  राज्य  सरकार

 ने  1978-83  की  योजना  अवधि  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  में  शामिल  करने  के  लिए  पम्बन  जल

 मागें  के  भाग  में  रामेइ्वरम  और  मंडपक  के  बीच  उचित  जलस्तर  को  बनाए  रखने  के

 निक्षण  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  निश्चय  किया  है  कि

 1978-83  योजना  अवधि  में  vara  क्षत्र  में  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  नहीं  होगी  ।

 TTARATA  में  नया  स्तम्भ  (

 न्  बताने  की  कृपा 9550.  श्री  पी०  त्यागराजन :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  य  ष

 करेंगे  कि  :

 क्या  रामेस्वरम  में  एक  नया  स्तम्भ  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  और  बड़े  पत्तनों  से  fara  अन्य

 पत्तन  भारत  के  संविधान  की  समवर्ती  सुची  में  आते  परन्तु  उनके  विकास  की  कार्यकारी

 दारी  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  होती  है  ।  परन्तु  छोटे  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  पहले  समुद्रवर्ती

 राज्य  सरकारों  को  ऋण  सहायता  दी  गई  1978-83  की
 योजना  भवधि  के  लिए  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  ने  निश्चय  किया  है  कि  छोटे  पत्तनों  का  विकास  राज्य  क्षेत्र  में  राज्य  योजनाओं  का
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 एक  भाग  होगा  ।  इस  तरह  रामेस्वरम  में  एक  नये  पीयर  के  निर्माण  की  जिम्मेदारी  तमिलनाडु

 राज्य  की  होगी  ।

 लम्बी  यात्रा  के  यात्रियों  के  लिये  दार  सीटों  की  व्यवस्था

 9551.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  लम्बी  दूरी  की  यात्रा  वाली  गाड़ियों  में  गद्देदार  सीटें

 नहीं  होती  है  और  सामान्य  कोटे  की  अपेक्षा  अधिक  यात्रियों  को  स्थान  देने  के  लिये  अतिरिक्त

 शायिकाओं  की  व्यवस्था  की  जाती

 क्या  इससे  यात्रा  करने  वाली  जनता  को  कठिनाई  होती  विशेषकर  बुढ़े  व्यक्तियों

 और  महिलाओों  जिन्हें  सोने  आदि  के  लिये  थोड़ा  एकान्त

 क्या  अतिरिक्त  तख्ते  लगाये  जाने  से  रात्रि  के  समय  प्रकादा  आना  बन्द  हो  जाता  है

 जिससे  नीचे  का  बर्थ  के  लोग  पूर्णतया  अंधेरे  में  हो  जाते  हैं  और  वे  कुछ  पढ़  नहीं  सकते  हैं  या

 समय  बिताने  के  लिये  कोई  खल  नहीं  खेल  सकते  हैं  ;  और

 यदि  तो  भीड़-भाड़  की  स्थिति  में  यात्री  जनता  को  तकलीफ  देकर  तख्ते  लगाकर

 अतिरिक्त  aq  देने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  सक्रिय  कार्यवाही  वी  गई  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  (=)  दूसरे  दर्ज  के  दायन  यानों  की  कमी

 के  कारण  यात्रा  पर  जाने  वाली  पार्टियों  को  केवल  थोड़े  से  साघारण  शयन  यान  आबंटित  किये

 जाते हैं  तया  अन्य  को  दूसरे  दर्जे  के  साधारण  डिब्बे  arg fea  Fed  जाते  हैं  गद्देदार  शयनयानों

 का  निर्माण  हाल  में  हो  शुरू  हुआ  है  तथा  उन्हें  उत्तरोत्तर  महत्वपूर्ण  ट्रंक  मार्गों  की  तेज  गाड़ियों  में

 लगाया  जा  रहा  है  ।

 लम्बी  दूरी  की  यात्रा  गाड़ियों  के  लिए  आबटित  किये  जाने  वाले  डिब्बे  मानक  डिब्बों

 के  पूल  से  दिये  जाते  हैं  ।  रेलों  को  विद्वेष  ट्दा पतें  दी  गई  हैं  कि  यात्रा  गाड़ी  के  डिब्बों  की  ओर

 गाड़ी  छूटने  से  पहले  पूर्ण  रूप  से  ध्यान  दें  ।  पार्टी  के  मुखिया  से  अनिवायंतः  Ly eth  किया  जात्ता  है

 तथा  डिब्बे  की  स्थिति  के  बारे  में  उसे  पूरी  तरह  संतुष्ट  किया  जाता  है  और  सम्मति  पुस्तिका  में

 उसकी  राय  ao  की  जाती  है  ।

 केवल  नियमित  शाकियाएं  दी  जाती  हैं  ।  अतिरिक्त  दावियों  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  कोई  अलग  से  तख्ते  नही  लगाये  जाते  |

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 गट  निरपेक्ष  देशों  के  बीच  faaral  को  हल  करना

 9552.  श्री
 एस०

 श्रार  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  यह  बात  ध्यान  में  माई  है  कि  कुछ  qe fret  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  विवादों

 के  कारण  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  सकें  और

 यदि  तो  सरकार  ने  गुटनिरपेक्ष  देशों  के  बीच  विवादों  को  हल  करने  के  लिये

 ब्या  कदम  उठाये  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ।

 राज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  भारत  सरकार

 का  हमेशा  यही  मत  रहा  है  कि  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  सदस्यों  के  बीच  के  विवाद  बिना  किसी

 बाहरी  हस्तक्षेप  शांति-पूवंक  और  द्विपक्षीय  रूप  से  तय  किये  जाने  चाहिए  इस  प्रकार  के

 विवादों  से  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलनों  की  एकता  कमजोर  हो  सकती  है  ।  इस  प्रइन  पर  कई  अवसरों

 पर  विचार  fear  गया  है  कि  इन  विवादों  को  सुलझाने  में  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  किस  प्रकार

 सर्वोत्तिम  ढंग  से  सहायता  कर  सकता  है  और  इस  बारे  में  आम  सहमति  है  कि  इस  तरह  के  विवादों

 को  सद्प्रभावों  और  संयुक्त  राष्ट्र  चाटंर  में  निहित  ऐसे  ही  दूसरे  तरीकों  से

 शांतिपूर्वक  तय  किया  जाना  चाहिए  ।

 नोवहन  ate  परिवहन  निगम  की  स्थापना  के  लिए  मारिशस  के  साथ  करार

 9553.  श्रीमती  मोहसिना  किदवाई :  बया  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  की  सहायता  से  मारिशस  में  नौवहन  और  परिवहन  निगम

 स्थापित  करने  के  लिये  मारिशस  के  साथ  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;  भौर

 यदि  at,  तो  उक्त  करार  की  ae  क्या  हैं  ?

 ~
 नौवहन  शरीर  परिवहन  सत्री  चांद  :  और  a WAT,  1979  में  नयी

 दिल्‍ली  में  हुई  इंडो-मारिशस  ज्वाइंट  कमिशन  आन  एकनामि  टेक्नीकल  एंड  कलचरल  कार्पोरेशन

 की  पहली  बठक  में  मारिशस  पक्ष  दरा  एक  राष्ट्रीय  नौवहन  निगम  ait  एक  राष्ट्रीय  परिवहन

 निगम  की  स्थापना  करने  में  रखी  दिखाई  गई  थी  ।  भारतीय  पक्ष  ने  इस  ata  के  लिए  भारतीय

 नौवहन  निगम  और  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  संस्थान  की  प्रबंध  सेवाएं  उपलब्ध  कराने

 की  पेशकश  की  थी  इस  संबंध  में  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  ।

 गोवा  में  TTAT ]  मजदूर

 9554.  श्री  श्रद्युत  कासर  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  aaa  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  ने  दमन  और  दीव  में  बंधुआ  मजदूर  प्रणाली  का

 अध्ययन  पुरा  कर  लिया  है  ate  यह  निष्कष  व्यक्त  किया  है  कि  वर्तमान  प्रणाली  बंधुआ  मजदूर

 प्रणाली  के  समान  पर-तु  बंबुआ
 मजदूर

 प्रणाली  1976  के  क्षेत्राधिकार

 में  नहीं  भाती  भौर
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 (a)  यदि  सरकार  का  निष्कर्ष  यह  है  कि  उक्त  aa  में  बंधुआ  मजदूर  प्रणाली  नहीं

 और  यदि  at,  तो  उस  क्षेत्र  में  खेतिहर  मजदूरों  का  जमीदारों  के  साथ  क्या  संबंध हैं
 ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  और  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान

 द्वारा  1977  में  गोवा  में  कृषि  श्रमिकों  के  संबंध  में  किए  गए  अध्ययन  से  यह

 निकला  कि  गोवा  में  बंघित  श्रम  पद्धति  feat  भी  हातिकारक  रूप  में  विद्यमान  नही ंहै  ।

 दमन  भौर  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकार  ने  1978  में  सूचित  किया  है  कि

 राज्य  क्षेत्र  में  बंधित  श्रम  पद्धति  famqara  नहीं  है  और  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  जो  बंघित  श्रम

 पद्धति  (  1976  की  परिधि  में  आता  हो  ।  इस  रिपोटटें  के  अनुसार  जहां  तक

 कृषि  श्रमिकों  का  संबंध  कानून  के  उल्लंघन  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  किरायाਂ  और  को  भुमि हैं

 संबंधी  विधानों  को  1961  के  मुक्ति  आन्दोलन  के  बाद  लागू  किया  जिससे  पुर्तगालियों  द्वारा

 मूल  रूप  से  लागू  की  गई  मोकासा  पद्धति  में  कमी  हुई  है  ।  में  वुद्धि  तथा  खान  श्रमिकों

 एवं  गोदी  श्रमिकों  की  महत्ता  और  मजदूरी  दरों  में  सामान्यतया  वृद्धि  होने  के  संघ  राज्य

 क्षेत्र  में  कृषि  श्रमिकों  की  समस्याएं  विकट  नहीं  हैं  ।

 गेर  सरकारी  उपक्रमों  A  कमंचारियों  की  बहाली

 9556,  श्री  प्रार०  Fo  Haran  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  WA  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गेर-सरकारी  उपक्रमों  के  नियोक्ताओं  के  इस  आशय  के  निदेश  जारी

 फिये  हैं  कि  वे  वर्ष  1975-76-77  के  दौरान  bat faa  गये  अपने  कमंचारियों  को

 बहाल  उनके  वेतन  की  बकाया  राशि  अदा  करें  और  भविष्य  निधि  तथा  उपदान  के  सामान्य

 लाभ  प्रदान  करें  ;

 यदि  तो  कब  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा
 बया

 (7)  क्या  सरकार  को  उक्त  निदेशों  की  क्रियान्विति  न  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध

 अधवा  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रीं  रवीन्द्र  :  और  सभी  राज्य
 सरकारों

 आदि  को  1977,  1977  और  1978  में  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे

 जिनमें  कुछ  शर्तों  के  होने  पर  उनके  लिए  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  ऐसे  कमंचारियों  को  बहाल

 करना  अपेक्षित  जो  सरकारी  ate  निजी  दोनों  क्षत्रों  में  आपातकाल  के  दौरान  उत्पीड़ित  हुए  ।

 बहाली  के  कुछ  शर्तों  के  अन्तगंत  कमंचारियों  को  डयूटी  से  अनुपस्थित  रहने  की  अवधि

 के  लिए  पूर्ण  वेतन  तथा  भत्तों  का  लाभ  भी  दिया  जाना  था  और  वेतन  सेवा  निवृत्त  संबंधी

 लाभ  आदि  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  उस  अवधि  को  डयूटी  पर  उपस्थित  समझा  जाना  था  ।
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 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  उत्तरों  में  यह  संकेत  दिया  गया  है  कि  उनके  राज्य  में

 सरकारी  क्षत्र  के  कुछ  नियोक्ताभं  न  कई  मामलों  में  का  पुरी  तरह  पालन  नहीं  फिया  ।

 इस  संबंध  में  सरकार  को  व्यक्तिगत
 कमंचा  रियों

 से  शिकायतें  तथा  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 इस  बात  को  महसूस  करते  हुए  कि  संबंधित  कर्मचारियों  को  areca  ही  हानि

 उठानी  पड़ी  1979  में  इस  मामले  पर  नियोक्ताओं  के  संगठनों  से  बातचीत  की  गई

 जिसमें  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपने  संगठनों  से  सम्बद्ध  एककों  पर  अपना  प्रभाव  डालें

 और  यह  सुनिदिचित  करें  कि  प्रभावित  कमंचारियों  की  केवल  बहाली  ही  न  की  जाये  बल्कि

 सरकारी  अनुदेशों  में  निर्दिष्ट  ढंग  से  उन्हें  वेतन  तथा  भत्ते  और  अन्य  लाभ  प्रदान  करिए  जाएं  ।

 safari  रूप  से  की  गई  शिकायतें  तथा  अभ्यावेदन  राज्य  सरकारों  और  अन्य  संबंघित  प्राधिकारों

 को  समुचित  कार्यवाही  हेतु  भेज  दिए  गए
 हैं

 ॥

 प्रौषधियों  को  कमी

 9557.  श्यो  दयाराम  शाइय  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कह  याण
 ७ |  ४  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  बीमारियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  और  संसद  सदस्यों  के

 लिए  चिकित्सा  विशेषज्ञों  द्वारा  लिखी  गई  औषधियां  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  सम्बधित

 areTaraay  में  उपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  में  सुपर  बाजारों  से  खरीदी  जाती  हैं  और  कुछ

 जो  सुपर  बाजार  के  स्टाक  में  उपलब्ध  नहीं  होती  रोगियों  को  चार  पांच  दिन  तक  सप्लाई  नहीं

 की  जाती  और  नਂ  ही  उन्हें  उन  औषधियों  को  बाजार  से  खरीदने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ;

 क्या  समस्या  का  समाधान  करने  की  दृष्टि  जो  औषधियां  चिकित्सा  विष  पज्ञों  द्वारा

 लिखी  जाती  उन  औषधियों  की  सुपर  बाजार  की  तत्काल  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  प्रबन्ध

 करेगी  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  रवि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  लाभाधियों  को  विभिन्न  बीमारियों  के  लिए  चिक्त्साि  विशेषज्ञों  द्वारा  लिखी  गई

 भषधियां  उस  स्थिति  में  सुपर  बाजार  से  खरीदी  जाती  जब  वे  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  भण्डारों  में  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं  ।  जो  दवाइयां  सुपर  बाजार  से  उपलब्ध  नहीं  होती

 उन्हें  खुले  बाजार  से  खरीदने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  और  उसके  बाद  इस  खचं  की

 पूरि  कर  दी  जाती  है  ।  अत्यावश्यक  जीवन  रक्षक  भौषधियों  के  बारे  में  डयूटी  पर  तैनात  चिकित्सा

 अधिकारी  को  इस  बात  का  अधिकार  होता  है  कि  वह  रात-दिन  सुपर  बाजार  से  इनकी  इमर्जेंसी

 मांग  कर  सकता  है  ।

 और  :  सुपर  बाजार  एक  सहकारी  स्टोर  है  और  निर्माताओं  वितरकों  से

 दवाइयां  खरीदने  और  प्राप्त  करने  की  अपनी  प्रणाली  है  ।
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 वर्ष  की  ara  तक  के  बच्चो  के  एम
 Mm

 95  नि  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 थ

 श्री  दया  राम  शाक्य :  क्या  नोधहून  परिवहन  मंत्री  यह

 (%)  क्या  सरकार  का  विचार  अस्तर्राष्ट्रीय  qTATTT  के  अवसर  पर  पांच  वर्ष  क

 के
 बच्चों

 के  लिए  मुफत  यात्रा  की  व्यवस्था  करने  का  यदि  तो  कब  से  ओर  यदि  नहीं

 ण  ;  और

 क्या

 क्या  दिल्‍ली  में  टेक्सी  ड्राइवर  अन्य  यात्रियी  के  साथ  यात्रा  करने  वाले  बच्चों
 का

 पृथक

 राया  वसूल  करते  हैं  az  क्या  सरकार  ने  इर  बारे  में  कोई  जांच  की  है  और  क्या
 सरकार  यह

 नद्चित  करने  के  लिए  कायेंवाही  करेगी  कि  टेकती  ड्राइवर  4-5  at  के  बच्चों  से  किराए  नल

 lz  यदि  तो  इसके  क्या  कॉरण  हैं
 ?

 नौवहन  wie  परिवहन  मंत्री  चांद  जहां  तक  सावंजनिक  परिवहन

 गाड़ियों  में  यात्रा  करने  का  प्रशन  पांच  व्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों  को  उनमें  मुफत  यात्रा

 गी  ब्यवस्था  करने  के  किसी  भी  प्रस्ताव  पर.सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  परन्तु  दल्ली

 रिवहन  निगम  के  मामले  पर  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  निगम  को  बतों  में  तीन  ay  की

 आयु  तक  के  बच्चे  यात्री  एक  बिना  कोई  भाड़ा  दिए  ले  जाए  जा  सकते हैं  और  a

 वष  से  लेकर  12  व  तक  की  आयु  के  बच्चों  से  किराया  लिया  जाता  है  |

 टैक्सियों  के  लिए  दिल्‍ली  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  ने  अधिकतम  जो  भाड़ा  नियत

 फिया  हुआ है  वह  पूरी  टेक्सी के  लिए  होता है  ।  इसलिए 4  और  5  वर्ष  के  बच्चों  का  अथवा

 किसी  बालिग  के  लिए  कोई  अतिरिकत  भाड़ा  लेने  का  wer  नहीं  होता  ।  feed  परिवहन

 fae  लय  को  ऐसी  कोई  शिक्रायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 कि  किसी  टैक्सी  ड्राईवर  ने  पूरी  टेक्सी  का

 किरा  पा  लेने  के  अतिरिकत  4-5  ag  की  आयु  तक  के  बच्चों  का  art  किराया  लिया  हो

 पर्वोसर रेलवे में गार्डों के रेलवे  में  ast  के  रिक्त  पड़े  पद

 9559,  श्री  दया  राम  शाक्य :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वो्त
 रेलवे  में  गार्डों  के  कितने  पद  fra  पड़  हैं  और  वे  पद  बी कब  से  Ran  पड़ें  हैं

 a  अब  तक  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  और

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  स्वीकृत  पदों  को  भरा  नहीं  जा  रहा  है  और  लग  ,000

 ी  घनराशि  का  प्रति  वष॑  समयोरपारि  wa  के  रूप  में  भुगतान  किया  जा  रहा
 थ

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  fraarcran) : :  और
 :  जून  1978  से

 q TI
 के  5  पद  खाली  पड़  है  इन  5  पदों  में  से  4  को  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरा  जाना  है  जिस  ग

 लिए

 रेल
 सेवा

 भायोग
 से  पेनल  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  शेप  एक  freq  को  पदोन्नति ढ  मम  भरा

 जाना है है  और  चुने  गए  उम्मीदवार  को  गाड  के  पदोन्नति  पाद्यक्रम  के  प्रशिक्षण

 ल
 लिए  भेजा

 गया
 है

 ।  गू  नियमों  के  अधीन  area  समयोपरि  भत्ता  दिया  जा  रहा  है  ।

 व
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 लिखित  उत्तर

 ह
 1979

 पोलियो  को  खाई  जाने  बाली  दवा

 9560.  डाठ  सुशीला  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा

 न करगे  कि  :

 भारत  में  पोलियो  की  खाई  जाने  वाली  दवा  के  उत्पादन  पर  कितना  ब्यय  किया  जाता

 है  और  इस  प्रकार  इस  दवा  की  कुल  कितनी  खुराकें  उत्पादित  की  गई  तथा  पिछले  10  वर्षों  में

 कितनी  आयात  की

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  उत्पादित  दवा  का  वर्षों  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया

 भौर  उसका  त्याग  करना  TST;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  उपचारात्मक  कायंवाही  की  गई  और

 क्या  देश  को  खाई  जाने  वाली  तथा  इजेक्शन  द्वारा  दी  जाने  वाली  दवा  के  मामले

 में  आत्म-निभर  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  रवि  :  मार्च  1972  तक  भारत

 में  पोलियो  वेकसीन  उत्पादन  के  लिए  28.63  लाख  रुपये  ad  किए  गए  तथा  दिसम्बर  1966  से

 मई  1973  तक  पास्च्युर  कुनूर  में  ट्राईवालेट  पोलियो  वं  कसीन  की  4.61  लाख
 खुराकें

 तैयार  की  गई  ।  1974-75  से  1977-78  ट्राईवालेंट  वेक्सीन  की  202.66  लाख  खुराकें  और

 मोनोवालेंट  वेक्सीन  204  लाख  जिनमें  टाइप  1.2  और  3  शामिल  आयात  की  गईं  ।

 इस  यूनिट  में  जो  वेक्सीन  तयार  की  गई  उसकी  पोटेंसी  बहुत  कम  थी  ate  कुछ

 बेच  ऐसे  जो  न्यूरो-वि्लेंट  परीक्षण  में  पास  नहीं  हुए  और  इसलिए  उन्हें  रह  करना  पड़ा  ।

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  बीजों  की  बहुत  सी  पोटेंसी  खत्म  हो

 गई  थी  और  इसलिए  यह  वेक्सीन  परीक्षण  में  पास  नहीं  हुई  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  दल  ने

 कुछेक  सिफारिशें  की  थी  जिनमें  अत्याधिक  वित्तीय  परिव्यय  निहित  था  ।  तकनीकी  अधिकारियों

 की  एक  समिति  ने  यह  अनुभव  किया  कि  यदि  पास्चुर  कुनूर  को  उपकरण  भादि  की

 अतिरिकत  सुविधाए  दी  जायें  तो  भी  उस  यूनिट  द्वारा  मान्य  भर  सुरक्षित  व  क्सीन  तेयार

 करने  में  संदेह  था  ।  इसलिए  यही  बेहतर  समझा  गंया  कि  इस  यूनिट  को  बहाल  करने  में  बहुत  बड़ी

 रकम  न  खर्च  की  जाये  तथा  पास्चुर  न्र ७  में  पोलियो  aaa  का  उत्पादन  बंद  करने  का

 निणय  किया  गया  ।  हैफ्कन  बायोफार्माश्यूटिकल  बम्बई  में  बनाई  गई  पोलियो  वेक्सीन  का

 विकास  करने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  क्योंकि  वहां  पर  इस  काम  के  लिए  आवश्यक  मूलभूत

 ढांचा  विशिष्ट  भर  अन्य
 सुविधाए

 उपलब्ध  हैं  ।

 ()  देश  का  उद्देश्य  खाई  जाने  वाली  पोलियो  aaa  के  उत्पादन  में  आत्म  निभंरता

 प्राप्त  करना  है  किन्तु  यह  काम  1981  से  पहले  ही  पाना  संभव  नहीं  होगा  ।  देश  में  किल्ड  पोलियो

 वैक्सीन  बनाने  का  anit  तक  arg  प्रस्ताव  नहीं  है  जिसका  उपयोग  इन्जेक्शन  के  रूप  में  किया

 जाता
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 लिखित  उत्तर 13  1901  (21%)

 शरोान्न  के  आदी  लोगों  के  लिए  सेवाएं

 9561  डा०  सुद्दीला  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 शराब  तथा  अन्य  नशीले  पदार्थों  के  सेवन  के  आदी  लोगों  को  इस  आदत  से
 मुक्त

 कराने  हेतु  सहायता  प्रदान  करने  वाले  कितने  केन्द्र  और

 एसी  आदतें  छुड़ाने  वाले  इन  केन्द्रों  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कितनी

 राशि  खर्च  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  ax  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  राज्य
 और

 संघ  दासित

 जिसमें  व्यसन भ्षत्रों  से  अब  तक  जो  सचना  प्राप्त  हुई  है  उसके  आधार  पर  एक  विवरण  संलग्न है
 nry

 Rat oO  करने  की  जानकारी  दी  गई  है  ।  जम्मू  q a  HRA  र  की  सूचना  की

 अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 इन  केन्द्रों
 के लिए  अलग  से  कोई  लेखा-जोखा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण कि वि

 en,  बय

 कम  स०  राज्य/संघ  शासित  क्ष  त्र  राज्य/संघ  शाहित  क्षत्र  में  व्यसन  छुड़ाने  की

 का  नाम  जानकारी  देने  के  संबंध  में  ।

 2
 a.

 3

 आंध्र  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  में  एल्कोहल  के  उपचार  के  लिए

 feaa  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 2  बिहार  भागलपुर  मेडिकल  कालेज  के  ares  ट्रिक  क्लीनिक  में

 औषधि  चिकित्सा  मनोविकृति  सबंधी  चिकित्सा  तथा

 व्यवसायिक  चिकित्सा  की  सुविधाए  उपलब्ध हैं

 दरभंगा  मेडिकल  दरभंगा  में  निम्न  लिखित

 सुविघाएਂ  उपलब्ध

 1.  पता  लो  हुए  मामलों  को  अस्पताल  में  भर्ती  करना

 तथा  उन  पर  कडी  निगरानी  रखना  ।

 2  व्यवसनों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रयोग  |

 3  टाक्वीलाइनर

 4  टॉक्वीलाइनर  सेडेटिव

 5  मेटोनिडाजोल  तथा  यदा  कदा  अनालवस  से

 उपचार  |

 6  मूड  आफ  एलिवेटरज  एड  थिमोलेप्टिक्स
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 लिखित  उत्तर  3  1979

 3

 साइको  एनालिसिस  तथा  तथा

 8  कुछक  हितकारी  व्यक्तियों  की  सहायता  से

 far  और  आधिक  उत्थान  के  लिए  उपाय

 3  हरियाणा  एसी  कोई  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 4  हिमाचल  प्र  देश  शुन्य  |

 5  कर्नाटक  राष्ट्रीय  मनश्चिकित्सा  स्वास्थ्य  और  तंत्रिका  विज्ञान

 संस्थान  बंगलौर  में  व्यसन  छुड़ाने  तथा

 सहायता  की  सुविधाएं  उपलब्ध है
 Fo  एम०  सी०

 से  सम्बद्ध  मेडिकल  घारवाड  के ०  nyo  सी०

 के०  आर०  विक्टोरिया

 बंगलौर  नाभक  अध्य।पन  अस्पतालों  में

 मनदिचिकित्सीय  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  पुराने  एल्कोहल

 के  व्यसनों  वाले  व्यक्तियों  का  इलाज  करने  के  लिए

 व्यसनों  को  छड़वाने  के  लिए  उपचार  तथा  मां  दरशन

 करना  ॥

 6  महाराष्ट्र  किसी  भी  सरकारी  चिकित्सा  सस्था  में  व्यसन  छुड़ाने

 की  एसी  कोई  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  सभी

 मेडिकल  कालेजों  और  अस्पतालों  से  सम्बद्ध

 कित्सीय  विभाग  पुराने  एव्कोहलों  को  सभी  चिकित्सीय

 सहायता  देते  हैं  ।

 7  S  शन्य ६

 8  उड़ींसा  जिन  जिला  axeqta Tat  तथा  मेडिकल  कालेज  अस्पतालों

 में  चिकित्सा  विशेषज्ञ  और  मनद्चिकित्सक  उपलब्ध  हैं

 उनमें  इन  विशेषज्ञों  द्वारा  अब  प्रत्येक  व्यक्ति  का  इलाज

 किया  जाता है  तीन  मेडिकल  कालेज  अस्पतालों  के

 अतिरिक्त  |

 13  जिलों  में  से  दो  में  और  Aas

 मनहि्चिकित्सक  की  सुविधायें  उपलब्ध  है  ।

 9  पंजाब  राज्य  के  सभी  जिला  और  उपप्रभागीय  अस्पतालों में

 एल्कोहल  की  लत  छुड़ाने  की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  :

 लुधियाना
 और  पटियाला  स्थिति  राज्य  के

 चार  मेडिकल  कालेजों  में  ब्यसनी  व्यक्तियों  के  लिए
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 1  2  3

 मनबिचिकित्सीय  सहायता  उपलब्ध  हैं ।  यह  सुविधा

 सिविल  जालंघर  में  भी  उपलब्ध  है  ।

 10  राजस्थान  इलाज  कीं  सुविधायें  मनश्चिकित्सीय  केन्द्र  जयपुर  में

 उपलब्ध  हैं  ।

 11  त्रिपुरा  युन्य  |

 12  उत्तर  प्रदेश  Fo  जी०  मेडिकल  कालेज  लखनऊ  में  ay  1976-77  में

 30  पलंगों  वाला  एक  मनश्चिकित्सीय  केन्द्र  खोला

 गया है  ।

 13  afsan  बंगाल  व्यसनी  व्यक्तियों  की  लत  छुड़ाने  के  लिए  कोई  विशेष

 सुविघा  नहीं

 14  अंडमान  a  निकोबार

 द्वीप  समूह

 15  चण्डीगढ़  लत  छुड़ाने  संबंधी  सामान्य  इलाज  की  सुविधायें  दो

 reqTaray  में  उपलब्ध  हैं  ।

 16  दादर  और  नगर  हवेलों  by धन्य a

 11.0  मिजोरम  कोई  नहीं  ।

 15  पांडिचेरी  बांडिचेरी  के  किसी  भी  स्वास्थ्य  संस्थान  में  बुविधा यें

 उपलब्ध नहीं  हैं

 19  असम  लत  छुड़ाने  की  कोई  विशेष  सुविधा  उपलब्ध
 नहीं

 20
 केरल

 एल्कोहल  से  उपलब्ध  होने  वाली  तंत्रिका  संबंधी

 बड़ियों  को  दूर  करने  कें  लिए  तथा  एल्कॉहल  की  इच्छा

 को  दबाने  के  लिए  अच्छी  होम्यो  औषधियां  उपलब्घ  हैं  ।

 21  मध्य  प्रदेश  इस  प्रयोजन  के  लिए  मध्यप्रदेश  में  कोई  यूनिट  wet  हैं  ।

 जों  onfaa  व्यसन  को  छुड़ानाਂ  चाहते  हैं  उन्हें  सभी  जिलों

 में केडा  के  आधार  पर  मौंषधि  और  चिकित्सा  संबंधी

 were दौ  जाती  है

 22  मणिपुर  कोई  नहीं  ।

 23  मेघालय  कोई  नहीं  ।

 24  सिविकम  कोई  महीं  ।

 कोई  adit  । 25  अरुणाचल  sta
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 ead  न्यसन  छुड़ाने  के  क्लिनिक  fergxra -

 लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण  अस्पतात  और

 सिक  रोग  शाहदरा  में  चल  रहे  हैं  ।

 27  दमन  व  ate  कोई  नही ं।

 28  लक्ष  द्वीप  समूह  चिकित्सा  की  सुविधायें  उपलब्घ  हैं  ।

 faaztt  सरकार  को  मान्यता  देने  का  मानदण्ड

 भी  कंवर  साल  ग्प्त च  क्या  बिदेश  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  सरकारों  के  कया  क्या  नाम  जिनका  पिछले  कई  वर्ष  से  अपने  देश  के

 म्यापक  भूभाग  पर  दृढ़  नियंत्रण  परन्तु  जिन्हें  भारत  सरकार  द्वारा  भब  तक  मान्यता  प्रदान

 नहीं  को  गई

 (a).  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  विदेशी  सरकारों  को  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्रदान  कर

 दी  गई  हालांकि  उस  देश  की  सरकार  के  बारे  से  विवाद

 क्या  कोई  fafasz  मानदण्ड  है  जिसके  आधार  पर  किसी  सरकार  fae  को  मान्यता

 प्रदान  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भोर

 (=)  ताईवान  और  स्त्राइल  को  दक्षिण  कोरिया  की  तरह  मान्यता  क्यों  नहीं  दी  गई  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ANT  :  (7),  (=)  और

 भारत  सरकार
 की  नीति  ag  है  कि  किसी  देश  में  जिन  सरकार  का  कारगर  नियंत्रण  हो  उसे

 मान्यता  *

 लेकिन  दक्षिण  रोडेशिया की  सरकार  को  राजनयिक  मान्यता  प्रदान  नहीं.की  गई  है  क्योंकि

 ae  UF  गेर  कानूनी  अत्पसंख्यक  जातिवादी  सरकार  हैं  और  भारत  ने  हमेशा  यह  कहा  है  कि

 जिस्बाबने में  सच्चा  अहुसंस्पक  शासन  होना  चाहिए  ।  इसी  तरह  भारत  ने  अपनी  स्वतंत्रता  के  समय

 से  ही  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  उसकी  जातीथ  पृथग्वासन  और  जातीय  भेदभाव  की  नीति  के

 कारण  राजनयिक  संबंध  तोड़  लिये  थे  ।  जहां  तक  ताइबान  का  संबंध  है  भारत  का  हमेशा  ही  यह

 कहना  रहा  कि  चीन  लोक  गणराज्य  ही  समूचे  चीन  की  सरकार  है  ओर  ताइवान  चीन  का  एक

 अभिन्न  अंग  भारत  लोकतांत्रिक  जनगणराज्य  कों  सरकार  को  मान्यता  प्रदान  की  है  और

 दक्षिण  कोरिया  में  कोरिया  गणराज्य  की  सरकार  को  भारत  ने  इजरायल  को  1950  में  ही

 मान्यता  दे  दी  थी  लेकिन  उस  aa  के  ara  राजनैतिक  संबंध  स्थापित  महीं  FHT  थे  ।
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 fact  बस्तुयं  और  ले  जाने  के  लिए  विदेशी  aged  का

 9563.  श्री  कंवर  लाल॑  गुप्त  :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  ब्रेताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  क्षेत्र  के  RCE TT  राज्य

 सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  से  बाहर  वस्तुएं  भेजने  या  विदेशों  से  वस्तुएं  लाने  के  लिए

 कितना  सामान  विदेशी  नौवहन  कम्पनियां  को  दिया है

 विदेशों  को  वस्तुयें
 भेजने  या  विदेशों

 से
 वस्तुयें  लाने  के  लिए  भारतीय  जहाजों  का

 उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  विशेष  कारण

 इससे  कुल  कितनी  हानि  का  अनुमान

 क्या  यह  सच  हैं  कि  अनेक  मामलों  में  भारत
 सरकार

 ब  acHT Ty  उपक्रमों  ने

 के  साथ  करार  किए  हैं  जिनमें  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  था
 वस्तुए

 लोने  और  ले

 जाने  के  लिये  विदेशी  जहाजों  का::उपयोग  किया  यदि  तो  आर

 सरकार  ने  इस  बात  mt  सुनिस्वित  करने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  ait
 है ंि

 इस  काम  के  लिए  भारतीय
 जहांजों

 को  उपयोग  कियां  जांये  ?

 नौवहन  atc
 परिवहन  मंत्री  खांद

 :  (#)  गत  दो  में  सरकारी

 सरकार  द्वारा  नियंत्रित  जो  विदेशों  से  भारत  लाया  भारत  a  भेजा  Tal,

 ag  निम्न  प्रकार  हैं
 :

 ee  ry
 मी ०

 L197  1978

 भारतीय  विदेशी  कुल  भारतीय  विदेशी  कुल

 जहाजों  जहाजों  जह  जहाजों

 द्वारा
 क

 द्वारा  द्वारा  द्वारा

 70,2  35.3  105.5  62.4  53.9  119.3

 )  जहां  तक  संभव  होता  सभी  भारतीय  जहाजों  का  जो  उपलब्ध  हो  अधिकाधिक

 प्रयोग  किया  जाता  है  ।  जब  भारतीय  जहाज  अपेक्षित  अवस्था  में  उपलब्ध  नहीं  होते  ar  भारतीय

 जहाजों  को  कहीं  और  अधिक  लाभप्रद  काम  मिल  जाए  तो  विदेशी  जहाजों  को  set  प्रयुक्त

 किया  जाता  है  ।

 प्रत  नहीं  होता  ।

 और  माकट  स्थिति  और  पार्टियों  की  सौदेबाजी  करने  की  शक्ति  के  कारण

 सरकारी  विभाग  ate  सरकारी  उपक्रम  अब  ऐसी  नौवहन  व्यवस्था  पर  fraay  रखने  की  में  नहीं

 होते  हैं  wat  विदेशी  पार्टियों  माल  को  लाने  लिए  गर  भारतीम  जहाजों  को  इस्तेमाल  करती  है  ।
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 सरकारी  एजेन्सियों  को  फिर  उच्चतर  स्तर  पर  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  बे  नौवहन  व्य व्यवस्था

 रख़ने  के  लिए  भरसक-प्रयास  करें  ताकि  नौवहन  और  परिवहन  areata  जहाजों  का

 अधिक से  अधिक  प्रयोग  कर  सके  ।

 facet  बिजली  घर  के  लिए  कोयला

 9564.  शी  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  दिल्‍ली  faa  प्रदाय  संस्थान के  चेयरमेन  से

 कोई

 पत्र  मिला है

 जिसमें  कहा  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  बिजली  घर  को  चलाने  के  लियें  कोयला  नहीं है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भर

 यह  सुनिद्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  विशेष  क्ायंवाही  की  है  कि  दिह्ली

 बिजली  घर  को  नियमित  रूप  से  कोयला  सप्लाई  किया  जाय  ?

 रेल  मंत्रालय  में  शश्य  मंत्रो  (at  शिव  (*)  बिद्यत  प्रदाय

 संस्थान  मे  aaa  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  बताया  गया  है  कि  उनके  पास  कोयले  की  कमी  चल

 रही  है  रेलों  और  ऊर्जा  मंत्रालय  के  बीच  निकट  सम्पकं  बनाये

 कोयले  की  अपति  का  लगभग  सामान्य  स्तर  बनाये  रखा  गया  है  इस  समय  इन्द्रप्रस्थ  बिजली

 मे ं11  दिन  का  स्टाक  है  और  बदरबुर  ताप  बिजली  धर  में
 4  दिन  का  ।  कोयले की  रि

 मिंत  ढुलाई  को  शरमाये  रखा  जा  रहा  है  ।

 ईराक  के  साथ  qawta

 सख्या  9566

 sit  पी०  राजगोपाल नायड

 ear  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  1979  में  ईर1क  के  साथ  समझौता  fear  और

 यदि  तो  समझौते की  शर्तें  क्या  हैं  ।

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समर  न्द्र  Fog )  फरवरी  1979  में  ईराक  सरकार

 के  साथ  किसी  औपचारिक  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  थे  ।  लैकिन  भारत  और  ईराक  ने

 27-2-1979  को  तीन  ad  at  अवधि  के  लिए  शेक्षिक  और  बेज्ञानिक  सहयोग  के  लिए

 एक  कार्यकारी-कायंक्रम  पर  हस्ताक्षर  किय  ।

 कायें  का  O-FTT BA  में  निम्नलिखित  बातों  की  परिकल्पना  की  गयी

 इ  जीनियरी  और  अआयुविज्ञान  के  क्षेत्रों  में  wimazt  शिक्षाविदों

 बिद्वानों  का  दोनों  देशों  के  विश्वविद्यालयों  भोर  उच्च  दिक्षा  संस्थानों  के  बीच

 भाषा और  क्षेत्र  अध्ययन  सहित  धनिष्ठ  संगोष्ठियों  भर  अंतर्राट्रीय  सम्मेलनों  में
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 tre  ge

 garant,  जन-सम्पक  खेलों  एव  ve  कल  THIUY  के  प्रनिधिमंडलों  को  एक

 दूसरे  देश  में  पुरातात्विक  अनुभव  का  विनिमय  तथा  उत्खनन  में  भागीदारी  के  अति
 रक्त

 समकालीन  हस्तकला  भौर  पुस्तक  Waa  नियों
 का  आदान  प्रदान  |

 Arar  प्रदेश  में  रल  लाइनें

 9567.  थ्री  सुभाष  चन्  बोस  झल्ल रो ब  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 afer  प्रदेश  में  गई  रेलवे  लाइनों  के  मिर्माण  के  लिए  किए  गए  कथवा  प्रस्तावित

 सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1979-80  में  आंध्र  प्रदेश  में  कितनी  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fire  :  निकट  अलीत  में  आंध्र  प्रदेश  में

 निम्नलिखित  नयी  रेलवे  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  गए  है  ।

 1.  बीबी  नगर  नडिकडे  (150  कि०

 सर्वेक्षण  1969-70  में  किया  गया  भौर  परियोजना  को  निर्माण  के  लिए  अनुमोदित  कर  दिया

 गया  यह  निर्माण  कार्य  प्रथम  चरण  में  हो  रहा है  ।

 2.  मध्राचलम-मानगुरु  (52  कि०  सी  ०  )

 सर्वेक्षण  1974-75  में  किया  गया  भौर  परियोजना  को  निर्माण  के  लिए  अनुमोदित  कर  दिया

 गया  ।  faato-ara  हो  रही  है  ।

 3.  निजामाबाद  tray डस  (160  ली  e)

 1976  में  किए  गए  प्रारम्भिक  इंजीसिबरी  एवं  मायाता यति  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि

 परियोजना  वित्तीय  दुष्टि  से  AAA  नहीं  थी  ।

 aa  1979-80  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  निर्माणाधीन  नयी  लाइनों  पर  निम्नलिखित

 धनराशि  aq  करने  का  प्रस्ताव

 (1)  नडिकुडे-बीबी  नगर  4.0  करोड़  रु०

 (2)  भद्राचलम-मानुगुरु  2.5  करोड़  रु०

 माल  डिब्बों  का  गोदामों  के  रूप  में  उपयोग  किया  जाना

 9568.  थी  सुभाष  चन्द  बोस  अल्लूरी  :  क्या  रेल  weft  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 उन  माल  डिब्बों  की  संख्या  कया  जिनका  व्यापारियों  द्वारा  वर्ष  में  गोदामों  के

 रूप  में  उपयोग  किया  जाता  जिसके  परिणाम  स्वरूप  माल-डिब्वे  रुके  पड़े  रहते  और

 निर्धारित  अवधि  से  अधिक  समय  तक  माल  डिब्बों  से  माल  को  न  उतारने  के  लिए

 कितना  afar  विलम्ब  शुल्क  देना  पड़ता  है
 ?
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 फ  er —

 थी  2 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fa  नारायण  :  (4)  चना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 निःशुल्क  समय  की  समाप्ति  वर्तमान  दरों  के  आधार  पर  अर्थात  पहले  24  घंटे

 के  लिए  25  पेसे  प्रति  टन  प्रति  घंटा  अगले  24  घंटे  के  लिए  30  पैसे  प्रति  टन  प्रति  घंटा  तथा

 इसके  बाद  प्रत्येक  24  घंटे  की  अवधि  के  लिए  40  पसे  प्रति  टन  प्रति  घंटा  के  हिसाब  से

 शुल्क  लगाया  जाता  है  ।  पहले  wate  24  घंटे  की  समाप्ति  22.4  टन  वहन  क्षमता  के

 बड़ी  लाइन  के  चौ  पहिया  माल-डिब्बे  पर  fasraq-aeH  134.40  रुपये  बनता  है  और  दूसरे  दिन  के

 aa  भर्धात  48  घंटे  की  समाप्ति  295.60  रुपय  और  तीसरे  दिन  के  अन्त  अर्थात  72.0

 घंटे  की  समाप्ति  510.72  रुपये  विलम्ब  शालक  बनता  है  ।  इन  सामान्य  दरों  के  अलावा  नोटिस

 बोर्ड  पर  नोटिस  लगाने  के  48  घंटे  बाद  60  पैसे  प्रति  टन  घंटा  की  ale  भी  उच्चतर  दर  पर

 विलम्ब  शल्क  प्रभारित  करने  का  अधिकार  भी  रेल  RATATAT  को  प्राप्त  है  ।

 अखिल  भारतीय  arafanrt  संस्थान  में  गुटबन्दी  तथा  तनाज  की  स्थिति

 9570.  भी  के  ०  लकप्पा

 बसन्त साठ

 ait  सती  मोहसिना  किदवई

 कया  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  सरकार  को  इस  आशय  के  प्रेस  समाचारों  की  जानकारी है  कि  नई  दिल्‍ली

 स्थिति  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  संस्थान  का  प्रबन्ध  एक  कायंपालक  निदेशक  द्वारा

 wen  कर  लिए  जाने  के  फलस्वरूप  परस्पर  संदेह  क्या  तनाव  का  वातावरण  व्याप्त  है

 जितसे  अस्पताल  का  प्रशासन  अस्त  व्यस्त  हो  गया  है  और  रोगियों  की  उपेक्षा  हो  रही  है

 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 उक्त  संस्थान  के  एक  नियमित  निदेशक  नियुक्त  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 और

 (a)  अस्पताल  के  प्रशासन  को  सुव्यवस्थित  करने  तथा  सम्तप्त  रोगियों  को  अधिकाधिक

 संतुष्टि  प्रवान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि
 :  हाँ  ।

 इस  प्रेस  रिपोर्ट  में  कोई  सच्चाई  नहीं  है  ।

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नई  के  लिए  एक  रंगुलर  डायरेबटर  की

 नियुक्ति  में  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ
 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नियम  ।  1968  के

 उपबंधों  के  अन्तर्गत  डायरेक्टर  की  नियुक्ति  संस्थान  द्वारा  केंन्द्रीय  सरकार  से
 पूवं  स्वीकृति  लेकर

 की  जाती  है  डा०  एल०  पी०  अग्रबाल  को  संस्थान  के  निदेशक  के  रूप॑  में  18  फरवरी  1979  से
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 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  या  उस-समयः तक  के  जब  तक  वह  62  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  नहीं

 कर  लेते  हैं  जो  भी  पहले  नियुक्त  करने  के  बारे  में  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नियम

 1958  के  नियम  7  (3)  के  अन्तगंत  यथा-अपेक्षित  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  संस्थान  को  4

 1979  को
 सूचित

 कर  दी  गई  थी  ।

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  ने  बताया है
 कि  को  सुष्यवस्थित

 करने  तथा  संतप्त  रोगियों  को  अधिकाधिक  संतुष्टि  प्रदान  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए गए  हैं  :

 (1)  कंजुअल्टी  में  आपाती  पंलगों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 (2)  ato  पी०  डी०  में  मरीजों  से  जो  उनकी  आय  के  आधार  पर  उनके  उपचार  के  लिए

 शुल्क  लिए  जाते  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया है
 ।  कजुअल्टी  में  दाखिल  होने  वाले  मरीजों  से

 दाखिले  के  समय  कोई  शुल्क  नहीं  लिए  जाते  हैं  ।

 (3)  ऐसे  असाधारण  मामलों  जिनके  लिए  संस्थान  में  दवाई  उपलब्ध  नहीं  हो  और  उसकी

 किसी  गम्भीर  रोगी  को  भअति-शीघ्र  आवश्यकता  दोष
 किसी

 भी  अन्तरंग  रोगी

 को  बाहर  से  दवाई  खरीदने  के  लिए  नहीं  कहा  जाता  है  :

 (4)  fata  रोगियों  और  बच्चों  माता-पिता  को  arene  संबंधी  दल्कों  भुगतान

 करने से  छूट  है  ।

 (5)  अस्पताल  में  मरीजों  को  देखने  के  लिए  आने  वालों  की  संख्या  को  सीमित  करके

 ताल  की  सफाई.की  स्थिति  में  सुघार  ला  दिया  गया  ।

 (6)  दुर  से  आने  वाले  मरीजों  के  fraqerz  के  ठहरने  के  लिए  भौजूदा  राजगढ़िया  fara

 सदन  में  दय  नागार  को  बढ़ा  कर  नई  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 (7)  ई०  एस०  आई०  स्केनर  से  ब्रेन  स्केनिंग  जेसी  विशेष  जांच-पड़तालों  और  सभी  हड्डी

 के  इलाज  और  दंत  चिकित्सा  संबंधी  जिनमें  कृतिम  दंतावली  भी  शामिल  को

 शेष
 सभी  जांच-पड़तालों  के

 निःशुल्क
 व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 (8)  हृदय  के  areal  तथा  अन्य  सहायक  सामग्री  और  हृदय  के  आपरेशनों  को  दवाई  के

 लिए  न-लाभ  न  हानि  के  आधार  पर  एक  trarteaay  फंड  खोल  दिया  गया  है  ।

 गर्भ  जांच  प्रोथ
 frat:  प्रयोग  से  शिशु का  fae  होना

 9571.  ait  वसन्त  साठ  :

 श्री  चिमन  भाई  एच०  शुक्ल :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 क्या  सरकार  को. घ्यत्ति  1-15.  1979  के  में

 eee
 ड्रग्स  केन

 fecara
 बेबीज-देन

 बेम ज  (TH  जांच  औषधों  के  उपयोम  में  विशु  विकृत.हो  सकते

 हैं --इन  पर  रोक  लगायें  ).  शीर्षक  समाचार  की  ओर  भया  है
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 यदि  तो  उक्त  स  र  में  की  गई  गम्भीर  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  ( fecrort-
 प्रतिक्रिया  कया  है

 इस  मामले  सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 इस  संबंघ  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  झोर
 परिवार

 कल्याण  मंत्री  रवि  जी  हां

 और  इस  समाचार  में  जो  मुख्य-मुख्य  टिप्पणियां  की  गई  वे  इस  प्रकार

 Q
 भारत  में

 गर्भावस्‍था
 का  पता  लगाने  के  लिए  कृत्रिम  हार्मोन  बाली  जिन  भौषधियों  का

 ब्यापक  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  वे  बहुत  ही  हानिकारक  होती है  और  जिन  स्त्रियों  को  ये

 arafiat  गर्भावस्‍था  के  शुरू  में  दी  जाती  उनको  बड़ा  खतरा  रहता  है  कि  कहीं  वे  विकृत  बच्चों

 को  जन्म
 न  दे

 दें
 ।

 (2)  गर्भावस्‍था का  पता  लगाने  के
 लिए

 जो
 हार्मोनल  परीक्षण  किए  जाते  हैं  वे  विदवसनीय

 नहीं  हैं  इस  समाचार  में  मद्रास  के  frarat a  मेडिकल  कालेज  में  प्रसति  और  स्त्री  रोग  विज्ञान

 की  wTHaz  STo  पला  faqeqay  द्वारा  किए  गए  कतिधयਂ  अध्ययन  का  जिक्र  feat  गया  है  इस

 अध्ययन  से  यह  पता  चलता  है  कि  गर्भावस्‍था  का  पता  लगाने  के  लिए  जो  az  किए  जाने  हैं  वें

 fagaradta  नहीं  हैं  ।

 (3)  विरूप  बच्चों  को  जन्म  देने  वाली  महिलाभों  पर  डा०  पला  faacqa  द्वारा  किए  गए

 भंध्ययन से  यह  पता  चलता  है  कि  इन  aigarat FF में  सें  31  प्रतिशत ने
 गर्भ

 को
 समाप्त  करने

 के

 लिए  ग  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हार्मोन  वालीं  दवाइयां  खाई  थीं

 (4)  इन  हार्मोनल  प्रोडक्ट  पर  देशों  में  पाबन्दी  लगा  दी  गई  है  अथवा  इन्हें  वापस  ले

 लिया  गया  है  ।

 (5)  भारत  सरकार  से  मांग  को  गई  है  कि  वह  इन  दवाइयों  पर  तत्काल  पाबन्दी  लगा  दे  |

 1975  में  कुछेक  देशों  से  हार्मोनल  गर्भावस्‍था  दवाइयों  को  वापस  लेने
 वी  ये  रिपोर्ट  मिलने

 के
 बाद  कि  इनके  उपयोग  की  सुरक्षा में  संदेह  है  तथा  इस  तथ्य को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 वस्था  के  निदान  के  लिए  भौर  विश्वस्त  तरी के  उपलब्ध  हैं  जिनमें  हामतिय  देय  नहीं  पड़ता  है  ।

 area  नियंत्रक  के  इस  देश  के  अनेक  स्त्रीरोग  विदेषज्ञों  से  उनकी  जानने  के  लिए

 यह  सलाह  भी  कि  क्या  गर्भावस्‍था  की  जांच  करने  के  लिए  हार्मोनल  दवा भों  का  प्रयोग  बन्द  कर

 दिया  जाना  चाहिए  ।  जिन  से  coset  fear  गया  उनमें  से  अधिकांश  का  यह  मत  था

 कि  देश  के  अधिकांडा  अस्पतालों  में  गर्भावस्‍था  के  निदान  के  लिए  इम्युनो-ऐसे  तरीकों  का  उपयोग

 करने  के  लिए  सुविघाभों  का  अभाव  इसलिए  इन  दवाइयों  को  बाजार  से  पूर्णतया  हटा  लेना

 वांछनीय  नहीं  होगा  ।  उन्होंने  यह  सिफारिश  की  कि  यू  के  कमेंटी  आन  सेफ्टी  आफ  मेडिसिन  की

 भांति  इसके  निर्माताओं  के  लिए  यह  आवश्यक  कर  दिया  जाए  कि  वे  इसकें  साथ  एक  saraat
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 दे  दें  कि  यदि  गर्भ  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  इन  दवाओं  को  लिया  जाए  तो  उनसे  जन्म  जात

 विरुपता  होने  का  खतरा  गर्भावस्‍था  के  निदान  के  लिए  इन  दवाइयों  की  आज्ञा  तभी  दी  जाये

 जब॑  गर्भ  को  समाप्त  करने  का  फेसला  कर  लिया  जाए  ।  इन  हार्मोनल  औषधियों  को

 aaa  वाले  निर्माताओं  के  लिए  यह  अत्यावद्यक  कर  fear  गया  कि  वे  गर्भावस्‍था  के  निदान  में

 प्रयोग  करने  के  लिए  इन  उत्पादों  को  बढ़ावा  न  दें  ।  उन्हें  सेकंडरी  एमेनोरिया  जसे  रोगों  के

 लिए  जब  गर्भावस्‍था  न  हो  तो  बचते  रहने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।  उन्हें  यह  भी  कहा  गया  कि

 भपने  पैकेज  मेडिकल  भादि  में  संशोधन  कर  दें  जिससे  निम्नलिखित  चेतावनी

 समाविष्ट  की  जाए  :

 चेतावनी  :  इस  बात  के  कुछ  प्रमाण  मिले  हैं  कि  गर्भावस्था  में  जब  हार्भोनल  दवाओं  का

 इस्तेमाल  किया  जाता  है  तो  उससे  mated  शिशु  में  अनसामान्यतायें  हो  सकती  हैं  और  इसलिए

 गर्भावस्‍था  में  अथवा  गर्भावस्‍था  के  निदान  के  लिए  इनका  तब  तक  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  जब  तक  गर्भावस्‍था  की  पुष्टि  हो  जाने  के  बाद  उसकों  समाप्त  करने  का  फंसला  न  ले  लिया

 जाये  ।  गर्भ  गिराने  के  अभिप्राय  से  इन  ह्लार्मोनल  उत्पादों  के  कथित  दुरुपयोग  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  यह  प्रस्ताव  किथा  गया  फि  फीह्ड  में  किंत्सा  विशेषज्ञों  से  सलाह  करके  इस  प्रदन  पर

 विचार  किया  जाए  कि  क्या  इन  दवाशयों  की  बिक्री  जारी  रखी  जाये  या  नहीं  ।

 सविष्य  निधि  में  श्रंशदाता

 9572,  श्री  मनोहर  लात  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  wa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कमंचारी  भविष्य  निधि  तथा  एम०  पी०  अधिनियम  से  प्रभावित  होने  वाले

 दाताओं  में  से  31  1979  के  इससे  मुक्त  या  इससे  मुक्त  न  किये  गये  अंशदाताओं  की

 पृथक  संख्या  कितनी-कितनी  थी  ;

 क्या  कमंचारियों  के  लिये  मंजूरी  देते  समय  उतने  ही  खातों  संख्पा  को  विचार  में

 लिया  जाता  है  और  क्या  तदनुसार  aa  मंजूर  fet  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रलाय  में  राज्य  मंत्री  रास  कृपाल
 पिस  +  31

 >
 1978  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  n

 अधीन  आने  वाले  अंशदाताओं  की  संख्या  96,3 5,228  थी  (gz x  न  ;  छूट  प्राप्त

 op अंशदाताओं  आदि  की  संख्या  में  वद्ध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कर्मचारी  भविष्य  सिधि

 संगठन  को  समय  राल  4s  सु  ढ़  किया  गया  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता 1
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 we

 देदटरासाइवलीन  श्नौर  क्लोरियोफेनीकोल  मिश्रण  को  वापिस  जिये  जाने  के  बार  में

 चिकित्सा  विशेषज्ञों  को  सिफारिश

 9573,  श्री  AAT  रायप्रधान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चिकित्सा  विशेषज्ञों  ने  सरकार  को  एकमत  से  यह  सिफारिश  की  है  कि

 टेटरासाइविलन  भर  कलो  रियोफेनीकोल  के  मिश्रण  को  बाजार  से  वापस  ले  लिया  जाये  ;  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही

 की

 स्वास्थ्य  ste  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  जिन  विदेषज्ञों  से  सलाह  ली

 गई  उनमें  से  अधिकांश  का  यह  मत  था  कि  टटरासाइक्लीन  और  क्लोरमफेनीकल  के  मिश्रण

 को  बाजार  से  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  ॥

 विशेषज्ञों  की  राय
 है

 कि  टंटरासाइक्लीन  क्लोरमफेनीकल  के  निर्धारित  मिश्रणों  को

 बाजार  में  बेचने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  दवा  बनाने  वाली  एसोसिएशनों  को  लिखा  गया  है

 कि  विशेषज्ञों  की  सिफारिशों  के  बारे  में  यदि  उनके  कोई  विचार  हों  तो  उसकी  सूचना  दे  दें  ।

 रेलवे  बेंगनों  से  कोयले  की  चोरी

 9474,  Sto  रामजी  सिंह  :  क्या  रेल  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  ने  वर्ष  1977-
 72.0  |
 1०  भार  978-79  में  रेलवे  वैगनों  से  कोयले  के  लिये  कितने

 मुभावजे  का  भुगतान  किया  ;

 (a)  कोयले  के  वैगन  सील  न  किये  जाने  के  कारण  हैं  जब  कि  सभी  प्रकार  के  सामानों
 के

 वैगन  सील  होते  हैं  ;

 क्या  कोयले  की  चोरी.का  यही  मात्र  कारण  हैं  ;  और

 (4)  क्या  भविष्य  में  कोयला  को  सील  करने  के  बारे में  अनुदेश  जारी  किये

 जायेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  aat  शिव  :  कोयले  की  चोरी/कमी  के  प्रति

 क्षतिपूर्ति  के  लिए  रेलों  द्वारा  1977-78  में  26.65  लाख  रुपये  और  1978-79  से  दिसम्बर

 1978)  के  दौरान  24.27  लाख  रुपये  की  राशि  अदा  की  गयी  |

 कोयला  खानों  भारी  मात्रा  में  लदान  मद्ी
 नों  द्वारा  किया  जाता  जो  केवल  खुले

 माल  डिब्बों  में  ही  सम्भव  है  ।  ऐसे  मामलों  में  भी  जब  कोयले  का  लदान  बंद  माल  डिब्बों  में

 किया  जाता  तो  सुरक्षा  वी  दृष्टि  से  बंद  म.ल  डिब्बों  में  सील  लगाना  वांछनीय  नहीं  है  |
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 जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उ०८्त  | अगम्या  |

 मध्य  रेलवे  का  कंडा  एण्ड  पे  कार्यालय

 9576  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  में  बम्तई  वी०  टी०  में  कंश  एण्ड  पे  कार्यालय  में

 fre  कमेंचारियों  ने  एक  अभ्यावेदन  दिया  था  जिस  में  पदोन्नति  के  अवसरों  में  कमी  के  बारें  में

 संतोष  प्रकट  किया  था  ;

 यदि  तो  उन  की  वास्तविक  मांगें  क्या  थीं  ;

 तीसरे  वेतन  भयोग  की  क्लकों  के  इस  केडर  विशेष  के  बारे  सिफारिशें  क्या

 र

 उपयुकंत  मामले  में  रेलवे  बों  और  विभाग  द्वारा  क्या  कायंवाही  करने  का

 व  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  जी  ar

 (i)  लेखा  विभाग  की  अपेंडिक्स  और  ili-  की  में  बैठने  की

 ।

 (ii)  रोकड़ व  वेतन  विभाग  के  लिपिकवर्गीय  कमंचारियों  का  लेखा  विभाग  के  साथ

 तय |

 (iii)  उच्चतर  ग्रेड  के  पदों  का  प्रतिशत  बढ़ाना  ।

 (iv)  काय  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  लिपिकवर्गीय  संवर्ग  में  कर्मचारियों  की  संख्या

 TAT

 (४)  कंशियरों  के  निरीक्षक  के  पदों  के  प्रवरण  में  बैठने  की  अनुमति  ।

 (vi)  मानदेय  की  अदायगी  ।

 तुतीय  वेतन
 आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  (i)  जो  ् कदा  बलके  ओर  वरिष्ठ  ् कश

 के  क्रमशा  110-180  रु०  ओर  130-300  रु०  के  प्राधिकृत  वेतनमान  में  उन्हें  पदा  अवर

 पी  लिपिकों  और  प्रवर  श्रेणी  लिपिकों  के  लिए  संस्तुत  वेतनमान  दिये  (ii)

 की  परीक्षाओं  में  बैठने  देने  के  संबंध  में  उनकी  मांग  उचित  प्रतीत

 ी  है  ।

 (1)  सरकार  द्वारा  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गयी  है  और  उन्हें  निम्नलिखित

 haa  वेतनमान  दिये  गये  हैं  ——ey
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 कोटि  प्राधिकृत  वेतनमान  संदोधित  वेतनमान
 —  es  का  eee  ि  oe

 ध. कश  श् कलक  110-180  260-400

 वरिष्ट  कलक  130-300  330-5€0

 (ii)  बोडं  ने  अभी  यह  विनिश्य  किया  है  कि  वर्तमान  कार्यविधि  तब  तक  जारी  रखी  जाये

 जब  तक  कि  उनके  संवगं  का  लेखा  विभाग  के  संवर्ग  में  विलय  करने  के  संबंध  में  जिसके  लिए  कि

 रेलों  को  भपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  कहा  गया  कोई  अन्तिम  फैसला  नहीं  हो  जाता

 रेलवे  ate  सचिवालय  लिपिक  सेवा

 9577.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1968-69  के  रेलवे  अधीनस्थ  कार्यालयों  से  पूर्णतया  aes

 आधार  पर  fay  गये  लिपिक  रेलवे  ate  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  स्थायी  रूप  से  खपा  fea

 गये

 यदि  तो  क्या  इस  से  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  में  पद  भरे  जाने  के  लिए  बनाये

 गयें  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  होता  है  और  क्या  ag  11  1977  को  सदन  में  उन  के  द्वारा

 घोषित  नीति  के  विपरीत  नहीं

 क्या  खपाने  के  लिए  आदेश  जारी  किए  जाने  से  पु  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार

 विभाग  से  परामशं  किया  गया  भौर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  @  MIN
 ि  arte  यदि  नहीं  तो  ऐसी  अनियमितता  करने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 iv
 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  वर्ष  1968-69  में  अधीनस्थ

 रेलवे  कार्यालयों  से  लिपिकों  की  सेवाएं  अस्थायी  आधार  पर  प्राप्त  की  गयी  थीं  परन्तु  बाद  में

 रेलवे  ale  सचिवालय  लिपिक  वर्गीय  सेवा  के  पुनर्गठन  और  प्रबलीकरण  योजना  के  प्रावधानों  के

 भनुसार  जो  इन  लिपिकों  की  भर्ती  के  समय  लागू  उन्हें  रेलवे  बोर्ड  में  नियमित  कर  दिया  गया

 है  ।  उन्हें  दी  गयी  वरिष्ठता  के  अनुसार  उनकी  बारी  आने  पर  cart  कर  दिया  जायेगा  |

 जी  जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया है  यह  भर्ती  रेलवे  TEs  सचिवालय  लिपिक  वर्गीय

 सेवा  के  पुनर्गठन  और  प्रबलीकरण  की  उपयु त
 योजना  के  अनुसार  की  गयी  थी  ।  लोक  सभा  में

 11-6-1977  की  रेल  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  नीति  विषयक  बयान  का  संबंध  1974-75  ओर  भनुवर्ती

 वर्षों  में  तदर्थ  आधार  पर  की  गयी  लिपिकों  की  भर्ती  से  है  उपयु क्त  भर्ती  से  नहीं  ।

 और  (=)  यद्यपि  रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  में  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  करने  के

 श
 संबंध  में  कामिक  विभाग  से  guna  किया  गया  था  परन्तु  अंत  में  यही  निर्णय  किया  गया  कि

 वार  थ  के उनकी  नियुक्ति  को  सरकार  के  अनुमोदन  से  नियमित  कर  या  जाय  |

 164



 लिखित  सत्तर 13  1901  (a1)
 था

 aaa  ars  का  हिन्दी  निदेशालय

 श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्य
 ~

 ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  के  हिन्दी  निदेशालय  में  teal  का  कायें  बढ़ने  के  बावजूद  अधिका  रियों  /

 कर्मचारियों  की  संख्या  घटती  जा  रही  है  ;

 i  नककण १ {  ख S नै  क्या  रेलवे  में  हिन्दी  के  काम  के  |  लए स
 ar  ६ ध्या

 तथा  क्मंचारियों  के  अतिरिक्त

 पद  बनाने  का  एक  प्रस्ताव  गत  एक  वर्ष  से  रेलवे  बोड़े  के  aq)  राधीन  है  परन्तु  इस  र  मे  अभी

 तक  कोई  निणंय  नहीं  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 ब  ह् क्या  नये  पद  बनाने  पर  प्रतिबंध  होने  के  कारण  बहुत  से  पद  वर्षों  से  fra  पड़  हैं

 और  हिन्दी  निदेशालय  में  काम  की  अनिवायंता  के  लिये  अन्य  विभागों  से  लिए  गए  कर्मचारी

 वापस  तो  भेज  दिए  जाते  हैं  परन्तु  उन  के  बेकल्पिक  प्रबंध  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  मंत्रालय  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ;

 भोर

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अपेक्षित  अधिकारियों  के  अभाव  में  हिन्दी  के  प्रति

 aaiaa  दायित्वों  को  पुरा  करने  के  लिए  उन  के  मंत्रालय  ने  क्या  उपाय  सोचे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थी  :  रेलवे  ale  कार्यालय  के  हिन्दी

 निदेशालय  में  अधिका रियों  रियों
 की  स्वीकृत  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है

 भौर  रेलों  पर  हिन्दी  के  कम  के  लिए  निम्नलिखित  अतिरिक्त  शजपत्रित  और

 अराजपत्रित

 पढों  के  सृजन  के  संबंध  में  ही  विनिश्चय  किया  जा  चुका  है  :

 (1)  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रलवे  पर  वरिष्ठ  वेतनमान  का  एक-एक  पद

 (2)  क्षेत्रीय  रलों  के  विभिन्‍न  मंडलों  पर  के  25  पद  और  डीजल  रल  इंजन

 कारखानों  में  एक  तथा

 (3)  200  अराजपत्रित  पद  ।  200  अराजपत्रित  पदों  और  के  25  पदों  के  लिए

 स्वीकृति  जारी  की  जा  रही  है  और  वरिष्ठ  वेतनमान  के  पदों  का  प्रस्ताव  fea  मंत्रालय  के

 अनुमोदन  के  लिए  AAT  जा  रहा  है  ।

 हिन्दी  निदेशालय  में  कोई  भी  पद  खाली  नहीं  पड़ा है  ।

 (=)  ओर  प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 gs

 परिवार  नियोजन  काय  क्रम

 _  9579.  प्रो ०  Glosto  मावलंकर  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कर्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  ag  1979  और  1980  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को

 भोर  अधिक  गति  देने  का  है  :

 यदि  at,  तो  किस  प्रकार  और  कितने  संसाधनों  के  साथ  ;  भौर

 क्या  सरकार  उक्त  कार्यक्रम  विशेष  रूप  से  नगरीय  गन्दी  बस्तियों  और  प्रामीण

 क्षेत्रों  में  लोक  प्रिय  बनाने  के  नए  एवं  अच्छे  तरीकों  का  पता  लगाने  में  सफल  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  (sit  रवि  :  जी  हां  ।

 और  भारत  सरकार  ने  परिवार  कत्याण  कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  विभिरन

 कदम  उठाये  हैं  दाहर  की  गंदी  ग्रामिण  क्षेत्रों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  को

 परिवार  कल्याण  सेवायें  प्रदान  करने  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  कायंक्रम  को

 तेजी  से  चलाया  जा  रहा  है  और  इसके  कल्याण  पक्ष  की  ओर  तथा  लोगों  को  इस  कार्यक्रम  की

 जानकारी  देकर  और  उन्हें  समझा-बुझाकर  गभ-निरोधक  इस्तेमाल  करने  के  लिए  राजी  करने  की

 ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  सार  देश  में  बड़ी  संख्या  में  afar  प्रशिक्षण  शिविरों

 का  आयोजन  करके  दक्षिक  भौर  प्रेरणात्मक  कार्यों  को  तेज  कर  दिया  गया  है  i  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 परम्परागत  दाइयों  को  प्रशिक्षण  देकर  प्रसूति  सेवाओं  में  सुधार  लाने  की  भोर  विशेष  ध्यान  दिया

 जा  रहा  इन  दाइयों  को  प्रशिक्षण  देने  के  बाद  बढ़िया  किटें  भी  दी  जाती  हैं  ।  जन  स्वास्थ्य

 रक्षक  योजना  जो  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  सुलभ

 कराने  की  दिशा  में  एक  प्रयास  जारी  रखा  गया  है  ताकि  प्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  कायंक्रम  को

 बढ़िया  ढंग  से  लागू  किया  जा  सके  ।  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  ने  पहले  ही  ग्रामीण  में  निरोध

 बांटने  का  काम  शुरू  कर  दिया  है  |

 राज्यों  में  इस  कार्यक्रम  को  तेजी  से  चलाने  के  लिए  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  और  स्वास्थ्य

 मंत्रियों  ने  अपनी  विधान  सभाओं  के  सदस्यों  को  स्वयं  पत्र  लिखे  हैं  जिसमें  उनसे  इस  कार्यक्रम  में

 भपना  योगदान  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  ऐसी  ही  अपीलें  केन्द्रीय  मंत्रालय  की  ओर  से

 संसद  सदस्यों  को  भी  की  गई  हैं  ।  विभिन्‍न  स्वैच्छिक  स्थानीय  निकायों  महिला

 संगठनों  को  भी  इस  कायंक्रम  में  लगाया  गया  है  ।

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  और  गैर  सरकारी  संगठनों  के  बीच  स्वस्थ  होड़  उत्पन्न
 करने  के

 अभिप्राय  से  सर्वेश्रेष्ठ  कार्य  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  देने  की  योजना  आरम्भ  की  गई  है  ।

 जनवरी  से  ary  1979  की  अवधि  में  बढ़िया  कार्य  करने  के  फलस्वरूप  विशेष  पुरस्कार  भी  घोषित

 किए  गए  gi  इस  अवधि  को  इस  उदेद्य  से  नियोजन  तिमाहीਂ  के  रूप  में  मनाया  गया

 था  कि  लोगों  का  ध्यान  छोटे  परिवार  के  आदर्श  को  अपनाने  की  ओर  केन्द्रित  किया  जा  सके  ।
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 परिवार  कल्याण  कारक्रम  का  प्रचार  करने  के  लिए  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  समेत  सभी  प्रचार

 साधनों  |  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 राजधानी  एवसप्रेस  में  वातानकलित  दायन-यानों  की  व्यवस्था  करना

 9580  श्री  ज्योतिमंय  बसु  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (&)  क्या  सरकार  राजघानी  एक्सप्रेस  में  वातानुकूलित  शयन-यानों  की  व्यवस्था

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  उन  को  इस  संबंध  में  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  से  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  दिव  जी

 रेलों  पर  इस  समय  दूसरे  दर्जे  के  जो  वातानुकूलित  झायम-यान  इस्तेमाल  हो  रहे  हैं

 130  कि०  मी०  प्रति  घंटा  की  रफ्तार  से  जो  नयी  दिल्‍ली-हावड़ा  माग॑  पर  राजधानी  एक्सप्रेस

 की  अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार  चलने  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।  सवारी  डिब्बा

 की  हिदायतें  दी  गयी  हैं  कि  वे  अपेक्षित  आशोधन  करके  gat  दर्जे  के  वातानुकलित

 परान  तयार  करे  ताकि  उन्हें  अपेक्षित  रफ्तार  से  चलाया  जा  सके  |  राजधानी  एक्सप्रेस  में  इस

 समय  अधिक  से  अधिक  9  सवारी-डिब्बे  लगाये  जाते  हैं  tafe  इस  गाड़ी  में  दूसरे  दर्जें  का  एक

 अतिरिक्त  वातानुकलित  शयन-यान  लगाया  जाये  तो  इसके  प्रतिक्रिया  स्वरूप  डिब्बों  की  संख्या  में

 वृद्धि  होने  तथा  इसकी  तुलना  में  sao  क्षमता  में  वृद्धि  समय  पालन  और  ब्रेकिंग  दरी  के

 संबंध  में  भी  अलग  से  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 WAAIAAT  सुविधा

 9581  श्री  ज्योतिमंय  बसु  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह x  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  कपड़ा  निर्यातकों  ने  कान्फ्रम्स  लाइन्स  द्वारा  दी  गयी  असन्तोषजनक

 कन्टेनराइजेदशान  और  उसके  लिये  मांगे  गये  ऊंचे  भाड़ा  अभिभार  के  बारे  में  शिकायतें

 की हैं

 (@)  क्या
 ये

 निर्यातक  पश्चिमी  नियंत्रण  वाले  नौवहन  लाइन  का
 बहिष्कार

 करने  और  अपने  माल  को  नान-कान्क  नस  लाइन  में  भेजने  के  बारे  में  विचार  कर  रह ेहैं  ;  और

 यदि
 तो  उसके तथ  क्या हैं

 और  उत  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 नोबहुन  ate  परिवहन  मंत्री  (ait  चांद  कपड़ा  निर्यातकों  से  अभी  तक  हमें
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 eee

 कोई  शिरायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  कन्टेनराईज्ड  सेवा  के  लिए  भाड़ा  दर  लाईनर  सेवा

 की  भाड़ा  दर  सेਂ  अधिप  art  है  । जनन  हाता  Q  ॥

 और  प्रदन  नहीं  होता  ।

 रोजगार  परियोजनाएं

 9582.  श्री  दुर्गा  छन्द  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपाਂ  करेंगे

 fr

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  समय  रोजगार  मुहैया  करने  वाली  चालू  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  इन  योजनाओं  के  अधीन  अब  तक  फितने  लोगों  को  रोजगर  मुहैया

 किया  गया  है  ;  और

 अगले  दो  वर्षों  में  ada  एवं  नई  AUS¢ य 4 |  |
 के  अधीन  प्रत्येक  राज्य में  कितने

 लोगों  को  रोजगार  fear  जाना  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  . (ait  रवी  शप्  दे  :  निवेश  और  उत्पादन  योजनाओं

 जो
 1978-83  की  योजना  के  मसौदे  का  एक  अंग  1978-83  की  अवधि  के  दौरान  493

 लाख  व्यक्ति-वर्ष  के  बराबर  रोजगार  की  मात्रा  सर्जित  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 बार  व्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 अब  तक  किए  गए  रोजगार  के  उपबन्ध  में  व्यापक  आधार  पर  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है  जो  सूचना  उपलब्ध  है  वह  केवल  रोजगार  कार्यालय  (fefaaat  की  श्रनिवायं  अधिसूचना )

 1959  के  अधीन  1977  पौर  1978  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  को  अधिसूचित  की

 गई  रिक्तियों  से  सम्बंधित  है  और  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है

 वर्ष  प्रति  वर्ष  रोजगार  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  है  ।

 विवरण

 ~  क
 1977  और  1  97 ह

 2  any पच  be  i केਂ  उगे द्य  रान  रार NY  WET  Ste नभ्य  ह  यों  को  श्रधिसुचित
 की  गई  रिक्तियों  की  संख्या

 न a

 क्रमांक  राज्य  संघ/राज्य  क्षेत्र  के  दौरान  रिक्तियों  की  संख्या

 1977
 1978

 ||  yd

 70.3  66.1 |  आन्ध्र  प्रदेय

 10,3  11,0 2  असस
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 क  ही

 2

 44.6  38.2 बिहार

 गुजरात  29.2  40 9

 हरियाणा  72.6  72.3

 10.0  12.4 हिमाचल  प्रदेश

 व  कश्मीर  3.0  3.7

 33.4 कर्नाटक  32.7

 केरल  26.9  25.0

 10  मध्य  प्रदेश  26:9  65.8

 11  महाराष्ट्र  74.8  15.1

 12  3.6  4.7 मणिपुर

 13  मेघालय  0.8  0.8

 14  नागालेण्ड  2.0  0.9

 15  28.6  32.4 उड़ीसा

 16  पंजाब  49.6  43, 5

 17  राजस्थान  26.3  32.8

 18  सिक्किम

 19  42.5  52.5

 20  त्रिपुरा  1.7  2.2

 21  उत्तर  Wet  79.4  80,  1

 22  पश्चिम  बंगाल  40,9  46.3

 23  गण्डमान  और  निकोबार  दीप  समूह  09  08

 &  अरुणाचल  प्रदेश

 25  चण्डी गढ़  5.7  6.0

 26  दादर  व  नागर  हवेली

 27  दिल्ली  68.8  68.6

 28  गोआ  5.4  4.9

 40 oF  लक्षदीप  0.2  0.1

 30  मिजोरम  1.0  1.5

 31  पांडिचेरी  1.3  a)

 32  केन्द्रीय  रोजगार  नई  दिल्ली  6.7  7.5

 803.4  870.7
 अखिल  भारतीय

 डन  cod  सघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कायें  नहीं  कर  रहा है  |

 नोट  >  arrnr  =
 न  कारण  कृ  लिमघवार  आंकड़ों  के  योग  मेल  नहीं  खाते  |
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 ag-tiitas  फर्मास्यूटीकल  संस्थानों  में  ठेका  श्रमिकों  को  नियमित  किया  जाना

 9583.  |  भगत  राम  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (%)  विभिन्‍न  बहु-राष्ट्रिक  फार्मास्यूटिकल  संस्थानों  में  नैमित्तिक  अस्थायी  तथा

 श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  ;  ओर

 इन  सभी  कमंचारियों  का  नियमित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रबीन्द्र  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चलते  फिरते  क्लिनिक

 9584.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रीं  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  106  कालेजों  में  से  प्रत्येक  कालेज  में  चलते-फिरते  क्लिनिक  की  व्यवस्था

 करने  के  बारे  में  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  चलते  फिरते  क्लिनिकों  द्वारा  किस  सीमा  तक  ग्रामीण  स्वास्थ्य  की  आवश्यकता

 पुरी  होगी  ;

 क्या  देश  में  चलते-फिरते  चिकित्सा  एकक  आरम्भ  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  जी  हां  ।

 चिकित्सा  दिक्षा  कार्यक्रम  को  फिर  से  नया  रूप  देने  के  अंतगंत  देश  के  प्रत्येक  106

 मेडिकल  कालेजों  को  तीन  प्राथमिक  केन्द्रों  के  लिए  जो  इस  कालेज  से  सम्बंध  तीन  तीन

 क्लिनिक  दिए  जाएंगे  ।  इन  गदती  क्लिनिकों  का  उपयोग  देहाती  लोगों  को  स्वास्थ्य  संबंधी

 ब्यापक  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए  किया  जाएगा  ।  लोगों  की  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  का

 सामना  करने  के  लिए  इन  क्लिनिकों  के  माध्यम  से  मेडिकल  कालेजों  के  प्राध्यापक  वग और  चिकित्सा

 छात्रों  को  एक  अवसर  प्रदान  किया  जाता  है

 अपने  घरों  के  नजदीक  मेडिकल  कालेजों  के  विशेषज्ञों  द्वारा  दी  जाने  वाली  चिकित्सा

 भौर  की  विशेषज्ञ  सेवाओं  के  जरिये  लोगों  को  बहुत  लाभ  होगा  ।  इन  गती  क्लिनिकों

 को  मौके  पर  स्वास्थ्य  संबंधी  उपयुक्त  परिचय  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  दिए

 जाएंगे  ।
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 और  देश  में  Tedt  यूनिटें  भारम्भ
 करने

 के  बारे  में  भारत  सरकार  किसी  भी

 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही है  ।  कुछेक  ऐसे  राज्य  हैं  जो  अपने  जनजातीय  और

 अन्य  असुविधा  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  गती  यूनिटें  चला  रही  हैं

 पाकिस्तान  के  साथ  पारस्परिक  आधार  पर  पारगमन  सुविधायें

 9585.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  fata  मंत्री  30  1978  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या

 1686  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :-

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  पारस्परिक  आधार  पर  पारगमन  सुविधाएं  देने

 संबंधी  sat  के  बारे  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  :  और

 अफगानिस्तान  के  साथ  बरास्ता  पाकिस्तान  भारत  के  व्यापार  संबंधों  के  कब  भारंभ

 होने  की  संभावना

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य
 मन्त्री

 समरेन्द्र  mg ) A aਂ  और  (@)  इस  मामले  में

 पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  समय-समय  पर  बातचीत  होती  रही  है  ।  लेकिन  भभी  तक  कोई

 समझौता  नहीं  हुआ  है  ।  लेकिन  हाल  ही  में  पाकिस्तान  ने  अपने  देश  से  होकर  50  हजार  टन

 भारतीय  गेहूं  अफगानिस्तान  भेजने  की  अनुमति  दी  थी  ।  भारत  सरकार  उपयुक्त  समय  पर  इस

 मामले  को  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  फिर  उठायेगी  ।

 दक्षिण  रेलवे  के  ओलवकोट  डिवी जन  में  रदद  को  गई  रेलगाड़ियां

 9586.  श्री  जी०  एम०  बनातबाला  :  व्या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेलवे  के  ओलवकोट  डिवीजन  में  हाल  ही  में  कितनी  रेलगाड़ियां  wa  की

 गयी  थीं

 रद्द  करने  के  कारण  क्या  थे  ;

 इस  बात  को  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  थे  कि  यात्रियो  को  यथा

 संवभ  कम  से  कम  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़े  ;

 क्या  इन  रेलगाड़ियों  के  रदूद  किये  जाने  के  विरुद्ध  जनता  ने  आंदोलन  किया

 था  ;  और

 रद्द  की  गई  रेलगाड़ियों  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  1-12-78
 से  9-2-79  की

 अवधिया  के  दौरान  बड़ी  लाइन  प्रतिदिन  औसतन  17  गाड़ियां  और  मीटर  लाइन  पर  प्रतिदिन

 6  गाड़ियां  पूर्ण  रूप  से  रदुद  की  गयी  थीं  ओर  बड़ी  लाइन  पर  11  गाड़ियां  अंशतः  रद्द  की

 गयी  ीं

 कोयले  की  कभी  के  कारण  1
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 उन  खंडों  पर  जहां  यातायात  का  धनत्व  कम  समझा  गया  गाड़ियां  tee  की  गयी

 इसकें  अतिरिक्त  प्रक  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  गाड़ियों  के

 अतिरिकत  ठहरावों  की  व्यवस्था  भी  की  गयी  थी  ।

 जी  ati

 (s)  Hearts  मंडल  में  सभी  संबंधित  गाड़ियां  10-2-79  से  ga:  चालू  कर  दी  गयी  ।

 श्रजनी  रेलवे  स्टेशन  का  नया  नाम  रखा  जाना

 9587.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  नागपुर  के  अजनी  रेलवे  tea  का  नया  नाम  हजरत  बाबा  ताजुद्दीन  रेलवे

 स्टेशन  और  एक  रेल  गाड़ी  का  नाम  बाबा  ताजुद्दीन  गाड़ी  '  रखने  के  बारे  में  सरकार  को

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  हा  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  fara  किया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  :  और  वर्तमान  नियमों

 अनुसार  किसी  रेलवे  स्टेशन  के  नाम  में  परिवर्तन  केवल  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  पर

 किया  जाता  है  और  राज्य  सरकार  भारत  सरकार  के  गह  मंत्रालय  की  सहमति  लेनी  पड़ती

 है  ।  अजनी  रेलवे  स्टेशन  का  नाम  बदलकर  हजरत  बाबा  ताजुद्दीन  कर  देने  के  लिए  रेल  मंत्रालय

 तथा  मध्य  रेल  प्रशासन  को  कुछ  व्यक्तियों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  थे  ।  चूंकि  निकट  विगत  में  गृह

 मंत्रालय  को  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  अतः  जेसा  सुझाव  दिया

 गया  अजनी  स्टेशन  का  नाम  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 किसी  गाड़ी  का  नाम  *हुजरत  बाता  ताजुद्दीनਂ  गाड़ी  रखने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  नहीं है

 केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  परिषद्‌

 9588:  श्री  श्वार
 ०

 Bo  महालगी  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  नेशनल

 गरेटिड  मेडिकल  एसोसिएशन  बम्बई  के  अभ्यावेदन  के  बारे
 में

 21  1978  के  अतारांकित

 प्रदन  संख्या  4468  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  परिषद  को  उन  सिफारिशों  के  बारे  में

 कार्यवाही  करने  के  लिए  कब  कहा  जो  17  1976  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  परिषद्‌  की  संयुक्त  बठक  में  की  गई  थी  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  परिषद  से  अब  तक  कोई

 उत्तर  प्राप्त  हो  गया  है  और  यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  अनुस्मारक  भेजा  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  क्यों  ;

 172



 13  1901
 {x  ow  लिखित  उसर

 क्या  यह  सच  है  कि  नेशनल  इन्टेगरेटिड  मेडिकल  vaifaraa,  बम्बई  ने  अपने

 28.6.78  और  12.7.78  के  अभ्यावेदतों  के  माध्यम  से  सरकार  के  सामने  अपनी  मांग  पेश  को

 हैं  ;  और

 यदि  हां  तो  सरकार  ने  इन  मामले  में  आगे  क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  रवि  :  3  1976  को  ।

 जी  हां  ।  8  1979  को  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  उत्तर  faa

 गया  इस  परिषद  ने  भारतीय  चिकित्सा  की  अरहताओं  की  एक  सूची  भेजी  है  जिन्हें  भविष्य  में

 मान्यता  के  योग्य  ठहराया  जाना  चाहिए  |

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (3)  जो  कार्रवाई  की  गई  थी  उसकी  सूचना  21.12.78  को  लोक  सभा  में  पूछे  गये

 अतारांकित  WAT  संख्या  4468  के  उत्तर  में  दे  दी  गई  थी  ।

 गांवों  में  चिकित्सा  सुविधाएं  न  होना

 9589,  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  प्रत्येक  राज्य  के  कितने  गांव  में  नाम  मात्र  की  भी  कोई  चिकित्सा  सुविधाएं  नहीं  हैं

 आगामी  पांच  बर्पों  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  गांवों  को  चिकित्सा  सुविधाओं

 के  अंतर्गत  लाने  का  प्रस्तात्र  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  व्यय  की  तुलना  में  चिकित्सा  सुविधाओं  पर  कितना  प्रतिशत

 ब्यप  किया  जाता  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कत्याण  मंत्री  रवि  :  सारे  देश  में  5400  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  12511  और  तथा  42,000  से  भी  अधिक  उप

 केन्द्रों  का  जाल  बिछा  कर  गांव  को  चिकित्सा  सुविधायें  जुटाई  जा  रही  हैं  ।  गांव  में  रहने

 लोगों  को  अनेक  प्रामीण  स्वास्थ्य  योजनाओं  के  जरिये  शवास्थ्य  सेवायें  दी  भी  जा  रही  इनके

 साथ-साथ  105  लाख  दाइयों  को  1978  तक  प्रशिक्षण  fear  जा  चुका है  जिससे  इतनी

 ही  संस्था  के  गांवों  को  कवर  कियां  गया  है  ।

 जन  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  के  भधघीन  जिसमें  हर  गांव/एक-एक  हजार  की  आबादी  के  लिये

 एक  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  की  व्यवस्था  की  गई  31.3.79  को  लगभग  82374  व्यक्तियों  को

 प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका  है  |
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 क > 38,000  अतिरिक्त  उप  केन्द्र  खोलने  अलावा  प्रत्येक  गांव  में  एक-एक  प्रशिक्षित

 दाई  भर  एक-एक  जन  स्वास्थ्प  रक्षक  देने  का  विचार  है  ।  इनमें  तमिल  जम्मू  व

 कश्मीर  राज्य  तथा  लक्षद्वीप  और  gorges  प्रदेश  संघ  शासित  क्षेत्र  नहीं  हैं  क्योंकि  वहाँ

 पर  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  नहीं  चलाई  जा  रही  है  ।

 सम्पुर्ण  राष्ट्रीय  बजट  का  लगभग  3  प्रतिशत  बजट  भारत  सरकार  के  स्वास्थ्य  भौर

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  को  मिलता है
 ।  स्वास्थ्य  एक  राज्य  के  विषय  है  ओर  इसलिये  श्वास्थ्य

 भौर  चिकित्सा  सेवा  का्यकमों  को  कार्यरूप  देने  पर  जो  व्यय  होता  है  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके

 अपने  बजट  में  भी  पुरा  किया  जाता है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  afsar  बंगाल  में  रल  लाइने

 9590.  शो  ज्योतिमंग  बस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  पदिचिम  बंगाल  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  अथवा  वर्तमान

 रेल  लाइनों  का  विस्तार  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 जिन  नयी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  अथवा  वत  मान  लाइन  का  विस्तार  किया  जाना  उनके  संबंध

 में  अभी  विनिइचय  किया  जाना  है  ।

 छठी  योजना  (1978-83)  के  पदिचिम  बंगाल  में  जो  निर्माण-काये  किये  जा

 रहे  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 ॥  हावड़ा-आमता-चम्पाडांगा  इस  लाइन  का  निर्माण-कार्य  चल  रहा  है  |  हावड़ा

 से  बरगलछिया  तक  के  खंड  को  1980  तक  तैयार

 करके  यातायात  के  लिए  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 2.  ag  अनुमोदित  परियोजना  है  ।  धन  की  सीमित
 हावड़ा-शियाखला

 उपलब्धता  के  भभी  तक  इस  लाइन  के

 निर्माण  का  काम  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 पूरे  किये  गये  काम

 कल्याणी  से  कल्याणी  टाउनशिप  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  जो  20  78

 को  शुरू  किया  गया  पूरा  हो  गया  है  और  7-4-1979  को  यह  लाइन  यातायात  के  लिए  खोल

 दी  गयी  है

 रेलवे  इंजीनियरिंग  विभाग  के  नेमितिक  कर्म  चारी

 9591.  शी  गंगा  भक्त  fag:  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 रेलवे  इंजीनियरिंग  विभाग  में  प्रतिस्थापक  के  रूप  में  900  से  अधिक
 दिनों

 की  सेवा  वाले  नैमित्तिक  अथवा  अस्थायी  रेल  कर्मचारियों  को  विभाग  में  सहायक  इंजीनियर

 द्वारा  किन  नियमों  के  अंतर्गत  उनके  निर्धारित  वेतन  तथा  पी०  टी०  weet

 की  चिकित्सा  रात्री  नियमित  छुट्टी  समयोपरि  भत्ते  आदि  से  वंचित  किया

 जाता  और

 सहायक  इंजीनियर  उत्तर  लखनऊ  की  छंटनी  के  मामले  में  किस

 नियम  के  अंतर्गत  रेलवे  स्थापना  की  धारा  2514  और  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  को  धारा

 25  एन०  और  एच०  से  छूट  दी  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  रेलवे  के  इंजीनियरी  निर्माण

 विभाग  में  कोई  एवजी  नहीं  रखें  गये  हैं  ।

 (a)  सहायक  इंजीनियर/निर्माण,  लखनऊ  को  इस  प्रकार  की  कोई  छुट  नहीं  दी  गयी  है  ॥

 हावड़ा-कालका  मेल  में  खान-पान  सेवा  भारम्भ  किया  जाना

 9592.  श्री  ज्योति  बसु  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  हावड़ा-कालका  मेल  भौर  डीलक्स-हावड़ा-दिल्‍ली  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में

 शीघ्र  ही  रेल  खान-पान  सेवा  को  भारम्भ  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिव  :  से  जैसा  कि  20-2-1979

 को  रेलवे  बजट  भाषण  में  घोषित  किया  गया  सभी  और  सुपर  फास्ट  गाड़ियों
 में  विभागीय  व्यवस्था  के  अधीन  खानपान  सेवाएं  कीघ्रतापुवंक  सुलभ  की  जायेंगी  ।  डीलक्स

 दिल्‍ली  एक्सप्रेस  में  पहले  से  ही  विभागीय  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  एक  रसोईपान  की  व्यवस्था  है

 हावड़ा-काल का  मेल  को  एक  डाक  गाड़ी  होने  के  नाते  शीघ्र  ही  विभागीय  प्रबंध  के  अंतर्गत  ले

 लिया  जायेगा  |

 को  कोयला  खान  में  माल-डिब्बों  में  लदान  के  मामले  में  ठका  gat  aaa  रखना

 9593.  श्री  ए०  के०  राय :  कया  संसदीय  कार्य  तश्ना  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  सरकारी  अधिसूचना  के  द्वारा  1975  को  माल-डिब्बों  में  लदान  के

 मामले  में  ठेका  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गई  थी  जो  धनबाद  स्थित  की  कोयला  खान  में  18

 1978  तक  बनी  रही  ;  और

 केन्द्रीय  श्रम  विभाग  में  इतनी  बड़ी  अनदेखी  के  लिए  कौन-कौन  अधिकारी  उत्तरदायी

 वादी
 हैं  तथा  उसके  विरुद्ध  क्या  कायें  नी  की  गई  है  ।
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 we  a ea  ay

 ससदोय  काय  तथा  श्रभ  मंत्रो  रवीन्द्र  :  ना  लादना  भौर  उतारनाਂ

 उन  निषिद्ध  वर्गों  में  से  एक  जिनमें  सरकारी  अधिसुचना  संख्या

 /74-
 Uo

 डब्ल्यू०  दिनांक  पहली  1975  के  अनुसार  ठुके  श्रम  पद्धती  को  निषिद्ध  fear  गय  1

 आशय  मेससं  fzeay  लिमिटेड  की  faaar  कोलियरी  से  है  जिसमें  उपर्य क्त

 जारी  होने  के  परचात  लादने  और  उतारने  के  लिएਂ  ser  श्रमिकों  को  नियोजित  f

 गया  है  ।  तथाकथित  दोष  के  लिए  प्रबन्धतंत्र  के  विरुद्ध  अभियोजन  पहले  ही  दायर  किया  जा  चुका

 है  तथा  यह  मामला  eqgqreayay  है  ।

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  ड्यूटी  से  अनुपस्थित  रहने  की  अवधि  के  लिए  पूरी

 बेतन  और  भत्तों  का  लाभ  किया  जाना  था  और  इस  अवधि  को  सेवा  निवत्ति  के  लाभ

 शादि  पाने  के  प्रयोजनार्थ  ड्यूटी  के  रूप  में  समझा  जाता  था  |

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  उत्तरों  से  पता  चलता  है  कि  उनके  राज्यों  में  निजी  क्षत्र  के

 कुछ  नियोजक  ने  कई  मामलों  में  अनुदेशों  का  पूरी  तरह  से  पालन  नहीं  fF aT  ।  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  अलग-अलग  कमंचारियों  से  शिकायतें  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  ।

 इस  तथ्य  को  स्वीकार  करते  हुए  कि  संबंधित  कमंचारियों  को  बिना  किवी  कसूर  के

 नकसान  उठाना  पड़ा  इस  मामले  को  1979  में  नियोजक  संगठनों  के  साथ  उठाया

 गया  ।  उनसे  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  अपने  संराठनों  से  संबंधित  यूनिटों  के  साथ  अपनी

 भावना  का  इस्तेमाल  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  प्रभावित  कर्मचारी  न  केवल  बहाल  किए

 परन्तु  सरकारी  अनुदेशों  में  निर्दिष्ट  तरीकों  के  अनुसार  उन्हें  मजदूरी  तथा  भत्ता  और  अन्य

 लाभ  भी  दिया  जाए  ।  प्राप्त  farsiaa  और  अभ्यावेदन  समुचित  कारंवाई  के  लिए  राज्य  सरकारों

 अन्य  संबंधितों  को  भी  भेज  दिए  गए  ।

 श्रोक  ग्रेव  THA  देहरादुन

 9594  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  द्वारा  संचालित  ओक  ग्र्व  देहरादून  में  विभिन्‍न  कक्षाओं  में  इस

 समय  कितने  छात्र  पढ़  रहे  हैं  और  उनको  किसी  प्रकार  की  सहायता  दी  जाती  है

 क्या  इस  स्कूल  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  से  संबंघित  छात्रों

 को  afar  राहत  दी  जाती  है  और  यदि  तो  यह  सहायता  पाने  वाले  छात्रों  की  संख्या

 कितनी  है

 इस  सकल  में  आरम्भ  a  लेकर  अब  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनसचित

 जातियों  के  कितने  छात्रों  ने  feratr  प्राप्त  की  है  और  जिनको  रेलवे  में  नियुक्त  कर  लिया  गया  है

 और  उनमें  से  कितने  छात्रों  को  अब  तक  नियुक्त  नहीं  feat  गया  और
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 (21%)

 उपरोक्त  स्कूल  में  विभिन्‍न  कक्षाओं
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित

 जातियों  के  अलग  कितने  स्थान  आरक्षित  हैं  और  क्या  ये  स्थान  प्रति  av  भर  जाते  हैं

 गौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  शिव  :  से

 इकट्ठी
 की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 डाक्टरों  की  हड़ताल  के  दौरान  > UITATAt  में  vat

 9595.  थी  सुरेन  विक्रम  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  किः

 सफदरजंग  दिल्‍ली  में  डाक्टरों  की  हड़ताल  की  अवधि  के  दौरान  जीवन

 के  लिए  gag  करने  वाले  रोगियों  के  संबंध  में  क्या  प्रबंघ  किए  और

 हड़ताल  के  कारण  क्या  थे  भर  डाक्टरों  की  मागों  का  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार

 द्वारा  इस  बारे  में  क्या  की
 गई  है  ?

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  8  भौर  9  art  को  कनिष्ठ

 डाक्टरों  की  आंशिक  हड़ताल  के  दौरान  वरिष्ठ  डॉक्टरों  को  अधिक  देर  तक  कार्य  करना

 पड़ा  था  ।

 यह  हड़ताल  यूनीवसिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइंसेस  के  छात्रों  की  मांगों  की

 सहानुभूति  में  की  गई  कनिष्ठ
 डाक्टरों

 की  अपनी  कोई  मांग  नहीं  थी  ।

 थी  लंका  से  aeatatad  लोगों  की  संख्या

 9596  श्री  एफ०  पी०  :  वया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  राष्ट्रिकताहीन  कुल  व्यक्तियों  में  से  श्रीलंका  से  भारतीय  मूल  के  कितने  राष्ट्रिकताहीन

 व्यक्तियों  को  अब  तक  प्रत्यावतित  किया  गया

 श्री  लंका  में  अब  तक  भारतीय  मूल  के  कितने  राष्ट्रिकताहीन  लोगों  को  बसने  दिया

 गया  है  और  श्री  लंका  की  नागरिकता  प्रदान  की  गई

 क्या  इन  राष्ट्रिताहीन  लोगों  के  Tear 7  az  उनको  खपाये  जाने  की  प्रक्रिया  को

 पूरा  करने  के  लिए  1964  के  मावो  करार  के  अन्तर्गत  निर्धारित  15  वर्ष  की

 सीमा  समाप्त  हो  गई

 यदि  at,  तो  क्या  ऐसा  सहमत  अनुपात  के  अनुसार  राष्ट्रिकताहीन  लोगों  को  seated

 णा  ६:  7}  ~
 करने  के  लिए  aut  रपनत्र  wt  करने  में  तथा  उनको  खपाने  अपनाई  गई  धीमी  प्रक्रिया  के

 कारण  हुआ  ।
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 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  ये  राष्ट्रिकताहीन  व्यक्ति  1964  के  बाद  पैदा  हुए

 अपने  बच्चों  के  भविष्य  के  बारे  में  चिन्तित  थे  और  वह  अनिदिचितता  उनमें  व्याप्त  और

 इस  प्रइन  को  हल  करन ेके  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  TACT  ब्तुण्ड्ः  और  1964  और  1974  के

 करारों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  भारतीय  मूल  प्राकृतिक  वृद्धि  के  कुल  9,75,000

 राज्यविहीन  व्यक्तियों  में  से  फरवरी  1979  तक  3,10,106  व्यक्तियों  को  भारत  प्रत्यावतित  किया

 जा  चुका  है  और  1,75,818  व्यक्तियों  को  श्रो  लंका  की  नागरिकता  प्रदान  की  जा  चुकी  है  ।

 1964  के  करार  का  क्रियान्वयन  1979  तक  पूरा  हो  जाना  चाहिए  था  ।

 (3)  2)  और  प्रत्यावतन  की  बतंमान  गति  के  अनुसार  1964  और  1974  के

 करारों  के  क्रियान्वयन  में  प्रारस्भ  में  परिकल्पित  अवधि  से  अधिक  समय  लगेगा  ।  इसमें  प्रद्यासनिक

 कारणों  तथा  कुछ  ऐसे  अन्य  प्रबंधों  के  कारण  देरी  हुई  है  जिन्हें  पूरा  करना  अवश्यक  था  और

 जिनकी  पहले  कल्पना  नहीं  की  गई  थी  ।  लेकिन  भारत  सरकार  और  श्रीलंका  सरकार  1964

 और  1974  के  करारों  के  अन्तगंत  भारतीय  मूल  के  राज्यविहीन  व्यक्तियों  को  भारत  प्रत्यावतित

 करने  अथवा  श्रीलंका  की  नागरिकता  प्रदान  करने  क  प्रति  बचनबद्ध  इसलिए  विलंब  के

 कारण  पहले  क्रियान्वयन  की  जो  गति  धीमी  हो  गई  उससे  किसी  प्रकार  की  चिन्ता  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  इस  बात  के  सुनिश्चय  क  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  भविष्य  में  क्रियान्वयन

 को  गति  निर्वाध  और  नियमित  रूप  सें  जारी  रहे  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 9597.  श्री  बिजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिना  टिकट  यात्रा  के  ऐसे  मामलों  में  वृद्धि  हो  गई  जिनमें  पता  चलने  पर

 यात्रियों  को  पकड़ने  के  लिए  पुलिस  की  सहायता  की  जरूरत  पढ़ती

 क्या  समूहों  में  जेसे  कालेज  और  जंगलों  आदि  में  क. अवेघ  रूप  से  लकड़ी  काटने

 वाले  व्यक्तियों  के  समूहों  द्वारा
 बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  मामलों  में  वर्ष  1977-78  में  वृद्ध

 हुई  और

 इस  प्रकार  की  बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिब  :  जी  नहीं  ।  1978  से

 1979  तक  की  अवधि  के  दौरान  जिन  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाये  गए  उनकी  प्रति  माह

 ओसत  संख्या  22437  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  भर्थात  1977-78  के  दौरान  यह  संख्या  29,023  थी  |

 छात्र  समूहों  अथवा  अवेपर  लकड़हारों  वारा  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  आंकड़े  अलग

 नहीं  रखे  यह  सूचना  प्रस्तुत  करना  संभव  नहीं  है  ।
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 एक  faa  संलन है
 ।

 विवरण

 भारतीय  रेलों  पर  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  करने  के  लिए  नित लिखित  कदम  उठाये

 गये  हैं  ।

 (1)  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  विरुद्ध  वरिंष्ठ  रेलवे  अधिकारियों  के  पर्यवेक्षण  में  टिकट

 जांच  कर्म चा  रेलवे  सुरक्षा  सरकारी  रेलवे  पुलिस  और  स्थानीय  पुलिस  का  बड़ा  दल

 संगठन  करके  विद्वेष  व्यापक  जांच  पड़तालें  शुरू  की  जा  रही  है  ।

 राज्य  सरकारों  के  साध  समन्वय  करके  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  विरुद्ध  संयुबत  अभियान

 चलाये  जाते  हैं  1

 (3)  चल  टिकट  निरीक्षकों  द्वारा  साधारण  वर्दा  में  गुप्त  जांच  पढ़ताल  करना  |

 (4)  निरन्तर  गहन  जांच-पड़ताल  विशेषकर  सड़क  परिवहन  द्वारा  जांच-पड़ताल

 करने  बाली  पार्टियों  को  गतिशील  बनाना  जिनके  साथ  रेलवे  सुरक्षा  दल/पुलिस  और  रेलवे

 घिकारी  रहते  हैं  ।

 (5)  मुख्यालय  और  मंडल  टिकट  जांच  दस्तों  द्वारा  मध्य  खंडों  में  गाड़ियों  को  रोककर

 दलों  को  अदल-बदल  कर  जांच-पड़ताल  ।

 (6)  एक  रेलवे  के  टिकट  जांच  कमंचारियों  को  दूसरी  रेलवे  पर  भेजने  की  व्यवस्था  :

 (7)  यात्रा  करने  वाली  जनता  विशेषकर  विद्यार्थी  वर्ग  के  बीच  बिना  टिकट  यात्रा  करने

 के  विरूद्ध  शिक्षाप्रद  प्रचार  करना  ।

 (8)  छात्र  समुदाय  में  टिकट  खरीदने  के  प्रति  चेतना-जागृत  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय

 रेलों  की  टिकट  जांच  गतिविधियों  में  वालाटियर  के  रूप  में  उनका  सहवोग  लिया  जाता  है  ।

 चोरो तथा  माल  डिब्बों के  तोड  जाने से  हानि

 9598.  बिजय  कुमार  एन०  पाठिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  में  ag  1977-78  से  1978-79  में  चोरी  तथा  माल  fest  तोड़े  जाने  से

 कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  की  हानि  और

 ऐसी  हानि  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गएं  हैं  ?

 रेल  संच्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  1977-78  के  दौरान  6,145,081/-

 रुपये  और  1978-79  के  दौरान  aH)  6,497,337/-  रुपये  ।

 इस  प्रकार  की  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए
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 1-  gar  दस्तों  का  नियोजन  |

 ह  सादे  कपड़ों  में  कमंचारियों  की  तेनाती

 3-  प्रभावी  क्षेत्रों
 में  गश्त  लगाना  ।

 4-  सरकारी  रेलवे  पुलिस  और  जिला  पुलिस  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  सम्पक  बनाये

 रखा  जाता  है  ।

 यमुनापुरी
 से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  बस  सेवा

 9599.  सरत  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डी०  डी०  ए०  द्वारा  विकसित  यमुनापुरी  में  हजारों  मकानों

 का  निर्माण  किया  गया है  और  हजारों  परिवारों  ने  रहना  आरम्भ  कर  दिया

 क्या  इस  कालोनी  से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  डी०  टी०  सी०  की  कोई  बस  सेवा

 उपलब्ध
 नहीं  है  जबकि  अधिकांश  निवासी  केन्द्रीय  सचिवालय  के  निकट  स्थित  कार्यालयों  में  प्रति

 दिन  आते  हैं  और  उन्हें  इसके  परिणामस्वरूप  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  पड़ता

 यदि  तो  लोगों  की  सुविधा  के  लिए  बस  सेवा  कब  तक  आरम्भ  की  जायेगी  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  और  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  यमुना  के  उस  पार  शाहदरा  से  चार  किलोमीटर  दूर  पर  घोडा  गांव  के  पास

 यमनापुरी
 का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।  यह  बस्ती  अब  पूरी  तरह  विकसित  नहीं  हुई  है  और

 इसके  पूरी  तरह  बनकर  तेयार  होने  में  अभी  समय  लगेगा  ।  यहां  पर  बस  103,  121,  145,

 155,  158,  212,  217,  223  और  224  आती  जाती  हैं  जिनसे  इस  बस्ती  के  लोग  आई०  टी ०

 कदमी  कौड़ियापुल  और  शहर  के  अन्य  भागों  तक  आ  जा

 सकते  हैं  जहां  पर  सेंट्रल  सेक्रेटरिएट  तक  आने  जाने  के  लिए  पर्याप्त  बसें  सुविधापूर्वक  मिल  सकती

 इस  बस्ती  को  बस  सेवा  द्वारा  सेंट्रल  सेक्रट्ररिएट  से  मिलाने  का  कोई  भी  सुझाव  नहीं  है  ।

 प्रयाग  एक्सप्रेस  का  देर  से  खलना

 9600.  हलीमुद्दीन  प्रहमद  )  क्य  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  इलाहाबाद  से  जोगबनी  के  बीच  चलने  वाली  प्रयाग  vtaqy a स  नियमित  रूप  से

 दो  घंटे से  भी  अधिक  देर
 से  चल  रही

 क्या  इस  गाड़ी  के  नियमित  रूप  से  देर  से  चलने  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  द्वारा  कई

 बार  शिकायतें  को  गई  हैं  और  यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  यह  ् एक्सप्र  a  गाड़ी  केवल  नाम  की  ही  एक्सप्रस  रह  गई  है  तथा  इससे  न  केवल

 रेल  यात्रियों  तथा  उपभोक्ताओं
 को  भारी  असुविधा  हो  रही  है  बटिंक  एक्सप्रेस  गाड़ी  का  अधिकार

 के  रूप  में  उत  पर  अनं।वद्यक  वित्तीय  बोझ  भी  पड़  रहा  और
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 के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  घोषणा

 क्या  सरकार  इन  अपरिहाय  परिस्थतियों  के  कारण  तथा  बेचारे  रेल  यात्रियो

 कौ  राहत  देने  के  उदेश्य  से  इस  एक्सप्र  स  गाड़ी  को  तेज  चलने  वाली  यात्री  गाड़ी  बना  देने  पर

 विचार  कर  रही  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  37  अप  38  डाउन  प्रयाग  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  की  समय  पाबंदी  बहुत  संतोषजनक  नहीं  रही  है  |

 इस  संबंध  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  को  एक  शिकायत  मिली  पर्यवेक्षण  के  काम  को

 गहन  करने  और  परिहायें  कारणों  से  होने  वाली  रुकौनियों  को  समाप्त  करने  के  से  निश्चित

 उपचारात्मक/दण्डात्मक  कारवाई  करने  के  लिए  संबंधित  रेलों  को  हिदायतें  दी  गई  हैं
 ।

 )
 जी

 नहीं  ।
 इलाहाबाद

 सिटी  और  जोगबनी  के  बीच  पड़ने  वाले  120
 eat  में

 37  अप  प्रयाग  vay g  गाड़ियां  63  स्टेशनों  पर  नंहीं  रुकतीं  |

 जी  नहीं  ।

 प्राक्कलन  समिति  को  रक्षा  सम्बन्धी  उप  समिति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  घोशणा

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हुं  किਂ  प्राककलन  समिति  1978-79  के

 सभापति  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  ने  अध्यक्ष  के  निदेशों  के  निदेश  के  खण्ड  के  उप

 बन्ध  के  अधीन  रक्षा  का  आधुनिकीकरण-वायुसेना  रक्षा  का  आधुनिकीकरण  सेना

 और  रक्षा  मंत्रालय  में  सामान्य  मामले  के  न  समन  प्राक्कलन  समिति  की

 उप  समिति  का  एक-एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  उप-समिति  ने  अपनी  24,  25  भोर  26

 अप्रैल  1979  को  हुई  अपनी  बैठकों  में  इन  प्रतिवेदनों  का  अनुमोदन  कर  दिया  ।  चूकि  उपसमिति

 के  विचार  में  इन  प्रतिवेदनों  में  गोपनीय  जानकारी  की  गई  है  उसका  प्रकट  किया  जाना  <Tselq

 हित  में  नहीं  सभापति  ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  इन  प्रतिवेदनों  को  गोपनीय  माना  जाए  तथा

 यह  भी  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  इन  प्रतिवेदनों  को  सरकार  के  पास  भेज  दिया  जाए  ।  तदनुसार

 मैंने  इन  प्रतिवेदनों  को  SI-TAUT  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  के  पास  इसी  निवेदन  के  साथ  भेज  दि

 है  कि  उन  पर  यथा  समय  की  गई  कार्येवाह्दी  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  के  सभापति  को  सूचित

 कर  दिया  जाए  ।

 अब  आगे  की  कार्यवाही  से  पूर्वे  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  सभी  दलो  के

 नेताओं  के  साथ  परामशं  के  बाद  मैंने  यह  निर्णय  किया  है  कि  आज  के  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को

 दाम  को  पांच  बजे  के  बाद  अल्पकालीन  चर्चा  में  बदल  दिया  जाए  और  उन  सभी  सदस्यों  को

 नाम  शलाका  में  आए  हैं  या  चुने  गए  हैं  उन्हें  तथा  अन्य  लोगों  को  भी  चर्चा  में  भाग  लेने  का

 अवसर  दियां  जाएंगा  ।

 के  धार में

 भी  c varfe aa  बसु  जिन  सदस्यों  ने  स्थगन  प्रस्ताव  दिये  है  उनके  संबंध

 में  क्या  की  जायेगी  ।

 एक  माननीब  सदस्य  :  उठकर  खड़े हुए  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  सूची  में  है  झपको  awe  feat  जाएगा  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  काश्मीर  तथा  अन्य  मामलों  में  पहले  भी  var  कर  चुके  हैं  क्योंकि  जो

 कुछ  हुआ  है  वह  शलाका  से  हुआ  हैं  यह  उचित  नहीं  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अवसर  मिलना

 चाहिए  ।  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  जिनके  नाम  चुने  जायेंगे  ।  उन्हें  बोलने  का  अवश्य  ही  अवसर

 दिया  जाएगा  ।  ( sare)

 sit  मुख्तयार  fag  मलिक  (atitaa)  चांस  का  मतलब  हुआ  कोन

 सा  रीजन है  यह  |

 थ्रो  निर्मल  चन्द  )
 :  हम  शलाका  लोभ  से  क्यों  वंचित  हों

 झष्यक्ष  महोदय  :
 आप  बिल्कुल  भी  वंचित  नहीं  होंगे  आपको  बोलने  का  पूरा  अवसर

 मिलेगा  ।  आपको  अधिक  समय  मिलेगा  ।

 भी  मुल्तियार  सिह  मलिक  :  महोदय  हम  उस  लाभ  से  वंचित  हो  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  अवसर

 पर  हम  बंचित  हो  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  स्पष्ट  ही  आपने  मेरी  बात  नहीं  सुनी  है  ।  सभी

 पांच  जिनका  नाम  चुना  गया  है  उन्हें  भाग  लेने  का  अवसर  मिलेगा  ।  आपको  समय  मिलेगा

 वहू  qeaqaqT:  कुछ  अधिक  होगा  ।  और  बाद  में  यह्  पार्टी  के  आधार  पर  निर्धारित  ट्
 ahr  11.0

 थी  valfaa  बसु  :  स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बध्घ  में  क्या  निणंय  है  ?

 meat  महोदय  :  बाद  में  यह  पार्टी  के  आधार  फर  निर्धारित  किया  जाएगा  हम  आपस  में

 मिलकर  निर्धारित  करेंगे  |

 थी  मुस्तियार  fag  मलिक  :  हम  आप  से  यह  wet  पूछना  चाहते  हैं  कि  हमें  प्रेफरेंस  पहले

 मिलेगा  या  नहीं  ।

 Usa  महोदय  :  भाप  को  चांस  मिलता  है  ?  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 sit  मुश्तियार  fag  मलिक  :  चांस  का  सवाल  Tar  नहीं  होता  |

 हम  भाप  से  आश्वासन  चाहते  हैं  यह  अंग्रेजी  वाले  ज्यादा  ब  जानते  हैं  क्या  हम  बोलना

 नहीं  जानते  ।  हमें  बतायें  कि  समय  कब  मिलेगा  ?

 wera  महोदय  :  हम  उस  पर  बिचार  करेंगे  अब  प्रपत्र  सभापटल  पर

 रखिए  ।  (saaara)

 श्री  Fo  मायातेवर  :  मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  अध्यक्ष  महोदय  के  ध्यान  में

 लाना  चाहता  हुं  मैं  अस्पताल  गया  था  तथा  श्री  रामलिंगम  से  मिला  जो  कि  अस्पताल  में  है

 तथा  उपचार  करा  रहे  हैं  ।  दुर्भाग्य  से  उन्हें  हृदय  रोगियों  के  वाड  में  भर्ती  fear  गया  है  किन्तु
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 उन्हें  इसका  कारण  पता  नहीं  है  मुझे  भी  इसका  कारण  पता  नहीं  है  ।  उन्होंने  मुझसे  शिकायत  की

 है  तथा  मुझसे  कहा  है  कि  इस  बात  को  अध्यक्ष  महोदय  की  जानकारी  में  arg  ।  और  उन्होंने  यह

 भी  बताया  है  कि  वहां  हृदय  रोगियों  के  वाह  में  किसी  को  भी  अन्दर  जाने  तथा  उनसे  मिलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  कमरा  नम्बर  एक  खाली  है  |

 ( saaara)

 क  छ  के  १  के
 महोदय

 :
 कृपया  यह  बात  मुझे  एक  पत्र  में  लिख  कर  भेजिए  |

 श्री  के  मायातेवर  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला है  ।  आपको  हमें  सुरक्षा  प्रदान  करनी  होगी  आप

 को  हमारे  हितों  की  रक्षा  करनी  होगी  ।  आप  हमारे  संरक्षक हैं  (eqaaTT  मैं  अपनी  बात

 बहुत  जल्दी  समाप्त  करू गा  ।  कमरा  संख्या  2  किसी  मन्त्री  महोदय  के  लिए  खाली  रखा  गया  और

 उन्हें  भरती  नहीं  किया  गया है  arr  उन्हें  कोई  रोग  भी  नहीं  है  ।  अस्पताल  में  कमरा

 भारक्षित  रखा  गया  वह  कमरा  श्री  रामलिंगम  को  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  सभी

 सदस्य  उनके  पास  जा  सक  ।  इस  समय  उनकी  परनी  भी  अस्पताल  में  श्री  रामलिंगम  से  नहीं  मिल

 सकती  जो  कि  पुलिस  की  हिरासत  में  है  तथा  उपचार  करा  रहे  हैं  इसलिए  आप  सरकार  को

 निदेश  दें  कि  उन्हें  कमरा  संख्या  1  दे  दिया  जाए  जोकि  खाली  पड़ा  है  तथा  एक  मंत्री

 के  लिए  आरक्षित  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  वे  इस  बात  पर  ध्यान  दें  ।  (evra)

 स्वास्थ्य  धौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  रवि  :  मैं  देखूंगा  ।

 श्री  सी०एम०  स्टीफन  (saat)  :  मैं  सभी  सदस्यों  से  aga  करूंगा  दो  संसद  सदस्यों

 को  पुलिस  द्वारा  पकड़  लिया  गया  है  ।  (saaara)  जमानत  के  श्रादेश  दिये  गये  उनके  मामले

 में  वे जमानत  लेने  को  dare  दुर्भाग्य  से  ऐसा  नहीं  हो  पाया  है  ।  उनके  साथ  क् कसो  व्यवहार

 किया  जा  रहा  है  ।  यह  हमारी  चिता  का  विषय  है  ।  उस  fare  संसद  सदस्य  को  इन्टेंसिव  केअर

 बार्ड  में  रखा  गया  है  ।  उनके  दोनों  ओर  दो  हृदय  रोगी हैं  ।  पुलिस  के  सिपाही  भी  वहां  हैं  ।  वहां

 शोर  भी  होता  है  ।  वह  वहां  से  बाहर  आना  चाहते  fara  तकनीकी  दृष्टि  जमानत  नहीं  हो

 पाई  ।  एक  संसद  सदस्य  वहां  हैं  तथा  जमानत  भी

 ait  कवर  लाल  गुप्त  :  कठिनाई  यह  है  कि  उन्होंने  जमानत  प्रस्तुत  नहीं

 we

 श्री  ato  एम०  स्टीफन  :  मैं  आप  को  बताना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जमानत  प्रस्तुत  की  थी  ।

 उनका  अस्पताल  में  कसा  उपचार  हो  रहा  है  जेल  की  अलग  बात  है  यह  हमारे  लिए

 चिन्ता  का  विषय  है  ।  उनके  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  है  बहुत  बुरा  व्यवहार

 किया  जा  रहा है  यह  पार्टी  का  मामला  नही ंहै  ।  उसने  यह  मामला  सभा  में  उठाया  है  आप

 कृपया  यह  आदेश  जारी  करें  कि  अस्पताल  में  संसद  सदस्य  के  स्वास्थ  उचित  व्यवहार  fear  जाये

 उनका  उपचार  सही  ढंग  से
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 ———

 mea  महोदय  :  यह  देखना  मेरी  जिम्मेदारी  है  कि  सदन  के  सदस्यों  के  साथ  उचित

 व्यवहार  हो  ।  मुझे  खेद  है  कि  यह  शिकायत  पहले  मेरी  जानकारी  में  नहीं  लाई  गई  ।  यदि  भाप  में

 से  किसी  ने  पहले  जानकारी  दी  होती  तो  मैंने  पहले  ही  कुछ  उपाय  किये  होते  मुझे  विश्वास  है  कि

 माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  जो  यहां  उपस्थित  हैं  ।  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  जो  आपने  कहा  और

 मैं  भी  इस  मामले  पर  गोर  करू गा  तथा  देखूंगा  कि  कया  किया  जा  सकता  है  ।

 att  रविराय  :  मैं  इसकी  जांच  करूगा  भीर  जैसा  कि  आपने  मुझे  निर्देश  दिया  है  मैं  इसकी

 जांच  करूगा  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  अध्यक्ष  महोदय  आपने  मेरे  उस  निवेदन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा

 कि  कल  दिल्‍ली  की  घटनाभों  के  सम्बन्ध  में  दो  स्थगन  प्रस्ताव  भाये  थे  ।  आपने  उन  लोगों  के

 नाम  तो  जोड़  दिये  हैं  जिनके  नाम  आज  के  EqqTaTE GT  के  बलाका  में  आये  हैं  ।  (saqaTA)

 maa  महोदय  :  मैं  अन्य  के  मामलों  की  भी  जांच  करूगा  अब  सभापटल  पर  रखे

 जाये ं।

 ANIA A Ta TW Ty पर  रखे  गये  पत्र

 पासपोर्ट  श्रचिनियम  के  wana  अधिसूचनाएं

 fata  मंत्री  (atlpaea  बिहारी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूँ  ।

 पासपोर्ट  1967  की  24  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाओं
 तथा  oa

 की  एक-एक  प्रति  :

 पासपोर्ट  1979  जो  दिनांक  13  अप्रैल  1979  के  भारत

 के  राज  पत्र में  अधिसूचना  संख्या  (=)  में  हुए  थे  |

 पासपोर्ट  1979,  जो  दिनांक  16  1979  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  सा०सां०  नि०  246  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 धरम  जीवी  पत्रकार  तथा  अन्य  समाचार  पत्र  कमंचारो  सेवा  को  तथा

 way  उपबन्ध  अधिनियम

 (aaTT4  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  4391/79)

 संसद  काय  प्ोर  श्रम  eat  रवीन्द्र  मैं  श्रमजीवी  पत्रकार  तथा  अन्य  समाचार

 पत्र  क्मेचारी  की  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1955  की  घारा  20  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तर्गत  श्रमजीवी  पत्रकार  तथा  अन्य  समाचार  पत्र  कर्मचारी  न्यायाधिकरण  1979

 तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  21  1979  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना
 संख्या  ato  आं०  1294  में  प्रकाशित  हुए  थे  सभापटल  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०टी०  4892/  i  |
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 बन्धित श्रम  पद्धति  उत्पादन  1976  तथा  विवरण

 श्रम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लारंग  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  बन्धित  क्षम  पद्धति  1976  को  घारा  26  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तर्गत  बन्धित  श्रम  पद्धति  संशोधन )
 1978  तथा  अ  प्रेजी

 की  एक  जो  दिनांक  2  दिसम्बर  1978  के  भारत  के  रात्रपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सा ं०

 नि०  1455  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 र  fasta  के  क
 रण  बताने  वाला

 (2)  उपयु  क्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हु क  I4c+q  ग्नू  क

 ' एक  ववरण  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण )

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०.  4393/79)

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  घारिया  |

 वाणिज्य  नागरिक  पूरि  ate  सहकारिता  मन्त्री  सोहन  :
 मैं  सरकार  की

 आयात  नीति  पुस्तिका  सभापटल  पर  रखता  हूं

 थ्री  भगत  राम  ( feat)  :  मेरा  पायंट  आफ  आडर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखता  हूं  कि  आप  हररोज  खड़  at  जाते  हैं  और  कुछ  न  कुछ  कहत ेहैं
 ।  जब

 मैंने  मद  संख्या  2  को  लिया  तबर  आप  खड़  नहीं  हुए  ।  भाप  इस  बात  को  हर  वक्त  नहीं  उठा  सकते  ।

 श्री  fara  भट्टाचाय  )  :  मैंने  बहुत  बार  देखा  है  कि  आप  हमारी  बात  पर

 ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।

 श्री  भगत  राम :  मैंने  आइटम  2  पर  पासपोट  की  fegrnectsr  के  मामले  को

 करने  के  लिए  10  बजे  से  पहजे  नोटिस  दिया  था
 थि

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  अघिनियम  की  घारा  24  के  अन्तर्गत  है  |  वे  पार  पत्र  प्राप्त  करने  में

 कठिनाइयों  के  बारे  में  कह  रहे  यह  मामला  सभापटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  के  बारे  में  नहीं

 है  आप  नियमों  की  जानकारी  प्राप्त  करें--इसी  बात  की  कठिनाई  है  यह  नियमों
 के

 अनुसार

 स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  पर  लोक  सभा  के  नियमों  के  अनुसार
 ?

 द्ध्यक्त  महोदय  :  मुझे  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  मूझे  नहीं  मालूम  कि  क्या

 आपको  उनकी  जानकारी  है  (saat)

 अध्यक्ष  महोदय :
 यह  taal a

 नहीं  हो  सकता  कांयवाही  में  सम्मिलित  न
 किया  जाए

 ।

 fart  बुतान्त
 में  सम्मिलित  नह  दीं  किया  गया  ।
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 महोदय  :  यह  talrarg  नहीं  है  भाप  यह  समझते  हैं  कि  आपके  लिए  सभी  कुछ

 स्वीकाय॑  है  आप  पर  कोई  नियम  लागू  नहीं  होता  ।  आपको  पहले  नियमों  की  जानकारी

 प्राप्त  करनी  चाहिए  ।  तब  आप  को  पता  चलेगा  कि  यह  सब  कुछ  क्या  है  ।  हर  समय  भाप  खड़

 होजाते  हैं  और  जोर  से  बोलना  शुरू  कर  देते  हैं  इसका  यह  अवसर  नहीं  है  ।  नियम  इसकी

 मति  नहीं  देता  ।  सभी  को  नियम  के  अनुसार  कायें  करना  होता  है  |

 (sarqara)*

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसे  कायंवाही  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  |

 (saaura ) )

 meat  महोदय  :  श्री  मोहन  घारिया  ।

 aq  1979-80  लिये  fazan  व्यापार  नीति  के  बार  सें  बक्‍्तव्य

 अध्यक्ष  मैं बाणिज्य  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री  मोहन

 1979-80  के  लिए  सरकार  की  आयात  नीति  और  साथ  ही  उसी  अवधि  के  लिए  निर्यात  नीति

 पुस्तिका  सभा  पटल  पर  रखता  जिसमें  30-3-1979  को  सभा  में  मेरे  द्वारा  घोषित  को  गई  निर्यात

 नीति  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  हमारी  यह  कोशिदा  रही  है  कि  अपनी  विदेश

 ब्यापार  नीति  को  अधिक  स्थायित्व  प्रदान  किया  जाए  ।  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नीति

 का  ढांचा  वही  रखा  गया  है  किन्तु  waza  उत्पादन  और  निर्यातों
 को

 और  अधिक  प्रोत्साहन  दैने

 के  लिए  तथा  साथ  ही  अपने  उद्योग  और  कृषि  को  पर्याप्त  एवं  उचित  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए

 उसमें  सुधार  किये  गये  हैं  ।

 सबसे  पहले  मैं  निर्यात  उत्पादन  बढ़ाने  और  निर्यातों  का  संवर्धन  करने  के  लिए  किये  गये

 कुछ  उपबंधों  की  रूपरेखा  बताऊंगा  ।

 4.  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  कच्चे  माल  और  संघटकों  के  भायात  के  लिए  शुल्क

 छूट  के  लाभ  सहित  अग्रिम  लाइसेंस  देन  की  योजना  अधिक  व्यापक  बनाई  गई  है  ।  इसका  क्षेत्र

 काफी  बढ़ाया  गया  है  भौर  अपने  निर्यातकों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  संबंधित

 प्रक्रियाओं  को  सुव्यवस्थित  किया  गया  है  ।  शुल्क  छूट  लिए  पात्र  चीजों  की  सूची  व्यापक  बनाई

 गई  है  ।  आशा  है  कि  निर्यातक  अपते  निर्वात  आदेशों  को  समय  पर  पुरा  करने  के  लिए  और  अपने

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  इस  सुविधा  का  पूरी  तरह  से  लाभ  उठा  सकेंगे

 5,  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  जारी  किये  गये  आयात  safagha  लाइसेंसों  के  संबंध  में  यह

 पाया  गया  कि  कम  मुल्य  के  लाइसेंसों  के  संबंध  में  कुछ  मदों  पर  लगाये  गये  अंकित  मुल्य  संबंधी

 प्रतिबंधों  से  उनके  आयात  भलाभप्रद  गौर  अव्वयहारिक  हो  गये

 है

 ।  इस  कमी  को  दूर  करने  के

 *कायंवाही-वु्तात  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 लिए  ae  निर्णय  किया  गया  है  कि  faa  मामलों  में  तिमाही  अवधि  के  लिए  हकदारी

 10,000  रु०  से  अधिक  न  उनमें  इस  प्रकार  के  अंकित  मूल्य  संबंधी  प्रतिबंध  लागू  नहीं  होंगे  ।

 6.  सरकार  उस  समिति  की  परी  रिपोर्ट  की  अभी  भी  प्रतीक्षा  कर  रही  हैं  जो  निर्यात  सदनों

 की  भूमिका  जौर  कोय  प्रणाली  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  1978  में  स्थापित  की  गई

 थी  ।  जब  सरकार  को  उनकी  fone  मिल  जायेगी  और  वह  उनकी  सिफारिशों  पर  विचार  कर

 ही  तो  उसके  बाद  ही  उन  पर  लागू  होने  वाली  नई  नीति  बनाई  जायेगी  ।  इस  बीच
 कुछ

 परिवर्तनों  के  साथ  नई  नीति  जारी  रहेगी  ।  इन  qfvadal  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 जिन  उत्पादों  के  निर्यातों  पर  50  प्रतिद्यत  से  अधिक  प्रतिपूर्ति  दर  वे  अतिरिक्त

 लाइसेंस  पाने  के  योग्य  नहीं  होंगे  ।

 अतिरिक्त  लाइसेंसों  के  आधार  पर  सामान्य  नीति  के  अंतगंत  लगाई  गई  प्रति  मद

 2  लाख  रु०  की  सीमा  निर्यात  सदन  के  अनुरोध  पर  5  लाख  रु०  तक  बढ़ाई  जा

 सकती  यदि  उस  मद  की  आवश्यकता  निर्यात  वस्तु  के  उत्पादन  के  लिए  हो  ।

 7.  विभिन्‍न  प्रकार  की  परियोजनाओं  का  निर्यात  करना  हमारे  विदेश  व्यापार  का  महत्वपर्ण

 आधार  बनता  जा  रहा  है  ।  आयात  नीति  में  उन  विभिन्‍न  सुविधाओं  के  बारे  में  बताया  गया  है  जो

 इन  परियोजनाओं  को  भारंभ  करने  वाले  पंजीकृत  निर्यातकों  उपलब्ध  इन  सुविधाओं  में

 तृतीय  देश  के  से  वाले  देश  को  किये  गये  आयात  श्रौर  साथ  ही  परियोजना  के

 पूरे  होने  के  बाद  काम  में  लाये  गये  उपस्कर  के  भारत  में  पुरनि्यात  शामिल  हैं  ।

 8.  सरलीकृत  भगतान  योजना  की  काय  प्रणाली  का  हमारे  निर्यातकों  द्वारा  व्यापक  रूप  से

 स्वागत  किया  गया है
 ।  जो  निर्यात  इस  योजना  के  अंतर्गत  आते  उनके  संबंध में  आयात

 प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  देने  में  कुछ  प्रशासनिक  समस्याएं  आई  हैं  जिनसे  देरी  हुई  नई  नीति  में

 प्रक्रयाओं  को  सरल  बनाया  गया  है  ताकि  ये  लाइसेंस  अधिक  सुविधापूर्वक  व  दिये

 जा  सके  ।  अब  प्रत्येक  पंजीकृत  निर्यातक  को  एक  निर्यात  प्रमाण  पत्र  दिया  जायेगा  और  साथ  ह

 नकद  घन  दिये  जाने  के  लिए  चेक  दिया  जायेगा  ।  उसको  हम  सब  प्रमाण  पत्रों  को  केवल  समेकित

 करके  आर०  Fo  पी०  लाइसेस  के  लिए  अपने  आवेदन-पत्र  के  साथ  उन्हें  प्रस्तुत  करना  होगा  ।  उसे

 कोई  अन्य  निर्यात  दस्तावेज  नहीं  देना  होगा  ।  इस  नई  प्रणाली  से  कठिनाइयां  दूर  करने  और

 बेकार  के  विलम्ब  को  न  होने  देने  में  निश्चित  रूप  से  सहायता  मिलेगी  |

 वीडीओ  टेप  की  शकल  में  हमारी  सिनेमा  फिल्मों  के  निर्यातक  को  30-3-1979  से

 भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  की  मार्फत  मार्गीकृत  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  के  निर्यातों  को

 ओर  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऐसे  मामलों  में  आयात  प्रतिपूर्ति  नीति  में  कोरी  बीडीओ  टेपों  के  आयात

 की  अनुमति  दी  गई  है  ।  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  कुछ  ही  वर्षों  में  यह  सुविधा  हमारे  निर्यात  प्रयासों

 की  महत्वपूर्ण  अंग  साबित  होगी  और  साथ  ही  इससे  अपने  देश  के  सिनेमा  देखने  वालों  के  लिए

 तय  माग  खलेंगे  |

 10.  aq  उत्पाद  |  ना  STN  पनव  चाव  नये  उन  ह  बातें  बताना  चाहता  हूं  ।

 187



 वक्‍्तब्य  3  1979

 11.  कच्चे  संघटकों  और  अतिरिक्त  पुर्जों  के  आयात  के  लिए  वास्तविक  —— TTT. aia

 को  आटोमेटिक  और  अनुपूरक  लाइसेंस  देने  की  नीति  जारी  रहेगी  भायातित  अंतर्निविष्ट

 साधनों  की  वास्तविक  खपत  से  10  प्रतिशत  अधिक  आयात  की  जो  सुविधा  सभी  वास्तविक

 प्रयोगकर्ताओं  को  मिलती  वह  अब  केवल  निम्नलिखित  को  उपलब्ध  होगी

 ऐसे  लघु  जिनकी  खपत  एक  वर्ष  में  7.5  लाख  रु०  से  अधिक  न  हो  ;  और

 (=)  ऐसे  जिनका  वार्षिक  निर्यात  कारोबार  उनके  उत्पादन  का  कम  से  कम  5

 प्रतिशत  हो  |

 अन्य  मामलों  में  पिछले  वर्ष  की  वास्तविक  खपत  के  अलावा  प्रतिबंघित  कच्चे  माल  और  संघटकों

 की  पूर्ति  यथासंभव  स्वदेशी  स्रोतों  से  की  जानी  चाहिए  ।  सरकार  ऐसे  किन्हीं  आयातों  को

 अनुपूरक  लाइसें  सिंग
 प्रक्रिया  के  अतगंत  तकनी

 की
 अधिकारियों  की  सहायता  से  अति  सावधानीपू्व॑ क

 छानबीन  कराय॑  बिना  नहीं  देना  चाहेगी  ।

 12,  यह  पाया  गया  कि  आयात  नीति  के  उपबंधों  से  वज्ञानिक  और  नापने  के  उपकरणों  के

 areafaa  आयात  हुए  थे  जिनसे  देशी  उद्योग  को  हानि  पहुंची  ।

 13,  नमूनों  के  भायात  के  लिये  नीति  को  काफी  उदार  बना  गया  है  ताकि  वैददानिक

 तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्नति  तथा  निर्यात  सम्बन्धी  प्रतियोगी  क्षमता  के  लिये  ate  अधिक  अवसर

 उपलब्ध  हो  सकें  ।  ऐसे  मामलों  में  पंजीकृत  निर्यातक  के  लिये  उसके  are  ई  पी  लाइसेंश्षों  के  आधार

 पर  लागू  सीमा  10,000  रु०  से  बढ़ाकर  50,000  रु०  कर  दी  गई  है  और  fafaatat  faaiaa  के

 लिये  बिना  किसी  लाइसेंस  के  इस  सीमा  को  500  रु०  से  बढ़ाकर  5,000  रु०  कर  दिया  गया  है

 14,  भौषधियों  तथा  मानव  वेक्सीन  तथा  पशु  चिकित्सा  सम्नन्धी  तथा  पोल्ट्री

 बेक्सीन  एवं  नाशीकी  कीट  मार  दवाओं  के  नसुनों  के  आयात  की  भनुमति  तकनीकों  प्राधिकारियों

 की  स्वीकृति  पर  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत
 होगी

 ।

 15.  फोटोग्राफी  सम्बन्धी  व्यापारी  बहुत  समय  से  यह  अनुरोध  करते  रहें  हैं  कि  उनकी

 व्यावसायिक  aaa parat  के  लिये  आधुनिक  कंमरों  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाए  ।  इस

 अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  इस  नीति  में  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  जिसमें  प्रत्येक

 ऐसे  प्रयोगकर्ता  को  इस  नीति  में  निर्धारित  कतिपय  विशिष्टयों  के  अनुसार  एक  कमरा  आयात

 करने  की  अनुमति  होगी  अगर  उसने  पिछले  पांच  वर्षों  में  कमरा  आयात  नहीं  किया  है  ।

 16,  एल्यूमिनियम  और  प्राकृतिक  रबड़  का  घरेलू  उत्पादन  हमारी  आवश्यकताओं  से  कम

 रहता  है  भर  1978-79  में  उनके  आयात  के  लिये  ् तदथ  व्यवस्थाएं  करनी  पड़ीं  ।  भविष्य  में  समय

 पर  सप्लाइयां  सुनिश्चित  करने  के  उनका  आयात  खनिज  व  arg  व्यापार  निगम  और

 राज्य  ब्यापार  निगम  के  जरिए  मार्गीकृत  किया  गया  तांबे  का  मार्मीकरण  जारी  रखा  गया  है

 और  घरेलू  स्रोतों  तथा  भायातित  भंडारों  से  इसके  वितरण  की  व्यवस्था  को  सरल  और  कारगर

 बनाया  गया  हैं  और  इसे  नीति  के  साथ  aaa  क्रियाविधि  में  शामित्र  कर  लिया  गया  है  ।  तांबे  पर
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 दबाव  को  कम  करने  के  लिये  पीतल  कौ  कफ कतर क  ह  ह  NOE नों  तथा  जस्ते  और  जस्ता  मिश्र  धातु  की  कतरनों  के

 आयात  को  अनुमति  सभी  व्यक्तियों  के  लिये  खुले  सामात्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  दी  गई  है  ।  इससे

 हमारे  छोटे  एककों  तथा  हस्तशिल्प  के  विनिर्माताओं  की  मागों  को  पूरा  करने  में  बहुत  मदद

 मिलेगी  ॥

 17.  सदन  में  1978  में  1978-79  की  विदेश  व्यापार  नीति  की  घोषणा  करते

 मैंने  यह  कहा  था  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  प्रयास  किये  जाएगे  कि  मार्गीकरण  अभिकरणों

 द्वारा  बहुत  छोटे  तथा  कुटीर  क्षेत्रों  को  सप्लाई  की  गई  सामग्री  के  लिये  जो  कीमतें  ली  जायें

 वे  उन  कीमतों  के  बराबर  हों  जोकि  खुले  समुद्र  में  बिक्रियों  पर  बड़े  प्रयोगकर्ताओं  द्वारा  दी  जाती

 इस  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  यह  किया  गया  है  कि  राज्य  लघु  उद्योग

 निगम  अधवा  अन्य  निर्दिष्ट  राज्य  उपक्रम  अपने  राज्यों  में  स्थित  लघु  एककों  को  अलौह  घातुभों

 एवं  स्टील  का  वितरण  करने  से  लिये  सम्बन्धित  मार्गीकरण  अधिकरणों  से  खुले  समुद्र  में

 उनको  खरीद  सकता  है  ।  इससे  लघु  एकक  बड़े  प्रयोगकर्ताओं  के  समकक्ष  आ  जायेंगे  |

 18.  सदन  में  30  1979  को  दिये  गये  अपने  वक्तव्य  मैंने  उन  प्रबन्धों  पर

 पुर्विचार  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  था  जोकि  विशेष  रूप  से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के

 अन्तगंत  आयात  की  जाने  वाली  मदों  के  सम्बन्ध  में  आयात  नीति  की  व्याख्या  करने  तथा  उसका

 स्पष्टीकरण  देने  के  लिये  fea  गये  नई  नीति  में  एक  विशेष  समयबद्ध  क्रियाविधि  की

 व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  उचित  ETSAT HET  शीघ्र  किये  जा  सकें  और  जारी  किये  जा  सकें  ।  मुझे

 विश्वास  है  कि  इन  carat  से  विलम्ब  न  होने  देने  तथा  अनिश्चितता  को  दूर  करने  में  मदद  मिलेगी  |

 19.  सरकार  ने  हाल  ही  में  आयात  निर्यात  के  मुख्य  निमंत्रक  को  अतिरिक्त  उत्तरदायित्व

 सौंपे  हैं  सभा  पटल  पर  1978-79  की  आयात  नीति  रखते  समय  मैंने  कहा  था  कि  इस  सगठन  के

 कार्यचालन  के  विकेन्द्रीकरण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 जयपुर  तथा  पटना  में  नये  कार्यालय  खोले  जाए गे  तथा  अन्य  चार  स्थानों  पर  विद्यमान  कार्यालयों

 का  दर्जा  बढ़ा  दिया  जाएगा  सदन  को  यह  सूचना  देते  हुए  मुझे  खुशी  है  कि  यह  कार्यक्रम  पूरी

 तरह  ले
 क्रियान्वित  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  जैसा  कि  आश्वासन  दिया  गया  उन

 नगरों  जिनकी  आबादी  दस  लाख  से  अधिक  है  निर्यात  संबंधन  कार्यालय  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 जम्मू  तथा  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  अरुणाचल

 fage  तथा  दमन  और  दीव  के  उद्योग  निदेशकों  को  यह  अधिकार  भी

 दिये  गये  हैं  कि  वे  सम्बन्धित  निर्यात  संवंघन  परिषदों  से  स्वीकृत  लिये  बिना  रत्न  तथा
 ग्राभूषण

 को  छोड़कर  सभी  मदों  के  निर्यातकों  को  पजीकृत  कर  लें  ।  भपने  निर्यातकों  को  एक  और  सुविधा
 देने  की  दृष्टि  से  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  सभी  लाइसेंसिंग  कार्यालय  सभी  प्रकार  के

 आयात  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसिंग  कांप  करेंगे  और  इस  सम्बन्ध  में  आवइ्यक  प्रबन्धक  किय  जा  रहे  हैं  ।

 20.  सन्तुलित  विकास  प्राप्त  करने  और  कीमतों  में  सापेक्ष  स्थिरता  लाने  में  1978-79  कौ

 आयात  नीति  एक  मुख्य  कारक  थी  आत्म  fear  के  उद्देश्य  को  हमने  ada  सर्वोच्य  महत्व
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 दिया  है  और  भारतीय  उद्योग  तथा  कृषि  की  रक्षा  करने  के  लिये  सभी  सम्भव  सुरक्षात्मक  उपाय

 किये  गये  हैं  ।  फिर  भी  कुछ  मामले  ऐसे  हो  सकते  हैं  जहां  घरेलू  उद्योग  और  कृषि  को  और  अधिक

 संरक्षण  देना  आवश्यक  होगा  |  इस  सन्दर्भ  में  मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  समय  समय  पर  आवश्यक

 कांयं वाही  के  लिये  ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  स्थायी  पुनर्विचार  समिति  बना  दी

 जाए  |

 21,  पिछले  at  इस  मौके  पर  दिये  गये  वक्तव्य  में  मैंने  यह  बताया  था  कि  आयात  नीति

 को  नए  आयाम  देने  से  आयात  सम्बन्धी  आवेदनपत्रों  की  संख्या  में  लगभग  60  प्रतिशत  कमी  आ

 जाएगी  |  सदन  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  आयात  सम्बन्धी  आनेदनपत्रों  की  संख्या  कम

 होकर  1978-79  में  96,000  रह  गई  जब  कि  वषं  1977-78  में  वे  2,50,000  थीं  ।

 22,  सरलीकृत  भुगतान  जिसके  जरिए  पात्र  निर्वातकों  नकद  मुआवजा  सहायता

 काउन्टर  पर  दी  जाती  है  अत्यधिक  लोकप्रिय  सिद्ध  हुई  है  ।  1978-79  में  ऐसे  आवेदनपत्रों  की  संख्या

 विगत  वर्ष  की  तुलना  में  दुगुनी  हो  कर  2  लाख  से  भी  अधिक  हो  गई  है  साथ  ही  लंबित  भासलों

 की  संख्या  कम  करने  के  हमारे  प्रयत्नों  के  भी  अच्छे  परिणाम  निकले  हैं  1979  के  अन्त  में  जितने

 मामले  लंबित  पड़े  हुए  थे  उनकी  संख्या  कुल  आवतियों  का  लगभग  4  प्र  तिदात  थी  ।  इनमें  से  भी

 आधे  से  अधिक  मामले  एक  महीने  से  भी  कम  समय  के  थे  ।

 23,  वषं  1979-80  के  लिये  हमारी  आयात-निर्यात  नीति  के  प्रमुख  पहल  ये  हैं  ।

 इस  को  बनाते  समय  सरकार  ने  विश्व  ad  व्यवस्था  में  हाल  की  राष्ट्रीय  अथ  व्यवस्था

 की  विकास  आवश्यकताओं  एवं  क्षमताओं  तथा  विदेश  व्यापार  में  बढ़ते  हुए  अन्तराल  का  समुचित

 ध्यान  रखा है  ।  इन  नीति  का  उद्दर्य  आधारभूत  अन्तनिविष्ट  साधनों  और  देश  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  नये  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  को  प्राप्त  कृषि  तथा  औद्योगिक  दोनों  क्षत्रों

 में  उत्पादन  आधार  को  सुदृढ़  करना  और  ATTA ET  आत्म  निभंरता  का  ध्येय  प्राप्त  करना

 निर्यातों  को  बनाए  रखने  की  मुख्य  कु  जी  है  उत्पादन  खास  तौर  से  निर्यात  योग्य  उत्पादन  को

 बनाये  रखना  ।  इस  दुष्टिकोण  से  हमारे  निर्यातों  को  हमारी  निर्यात  आय  में  वृद्धि  करने

 और  ब्यापार  में  बढ़ते  हुए  अन्तराल  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जिन

 राष्ट्रीय  उद्देश्यों  को  हम  लम्बे  समय  से  अपने  मन  में  संजोये  हुए  हैं  उनको  पूरा  करने  के  हमारे

 प्रयासों  को  इस  विदेश  व्यापार  नीति  और  इस  दृष्टिकोण  से  एक  नई  प्रेरणा  मिलेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  संख्या  जाज  फर्नानडिस  को  राज्य  सभा  में  रुकना  पड़  गया

 इसलिये  मैं  मदसंख्या  को  लेता  हूं

 श्री  रविराय

 श्री  walfana  महोदय  एक  SqTSqI  का  प्रदन  है  ।  उद्योग  मंत्रालय  में  कितने  मंत्री

 इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रक्रिया  है  जिसके  अन्तगंत  मंत्री  महोदय  किसी  कनिष्ठ  मंत्री  को  उत्तर

 देने  के  लिए  प्राधिकृत  कर  सकते  थे  |
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 श्रच्यक्  महोदय  :  उन्हें  आशा  नहीं  थी  कि  उन्हें  रुकना  पड़ेगा  ।  कभी  कभी  अनपेक्षित  बातें

 हो  जाती  हैं  ।  उन्हें  आशा  थी  कि  एक  प्रस्ताव  आयेगा  और  वे  उस  समय  चले  आयेंगे  ।

 मदसंख्या  zfarra  |

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  के  इलाज  संबंधी  जांच  समिति  के  निष्कर्षों  तथा  उन  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  वक्तव्य

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  :  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  डा०  राम

 मनोहर  लोहिया  को  विलिंगडन  अस्पताल  में  28  1967  को  दाखिल  किया  गया  था

 30  1967  को  उनका  आपरेशन  किया  गया  था  और  जटिलताएं  पदा  हो  जाने

 के  बाद  दुर्भाग्यवश  12-10-1967  को  उनकी  मृत्यु  हो  गई  ।  उनकी  मृत्यु  के  संसद  में  इस

 मामले  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  थी  और  geal  का  उत्तर  देते  हुए  सरकार  ने  यह  घोषणा

 की  थी  कि  चिकित्सा  अधिका  रियों  ने  चिकित्सा  रिकार्ड  की  जॉच  की  थी  और  डा०  राम

 मनोहर  लोहिया  के  आपरेशन  अथवा  बाद  के  इलाज  में  कोई  लापरवाही  नहीं  पाई  गई  थी  1”

 वेसे  उस  समय  1967  में  कोई  भी  मौपचारिक  जांच  नहीं  की  गई  थी  ।

 2.  1977  में  नई  सरकार  द्वारा  कार्यभार  सम्भालने  के  बाद  28  1967  से

 12  1967  तक  जब  उनकी  मृत्यु  विलिंगडन  अस्पत।ल  में  डा०  लोहिया  के  अंतिम

 उपचार  के  दौरान  उनका  आपरेशन  करने  से  भापरेशन  करने  के  समय  और  आपरेशन  के

 बाद  जो  इलाज  किया  गया  उसकी  जांच  करने  के  लिए  18  1977  को  दो  सदस्यीय  ara

 समिति  गठित  की  गई  थी  ।  डा०  एच०  एस०  भट्ट  और  डा०  के०  सी०  गंगवाल  को  इस

 समिति  में  रखा  गया  इस  समिति  ने  संबंघित  रिकाड  की  जांच  इलाज  से  संबंघित

 विभिन्‍न  व्यक्तियों  के  बयान  लिए  और  30  1977  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत

 की  ।  इस  रिपोर्टे  की  प्रतियां  13  1977  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।

 3.  इस  संबध  में  यह  स्मरण  कराया  जाता  है  कि  समिति  ने  cag  fase  निकाला  था  कि

 रिकार्डो  से  एकत्र  किए  गए  सबूतों  किलतिशियनों  के  साक्षात्कारों  और  द्वारा  दी

 गई  सूचनाओं  के  आधार  पर  समिति  यह  महसूस  करती  है  कि  स्वर्गीय  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 के  ATTA  से  पूर्वे  की  तयारी  आपरेशन  करने  की  प्रक्रिया  के  चुनाव  तेजी  से  रख्रसाव  के

 नियंत्रण  में  और  आपरेशन  के  बाद  की  अवधि  के  आखिर  में  उन्हें  दिए  गए  एण्टीवायोटिक  के

 चयन  में  लापरवाही  बरती  गई  ।  घाव  में  दूषित  सामग्री  के  एकत्र  होने  के  बावजूद  डा०  लोहिया

 को  उपयुक्त  नली  उस  समय  लगाई  गई  थी  जब  डा ०  लोहिया  की  विषाक्त  ate  पूृतजीवरक्‍तता

 स्थिति  असाध्य  स्तर  पर  पहुंच  गई  थी

 रक्तस्राव  घाव  में  अकस्मात  बढ़ने  वाले  संक्रमण  और  अंधाधुंध  एण्टीबायोटिवस  देने  के

 कारण  प्रोस्टेक्टोमी  के  पदचात  उनकी  मृत्यु  हो  गई  ।  तथापि  उनकी  मृत्यु  का  सही  कारण

 बया  यह  ठीक-ठीक  नहीं  बतलाया  जा  सकता  बयोंकि  उनकी  शव  परीक्षा  नहीं  की  गई  थी
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 किसी  एक  व्यक्ति  पर  दोष  लगाना  असम्भव  है  परन्तु  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  क्लिनिशियनों  ने

 दत्य  चिकित्सा  संबंधी  qa  सिद्धान्तों  और  तरल  तथा  एण्टीबायोटिक्स  के  देने  संबंधी  TU CEED

 सिद्धान्तों  की  उपेक्षा  की  थी  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इतने  अधिक  डाक्टरों  के  उपचार

 संबंधी  quad  से  wife  हुई  जिसके  परिणाम-स्वरूप  युक्तियुक्त  चिकित्सा  का  स्थान  grat  की

 सरगर्मी  ने  ले  लिया  है  ।

 4.  सरकार  ने  इस  समिति  की  रिपोर्ट  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  है  atx  समिति  के

 उपयु  क्त  निष्कर्षों  को  मान  लेने  का  निणय  किया  है  ।  आपरेशन  से  पब  की  तैयारी

 भापरेशन  करने  की  प्रक्रिया  के  चुनाव  रक्तस्राव  के  नियंत्रण  में  और  बाल्य  चिकित्सा  संबंधी

 मूल  सिद्धान्तों  में  तथा  aval  भौर  uodtararfe aa  देने  सबंधी  Waza  fara  में  उपेक्षा  होने

 के  बारे  में  समिति  के  जो  निष्कर्ष  हैं  उनसे  यह  दुखद  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  इस  मामले  में  और

 अधिक  ध्यान  दिया  जा  सकता  था  ।  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  और  खेदजनक  है  कि  यह  बात  डा०

 राम  मनोहर  लोहिया  जेसे  देश  के  एक  महान  सपूत  के  साथ  हुई  ।

 5.  समिति  के  निष्कर्षों  को  देखते  हुए  किसी  एक  व्यक्ति  पर  दोष  लगाना  असम्भव

 है  बहुत  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के  पहइचात  सरकार  यह  लेदपूवंक  नोट  करती  है  कि  किसी

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करना  या  जारी  रखना  संभव  नहीं  होगा  भौर  वह  aga  ही

 aqyas  इस  मामले  को  समाप्त  समझती  है  ।

 6.  मुझे  विदवास  है  कि  इस  पर  माननीय  सदस्य  और  हम  सभी  एक  बार  फिर

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  को  श्रद्धांजलि  अपित  करेंगे  ।  उनको  श्रद्धांजलि  अपित  करते  हुए  हम

 यही  संकल्प  दोहरा  सकते  हैं  कि  हुम  सब  यह  देखें  कि  समग्र  स्वास्थ्य  परिचर्या  पद्धति  के  एक  अंग

 के  रूप  में  देश  के  सभी  नागरिकों  की  ओर  यथेष्टਂ  ध्यान  दिया  जाए

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  पर  भाते हैं
 +  क  है  9  के

 श्री  राजनारायण  (<Tqazat)  यह  बहुत  गंभीर  प्रदन  है  ।  जब  मैं  स्वास्थ्य  मंत्री  था  तब

 मेरे  बहुत  ही  प्रयत्नों  से  यह  कमेटी  एप्वाइन्ट  हुई  थी  इसकी  ईन्स  एण्ड  एब्री  आई  नो

 पता  )  इस  कमेटी  की  रिपोट  को  सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सदन  इस

 पर  अच्छी  तरह  से  विचार  करें  ।  मैं  गवर्नमेंट  की  राय  से  सहमत  नहीं  हूं  जो  उसने  इस  रिपोर्ट  में

 जाहिर  की  मैं  एक  ही  उदाहरण  भापके  सामने  पेश  करूंगा  ।  कि  किस  तरह  डाक्टर

 ह  ७  ७
 लोहिया  की

 mead  महोदय
 :  इस  पर  अभी  चर्चा  नहीं  हो  सकती  ।  आप  केवल  अपनी  बात  कह

 सकते हैं  ।

 श्री  राजनारायण  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  अभी  नहीं  मैं  आज  इस  पर  चर्चा  नहीं

 करना  चाहता  |  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इसके  लिए  कोई  तारीख  निर्धारित  कर  दें  ।  जिससे  हम

 प्रत्येक  ब्यौरे  पर  चर्चा  कर  सकें  ।
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 मेरे  दबाव  और  fraaqee  पर  एक  कमेटी  और  बढी  है  ।  यद्यपि  वह  एक  लोहिया  कमेटी  थी

 मगर  नाम  उसका  दिया  गया  है  विलिंगडन  अस्पताल  के  सम्बन्ध  में  जो  इरेंगुलेरिटीज  है  उस  सब

 की  जांच  करे  ।  उसमें  हमारे  शान्तिभाई  पटेल  वर्गरह  सब  थे  उनकी  भी  रिपोर्ट  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  भापने  अपनी  बात  कह  दी  है  ।

 श्री  राजनारायण  :  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  उस  frat  को  भी  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए

 सरकार  से  कहें  और  हमने  ् चाट  नोट  एक  सरकार  को  दिया  था  ag  भापकों  भाना  चाहिए  |

 मैं  चाहता  हूं  कि  वह  शारट-नोट  आपके  पास  आय  मौर  आपको  पता  होना  चाहिये  कि  वह  नोट

 क्या है  |

 एक  इतने  बड़े  पालिटिकल  लीडर  का  ast  करा  दिया  जाये  मर्डर  और'*****

 mene  सहोदय  :  इस  पर  किसी  आगे  की  तारीख  में  चर्चा  की  जायेगी  ॥

 श्री  राजनारायण  :  मोरारजी  भाई  यहां  पर  नहीं  उन्होंने  कहा  था  कि  मैं  इस  नतीजें

 पर  पहुंचा  हूं  कि  आज  डाक्टर  लोहिया  के  लिये  मरने  वाले  जितने  व्यक्ति  हैं  नवयुवक  इस  देश  में

 उतने  किसी  नेता  के  लिए  नहीं  हैं  4,000  आदमी  लगातार  बून  देने  के

 mega  महोदय  :  आप  इसे  चर्चा  में  बदल  रहे  है  ।  मैं  इसकी
 argata  नहीं  दूंगा ।

 श्री  राजनारायण  :  भाप  चर्चा  के  लिए  तारीख  निर्धारित  कर  दें  ।

 egret  महोदय  उसके  लिए  प्रक्रिया  निर्धारित  हैं  ।

 थी  alo  पी०  मंडल  (waqzT) )  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  तौर  पर  किसी

 भी  डाक्टर  पर  दोषारोपण  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  डाक्टरों  का  दल  सामुहिक  रूप  से  कुछ

 गलतियों  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सामूहिक  रूप  में  उन  सभी  डाक्टरों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  सरकार  को  क्या  है  जिनके  विरुद्ध  यह  रिपोर्ट  है  कि  उन्होंने

 गलतियां  की  थी  ।  क्या  बाघायें  हैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  |

 श्री  राजनारायण  :  आप  एक  न्यायाधीश  रह  चुके
 हैं  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  लोकसभा  अध्पक्ष  हूं  ।

 श्री  राजनारायण  भाष  रिपोटं  को  पढ़िये
 के  क  क  क  के  क

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दी  है  ।

 श्री  राजनारायण  :  किसने  आपरेशन  किया  इसका  रिपोर्ट  में  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है

 sit  अर्जुन  fag  भदौरिया  :  अध्यक्ष  बहुत  ही  अफसोस  के  साथ  यह  कहना

 पड़ता  है  कि  ag  लोग  जो  डा०  लोहिया  जी  के  मौत  के  बाद  लगातार  कहते  रहे  हैं  कि  डाक्टर

 साहब  की  हत्या  हुई  भव  वही  लोग  जब  सरकार  में  आ  गये  हैं  तब  यह  कहते  हैं  कि  किसी  को
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 ee

 दोषी  नहीं  ठहराया  जा  सकता  ।  एक  व्यक्ति  जब  दो  त
 ~  an

 रह  काब  त  करता  है  तो  समझ  में  नहीं
 आता  |  राजनारायण  जी  जो  इस  बक्‍्त  कह  रहे  हैं  इस  पर  पूरी  तरह  बहस  होनी  चाहिए  और  हम
 साबित  करेंगे

 कि
 डा०  लोहिया  की  हत्या  हुई  है  जान  बुझकर  हत्या  की  गई  मैं  निवेदन

 करू
 गा

 कि  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 et  हरि  विष्णु  कामत  यदि  भारत  के  एक  वशिष्ट  डा०  लोहिया
 के  मामले  में  यदि  इस  प्रकार  की  उपेक्षा  बरती  जा  सकती  है  तो  मुझे  यह  सोचते  हुए
 भय  होता  है  कि  हमारे  अस्पतालों  में  आम  मरीजों  के  साथ  कया  होता  होगा  ।  जिनकी  देख-रेख

 तथा  कल्याण  का  उत्तरदायित्व  जनता  सरकार  पर  मैं  नहीं  जानता  कि  आम  आदमी  के  साथ

 क्या  होता  होगा  |  इस  प्रकार  तो  हमारे  अस्पताल  मुरदाघर  बन  जायेगे  ।

 थी  ब्रजभषण  तिवारी  (wetarnz)  इसलिए  इस  पर  बहस  करना  जरूरी  है  ।

 श्री  बसन्त
 साठे

 :  मैंन  अमरीकी  दुतावास  के  बारे  में  कहा  है  मैंने  नाम  भी

 बतायी  है
 क  ७  क  क  के

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  उसकी  रिपोर्ट  मांगी है  और  अभी  तक  मुझे  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  ।

 थी  wofaaa  बसु  :
 मैंने  बंगला  देदा  को  खाद्यान्न  भेजने  का  नोटिस  दिया

 था  जहां  पर  कि  अकाल  की  स्थिति  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  अपनी  गत  यात्रा  में  20,000  मीटरी  टन

 खाद्यान्न  भेजने  का  वचन  दिया  था  ।  मैं  जानना  चाहता  Bo

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कब  नोटिस  दिया  ।

 ait  ज्योतिमंय बस  :
 आज  10

 बजे  से  पहले
 ।

 geaa  महोदय  :  आप  aaa  वरीयता  प्राप्त  करते  हैं  यह  मैं  भूल  गया  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  कृपया  नियमों  में  afcaca  कर  लीजिये  ।

 MOTT  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  नियमों  में  qf<aaa  नहीं  कर  सकता  ।

 नियम  377  के  श्राघीन  सामले

 जम्मू-कइमोर  राज्य  में  संविधान  के  कपितय  अनुच्छेदों  को  लागू  न  करना

 श्री  बलदेव  सिह  जसरोटिया  (ay  :  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  भारत  का  अंग  हे  किन्तु

 उसमें  हमारे  संविधान  के  कुछेक  अनुच्छेदों  को  ही  लागू  किया  गया  है  ।  राज्य  में  अपना  निजी

 संविधान  है  ।

 मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहत  हूँ  कि  भारत  के  संविधान  का  अनुच्छेद  19  जो  कि  बोलने

 की  catfare ae,  संघ  देश  में  fate  रूप  से  देश  में  किसी  भी
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 पर  निवास  करने  आदि  के  बारे  में  है  वह  केवल  25  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  है  ।  जम्मू  और  करुमी र

 पर  लागू  किया  गया  था  ।  जिसकी  अवधि  14  1979  को  समाप्त  हो  रही  इसी  प्रकारਂ

 अपने  संविधान  का  अनुच्छेद  16  (3)  किसी  पर  नौकरी  करने  तथा  नियुक्ति  प्राप्त  करने  के  रे

 में  है  वहू  जम्मू  और  काइमीर  पर  लागू  नहीं  किया  गया है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  अनुच्छेद  370  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वह  हमारे

 संविधान  में  अस्थायी  रूप
 से  है  ।)  मैं  भारत  सरकार  से  आप्रह  करू  गा  कि  इस  विषमता  को  ax

 करने  के  लिए  तुरन्त  सभी  आवश्यक  कदम  उठायें  ।  यह  मामला  बहुत  अधिक  जन  महत्व  तथा

 जन  लाभ  का  है  इससे  विशेष  रूप  से  लाखों  जम्मू-काश्कीर  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  |

 27  1979  को  बिहार  में  ara  तुफान  से  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  भौर

 मआवजा  देने  को  आवश्यकता

 श्री  विनापक  प्रवाद  यादव  अध्यक्ष  नियम  377  के  अधीन  मैं

 लिखित  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं

 दि  हिन्दुस्तान  नई  दिल्‍ली  दिनांक  सोमवार  30  अप्रेल  1979  एवं  अन्य  Ursaty

 अखबारों  में  14  डड  इन  बिहार  स्कूएल  '  जिसके  अनुसार  विगत  29-4-79  को  बिहार  में  जबदस्त

 asta  और  ओले  की  वृष्टि  हुई  हैं  दजनों  लोग  मरे  सैकड़ों  घायल  हुए

 पशुओं  की  भी  अनगिनत  मृत्यु  हुई  हजारों  घर  धराशाही  हुए  वृक्षों  के  रोड़  पर  गिरने  से

 यातायात  अवरुद्ध  हो  गया  लाखों  परिवार  बे-घरबार  हैं  इस  अप्रत्याशित  प्राकृतिक  प्रकोप  ने

 बिहार  के  को  अस्त-व्यस्त  कर  दिया  है  ।  अतः  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  का  ध्यान  इस

 ओर  दिलाते  हुए  आप्रह  करता  हूं  कि  अविलम्ब  केन्द्रीय  सहायता  तथा  अध्ययन  दल  भेजकर  क्षति

 का  पता  लगावें  और  इस  प्राकृतिक  विपदा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  पर्याप्त

 सहापता  कर  ।

 पथ  में  farang  प्रतियोगिता  में  भारतीय  हाकी  टोम  का  प्रदर्शन

 श्री  atrTatra
 :

 मैं  एक  बहुत  गंभीर  और  अत्यावश्यक  जन  महत्व  के  मामले  में

 पर्थ  में  fara  कप  हाकी  में  भारत  के  निराशाजनक  प्रदशंन  का  मामला  उठाना  चाहता  हुं  ।

 भारत  ने  पथ  में  विश्व  कप  हाकी  में  बड़ा  ही  निराशजनक  खेल  का  प्रदर्शन  fear  है  और

 उसे  पांचवा  स्थान  मिला  इससे  पहले  भारत  हालंण्ड  और  आस्ट्ूलिया  से  हार  चुका  ड  इस

 घटिया  खेल  के  प्रदर्शन  से  भारत  fara  कप  हाकी  से  बाहर  हो  सकता  है  ।  यह  विशेष  रूप  से  ate

 भी  शमंताक  है  क्योंकि  पार्किस्तान  fase  कप  विजयी  रहा  है  ।

 भारतीय  हाकी  की  दुःखद  स्थिति  का  कारण  भारतीय  हाकी  फेडरेशन  की  असफलता

 भारतीय  हाकी  फेडरेशन  ने  अच्छे  खिलाड़ियों  का  चयन  करने  के  बजाय  कुच कों  मे ंव्यस्त  रहा  है

 और  शिक्षा  मंत्रालय  असहाय  दर्शक  बनकर  देखता  रहा  ।  भारत  को  अपनी  खोई ह हुई  प्रतिष्ठा  को

 पुनः  प्राप्त  करने  के  लिए  भारतीय  हाकी  फेडरेशन  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।
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 नियम
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 सजदूरों  के  लिए  aq  बनाने  के  लिए  श्रासाम  के  साय  बागानों

 को  सीमेंट  की  सप्लाई

 श्री  पूर्ण  नारायण  सिन्हा  :  कलकत्ता  के  क्षेत्रीय  सीमेंट  उद्योग  मंत्रालय

 द्वारा  सीमेंट  के  आबंटन  किये  जाने  पर  आसाम  के  विभिनन  चाय  बागानों  के  लिए  सी Naz  का

 नियतन  करता  है  और  चूंकि  कोई  अकेला  चाय  बागान  चाईबासा  या  शालीमार  में  नियतन  far

 गए  सीमेंट  को  ले  जाने  के  लिए  एक  या  अधिक  ट्रक  किराये  पर  नहीं  ले  सकता  और  वहां  से

 aaa  के  लिए  सीघे  ट्रक  द्वारा  दुलाई  सेवा  भी  उपलब्ध  नहीं  सभी  चाय  बागान  लोक  सभा

 द्वारा  पारित  बागान  श्रमिक  अधिनियम  के  अधीन  अपेक्षित  श्रमिक  भावास  निर्माण  काय  को

 जल्दी  पूरा  कर  रहे  हैं  अपने  ढुलाई  कर्ताओं  कलकत्ता  तथा  जोगी  अराम  में  रखना

 पड़ता  है  ।  रेल  aaa  न  मिलने  के  कारण  सीमेंट  ट्रकों  द्वारा  पहले  कलकत्ता  ले  जाया  है  और

 उसके  बाद  अन्य  ट्रक  जिनके  पास  कलकत्ता  भौर  आसाम  के  बीच  चलाने  का  परमिट  होता  है

 सीमेंट  को  विभिन्‍न  चाय  बागान  तक  पहुंचाते  हैं  ।  यह  प्रक्रिया  गत  एक  दशक  से  चल  रही

 दुलाई  कर्ता  जो  सीमेंट  की  ढुलाई  करते
 हैं  और  उस  सीमेंट  पर  कोई  स्वामित्न  नहीं

 अनिवायं  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  भण्डार  लाइसंस  लेना  होता  है  यद्यपि  उन्हें  उस  सीमेंट  को

 जाने  वाले
 ट्र  कों

 में  यानान्तरण  करने  तक  कुछ  दिनों  से  लेकर  कुछ  हफ्तों  तक  सीमेंट  को

 रखना  पड़ता है
 27  1979  के  लगभग  afeqy  बंगाल  सरकार  से  काशीपुर  के  यातान्तरण

 करने  बालों  के  पाथ  जो  सीमेंट  था  उस  सभी  सीमेंट  को  सील  कर  दिया  तथा  याताम्तरण  तक  के

 लिए  जो  सीमेंट  उनके  पास  था  उसके  लिए  भण्डारण  लाइसेंस  न  रखने  के  कारण  दो  यानास्तरण

 करने  वालों  को  पकड़  लिया  तथा  आसाम  चाय  बागानों  में  जुलाई  में  होने  वाली  वर्षा  के

 qa  श्रमिक  आवास  निर्माण  की  प्रकिया  में  अनावृश्यक  बाघा  उत्पन्न  कर  दी  ।  उद्योग

 भारत  सरकार  को  चाय  बोड  के  साथ  मिलकर  इस  मामले  का  हल  ढूँढना  चाहिए  ताफि  सीमेंट

 शीघ्र  ही  रिलीज  FRAT  सके  तथा  सीमेंट  के  परिवहन  में  निराधार  बातों  पर  बाधायें  तथा

 परेशानी  पैदा  नकी  जाये  ।

 श्रगले  गेर-स्पधी  श्रन्तरराष्ट्रीय  फिल्मोत्सव  का  आयोजन  कलकत्ता  के

 बजाय  बंगलौर  में  करने  का  सरकार  का  कथित  निणंय

 थी  चित्त  wa  (arate )  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  सरकार  का  ध्यान

 निम्नलिखित  अवलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामले  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 यह  बड़े  खेद  की  बात  सी  है  कि  बताया  जाता  है  कि  भारत  सरकार  ने  भारत  का  अगला

 गर  स्पधघी  अत्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  जनवरी  1980  में  कलकत्ता  के  बजाय  बंगलौर  में

 जित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  अंब  उसकी  आयोजन  कलकत्ता  के  बजाय  बंगलौर  में  करने  का

 भ  अपने  बचन से  हटना  है

 जिस  कारण  से  स्थान  बदला  गया  है  वहू  अपत्तिजनक  है  ।  इस  प्रकार  के  फिल्म  समारोह
 ल  रिया  ah

 का  मूल  उद्देश्य  फिल्म  टेकनीशियनों  area  फिल NOp  rue  my att  को  इसमें  भागीदार

 बनाना  है  ।  इसमें  कंलेकत्ता  का  दावा  बहुत  ऊंचा  है  ।
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 reid  क
 qfeaqaq  बंगाल  सरकार  ने  भी  भारत  सरकार  से  f  म  न  फिया  है  fe  ag  अन्तर्राष्ट्रिय

 fret  समा  रोहे  के  स्थान  के  बारे  में  किए  गए  निणय  को  बदले  और  वह  समारोह  कलकत्ता  में

 किया  जाए  ।

 (3:)  qrige-wernat  THAT  a  राजपथ  को  तुरन्त  पुरा  करने  की  श्रावश्यकता

 श्री  राजकृष्ण  डान  बदंवान  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  नियम  377  के  arcana  सरकार  का  ध्यान

 अवलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामले  की  ओर  दिलाना  agar  हूं  ।

 पश्चिम  बंगाल  भारत  की  सर्वाधिक  घनी  आबादी  वाला  राज्य  है  और  औद्योगिक  दृष्टि

 से  विकसित  राज्य  भी  हैं  ।  कलकत्ता  और  हल्दिया  में  दो  बहुत  बड़  पत्तन  हैं  ।  इन  पत्तनों  के

 अलावा  रेल  लाइन  भी  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं  ।  किन्तु  रेल
 बैगन

 की  अत्यधिक  कमी  के  कारण

 सड़क  द्वारा  माल  का  परिवहन  बहुत  अधिक  बढ़  गया  इस  राज्य  में  दो  हरयात  संयन्त्र  हैं  ।

 कलकत्ता  को  तथा  कलकत्ता  से  आने  वाले  कोयला  तथा  अन्य  भौद्योगिक  उत्पाद  पूर्ण  तथा  लारी

 द्वारा  परिवहन  पर  निभंर  हैं  इसलिए  सड़क  परिवहन  पर  बहुत  अधिक  दबाव  है
 '

 इसके  अलावा

 चूंकि  कलकत्ता  के  भी  अतः  प्रदेश  में  उपनगर  विकसित  होते  जा  रहे  हैं  इसलिए  वादन  यातायात

 दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  माल  यातायात  तथा  वाहन  यातायात  को  पश्चिम  बंगाल  के  एक

 हिस्से  से  दूसरे  हिस्से  के  साथ  तथा  देश  के  अन्य  भागों  के  साथ  qth  का  एक  मात्र  साधन  जी ०

 टी०  रोड  है  ।  इन  कारणों  से  1965  में  जी०  टी०  रोड  पर  सड़क  परिवहन  23  विधाओं  को

 बढ़ाने  तथा  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिए  तत्कालीन  भारत  सरकार  मे  पश्चिम  बंगाल  के

 गिक  क्षेत्र  को  कलकत्ता  से  जोड़ने  के  लिए  दुर्गापुर---कलकत्ता  caay a  हाईवे  का  निर्माण  करने

 का  निर्णय  किया  और  इसके  लिए  सेकड़ों  एकड़े  बहुमूल्य  कृषि  योग्य  भूमि  का  अजन  किया  गया  ।

 यह  भूमि  अभी  तक  अप्रयुक्त  पड़ी  हुई  है  ।  इस  सड़क  कुछ  सीमा  तक  मिट्टी  का  काम  भी  पूरा  हो

 चुका  है--न  केवल  यह  वरन्‌  सड़कों  के  बनाने  में  आवश्यक  सामान  भी  खरीद  किया  गया  है  तथा

 इकठ्ठा  कर  दिया  गया  है  ।  इस  सड़क  के  पास  CATH  तथा  वाच  मेन  रोड  बनाई  जा  चुकी  है

 इस  कार्य  के  लिए  2.2  करोड़  रुपये  खर्चे  किए  जा  चुके हैं  i  fry  घनराशि  की  कमी  के  कारण

 कार्य  निलम्बित  पड़ा  है  ।  इसके  कारण  न  केवल  माल  परिवहन  अस्त-व्यस्त  हो  गया  है  वरन्‌

 सड़क  दु्घटनायें  भी  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  मुन्ने  इस  अदिभाशाली  सभा  में  विभागीय

 मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  अब  तक  सड़क  निर्माण  के  कुछ  लाख  रुपयों  का

 माल  चोरी  हो  चुका  है  दूसरी  ओर  दो  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  व्यय  किया  जा  चुका  है  :  मंत्री

 महोदय ने  भी  मेरे  sat  के  उत्त  र  में  यह  बताया  है  कि  घन  की  कभी  के  कारण  सरकार  इस

 महत्वपूर्ण  राज  माग  का  काय  पूरा  नहीं  कर  पा  रही  है  मेरे  रहमत  अध्यक्ष  महोदय  इस  सभा

 में  पदिचिम  बंगाल  का  कोई  भी  माननीय  सदस्य  मंत्री  महोदय  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  प्रसन्न हैं  यह  अत्यन्त  खेद  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  गत  14  act

 में  भी  इस  सड़क  को  पूरा  नहीं  कर  सकी  है  ।

 राज्य  की  तात्कालिक  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  मैं  सरकार से  निवेदन  करू गा
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 कि  विकसित  किसी  बिलम्ब  के  सड़क  को  पूरा  किया  जाये  अन्यथा  qfsaqa  बंगाल  में  इसके  कारण

 व्यापक  असन्तोष  व्याप्त  हो  जायेगी  ।

 sore  महोदय  :  भब  हम  अगली  मद  पर  कार्यवाही  आरम्भ  करेंगे  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  आपको  लिख  चुका  हूं  ।  यह  सप्ताह  भी  बीत  चुका  है

 meat  महोदय
 :

 मैं  इस  पर  विचार  करू
 गा  |

 श्री  afefasoy  कामतः  :  मैं  आपकी  अनुमति  से  नियम  31,  उपनियम  (2)  के

 बारे  में  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  स्ंप्रथम  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  आपने  इस

 सम्मानीय  पद  का  कायंभार  संभाला  तो  आपने  संसद  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  का  वचन  दिया

 था  और  उस  वचन  के  अनुसरण  में  अपनाई  गई  प्रक्रिया  में  निहित  यह  परिवतंन  उपयोगी  तथा

 सहायक  है  और  यह  नियम  377  बहुत  ही  रुचिकर  बन  गया  है  ।  किन्तु  मुझे  खेद  के  साथ  कहना

 पड़  रहा  है  कि  नियम  31  का  उपनियम  (2)  हमारे  लिए  सहायक  नहीं  है  यह  अवद्य  कहा  गया

 है  कि  कार्यसूची  में  सम्मिलित  न  की  गई  किसी  विषय  वस्तु  पर  अध्यक्ष  की  अनुमति  से  विचार

 किया  जा  सकता  यह  खण्ड  इसमें  दिया  गया  है  ।  अन्यथा  हमारे  लिए  कोई  ऐसा  मामला

 उठाना  सम्भव  नहीं  हैं  जो  कि  ay  सूची  में  न  दिया  गया  हो  ।  श्रीमान्‌  मुझे  वताया  गया  है  कि

 सभा  में  इस  विशेष  समय  में  दिए  जाने  वाले  वक्तव्यों  पर  आप  सुबह  दस  बजे  या  साढ़े  दस  बजे  के

 लगभग  अपने  कक्ष  में  विचार  करते  हैं  और  fara  न  किसी  रूप  में  उन्हें  निपटते  हैं  ।  मुझे  समझ  में

 नहीं  आता  कि  लोक  सभा  जिसे  मैं  हमेशा  सक्ष्म  मानता  आया  हूं  और  जो  सरकार  के

 रूप  में  ASIAESTSS  करके  उपलब्ध  क्यों  नहीं  कर  सकता  ।  इसमें  आधा  घण्टा  या  एक  घण्टा  ही

 लगेगा  ।  यह  काम  प्रदन  काल  के  दौरान  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिए  एक  घण्ट  का  समय

 पर्याप्त  इसे  अनुपूरक  कार्यसूची  के  रूप  में  टाइप  करके  साइक्लोस्टाइल  किया  जा  सकता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सुझाव है
 ।  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता हैं  |

 श्री  हरिविष्ण  कामत  :  यह  एक  धण्टे  के  अन्दर  हमें  उपलब्ध  किया  जा  सकता  है  ।  अतः  aa

 आपसे  निवेदन  है  fa **

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  अगले  सत्र  से  हम  ऐसा  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 aft  पर्णनारायण  सिन्हा  :  नियम  377  के  अधीन  सूचनाएं  उसी  दिन  नहीं  आतीं  ।

 मैंने  एक  सूचना
 30  अप्रैल  को  दी  थी  ।  यह  आज  ही  सामने  आई  है  |  30  अप्रैल  और  आज  की

 तिथि  के  बीच  कितना  अन्तर  है  ।

 oft  हरिविष्णु  कामत  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  कार्यसूची  में  इसे  सम्मिलित  किया  जाता

 चाहिए ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  निद्चित  ही  बिचार  करे  |
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 meal  महोदय
 :

 कृपया  नहीं
 आप  28  भिनट का  समय  ले  चूके  हैं ।

 थ्री  राजनरायण  :  आप  केवल  हमारे  लिए  करते  हैं  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हुं

 कि  कृपया  मेरी  बात  सन  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कल  28  मिनट  समय  दिया  गया  था  ।  अब  भोर  समय  नहीं
 मिलेगा  ।  आपको  बिना  बारी  के  अवसर  दिया  गया  ।

 श्री  कृपया  कल  का  वाद-विवाद  देखिए  ।  कल  की  कार्यवाही  में  कहा  गया

 हैः

 महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  चुका है
 |  आपका  भाषण  भी  अब  समाप्त

 हुआ  माना  जायेगा  की

 वह  नहीं  कह  रहे  हैं  बल्कि  हुआ  समझा  कह  रहे  हैं  मुझे  इन

 दोनों  के  बीच  का  अन्तर  बताना है  ।

 mere  महोदय  :  यह  ठीक  है  सभापति  के  पास  समझा  जायेगाਂ  कहने  के  अलावा

 are  कोई  fae  नहीं  था  ।

 श्री  राजनरायण  :  श्री  मान  आप  तो  स्पीकर  नये  बने  हैं  और  मैं
 पालियामेंट्री  प्रोसीजर  में

 25  साल
 से

 हुं  ।  मैं  कहता
 हूं  कि

 भाप  जसे
 एक

 जजमेंट
 देते  हों  कि

 कोई
 बिल  पास  हुआ  तो  पहले

 आप  कहते  हैं  कि  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  मेजारिटी  aT aT  की  उसके  बाद  फिर  आप  कहेंगे
 कि  अब  यह  निश्चित  है  कि  बहुमत  विपक्ष  का  है  ।  तब  वह  frase  डिक्लेयर  करते  कल  चेयर

 को  कहना  चाहिए  था  कि  आपको  कल  मौका  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  अस्पताल  से  आता  क्यों  आज  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  स्वास्थ्य  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  आपने  यहां  आकर  अपने  साथ
 न्याय  किया  है  |

 श्री  राजनरायण  :  मेरी  बात  मेरे  स्वास्थ्य  से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  आपके  स्नास्थ्य  से  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  पाया  |

 श्री  राजनरायण  :  मैं  आपका  बड़ा  आदर  करता हुं
 मैं  आपसे  विनम्र  STTaAT  करता

 आपकी  रूलिंग  का  मैं  आदर  मगर  चूंकि  आपकी  रूलिंग  को  इस  समय  गलत  समझता  हूं
 इसलिए  मैं  इस  मदन  का  त्याग  आज  दूसरी  बार  कर  रहा  क्योंकि  अगर  आप  मुझे  बोलने  नहीं
 देते  हैं

 तो
 पारसी  और  दूसरी  माइनारिटीज  के  अभिकारों  का  कत्ल  कर  दिया

 जाएगा  |

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  दूसरा  भाषण  दे  रहे
 हैं

 मुझे  खेद  है  अगर  आप  वाक-आउट
 कर  मैं  लाचार  बह  एक  दसरी  बात  है  ।
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 श्रो  राजनरायण  :  लेकिन  तीसरी  बार  का  वाक-भाउट  अलग  तरह  का  होगा  ।  यह  मैं  आज

 डिक्लेयर  करके  जा  रहा

 तत्पदचात्‌  माननीय  सदस्य  सभा  से  बाहर  चले  गये

 सोमेंट  उद्योग  संबंधी  उच्च  समिति  की  के  बारे  में  सरकार  के  निर्णयों  के

 बारे  में  वक्तव्य

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  हमारी  विकास  दोल  TYSTATYT  में  सीमेंट  उद्योग

 के  महत्व  तथा  कम  से  कम  समय  में  इस  आत्यावइ्यक  वस्तु  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की

 आवद्यकता  को  दृष्टिगत  रख  कर  सरकार ने  मूल्य  व  लागत  सहित  सीमेंट  उद्योग  के  सभी

 पहलुओं की
 विशद  समीक्षा  करने  के  लिए  ् भप्रल  1978  में  औद्योगिक  लागत  भौर  मूल्य  ब्यूरो  के

 अध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त  की  थी  इस  समिति  ने  1978

 में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  सीमेन्ट  उद्योग  के  विकास  के  लिए  समिति  ने  दूरगामी  महत्व  की  कई

 सिफारिशें  की  है  गौर  इन  सभी  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  को  अन्तिम  रूप  देने

 अभी
 भी  कुछ  और  समय  लगेगा  ।  31  1979  को  मूल्यनिर्धारण  की  पहली  भवघि  की

 समाप्ति  को  ध्यान  में  रख  कर  सरकार  ने  शुरूआत  में  मूल्य  और  प्रोत्साहन  सम्बंधीं  अघिक

 पण  सिफारियों  की  जांच  पड़ताल  करने  और  समिति  की  दुसरी  सिफारिशों  व  निष्कर्षों  पर  बाद

 में  समुचित  ढ़ग  से  विचार  करने  का  निर्णय  fear  है  ।  मैं  आज  इस  उच्च  स्तरीय  समिति

 की  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  सभी  सिफारिशों  का  सारांदा  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  रहा  हूं  ?

 सीमेंट.के  मूल्य  व  प्रोत्साहनों  से  सम्बंधित  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निणंयों

 का  उल्लेख  सरकारी  संकल्प  में  किया  गया है  ।

 यहां  मैं  संक्षेप  में  सीमेंट  उद्योग  के  मूल्य  निर्धारण  की  नई  प्रणाली  की  प्रमुख  बातों  का

 उल्लेख  करना  चाहूंगा  |  विद्यमान  एक  जेसे  साधारण  मृत्य  के  ध्यान  पर  कम  लागत  बाले  एककों

 के  लिए  जैसा  कि  सरकार  ने  निश्चय  किया  क्रमशः  185  205  रुपए  तथा  220  रु०  प्रति

 मीट्रिक  टन  की  दर  से  तीन  स्तरीय  संघारण  मूल्य  प्रणाली  लागू  की  जाएगी  ।  नए  सीमेन्ट  एककों

 सितम्बर  1977  से  296  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  की  दर  से  और  अधिक  उचें  मूल्य  रखने  की

 स्वीकृति  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  के  सीमेंट  उत्पादक  एककों  को  मौजूदा  अतिरिक्त

 संधारण  मूल्यों  को  बनाए  रखने  की  अनुमति  बनी  रहेगी  ।  कोयले  का  कोयले  की

 पावर  भण्डार  अतिरिक्त  वस्तुओं  (tad)  और  मजदूरी  जैसी  अनिवाय  निविष्टियों

 (xagea)  की  लागत  के  उतार  चढ़ाव  को  ध्यान  में  रख  कर  संधारण  मूल्यों  की  समीक्षा

 की  जाएगी  ।  मट्टी  के  तेल  की  खपत  केप्टिव  पावर  प्लास्टस  के  रखरखाब  के

 लिए  समिति  द्वारा  दरों  पर  राज-सहायता  जारी  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  है  |

 मूल्यों  व
 प्रोत्साहनों

 के  सम्बंध  में  उच्चस्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के

 गंतब्यस्थान  तक  रेल  भाड़ा  मुक्त  सम  मूल्य  में  25.68  रुपए  प्रति  मीट्रिक  वत  की  बुद्धि
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 की  जा  रही  है  अर्थात्‌  इसे  293.26  रुपए  से  बढ़ा  कर  318.94  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन

 व  पैकेजिंग  प्रभारों  को  छोड़  किया  जा  रहा  है  ।

 जसा  कि  सदन  को  ज्ञात है  कि  नए  एककों  के  लिए  12  प्रतिशत  कराधान  के  लाभ  तथा

 पर्याप्त  विस्तार  की  1977  में  की  गई  सरकार  की  घोषणा  से  सींमेंट  जो  पहले

 काफी  पिछड़  पहा  में  नए  पूंजी  निवेश  पर  बहुत  अच्छा  प्रमाव  पड़ा  गत  तीन  वर्षों

 (1974-77)  में  जारी  किए  गए  84.6  लाखों  मीट्रिक  टन  की  कुल  क्षमता  के  11  आदाय-पत्र  तथा

 11  औद्योगिक  लाइस सों  की  तुलना  में  पिछले  दो  वर्षों  (1977-79)  में  ही  150.5  टन  लाख

 मीट्रिक  टन  की  सकुज  क्षमता  के  35  आशय  पत्र  तथा  7  औद्योगिकਂ  लाइसेंस  जारी  किए  जा  चुके

 हैं  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  जनवरी  1979  में  घोषित  की  गई  महत्वपुर्ण  रियायतों

 से  भी  सदन  अवगत  है  ।  घोषणा  के  लगभग  12  लाख  मीट्रिक  टन  की  कुल  क्षमता

 मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  38  योजनाए  पहले  ही  अनुमोदित  की  जा  चुकी  हैं  ।

 मुझे  पूरी  आशा  है  कि  इस  समानुपातिक  व  तकंसंगत  मूल्य  ढांचे  और  प्रोत्साहनों  के  प्रावघान

 की  इस  घोषणा  के  सीमेंट  उद्योग  में  नई  क्षमता  की  स्थापना  में  और  भी  तेजी  आएगी  1

 आजकल  सीमेंट  के  रिका
 उत्पादन

 के  उद्योग  तथा  आवास  के  क्षेत्रों  में

 निर्माण  कार्यों  में  हुई  अशातीत  बृद्धि  से  सप्लाई  की
 अपेक्षाकृत

 मांग  ज्यादा  हो  गई  है  ।

 इस  अभाव  के  काफी  हिस्से  की  पूर्ति  हमें  ऊंची  लागत  पर  सीमेंट  को  आयान  करके  बरनी

 पड़ी  ।  मुझें  विश्वास है
 कि  सीमेंट  उद्योग  में  पूँजी  न  लगाने  में  बढ़ी  रुचि  के  कारण  हम  आगामी  5

 वर्षों  में  अपनी  क्षमता  व  उतपादन  को  दुयुना  कर
 इस

 आवश्यक  वस्तु  के  क्षत्र  में  आत्मनिर्भर

 हो  सकेंगे  ।

 Weyer  महोदय  :  आपसे  मैं  निवेदन
 करू

 कि  आप  किसी  का  नाम  न  लें  ।

 att  इयाम  नन्दन  सिश्र  (at
 :  मैं  एक  मामले  पर  आपका  पथ-प्रदर्शन  की  अपेक्षा

 करता  भाधिक  नीति  के  बारे  में  दो  बक्‍्त ब्य  दिये  गये  एक  श्री  धारियां  द्वारा  और  दूसरा

 उद्योग  मंत्री  श्री  फर्नाडिस  द्वारा  ।  इन  वक्तव्यों  को  सुनने  के  इस  सभा  से  क्या  अपेक्षा  की

 जा  सकती  है  ?  जब  सरकार  द्वारा  साल  भर  के  लिए  विदेश  व्यापार  नीति  निर्धारित  की  जाती  है

 और  सभा  को  भेज  दी  जाती  सभा  का  भी  कुछ  कतंब्य  पीठासीन  अधिकारी  यह  नहीं  कह

 सकते  कि  सरकार  कुछ  नहीं  कर  क्योंकि  उसके  पास  समय  नहीं  है  ।  फिर  तो  हम  भी

 माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  के  सुनने  से  इनकार  कर  देगें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ॥  सभा  अब  दो  बजे  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 तत्पदचात  लोकसभा  भोजन  के  लिए  दो  बजे  श्र०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 भोजन  के  ad  लोक  सभा  2  बने  शू ०  Go  ana  हुई
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 ध्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  ( aattes)  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Sto  पी०  जी०  मांवलकर
 :

 मैं  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं

 जो  कि  पिछली  संसद  द्वारा  की  गई  हत  से  गलत  बातों  विशेष  रूप  से  1965  तथा  1972  की

 अधिनियमों  में  किये  गये  संशोधन  को  रोकने  के  लिए  लाया  गया  मैं  यह  भी  महसूस  करता  हूं

 fe  यह  विधयक  कुछ  और  पहले  लाया  जाता  तो  बेहतर  होता  ।  मुझे  मालम  है  कि  समय  का

 अभाव  फिर  भी  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  इस  से  पहले  ही  पारित  होता  तो  बेहतर

 होता  |  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  मुझे  विश्वविद्यालय  प्रशासन  और  विरुव  विद्यालय  के  कार्यकारण

 पे  सम्बद्ध  मुख्य  बातों  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिला  है  ।  मैं  इस  विधेयक  पर  चर्चा  का  भी

 स्वागत  व  रता  हूँ  क्योंकि  इससे  मुझे  सुधार  स्पष्टीकरण  चाहने  और  अपने  विश्वास  को  सक्षप

 में  दोहराने  के  लिए  अवसर  उपलब्ध  हो  गया  है  ।

 मैं  महान  देश  दिक्षाविद  सरसयद  अहमदखान  के  प्रति  अपति  करते  हुपे

 चर्चा  शरू  करता  हुं  ।  सर  खान  ने  1975  में  इस  केन्द्र  की  कल्पना  को  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवंसिटी

 की  नींव  डालकर  साकार  किया  ।  उन्होंने  इसे  बड़ी  सावधानी  से  योजनाबद्ध  ढंग  से  पोषित  किया  ॥

 परिणाम-स्वरुप  यह  आज  उच्चत्तर  ज्ञान  और  क्षिक्षा  का  महत्वपूर्ण  केन्द्र  बन  गया  है  तथा  इसे  hee

 से  आज  अलीगढ़  मस्लिम  यनिवे॑सिटी  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  इस  बात  से  हम  खद  हैं  हम

 इस  बात  पर  बल  देते  हैं  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवंसिटी  उच्चतर  शिक्षा  का  महत्वपूर्ण  स्थान  है

 क्योंकि  यह  एक  राष्ट्रीय  संस्था  यह  वर्गवादी  संस्था  नहीं  वह  संकीणं  सस्था  नहीं  यह

 राष्टीय  संस्था  है  जिसमें  मुस्लिम  संस्कृति  aes  गहन-भध्ययन  पर  विशेष

 बल  दिया  जाता  हैं  ।  मैंने  1965,  1972  के  पिछले  दो  aaa  का  उल्लेख  किया  था  ।  मुझे  आइ्चयं

 है  कि  यह  विधेयक  क्यों  लाय  गये  तथा  कसे  पारित  किये  गये  पास  इस  बात  के  लिए  समय

 नहीं  है  कि  तत्कालीन  सरकारों  ने  किन  राजनीतिक  कारणों  से  वे  संशोधन  किये  थे  कितु  मैं  यह

 अवश्य  कहूंगा  कि  यद्यपि  उस  समथ  संशोधन  विधेयक  में  उद्देश्यों  और  कारणों  का  विवरण  था

 तथापि  वह  वास्तविक्र  नहीं  था  ।  वस्तुतः  उनको  वास्तविक  उद्देश्य  तो  विशेष  वर्ग  के  लोगों  को

 सबक  सिखाना  तथा  उससे  भी  बुरा  यह  कि  देश  में  शेक्षिक  संस्थानों  और  उच्चत्तर  शिक्षा  के

 निकायों  में  राजनैतिक  घुसपेंठ  करना  था  ।  यह  ऐसे  कारण  है  जि  मैं  faratrfaz  होने  के  नाते

 सहन  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिये  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  वे  दो  संशोधन  अधिनियम  अनचित  थे

 क्योंकि  उनके  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  की  शैक्षिक-स्वतंत्रता  और  स्वायत्तता  तथा  प्रजातांत्रिक

 काय  संचालन  सें  दूषित  कर  दिया  गया  था  तथा  साथ  ही  विश्वविद्यालय  प्रशासन  में  सक्रिय

 विद्यार्थियों  और  संस्थाओं  का  प्रतिनिधित्व  भी  दूषित  कर  दिया  गया  था  ।

 आज  हमारे  सामने  दो  बातें  है  पहला  कि  क्या  अलीगढ़  मुस्लिम  की

 क

 विशिष्टता  बनाई  रखनी  चाहिए  |  दूसरी  स्वायत्तता  की  है
 ।  पहला  प्रइन  एक  विशिष्ट

 प्रब्न  और  दूसरा  परथन  एक  वहत्‌  प्रशन है  मुझे  विश्वास  है  कि  मेरे  मित्र  श्री  बनतवाला  के
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 पास  समय  होंगा  और  जिस  विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही  उस  पर  तथा

 fazafaara  को  उसकी  विशिष्टता  सहित  संख्या  के  रूप  में  बनाये  रखने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  सकेगें  ।  इस  समय  में  उस  पहलू के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  मैं  यह  सुझाव

 देना  चाहता  हूं  कि  fazafaarag  स्वायत्तता  at  विश्वविद्यालय  के  कार्यसंचालन  को

 प्रजातांत्रिक  बनाने  का  प्रइन  जो  कि  एक  वृहत  प्रइन  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रब्न  है  ।  हमारे  संविधान

 अनुच्छेद  30  (1)  में  यह  स्पष्टत  कहा  गया  है  कि  अल्पसंख्यकों  को  अधिकार  है  कि  वे  अपने

 दक्षिह  और  सांस्कृतिक  महत्व  के  हितों  वो  प्रोत्साहित  करें  भौर  यह  अधिकार  सुरक्षित  है  ।  मैं

 अधिनियम  1965  के  प्रकाश  उच्चतम  न्यायलय  की  व्याख्या  के  कानूनी  पहलू  में  नहीं

 जाना  चाहता  ।  पर  मेरा  विचार  स्पष्ट  है  कि  संविधान  कुछ  भी  कहे  और  उच्चतम  न्यायालय  का

 fara  कुछ  भी  आखिरकार  उच्चतम  के  निर्णय  को  संद्योधित  करने  का  दायित्व  भी

 तो  उच्चतम  न्यायलय  पर  ही  है  ।  वे  अपने  पहले  निर्णय  को  फिर  से  संशोधित  कर  संकते  इस

 समय  मैं  इस  पहल  के  विषय  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  इस  मुद्दे  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि

 भल्पसंह्यको  के  अधिकार  सुरक्षित  रहें  ।  केवल  मुस्लिम  अल्पसंख्यको  की  भाषा  भौर  संस्कृति  ही

 नहीं  वरन ८  सभी  अल्पसंख्यको  की  भाषा  और  संस्कृति  के  निरन्तर  अध्ययन  को  हमें  प्रोत्साहन  देना

 होगा  ।  अलीगढ़  मुस्लिम  विव्वविद्यालय  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहा  gi  इसके  विशेष

 प्रयोजन  को  मैं  अद्वितीय  कह  सकता  हूं  ।  मुस्लिम  संस्कृति  भर  ददन  इत्यादि  के  अध्ययन  और

 शिक्षा  को  अवश्य  सुरक्षित  और  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  प्रइन  पूछना  चाहता  हुं  कि  ब्या  इस  विधेयक  को  सभा  में  पेश  करने

 से  पहले  अल्पसंख्यक  आयोग  से  faar<-farar  नहीं  किया  गया  था  ?  मेरा  बिचार  है  कि  सदन  की

 अल्पसंख्यक  आयोग  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  श्री  मीन ८६  भसानी  ने  इसी  मुहं  को  लेकर  त्याग  पत्र

 दे  दिया  था  ।  अन्य  मुद्दो  के  उनकी  शिकायत  यह  थी  कि  इस  विधेयक  को  संसद  में  var

 करने  से  पहले  अल्पसंख्यक  अयोग  से  विचार-विमशं  क्यों  नहीं  fear  गया  ?  जनता  सरकार  ने

 जो  अल्पसंख्यक  आयोग  का  गठन  किया  मैं  उसका  स्वागत  करता  किन्तु  मुझे  यह  बात  समझ

 नहीं  आती  कि  उस  आयोग  से  सजंनात्मक  सुझाव  क्यों  नहीं  आमंत्रित  किये  गये  ।  मुझे  पुरा-पूरा

 है  कि  आयोग  इस  विषय  की  गहराई  में  जाता  और  हमें  बहुमूल्य  feat  देता  ।  उन्होंने

 हमें  एक  feqte  तो  जरूर  दी  पर  मेरा  मुद्दा  यह  है  ।  कि  यह  बाद  में  नहीं  बल्कि  पहले  लेनी  चाहिये

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  अल्पसंख्यक  आयोग  की  रिपोट  और  गतिविधियां

 सहायक  साबित  हुई  हैं  ।  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  और  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्व  विद्यलय  और  उस  प्रकार  की  सभी  राष्ट्रीय  यद्यपि  उन्हें  विज्षेष  रंग

 दिया  गया  तो  भी  वे  सांप्रदायिक  क्षेत्र  ad  वादी  संस्थायें  नहीं  समझी  जा  सकती  वे  राष्ट्रीय

 संस्थाय हैं
 ।  केवल  सांस्कृतिक  क्षेत्र  में उनकी  विशिष्टता  और  मूल  स्वरूप  को  बनाये  रखना  है  ।

 विश्वविद्यालय  का  कायक्षेत्र  बहुत  व्यापक  होता  है  तथा  उसे  दिक्षा  का  बड़ा  मन्दिर  कहां

 जा  सकता  यह  ऐसा  स्थान  है  सय  की  खोज  निरंतर  होती  रहती है  और  इससे

 सम्बन्धित  सभी  लोग  पूर्ण  निष्ठा  और  आस्था  से  इस  कार्य  में  लगे  रहते  इसलिए  कोई  भी
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 fasafaarag  संकीण  और  छोटी-छोटी  बातों  को  सहन  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं

 कि  किसी  भी  प्रकार  की  अनन्यता  इस  राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  तथा  उसकी  एकता  के  लिए  हानिप्रद

 होगी  ।  ऐसा  कहते  हुये  अब  दोष  समय  अगर  भाप  मुझे  अनुमति  तो  कुछ  faeaqrz  मैं  ऐसे

 राज्य  और  संसद  अधिनियमों  को  रखना  चाहुंगा  जिन्होंने  केवल  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 को  ही  हानि  नहीं  पहुंचाई  बल्कि  इस  के  और  भी  बहुत  से  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  aye

 प्रजातांत्रिक  कार्य  संचाचलन  और  प्रशासन  में  घुसपैठ  की  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  विधेयक  को

 लाने  के  लिए  बधाई  देता  हुं  ।  उन्होंने  स्वयं  ही  कहा  था  कि  उन्हें  प्रसन्नता  है  कि  उन्हें  इस  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  ताकि  इस  विश्वविद्यालय  की  स्वायत्तता  फो  फिर  से  किया

 जा  सके  ।  पर  मेरा  विचार  यह  है  यद्यपि  यट  विधेयक  भली  प्रकार  और  पर्याप्त  रूप  में  फिर  से

 स्वायत्तता  ला  सकता  यह  स्वायत्तता  को  पूर्ण  रूप  से  नहीं  ला  सकता  ।  इसे  इस  तथ्य  के  आधार

 पर  देखा  जा  सकता  है  कि  डा०  चन्द्र  ने  स्वयं  ऐसे  संशोधनों  को  प्रस्तुत  छिनके  द्वारा

 विभिन्‍न  संस्थाओं  का  बहतर  और  व्‌्ह्त्‌  रूप  में  प्रतिनिधित्व  निया  ar  सके  ।  इससे  यह्टी  स्पष्ट

 होता  है  कि  वे  स्वयं  ही  उस  व्यवस्था  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  जो  उन्होंने  पहले  की  थी  ।  श्री  बनतवाला

 ने  भी  कई  संशोधन  प्रस्तुत  किय  हैं  ।  इन  सब  से  यहीं  लक्षित  होता  हैं  कि  यह  अच्छा  होता  यदि

 पिछले  aq  इस  प्रकार  का  एक  विधेयक  पेश  किया  जाता  और  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाता  जिससे

 कि  इस  समय  तक  उसकी  रिपो  आ  और  संसद  अपने  स्मिति  समय  में  विघयक  के  इस  या

 उस  उपबन्ध  को  संशोधित  करने  की  प्रवर  समिति  के  परिवक्व  ate  सोच  समझ  कर  किये

 गये  विचार  fara  से  लाभान्वित  होती  ।  विईव
 विद्यालय

 में  स्वायत्तता  हमेशा  से  निहित  रही

 fazafaaraat  की  कल्पना  ही  अधंहीन  यदि  स्वायत्तता  के  बिना  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  यह

 अधिकाधिक  नष्ट  होती  चली  जा  रही  है  ।

 उपकुलपति  की  नियुक्ति  का  ही  प्रशन  लीजिए  ।  उप-कुलपति  की  नियुक्ति  एक  विदि।ष्ट

 पद्धति  से  होती  है  ।  मैं  जानता  कि  अधिकांश  farafaaraay  ने  सबसे  सर्वोत्तम  और

 सबसे  उचित  पद्धति  को  इस  नियुक्ति  के  विषय  में  खोजने  का  प्रयत्न  किया है  ।  पर  कोई  भी

 पद्धति  अभी  तक  किसी  भी  रूप  में  स्वीकार्य  नहीं  हो  पायी  है  ।  बहुत  से  प्रयोग  किये  गये  ।  मैं  इस

 तथ्य  का  विरोधਂ  करता  हुं  कि  उप-कुलपति  की  नियुक्ति  में  इस  या  उस  पार्टी  द्वारा  बहुत

 राजनैतिक  हस्तक्षेप  ओर  दबाव  का  उपयोग  किया  जाए  ।  यह  गलत  है  ।  मेरे  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी  मेरे  बायें  और  बैठ  है  ।  उनकीं  पार्टी  qfay-gaTa  में  अब  सत्तारुढ़  है  ।  मुझे  यह  कहते

 हुये  खेद है  कि  पश्विम-बंगाल  सरकार  ar  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  जोकि  अब  प्रवर

 समिति  के  समक्ष  में  एक  उपबन्ध  है  जिनके  अनुसार  यदि  उपकुलपति  की  नियुक्ति  विधेयक  में

 दी  गई  पद्धति  से  नहीं  होती  तो  नियुक्ति  कुलपति  यानि  शिक्षा  मंत्रालथ  पकी  सलाह  से

 जो  कि  वास्तव  में  विश्वविद्यालय  के  कार्यों  में  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  का  एक  तरीका

 मैं  तो उस  पद्धति  को  पसन्द  करता  जिसमें  न्यायालय  या  सीनेट  तीन  नामों  का  एक  पेनल

 बनाता  जिसमे  से  कुलपति  किसी  एक  को  चुनता  है  ।  वह  बेहतर  मुझे  विष्वास  है  कि

 कुलपति  विश्वविद्यालय  का  प्रघान  होता  है  att  उसे  बहुत  से  कार्य  करने  होते  ।  उसकी  बहुत

 महत्वपूर्ण  स्थिति  होती  है  उसका  निर्णय  लेने  का  अधिकार  बहुत  महत्वपूर्ण  होता  है  ।  मेरे  अपने
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 गुजरात  राज्य  में  क्या  हुआ  ?  गुजरात  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  1949  में  हुई  ।  मैं  चाहता

 इसे  अभिलिखित  किया  जाये  कि  उस  समय  की  कांग्रेंस  सरकार  के  राजनैतिक  हस्तक्षप  की  वजह

 से  मेरे  पिता  उस  faaafaa aq  के  प्रथम  ST-HAA AT  होने  से  वंचित  हो  जिस  स्थान  के  वे

 विश्वविद्यालय  के  चेयरमैन  होने  के  कारण  पूर्ण  रूप  से  अधिकारी  थे  ।  वे  उस  समय  अध्यक्ष  थे  और

 वास्तव  में  बे  उप-कुलपति  बनने  के  लिए  अध्यक्ष  पद  छोड़ने  के  लिये  तैयार  थे  ।  इतना

 डा०  विक्रम  साराभाई  जैसे  व्यक्ति  को  so-guqiaca  नहीं  दिया  गया  केवल  इसीलिए  की  उन

 दिनों  राजनतिक  हस्तक्षेप  का  स्वरूप  कुछ  और  था  ।  देग  कहू  सकता  है  कि  उन्हें  उपकुल  पतित्व

 से  इसलिए  वंचित  रखा  गया  क्योंकि  वे  परमाणु  उर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  बन  सकते  थे  और  जो  कि

 देश  के  लिए  लाभप्रद  था  ।  पर  मेरा  मुद्दो  यह  कि  उप-कुलपति  की  नियुक्ति  का  विषय  राजनैतिक

 फूटबाल  राजनेतिक्र  बाजीगरी  राजनतिक  खेल  नहीं  होना  चहिये  ।  एक  तरफ

 अध्यापकों  और  छात्रों  और  दूसरी  तरफ  arat for  कमंचारियों  द्वारा  विश्वविद्यालय  की

 अच्छाई  और  कल्याण  के  लिए  विश्वविद्यालय  के  कार्यकलाप  उत्तरदायित्व  और  निर्धारित

 योगदान  में  भाग  लेना  आदि  सभी  योगदान  मिल  कर  उसे  अवदयमेव  एक  अच्छी  संस्था  बना

 सकते  है  ।

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  विभिन्‍न  संस्थाओं  जेसे  शक्षणिक  परिषद्‌  परिषद्‌  न्यायालय

 आदि  को  विधेयक  से  प्रतिनिधित्व
 दे

 कर  अच्छा  ara  किया  गया  है  ।  इस  प्रक्रिया  को  और  विस्तुत

 करना  चाहिए  ताकि  क्योंकि  विश्वविद्यालय  saad  के  ठीक  न  होने  पर  उसका  उपाय

 tsa faa  हस्तक्षेप  नहीं  है  बल्कि  प्रशासन  में
 प्र

 ज।तांत्रिकता  को  और  बढ़ाना  तथा
 विश्वविद्यालय

 के
 प्राध्यप

 अध्यापकों  और  अक्षणिक  कमंचारियों  का  ज्यादा  जिम्मेदरियां  दे  कर  उन्हें  अधिक

 उत्तरदायी  बनाने  से  होगा  ।  विश्वविद्यालय  में  प्रजातांत्रिक  कांपे  संचालन  को  तभी  निरापद  किया

 जा  सकता  है  ।  जब  सरकारी  नियंत्रण  को  पूरी  तरह  समाप्त  कर  जाएगा  न्यूनतम  कर  दिया

 जाए  तथा  राजनीतिक  हस्तक्षेप  और  आक्रमण  को  असंभव  बना  कर  शिक्षण  से  इन  स्वार्थों  को

 समाप्त  कर  दिया  जाए  केवल  तभी  सही  ay  में  हमें  स्वायत्तता  मिल  जायेगी  ।  इसके  लिए  हमें

 मुस्लिम  जाति  अल्पसंख्यकों  तथा  शिक्षा  विदों  का  विश्वास  अजित  करना  होगा  और  उसे  बनाये  भी

 रखना है
 ।  यदि  हम  विशेषकर  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  विषय  में  करते  तो  मुझे

 पूरा  विश्वास  है  कि  धर्मं  निरपेक्षता  के  संस्कृति  और  दिक्षा  का  तालमेल  सही

 रूप  में  कराना  संभव  हो  पायेगा  |

 मुझे  आशा  मंत्री  महोदय  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  नया  विधेयक  प्रस्तुत
 मैं  उनकी  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  किवे  नहीं  रुकेंगे  बल्कि  सही

 दिशा  में  बढ़ेंगे  और  इस  विश्वविद्यालय  को  ही  नहीं  वरन  भारत  में  सभी  विश्वविद्यालयों  को

 अधिक  अधिक  स्वतंत्र  alt  शैक्षिक  दृष्टि  से  अधिक  साथक  और  सफल  बनाने  का

 प्रयास  करेंगे  ।

 डा०  रामजी  सिह  (aTTATgT )  उपाध्यक्ष  अलीगढ़  मुस्लिम  विद्वविद्यालय  पर
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 at  चर्चा  हो  रही  उसमें  —. - SQTeQqt  चर्चा  —  और  मुस्लिम  तथा  fag  की  हो  रही  जबकि

 सबसे  प्रमुख  चर्चा  fasafamaa  के  सम्बन्ध  में  होनी  चाहिए  ।

 नेहरू  जी  ने  विश्वविद्यालय  के  उद्देश्यों  के  विषय  में  कहा  था

 विचारों  की  साहसिकता  और  सत्य  की  खोज  के

 लिए  होता है
 ।  यह  मानव  जाति  को  उच्चतर  लक्ष्यों  की  ओर  अग्रसर  होने  के  लिए  होता  है  ।  यदि

 विश्वविद्यालय  अपने  कतंव्यों  का  उचित  ढंग  से  पालन  करते  हैं  तो  यह  प्रकृति  और  जन  सामान्य

 के  अनुरूप  है  म

 डा०  ने
 भी

 विश्वविद्यालय  आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  था

 विचारों  की  साहसिकता  की  शालाएं  हैंਂ  हरेक  वस्तु  को  सम्माननीय

 प्राचीन  राजनीतिक  व्यवस्थाएं  और  अनगिनत  बातें  TH  के  आधार  पर  परखी  जाती

 जोकि  एक  पीढ़ी  पहले  पत  की  तरह  अडिग  लगती  थी  ।  डा०  कोठारी  ने  विश्व  विद्यालयों  के

 उद्देश्यों  पर  प्रकाश  डालते  हुए  कहा  था  कि  fasafaaiag  का  उद्देश्य  नये  ज्ञान  का  संघान  और

 पोषण  करना  पूरे  उत्साह  के  निभंय  होकर  सत्य  के  अन्वेषण  में  जुट  पड़ना  है  भौर

 नई  आवश्यकताओं  ate  नई  खोजों  के  ड सदभ  में  प्राचीन  ज्ञान  ale  fararat  की  व्याख्या

 करना

 जब  विश्वविद्यालय  की  चर्चा  होती  तो  वह  कोई  धामिक  ग्रंथों  की  चर्चा  नहीं  होती  |

 विश्वविद्यालय  में  तो  गांधी  का  भी  पोस्ट  माटंम  किया  जाता  है  और  arad  की  भी  शव-परीक्षा

 होती  मैं  विश्वविद्यालय  का  अध्यापक  होने  के  नाते  ars  हैलडन  की  पुस्तक  डेडिकेटिड

 लाइफਂ  में  से  afrafadt  के  उद्देश्य  के  सम्बन्ध  में  उद्धरण  देना  चाहता  हूं

 शोघ  का  वह  स्थान  जहां  नये  और  आवश्यक  ज्ञान  का  विकास  किया

 जाता  है  ।  यह  सरकार  या  ay  के  शासन  में  न  तो  जीवित  रह  सकता  है  भोर  न  ही  पनप  सकता

 है  ।  स्वतंत्रता  ओर  विकास  दोनों  नासारंध्रों  के  समान  हैं  और  ये  उसी  स्तर  को  मान्यता  देगा  जो

 आज्ञापालन  कराने  के  लिए  सत्य  के  अधिकार  से  युक्त  हो  ग्

 अमरीका  के  मुख्य  अलं  ने  भी  कहा  था

 महाविद्यालयों  और  विश्वविद्यालयों  के  बुद्धिजीवी  नेताओं  पर  किसी  तरह  का  जामा

 थोपना  देश  के  भविष्य  को  खतरे  में  डालना  होगा  ।''

 अलीगढ़  विदव  विद्यालय
 के  सम्बन्ध  में  जितनों  भी  रिपोर्ट्स  हैं--सरकार  कमेटी  की  feqte,

 गजेन्द्रगढ़  कर  कमेटी  की  रिपोर्ट  आदि--उन्हें  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  सरकार  कमेटी  ने

 कहा  था

 बात  से  वास्तव  में  क्या  तात्पर्य  है  कि  अलीगढ़  एक  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  और

 बनारस  एक  हिन्दू
 विदवविद्यालय  एक  fara  विश्वविद्यालय  और  सम्भवतः  एक  ईसाई
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 विश्वविद्यालय  के  निर्माण  की  भी  चर्चा  हो  रही  है  ।  इन  शब्दावलियों  का  कया  अथ  जब  हम

 किसी  स्थान  को  विश्वविद्यालय  कहते हैं  तो  चाहे  उसे  हिन्दू  कहें  या  चाहे  वह  अलीगढ़

 में  स्थित  हो  या  बनारस  या  टिम्बकूट  वह  सबसे  पहले  एक  fasafaaraa  है  ।

 इसलिए  जब  हम  इस  संदर्भ  में  चर्चा  करते  तो  थोड़ा  ऊपर  उठकर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  की  अपनी  कोई  परम्परा  नहीं

 अलीगढ़  farafaaraa  की  परम्परा  भारतीय  संस्कृति  का  एक  भावइ्यक  अंग  है  ।  जब  कांस्टीच्युएंट

 एसेम्बली  में  माइनारिटीज  से  सम्बन्धित  आर्टिकल  30  पर  विचार  हो  रहा  तो  श्री  लोकनाथ

 मिश्र ने  कहा  था  —

 प्रकार  कि  महासागर  को  सभी  नदियां  जाती  हैं  उसी  प्रकार  भारत  जो  सांस्कृतिक

 महासागर  और  rea fere  महासागर  हमारी  धरोहर  हैं  ;  ATRIT

 गौर  महत्वाकांक्षाओं  की  नदियां  बहती  रहें  भौर  हमेशा  भरे  रहने  वाले  एक  शक्तिवान  महासागर

 नभ
 रै, चना

 करे  ही

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  भारतवर्ष  की  संस्कृति  को  हिन्दू  राष्ट्रवाद  या  संकीर्ण

 इस्लामाबाद  का  पर्याय  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |  भारतवर्ष  की  संस्कृति  एक  सामायिक  संस्कृति

 इसमें  जितना  हिन्दू  farafaaiag  का  योगदान  उससे  कम  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  का

 योगदान  नहीं  है  ।  जिस  दिन  हम  इस  योगदान  को  कम  करेंगे  भारतवर्ष  की  संस्कृति  विखंडित  हो

 जायेगी  ।  इसलिए  जब  यह  अलीगढ़  मुस्लिम  faralaaraa  का  बिल  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  में

 प्रस्तुत  किया  जा  रहा  था  तो  उस  समय  मोहम्मद  अली  साहब  ने  इस  के  उद्देश्यों  के  सम्बन्ध  में

 कहा  था  —

 इस  विधयक  को  पारित  करने  का  अथ  यह  है  कि  सरकार  मुस्लिम  समुदाय  की

 fax  संस्कृति  को  सुरक्षित  रखने  और  उसमें  प्रगति  लाने  के  लिए  सहयोग  करने  और  उनकी

 विद्वेष  आवश्यकताओं  के  लिए  जरुरी  साधन  देने  के  लिए  तेयार  है  ही

 सचमुच  में  जब  मुसलमान  राजाओं  को  अंग्रेजों  ने  खत्म  और  उनके  साथ  बहुत

 अन्याय  उसके  बाद  वहू  बहुत  चाह  रहे  थे  कि  ऐसी  संस्था  का  निर्माण  किया  तो

 बनारस  यूनिवर्सिटी  को  पहले  कायम  किया  लेकिन  उसके  बाद  जब  बहुत  मांग  हुई  तो  अलीगढ़

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  को  कायम  किया  ।  मुसलमान  लोगों  के  साथ  काफी  अन्याय  अंग्रेजों  ने

 किया  है  ।  लेकिन  मुस्लिम  afratset  बनाने  का  मतलब  यह  नहीं  था  कि  किसी  खास  तरह  की

 एक  घार्मिक  संस्था  का  हम  निर्माण  करें  ।  सर  संयद  अहमद  खां  जिन  का  नाम  सभी  जानते

 उन्होंने  बिल्कुल  स्पष्ट  कहा  था  कि  यह  मुस्लिम  जनता  जो  पीछ  पड़ी  हुई  इस  को  हम  आधुनिक

 विज्ञान  और  आधुनिक  शिक्षा  देना  चाहते  ताकि  वह  जीवन  संग्राम  में  किसी  से  पीछे  न  रहे  ।

 यही  मुस्लिम  यूनिवरसिटी  का  उद्देश्य  था  और  यही  कारण  है  कि  जब  हिन्दुस्तान  आजाद  तो

 हमारे  पहले  दिक्षा  मंत्री  मौलाना  अबुल  कलाम  जो  बिल  लाये  उसमें  उन्होंने  क्या

 कहा  यह  आप  देखें  ।  आज  तो  हमारे  शिक्षा  मंत्री  उस  की  आजादी  को  बापस  कर  रहे  हैं  उन
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 की  यहां  की  आगे  आने  वाली  पीढ़ियां  याद  करेंगी  कि  इन्होंने  उस  की  आजादी  को  वापस  किया

 लेकिन  मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  ने  कहां  था  कि  मुस्लिम  यूनिवसिटी  की  आजादी  1920  के

 ऐक्ट  के  अनुसार  खत्म  हो  चुकी  थी  ।  वे  अपनी  ga  भी  नहीं  पहन  सकते  थे  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी

 में  बिना  गवंगर  जनरल  की  इजाजत  के  ।  मौलाना  आजाद  के  ये  शब्द  ¢—

 छात्रों  को  वागसर।य  की  आज्ञा  के  पालन  की  सलाह  दी  ।  अगले  दिन  श्री  बक  को

 सर  सैयद  अहमद  खां  ने
 बुलाया

 aye  पूछा  कि  उसने  ऐसा  भाषण  क्यों  दिया  |  श्री  बेक  ने

 पायनियर  में  प्रकाशित  ars  डफरिन  के  भाषण  का  हवाला  देते  हुये  सर  a qqq  से  पूछा--क्या  वे

 ग्वनर-जनरल  के  के  विरुद्ध  जायेंगे  ।  सर  dae  को  चुपचाप  अपमान  पीना  पड़ा

 क्योंकि  वे  कुछ  नहीं  कर  सकते  ब्रिटिश  शासन  के  समय  इस  प्रकार  की  स्वतंत्रता  थी

 में  ।  इसलिए  मौलाना  आजाद  ने  इस  की  आजादी  को  वापस  किया  ।

 इसके  बाद  हम  देखते  हैं  छागला  साहब  ने  जब  इसका  संशोधन  fear  तो  उस  समय  भी

 इस  के  संबंध  में  भारी  चर्चाएं  वह  तो  एक  प्रगतिशील  आदमी  उन्होंने  भी  इस  मुस्लिम

 यूनिवर्सिटी
 के  सम्बन्ध  में  इसकी  आजादी  को  बरकरार  रखने  की  सिफारिश  की  और  इसका  जो

 एक  विश्वविद्यालय  का  स्वरूप  है  उसको  रखने  की  इजाजत  दी  ।

 लेकिन  सचमुच  में  दुर्भाग्य  तो  तब  हुआ  जब  हिन्दुस्तान  की  आजादी  पर  छुरा  भोंका  गया

 और  जब  इंदिरा  जी  के  राज  का  अवतरण  उस  समय  केवल  हिन्दुस्तान  की  भाजादी  नहीं

 छीनी  गई  बल्कि  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  का  खुन  हो  गया  और  यही  जो  आज  समथंन  कर  रहे  हैं  इस

 बिल  का  भौर  घड़ियाली  आंसू  बहा  रहे  हैं  उन्होंने  उस  समय  क्या  कहा  ?  नूरुल  हसन

 साहब  यह  कहते

 ही  हित  में  मैं  सुझाव  देने  का  साहस  करता  हुं  कि  यह  हमारी  जनसंख्या  के  किसी  भी  वग  के

 हित  में  नहीं  जिसमें  कि  मुस्लिम  समुदाय  भी  सम्मिलित है  ी

 न  आजादी  न  मुस्लिम  नाम  तक  यह  हैं  नूरुल  हसन  साहब  ale  इंदिरा  कांग्रेस

 प्रमाण  पत्न  ।

 इसलिए  संचमुच  में  आप  जब  यह  बिल  लाये  तो  हिन्दुस्तान  के  मुसलमान  भाइयों  के  हृदय  में

 यह  aa  लाई  कि  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  में  मसलसानों  को  जो  आकांक्षा  थी  उस  को  समझा  गया

 भौर  उस  की  भाजादी  को  वापसि  किया  जायेगा  ॥

 इसी  तरह  जो  भौर  बहुत  सारी  कमेटियों  की  fez  हैं  उस  को  देखें  ।  जो  बेग  कमेटी  की

 रिपोर्ट  है  उसमें  भी  उन्होंने  कहा

 वे  पहले  ही  सर्वसम्मति  से  सिफारिश  की  है  fe  fasafaaragq  के  आवासीय

 स्वरूप  को  बनाये  रखा  जाये  और  इसलिए  बाहरी  संस्था  द्वारा  स्थापित  किसी  भी  महा  विद्यालय
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 को  से  सम्बंधित  करने  या  विश्वविद्यालय  की  विदिष्ट  सुविधायें  देने  का  प्रदन  नहीं

 उठना  संशोधन  जो  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  आवश्यक  और  इसकी

 अल्पसंख्यक  विशिष्टता  को  बनाये  को  पारित  करना  चाहिए  पी

 एग्जीक्यूटिव  कौंसिल  की  जो  रेकमेंडेशान  है  वह  भी  इसी  प्रकार

 संविधान  के  अधिनियम  29  भीर  30  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  और  न  ही

 विश्वविद्यालय  की  अल्पसंख्यक  विदिष्टता  का  कोई  जिक्र  किया  गया  है  ।

 fazafaataa  के  उच्चर  स्तर  के  शिक्षा  के  राष्ट्रीय  hex  के  स्वरूप  जो  सभी

 के  लिए  समान  रूप  से  बिना  वर्ग  भौर  ad  के  qq  के  खुले  थे  और  Had  निरपेक्षता  क्षौर

 विभिन्नता  में  एकता  का  प्रतीक  किसी  प्रकार  की  हानि  नहीं  पहुंचाई  पी  इसके  बावजूद  हमारे

 माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  बिल  रखा  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लोग  चाहे  जो  राजनी ति

 चलाने  वाले  लोग  कुछ  भी  लेकिन  यूनिवसिटी  को  जो  रूप  दिया  गया  है  और  जो  नामकरण

 किया  गया  है  उसमें  मुसलमान  भाइयों  की  आकांक्षा  को  प्रतिध्वनित  fear  गया

 का  अर्थ  है  वह  दौक्षिक  संस्था  जो  मोहम्मडन  एंग्लो-ऑरिएंटल

 अलीगढ़  के  रूप  भारतीय  मुस्लिमों  द्वारा  1920  के  अधिनियम  के  गन्तगंत  स्थापित  हुई  और

 आरम्भ

 ag  स्वीकार  किया  है  पहली  बार  मुसलमान  भाइयों  ने  जो  संस्था  बनी  थी  उसको  कौंसिल

 के  ऐक्ट  से  स्वीकृति  मिली  ।

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  इसकी  भाजादीਂ  को  भी  वापिस  किया  गया  है  ।

 एक  बात  और  भी  है  ।  लोगों  को  बरगलाना  तो  आसान  होता  है  |  लोग  कहते  हैं  कि

 अल्पसंख्यक  स्वरूप  क्यों  नहीं  किया  गया  लेकिन  देश  में  150  यूनिवर्सिटीज  कौन  सी  यूनिवसिटी

 afenat  30  (1)  के  अंतंत  है  ?  जो  हमारी  लाचारी  है  उसको  भी  समझने  की  कोशिश  की

 जानी  चाहिए  ।  सुप्रीम  कोट  ने  अपने  जजमेंट  में  कहा  हैं  :

 को  मूस्लिमों  द्वारा  स्थापित  feat  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  बल्कि  वह

 भारतीय  विधान  परिषद्‌  के  अधिनियम  द्वारा  स्थापित  किया  गया  है  1”

 सुप्रीम  कोट  के  जजमेंट  के  चलते  हमारे  मन्त्री  महोदय  विधान  के  अनुसार  जितनी  दूर  जा

 सकते  थे  गए  हैं  सुप्रीम  कोटे  के  खिलाफ  जाने  की  उनकी  ताकत  नहीं  है  ।  लेकिन  जितनी  दुर

 जा  सकते  थे  गये  हैं  ।  उन्होंने  स्पष्ट  किया  है

 का  अथ  ag  शॉक्षिक  संस्था  जो  मोहम्मडन  एंग्लो-भरियन्टल

 गलीगढ़  के  रूप  में  आरम्भ  हुई  और  भारतीय  मुस्लिमों  द्वारा  स्थापित  की  गई  इसलिए  मैं

 11  टु  । समझता  हं  हमारे  शिक्षा  मंत्री  जो  कर  सकते  थे  उन्होंने  कि

 श्री  बसन्त  साठे  :  यह  आखों  का  घोखा  है  ।  अपने  आप  को  नहीं  छलिये
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 att  रामजी  fag  :  जिन्हों ने  आजादी  का  खून  बहाया  उनको  आजादी  के  लिए  बोलने  का

 अधिकार  नहीं  है  ।

 मैं  अन्त  में
 गजेन्द्र

 गडकर  feqre  से  कुछ  पढ़ना  चाहूंगा  ८

 अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवसिटी  कई  वर्षों  मुस्लिमों  की  शिक्षा  में  महत्वपूर्ण  योगदान

 दिया  है  और  मुस्तिम  संस्कृति  और  दर्शन  के  गहरे  अध्ययन  एक  प्रखर  दी  क्षिक  गतिविधि  और

 कार्य  के  रूप  में  भी  योगदान  दिया  है  ।  भारतीय  संस्कृति  सामायिक  की  है  और  इस

 संस्कृति  को  सम्रद्ध  बनाने  में  मुस्लिमों  ने  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  ।”

 श्री  गजेन्द्र  गड़कर  कहते  हैं  :

 दोनों  विदव  विद्यालय  संस्थायें  हैं  औरਂ  ऐसी  ही  रहनी  चाहिए  ।  यह  आवदयक

 है  कि  केंद्रीय  fasafaaray  अपना  राष्ट्रीय  स्वरूप  बनाये  रखें

 वहां  पर  इस्लामिक  संस्कृति  और  सभ्यता  की  सारी  बातें  होती  रहेंगी  a  यदि  आप  8  करोड़

 देते  हैं  तो  उसकी  इमदाद  को  आप  और  बढ़ायें  ताकि  राष्ट्रीय  गौरव  के  रूप  में  यह  संस्था  रहे  |

 38  देशों  के  लोग  वहां  पर  पढ़  रहे  हैं  ।  दुनिया  के  पचासों  देवों  के  लोग  पढ़ने  के  लिए  वहां  पर

 आयेंगे  और  लोगों  को  गव  होगा  कि  इस  धर्म  निरपेक्ष  राष्ट्र  में  मुस्लिम  संस्कृति  की  पढ़ाई  भी

 उतने  प्यार  से  होती  है  जितना  कि  किसी  अन्य  की  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  सें  माननीप  शिक्षा  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  इस  विधेयक  का  हृदय  से  समधन

 करता हुं  ।

 at  vo  सुन्ना  साहिब  (aisTeIz )  :  श्री  वास्तव  में  भलीगढ़  मुस्लिम

 fasafaaraq  विधेयक  की  व्यास्या  दोनों  तरह  से  को  जा  atat  है  ।  यह  1920

 के  अधिनियम  के  संशोधन  के  रूप  में  भाया  है  ।  साथ  ही  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस

 ओर  करना  कि  किस  ate  यह  अधिनियम  में  सुघार  वर  पाएगा  ।  1920  के

 नियम  में  कई  भूलें  और  चूकें  थीं  ।  केवल  कुछ  उपाय  मात्र  प्रस्तुत  करके  हम  भला  किस  सीमा  तक

 इसमें  अल्प  संख्यक  स्वरूप  की  सुरक्षा  की  जा  सकती  है  ?  क्या  यह  स्वायत्त  संस्था  कया  यह

 अल्पसख्यकों के  हितों  का  वृहत  स्तर  पर  ध्यान  रखेंगी  और  अधिनियम  30  (1)  के  अन्तर्गत

 जिसकी  यहां  बहुत  चर्चा  हो  रही  क्या  इस  संस्था  का  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  बनाये  रखा

 जायेगा

 जहां  तक  अन्य  दो  विषयों  का  सम्बन्ध  अब  यह  भली  भांति  प्रमाणित  तथ्य  है  कि

 संख्यक  भायोग  facet  खुद  नहीं  था

 जहां  तक  तीसरे  मुद्दे  का  सम्बद्ध  संस्था  की  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  को  अवद्य  सुरक्षित

 रखना  है  ।  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  कया  है  ?  स्वयं  अधिनियम  ही  संसद  की  गई  सुष्टि

 किस  सीमा  तक  यह  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  सुरक्षा  है  ?  अगर  कोई  अल्पसंख्यक  समुदाय  किसी

 संस्था  को  शुरू  करता  तो  उसे  उसकी  व्यवस्था
 उसके  अपने  ढंग  से  करने  देनी  लेकिन
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 वर्तमान  विधेयक  1972  के  अधिनियम  की  त्रुटियों
 को  दूर  नहीं  करता  ।  ये  केवल  यह  ददानि  की

 कोशिश  करता  है  कि  हम  कुछ  बेहतर  प्रस्तुत  जा  रहे  afer
 वस्तु में  var  कुछ  भी  नहीं

 a.  यदि  विधेयक  द्वारा  सचमुच  ही  सुघार  लाने  का  इरादा  तो  इसे  अल्पसंख्यकों  की  संस्कृति

 और  शिक्षा  को  अवश्यमेव  सुरक्षित  करना  होगा  ।

 जब  हम  संख्या  की  अल्पसंख्यक  विशिष्टिता  की  बात  करते  हैं  तो  तुरंत  ही  संप्रदाय  दी े

 दृष्टि  से  नहीं  सोचना  चाहिए  ।  सर  संयद  अहमद  खान  ने  इस  संस्था  की  स्थापना  की  ।  उससे

 पहले  वहां  ए  ग्लों---ऑरियन्टल  कॉलेज  था  |  अल्पसंख्यक  समुदाय  ने  अपनी  संस्कृति  को  सुरक्षित

 रखने  के  लिए  आपस  में  चंदा  करके  इस  संस्था  के  लिए  धन  दिया  और  महाविद्यालय  को  fara

 विद्यालय  में  परिवर्तित  किया  |

 farafamiaa  केवल  स्वायत्त  ही  नहाँ  होना  अपितु  उसकी  संचालन  समिति  में

 मुसलमानों  का  उचित  प्रतिनिधित्व  भी  होना  ताकि  मुसलमानों
 के  हितों  की  सुरक्षा  की

 जा  सके  ।  यद्यपि  सभी  छात्रों  के  प्रवेश  देते  हुए  जाति  और  वर्ग  का  ध्यान  नहीं  रखना  चाहिए  पर

 साथ-साथ  संस्था  की  अल्पसंख्या  विशिष्टता  को  भी  बनाये  रखना  होगा  ।

 यदि  आप  अधिनियम  30  (1)  के  अन्त्गंत  मुस्लिमों  को  इस  संस्था  को  चलाने  अनुमति

 देते  तो  उन्हें  भपनी  संस्कृति  और  aq  की  रक्षा  करने  की  भी  भनुमति  अवश्य  मिलनी  चाहिए  ।

 अल्पसंख्यक  विशिस्टता  को  तो  सुरक्षित  रखना  ही  साथ-साथ  जनहित  और  राष्ट्रीय  दृष्टि

 कोण  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  बतंमान  विधेयक  इस  विषय  में  कुछ  नहीं  कहता  ।  इसलिए

 मैं  सादर  निवेदन  करता  हूं  कि  अल्फ्संख्यक  विशिष्टता  जो  अधिनियम  30  (1)  के  निहित  है  उसे

 इस  विधेयक  में  सम्मिलित  करना  चाहिए  और  साथ  ही  इसकी  राष्ट्रीयता  भी  बनाये  रखनी

 चाहिए  ।

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  भर  अलीगढ़  मुस्लिम  fasafaaraa  हमारी  दो  आंखें

 हमें  अली गढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  से  पृथक  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिए  |  इस  संस्था  को  अपनी

 राष्ट्री  यता  बनाये  रखनी  चाहिए  पर  मुस्लिम  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  भी  रक्षा  होनी

 संचालन  समिति  में  अल्पसंख्यक  को  अनुपातिक  प्रतिनिधित्व  अवश्य  देना  चाहिए  और  हम  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखें  कि  उनके  हित  भपेक्षित  न  हो  जाए  |

 जब  संचालन  समिति  में  अधिकांश  सदस्य  मनोनीत  होते  हैं  तो  उनकी  ही  इच्छा  समिति  के

 निर्णयों  में  सर्वोपरि  रहेगी  और  fara  विद्यालय  cared  में  अल्पसंख्यक  सदस्यों  की  राय  का  कोई

 महत्व  नहीं  होगा  ।  जो  लोग  पहले  ही  संस्था  की  स्थापना  में  योगदान  दें  चुके  उन्हें  उस  के  प्रबन्ध

 में  उचित  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिए  ।  संविधान  को  अवश्यकता  नुसार  संशोधित  किया

 जाना  {waz  कि  अल्रसंख्यक  बग  के  हितों  की  भी  सुरक्षा  हो  सके  ।

 श्री  daa  लियाकत  हुसैन  :  उपाध्यक्ष  आज  सवाल  है  अलीगढ़  मुस्लिम

 यूनिवर्सिटी  के  माइनोरिटी  करेक्टर  का  ।  अगर  उसका  माइनो  Peat  करेक्टर  बरकरार  रखा  जाता

 मेनटेन  किया  जाता  है  तो  बाकी  बातें  करीब  करीब  खत्म  हो  जाती  हैं  ATS  रिटी
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 करेक्टर  के  बारे  में  कॉस्टीच्युशन  के  आर्टिकल  30  (1)
 में  दिया  गया  है  कि  सभी  माइनोरिटीज

 को  अपने  एजुकेशनल  इंस्टीच्युदश्न  को  चलाने  का  हक  मैं  समझता हूं  कि  जब  यह

 कांस्टीच्युशन  कहता  है  तो  कांस्टीच्युशन  के  बमुजिब  हक  देने  में  सरकार  को  कोई  एतराज  नहीं

 होना  चाहिए  ।

 कॉर्स्टीच्युशन  की  कसम  हम  सब  ने  खायी  है  कि  हम  कांस्टी'व्युशन  के  वफादार  रहेंगे  ।

 इसलिए  मैं  कहूंगा  किਂ  अलीगढ़  मुस्लिम  युनिर्वामटी  का  माइनोरिटी  करेक्टर  बरकरार  रखने  के

 लिए  मुस्लिम  कम्युनिटी  कोई  भीख  नहीं  मांग  रही  है  बल्कि  वह  अपना  हक  चाहती  है  कि  जो ्

 कांस्टी  च्यूदन
 ने  उसे  दिया  है  बह  उसे  हासिल  रहे  ।

 सन्‌  1947  से  ले  कर  1977  तक  बराबर  मुल्क  में  कांग्रेस  सरकार  रही  है  ।  उसने

 रिटीज  के  हक  को  बजाय  बरकरार  रखने  उन  हकों  राइट्स  को  खत्म  करने  की  कोदिश

 की  है  ।  यहीं  वजह  है  कि  आज  फिर  अलीगढ़  मुस्लिम  afratact  बिल  को  यहां  लाने  की  जरूरत

 पड़ी  है  ।  उपाध्यक्ष  मैं  AT  करना  चाहता  हुं  कि  इससे  पहले  बराबर  सरकार  की  यह

 साजिश  रही  है  कि  कसे  इस  माइनोरिटी  के  सामने  नये  नये  प्राब्लम्स  Pete  किये  नयी

 नयी  समस्याए  पैदा  की  जायें  ।  बजाय  इसके  कि  उसकी  समस्याओं  को  दूर  किया  समस्याएं

 उसके  लिए  पदा  की  गयी  ।  यह  माइनोरिटी  कम्यूनिटी  की  बदकिस्मती  रही  है  कि  न  केवल

 अलीगढ़  मुस्लिम  afrafaet  का  मसला  बल्कि  उर्दू  का  मसला  भी  जिसका  किः  ताल्लक  afer

 alzal  रिटी  से  उसके  सामने  बनाये  रखा  गया  है  ।  इसी  तरीके  से  सर्विसिज  के  बारे  में  मी

 माइनोरिटी  कम्युनिटी  फील  करती  है  कि  उनके  साथ  डिस्क्रिमिनिशन  किया  गया  ।  यह

 fefesfraar  बढ़ता  ही  रहा  है  और  ये  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।  आये  दिन  हुआ  करते  हैं  ।

 इन  सब  का  अपर  सीधे  सीधे  माइनोरिटीज  पर  पड़ता  है  ।  बजाय  इसके  fe  माइनोरिटीज  की

 समस्याओं  को  दुर  fear  उनके  लिए  समस्याएं  पैदा  की  गयीं  और  वे  इसलिए  पैदा

 की  गयीं  जिससे  कि  यह  कम्युनिटी  मजबुत  न  बन  पाये  और  यह  कम्युनिटी  कहीं  उदू

 के  मामले  कहीं  अलीगढ़  मुस्लिम  युनिवर्सिटी  के  मामले  कहीं  fa-g-afeaa

 wee  के  मामले  में  फंपी  रहे  और  उसकी  जो  इकोनोमिक  कंडीशन  आर्थिक  दशा  ट

 उसकी  तरफ  वह  न  सोच  पाये  |  जब  वह  कमजोर  रहेगी  तो  वह  अपनी  तरक्की  नहीं  कर  सकेगी  |

 एक  शरीर  जो  बीमार  उसके  लिए  यह  कहा  जाए  कि  हम  तुम  को  दवा  दे  रहे  हैं  और  यही

 कहते  हुए  उसे  थोड़ी  थोड़ी  देर  बाद  ढाढ़प  बंधाया  जाए  और  इसी  ssa  के  नाम  पर  उसके  वोट

 लेने  की  कोशिश  की  जाए  तो  वह  शरीर  कंसे  ठीक  हो  सकता  है  ।  मैं  बहुत  ही  अदब  के  साथ

 गुजारिश  करूंगा  कि  जो  काम  तीस  साल  में  कांग्रेस  सरकार  ने  किया  वह  यह  किया  कि  इस

 कम्यूनिटी  को  कमजोर  करने  की  कोशिश  की  ।  मैं  चाहूंगा  कि  अब  उन  चीजों  को  दूर  किया

 मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  जो  1972  का  एक्ट  है  उसको  खम  करके  इस  युतिवसिटी  को  ओरिजिनल

 स्टेट्स  देने  की  कोशिदा  की  अगर  माईनोरिटी  करेक्टर  भोरिजनल  स्टेट्स

 इस  कम्पूनिटी  को  दे  दिया  गया  तो  इससे  न  केवल  मुस्लिम  कम्युनिटी  में  बल्कि  सारी  की

 सारी  ATzat  रिटी  कम्यूनिटीज  में  यह  एहसास  नमे पदा  होगा  कि  सरकार  ने  सचमुच  में  वह  faa  है

 जो  उसने  वायदा  किया  था  ।  यह  बात  मैं  ही  नहीं  कह  रहा  यह  बात  हमारे  मेनिफेस्टो  में  भी

 कही  गयी  है  जिसके  द्वारा  हमने  इलेक्शन  में  वायदे  किये  हैं  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  हम  इस
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 (a)
 ह

 टेन  करेंगे  ।  फिर  मैं  नहीं  समझता  कि  क्या  वजह  है  जो
 युनिवर्सिटी  का  algae  करेक्टर  मेर

 ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?  अगर  माइनुटली  इसी  बिल  को  और  जो  दूसरा  बिल  हैं  उन  दोनों

 को  देखा  जाए  तो  कोई  खास  फर्क  नहीं  है  ।  मैं  पढ़ता  हूं  जो  कि  बिल  में

 का  अर्थ  वह  शैक्षिक  संस्था  जो  मोहम्मडन  एग्लो  ओरियंटल  कालेज

 अलीगढ़  के  रूप  में  भारतीय  मुस्लिमों  द्वारा  आरंभ  और  इस  अधिनियम  द्वारा  1920  में

 संविधान  में  निहित  की  गई  ै

 जैसा  चाहा  जाता  उसकी  यह  लंगुएज  है  :

 का  अर्थ  स्वयं  के  अनुरूप  उस  शक्षिव-संस्था  से  जो  भारतीय  मुस्लिमों

 द्वारा  स्थापित  की  मोहम्मडन  एग्लो  ओरियंटल  कालेज  अलीगढ़  के  रूप  में  आरंभ  हुई

 और  तत्पश्चात  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी
 के  रूप  में  बदल  गई  उ

 cq  सिलसिले  में  अपने  आदरणीय  एजुकेदान  मिनिस्टर  से  बात  को  है  ।  उन्होंने  भी  कहा  है

 कि  इन  दोनों  में  कोई  फर्क  खास  नहीं  मेरी  प्राथना  है  कि
 जब  कोई  खास  hh  नहीं  है  तो

 माइनोरिटी  वम्यूनिटी  के  दिलो  दिमाग  में  जो  शक  है  उसको  दूर  करने  में  उनको  कोई  एतराज

 नहीं  होना  चाहिए  और  उसको  दूर  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  सारी  की  सारी  बात  तो  आपने  कर

 दी  है  लेकिन  एक  यह  थोड़ी  सी  बात  जो  रह  गई  इसको  भी  आप  खत्म  कर  दें  ।

 आपने  एक  माइनोरिटी  कमिद्वन  भी  बनाया  उस  माइनोरिटी  कमिशन  का  भी  एक

 मकसद  है  जिसको  सामने  रख  कर  उसको  बनाया  गया  है  ।  बिना  मक्सद  वह  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 उस  कमीशन  ने  अलीगढ़  a fern  यूनिवसिटी  के  मुताल्लिक  अपनी  रिपोट  भी  आपको  दी  है  |  मेरी

 aa  गुजारिश  है  कि  उस  कमिशन  की  रिपो  के  मताबिक  और  उसकी  सिफारिशों  को  अमली

 जामा  पहनाने  के  लिए  उसकी  जो  सिफारिशें  हैं  उनको  आप  इस  मौजूदा  बिल  में  इनकारपोरेट

 कर  ।  अगर  ऐसा  नहीं  विया  जाता  है  तो  एक  बात  जरूर  दिलोदिमाग  में  ज पदा  हुए  बगर  नहीं

 रहेगी  कि  इस  कमिशन  का  बया  मतलब  है  ?  दूसरे  इशूज  पर  भी  अगर  यह  कमिशन  अपनी

 रिपो  देगा  तो  हो  सकता  है  कि  उसकी  रिपोर्ट  के  बमुजिब  सरकार  असल  न  करे  ।  इस  aa  मैं

 करना  चाहता  हूं  कि  जब  कमिशन  हमने  मुकरंर  किया है  और  हमारी  यह  मंशा  थी  कि

 कमिशन  जो  रिपोर्ट  देगा  उसके  मुताबिक  हम  काम  करेंगे  तो  माइनौरिटी  कम्युनिटी  के  दिलोदिमाग

 में  यह  भावना  Gar  करने  के  लिए  कि  कमिशन  की  रिपोर्ट  पर  अमल  किया  उसकी

 दुरुआत  आप  यहीं  से  कर  और  माइनो  रिटी  कम्यूनिटी  के  दिलोदिमाग  में  किसी  किस्म  का  झाक

 पेदा  इसका  आप  मौका  उसको  न  दें  ।

 यह  जो  कहा  गया  है  कि  यह  माइनोरिटी  की  इंस्टीट्यूदान  नहीं  है  बल्कि  यह  एक  एक्ट  की

 पदावार  उसके  बारे  में  मैं  अज॑  करू गा
 कि  हिन्दुस्तान  में  बहुत  सी  यूनिवरसिटीज

 अलीगढ़  यूनिवर्सिटीज  हैं  और  इस  तरह  से  और  भी  बहुत  सी  मैं

 बड़े  ही  अदब  के  साथ  गुजारिश  करू
 गा

 कि  मद्रास  वगैरह  जितनी  यूनिवर्सिटीज  हैं  और

 अलीगढ़  ate  बनारस  यूनिवरसिटीज  इंन  दोनों  के  कारेक्टर  इन  दोनों  की  नेचर  में  फर्क  है  ।
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 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  सब  को  एक  सा  दर्जा  दिया  जा  रहा  e  सब  लोग  जानते  हैं

 कि  बनारस  हिन्दू  यूनिवसिटी  की  बुनियाद  पंडित  मदन  मोहन  मालवीय  ने  डाली  थी  और  अलीगढ़

 मुस्लिम  यूनिवसिटी  की  सर  सैयद  अहमद  ने  डाली  थी  ।  यही  बाद  में  चल  कर  यूनिवर्सिटी  बनी

 है  ।  इस  सिलसिले  में  मैं  कुछ  डाकुमेंटरी  प्रफ  आपके  सामने  पद्  करू  जिससे  साबित  हो

 जाएगा  कि  सचमुच  में  इस  यूनिवर्प्िटी  में  माइनो  रिटी  कम्युनिटी  ने  सरमाया  पैसा  उसने

 लगाया  |  यह  बात  जरूर  है  कि  द. पसा  देने  वालों  में  मुल्क  के  बहुत  से  लोग  शामिल  थे  ।  1911  में

 wa—aHAT  बनी  जिसका  मकसद  यह  था  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  बनाई  जाए  ।  उस

 कमेटी  ने  बहुत  से  लोगों  से  कारेसपोंडेंस  की  ।  यह  पत्र  दस  जून  1911  का  है  जोकि  एच  ई  दी

 वाइसराय  ने  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट  को  लिखा  था  ।  इस  में  उन्होंने  कहा  था  :

 में  मुस्लिम  विद्यालय  का  हम  इस  विषय  पर  अध्यक्ष  महोदय  को

 सम्बन्धित  करना  चाहते  हैं  ।  भागा  खान  और  दूसरे  चोटी  के  मुस्लिमों  ने  इस  आंदोलन  का  बहुत

 सफलता  से  संचालन  किया  और  हम  समझते  हैं  कि  पच्चिस  लाख  रुपए  की  राशि  का  वचन  दिया

 गया  है  और  बहुत  अधिक  धनराशि  मिलने  कीं  25  लाख  रुपए  इसमें  देने  की  बात

 कही  गई  अब  जो  जनाब  सेक्रटरी  ऑफ  स्टेट  का  18  1911  को  आया  उसमें  उन्होंने

 यह  लिखा  था  :

 ना  नित्य  रूप  से  अली गढ़ में  fasafaaraa  ।  आपका  10  जुन  का  टेलीप्राम  ।  मैं  से

 में  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  स्वीकृति  देता

 जलाना
 worse

 और  भी  रकम  दी कमेटी  ने  एप्रोच  किया  और  कहा  कि  25  लाख  इनके

 जाएगी  |

 क बत a  करूगा  fe  इसमें  उ खाली  यही  इसके  बाद  एक  और  लेटर  है  ।  मैं  यह  सा

 सरमाया  यहां  की  इमारत  में  और  ऐक्विपमेंट्स  उस  बब्त  की  सरकार  का  बराये  नम

 हाथ  ज्यादा  से  ज्यादा  कंट्रीब्यूदान  fat  उस  कमेटी  ने  ही  किया  था  ।  यह  लेटर  है  2

 1911  का  जो  कि  amet  आफ  स्टेट  ने  लिखा  था  ।

 तक  faq  का  at  हैं  ऐसा  स्वीकार  किया  जाता  है  कि  एक  fara  विद्यालय  जिसमें

 1,000  छात्र  हैं  विद्यालय  के  साथ  जो  पहले  से  किसी  भी  स्थिति  में  5  लाख  रुपये  से

 कम  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  |  इस  दस्तावेज  के  साथ  संलग्न  वित्तीय  वक्तव्य  यह  देखा

 जा  सकता  है  कि  महाविद्यालय  की  वत्तंमान  आय  को  2,19,000  रुपये  के

 लगभग  है  ।”  और  उस  बक्त  या  एंग्लो  मोहमडन  ओरियंटल  कालेज  |

 ग्ह्म  विश्वविद्यालय  को  चलाने  की  एक  रखना  चाहते  हैं  जिसके  अनुसार  30  लाख

 रुपये  की  राशि  पूंजी  व्यय  के  रूप  में  भवन  पर  इस  कोष  में  से  या  अलग  से  चंदा  करके

 लगायी  जाये  ।  इसके  साथ  शुल्क  की  अनुमानित  वृद्धि  इत्यादि  के  विश्वविद्यालय  के  कोष  के

 लिए  लगभग  3,80,000  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ।  हम  एक  लाख  रुपये  की  वार्षिक
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 घनरादि  देकर  इस  अभियान  से  सम्बन्धित  होना  चाहते  इस  प्रकार  वार्षिक  आय  की  दोष

 राशि  केवल  20,000  रुपये  ही  है  जो  कि  लाख  से  अधिक  के  निबेश  को  दर्शाती  है  ।  यह  देखते

 हुये  कि  सर  qaz  अहमद  खां  की  मृत्यु  के  पदचात्‌ ष्च्क  से  महाविद्यालय  की  आय  70,000  रुपये  से

 2,00,000  रुपये  से  भी  अधिक  हो  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  भर्याप्त  निधि  हमेशा  उपलब्ध

 होती  रहेगी  ।  इसलिए  हम  यह  सिफारिश  करते  हैं  कि  विश्वविद्यालय  को  इस  शर्तें  पर  स्थिति

 पर  मंजूरी  दी  जाये  कि  ag  तीस  लाख  रुपपे  का  निवेश  करेगा  ।”  तो  इस  तरह  से  साबित  होता  हे

 कि
 जो  कुछ  भी  सरमाया  लगा  अलीगढ़  यूनिवर्सिटी  में  वह  ऐंग्लो  मोहमडन  ओरियंटल  कालेज

 का  था  जो  बाद  में  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवसिटी  हो  गया  ।  तो  यह  कहना  कि  1920  के  ऐक्ट  से

 यह  यूनिवर्सिटी  ऐसा  नहीं  है  बल्कि  यह  ऐकट  इसलिये  बना  उसकी  फंक्शनिंग  को

 wae  किया  जो  feat  afrafaet  दे  उसको  कनफमं  करने  के  लिये  इजाजत  दी  जाय  ॥

 यह  मतलब  नहीं  है  कि  सरकार  ने  उसको  कायम  fear  दरअस्ल  उसको  माइना  रिटी  कम्युनिटी

 ने  कायम  किया  था  ।

 एक  बात  भोर  कहना  चाहता  हूं  शिक्षा  मंत्री  जी  से  यह  बहस  का  तीसरा  दिन  है  भौर

 हाउस  में  ज्यादातर  Arava  ने  इस  बिल  को  सपोट  किया है  ।  में  समझता  हूं  किसी  बिल  को

 हाउस  में  लाने  का  मंदा  यही  होता  है  कि  यह  देखा  जाप  कि  हाउस  की  क्या  भोपीनियन  है  ।

 और  उसकी  औपीनियन  का  आनर  करना  चाहिये  ।  और  जैसा  हमने  देखा  मेजारिटी  मेम्बरान

 ने  इसको  सपोट  और  इसके  रिटी  केरेक्टर  के  लिये  wa  ने  कहा  है  कि  अलीगढ़

 मुस्लिम  यूनिवसिटी  का  माइनारिटी  केरेक्टर  Hea  होना  चाहिये  ।  इसलिये  हाउस  के  मेम्बरान  के

 जो  ख्यालात  हैं  और  जज्जबात  हैं  उनका  एहतराम  करते  जैसी  कि  गेमाइनारिटी  sata  की

 रिपोर्ट  भी  आयी  है  उसके  मुताबिक  माइनारिटी  करेक्टर  मेनटेन  करने  के  लिये  अमेंडमेंट  खुद

 सरकार  की  तरफ  से  भाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  |

 श्री  चित्त  बसु  :  मुझे  भी  बोलने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  छोटे  दलों  का  समय  समाप्त  हो  गया

 श्री  चित्त  बसु  :  कल  सभापति  ने  मेरा  नाम  लेते  हुए  कहा  था  कि  मुझे  बोलने  दिया

 जएगा  1।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मावलंकर  और  आप  दोनों  एक  ही  श्रेणी  में  थे  ।

 श्री  UA  राम  गोपाल  रेडडी  :  उपाध्यक्ष  में  बाअदब  तरीके  से  at

 करना  चाहता  हूं  माननीय  लियाकत  हुसेन  साहब  से  जो  इस  हाउस  के  नये  मेम्बर  हैं  उनका  यह

 कहना  कि  30  साल  से  लगातार  मुसलमानों  के  साथ  और  अलीगढ़  मुस्लिम  युनिवसिटी  के  ऊपर

 हमला  किया  जा  रहा  है  कांग्रेस  हुकूमत  की  तरफ  यह  सही  नहीं  है  ।  att  अगर  पंडित  नेहरू

 को  भी  ag  कहते  हैं  कि  वह  भी  मुसलमानों  के  पर  हमला  कर  रहे  मेरे  ख्याल  में  इससे
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 ज्यादा  और  कोई  गलत  बात  नहीं  होगी  ।  पार्टीशन  के  पहले  से  भी  और  उसके  बाद  भी  पंडित

 नेहरू  ने  जो  खिदमत  इस  देश  के  हर  सेक्शन  जिसमें  ईसाई

 सभी  शामिल  इन  सब  की  उन्होंने  खिदमत  की  है  ।  अभी  आप  बच्चे  आपके  पिताजी  या

 आपके  दादा  जी  अगर  हैं  तो  उनसे  पूछिये  ।

 श्री  सोम  नाथ  चटर्जों  :  कौन  बच्चे  हैं  ?

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  अभी  नौजवान  अभी  बढ़  नहीं  हुए  हैं  ।  यह  कहना  कि  शुरू

 से  लेकर  आखिर  30  साल  के  ऊपर  जो  हमलाकर  रहे  वह  ठीक  नहीं  है  ।  अब  ह... उदू, 6१  इस्लाम

 इन  सब  का  अलीगढ़  के  साथ  सम्बन्ध  तो  उद श  तो  मैं  भी  बोलने  वाला  हूं  और  आपसे  अच्छा

 sq  लिखने  वाला  अगर  कभी  मौका  मिले  तो  मैं  भी  तेयार  हूं  इस  वास्ते  यह  कहना  कि  उदू

 मुसलमानों  की  जबान  है  और  सिफं  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  से  ही
 इसका

 सम्बन्ध  वही

 =  or*
 vs  को  जिन्दा  रख  सकता  यह  बात  बिल्कुल  गलत  है  |

 एक  पानतीय  सदस्य  :  यह  कौन  कह  रहा  है  ?

 at  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  उद  का  fas  मुसलमानों  के  साथ  ही  सम्बन्ध  नहीं  उदू

 जानने  वाले  बहुत  से  अभी  उदू  पढ़ने  वाले  हिन्दू  लोग  ज्यादा  हैं  मुसलमानों  को  बनिस्बत  |

 आपका  यह  कहना  कि  माइनी  रिटी  करक्टर  होना  अगर  मुस्लिम  यूनिवरसिटीं  मुसलमानों  की

 है  तो  उसकी  हिफाजत  करेंगे  तो  यह  जिम्मेदारी  हर  GF  की  है  ।  यह  आपकी  ही  नहीं  हमारी

 जिम्मेदारी  सब
 की  है

 ।  जितने  लोग  इस  मुल्क  में  रहते  उन  सब  की  जिम्मेदारी  है  ।

 अगर  एक  माइनौरिटी  इंस्टीट्यूशन  है  तो  उसकी  देखभाल  होनी  उसको  इज्जत  मिलनी

 उसको  तरजीह  मिलनी  चाहिये  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवसिटी  और
 रस  fara  यूनिवसिटी

 में  हमारा  पसा  लगा  हुआ  है  मैं  हैदाराबाद  का  आदमी  हूं  और  इनमें  निजाम  का  पेसा  लगा  हुआ

 है  ।  दोनों  को  निजाम  बराबर  पेसा  देने  थे  ।  अप  पुराने  खाते  खोलकर  इनमें  हैदराबाद

 का  a Tat  लगा  हुआ  हैं  ।  वह  ह. पसो  मेरा है  इस  वास्ते  यह  कहना  चा  हिये
 किं

 हिन्दू  मुसलमान  सब

 लोगों  ने  उसकी  तरक्की  के  लिये  काम  किया है  i

 अपने  देश  में  बहुत  से  लोग  हर  आदमो  को  हर  तरीके  से  मजहबी  होना  चाहिये  ।  अगर

 इसमें  कोई  Ge  कमजोर  हो  जाता  तो  उस  हृद  तक  मुल्क  कमजोर  हो  जाता  =
 cd  ।  अगर

 मुसलमान  पिछड़े  हुए  और  qhqs  रहें  तो  उस  हद  तक  भारत  यह  हिदुस्तान  पिछड़ा

 हुआ  रहता  है  ।  इस  वास्ते  हर  आदमी  की  अगर  तरक्की  हो  जाये  तो  उसका  मतलब  है  कि  मुल्क

 की  तरक्की  होती  है  ।

 मैं  अपने  एजूकेशन  मिनिस्टर  को  मुवारकबाद  देता हूं  इस  बिल  से  यह  हुआ  है  कि

 मुसलमानों  के  जजबात  को  जो  जरब  पहुंचा  ठेस  लगी  ag  जरब  और  ठेस  दिलों  से  वह

 निंकाल  रहे  हैं  ।  यह
 ॥: 4:
 जहन  बड़ों  ara  आपको  कितना  फायदा  होता  यह  बड़ी  बात  नहीं

 216



 विधेयक 13  1901  (a)

 दि  ल  मे ंसे  बदगुमानी  जो  उसको  निकालना  बड़ा  काम  है  ।  इसे  हमारे  मिनिस्टर  साहब

 और  गवन  मेंट  जो  निकाल  रही  वह  बहुत  बड़ी  खिदमत  है  ।  इस  वास्ते  मैं  मिनिस्टर  साहब  को

 मुबारकबाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  जो  कदम  उठाया  है  वह  बहुत  मुबारक  कदम  है  ।

 भी  रामजीलाल  सुमन  :  आप  निजाम  के  पुत्र  हैं  क्या  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  हैदराबाद  के  आदमी  हिन्दू हैं  ।

 थ्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  मैं  अच्छा  खासा  हिन्दू  100  फॉसदी  हिन्दू हूं
 ।

 श्री  रामजी  लाल  सुमन  :  आप  जिस  तरह  से  बात  कर
 रहे  उससे  लगा  कि  आप  निजाम

 के  पुत्र हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  मैं  देखता  हूं  यह  एकदम  विषय  से  हट  कर  उन्हें  पुरा

 करने  दीजिए  ।  बहुत  कम  समय  दोष  हैं  ।

 et  एस०  रासगोपाल  रेड्डी  :  मैं  एक  अच्छा  मजहबी  आदमी  हूं  कोई  भी  मजहब

 दूसरे  मजहब  की
 मैं  इज्जत  करता  हूं  और  अच्छा  मजहबी  होना  मैं  मुनासिब  समझता  हूं  क्योंकि

 जो  अच्छा  मजहबी  कह  अच्छा  देशभक्त  हो  सकता  है  ।

 इस  वास्ते  लियाकत  हुसन  साहब  ने  जो  कहा  है  कि  हर  तरफ  से  बिल  की  ताइद  हो  रही

 इसका  मतलब  है  fH  गवर्नमेंट  इज  हन्डरेड  परसेंट  करकट  ।

 मैं  अपने  मिनिस्टर  को  फिर  एक  बार  सुबारकबाद  देता  हूं  कि  वह  एक  अच्छा  बिल  लाये  हैं

 और  इस  faa  के  पास  होने  के  बादू  हमारे  मुल्क  में  एक  अच्छी  फिजा  dar  होगी  जिससे  हम  एक

 होकर  और  अच्छे-अच्छे  काम  कर  सकते  हैं  ।  यह  एक  अच्छा  कदम  मुबारक  कदम  इसलिये

 मैं  मिनिस्टर  साहब  को  दिली  मुबारकबाद  देता  हूं  ।

 थ्री  चित्त  बसु  (arcare )  मुझे  बहुत  कम  समय  दिया  गया  !

 मेरे  विचार  से  सदन  को  इस  विधेयक  से  सम्बन्धित  दो  महत्वपूर्ण  विषयों  को  देखना  है  ।

 (1)  क्या  विधेयक  ये  दायित्व  उठाता  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  की  वह

 विशिष्टता  जो  अधिनियम  30  (1)  में  निहित  को  पर्याप्त  रूप  से  प्रदान  किया

 जायेगा  |

 (2)  क्या
 वह  जो  सरकार  लागू  करना  चाहती  है  विश्वविद्यालय  की

 शेक्षिक  स्वतंत्रता  और  स्वाधीनता  को  बनाये  रखने  के  लिए  प्रयाप्त  होगा  |

 जैसा  कि  मैंने  पहले  हीं  कहा  कि  मेरे  पास  बहुत  कम  समय  इसलिए  मैं  विशेष  मुद्दों  की

 ही  चर्चा  करू
 गा

 ।  माननीय  मंत्री
 ने

 सौभाग्यवश  इस  विधेयक  के  दो  पहलुओं  का  जिक्र  किया  ।

 इस  fatan  के  लिए  तथ्यों  को  जांचते  हुए  मैं  उन्हें  उद्धत  करूगा  :
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 पैं  1951  के  aaa  में  जो  स्थिति  ay  उसे  वापिस  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 मेरा  प्रदन है  :  क्या  1951  की  अल्पसंख्यको  विद्वेष  रूप  से  हमारे  देश  के

 मुस्लिम  अल्पसंख्यकों  की  आकांक्षओ  को  उपयुक्त  रूप  से  पूरा  करती  है  ?  मेरा  उत्तर  है  :

 जो  कि  इस  बहस  में  भाग  लेने  वाले  वाले  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  से  प्रमाणित

 होता  है  ।

 मैं  फिर  कहता  हु ंकि  ag  1951  की  स्थिति  वापिस  लाना  चाहते  हैं  वह  लगभग  3

 दश्ञाब्दी  पीछें  जा  रहे  हैं  ।  स्थिति  में  बहुत  सीमा  तक  सुधार  हुआ  है  मेरे  विचार

 में  विधेयक  सदन  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।  उन्होंने  अपने  अवलोकन  में  फिर  कहते  हैं  :

 ह्म  मुस्लिम  at  को  1951  के  पश्चात्‌  की  वह  स्थिति  देना  चाहते  हैं  जिसका  उन्होंने

 उपभोग  और  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  हमारा  तात्पयं  यही  है  ।

 यह  स्वीकार  किया  जाता  है  कि  माननीय  मंत्री  स्वयं  मानते  हैं  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  fara

 विद्यालय  को  यह  अहरनीय  अधिकार  है  कि  बहू  अपनी  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  का  उपभोग  करे

 फिर  भेद  क्या  हुआ  ?  भेद  यह  है  कि  वास्तव  में  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  से  क्या  तात्पयं

 क्या  यह  अधिनियम  30  (1)  के  ATT  है  या  उनके  द्वारा  दी  गयी  व्याख्या  में  वह  फिर

 कहते  है  :

 विशिष्टता  की  परिभाषा  हमारे  संविधान  में  नहीं  दी  गई  ।  इसकी  परिभाषा

 किसी  भी  संविधि  में  नहीं  दी  गई  हैं  ।''

 मुझे  खेद  हैं  कि  माननीय  मंत्री  की  यह  व्याख्या  उनकी  मानसिक  स्थिति  को  प्रकट  करती  है

 या  उनके  सोचने  की  अस्पष्टता  को  प्रकट  करती  है  ।  एक  बार  वह  मानते  हैं  कि  अल्पसंख्यक

 विशिष्टता  विश्वविद्यालय  की  विशिष्टता है  ;  परन्तु  वे  यह  भी  स्वीकार  करते  हैं  कि  वे  इसे

 मान्यता  नहीं  देते  क्योंकि  यह  हमारे  संविधान  में  परिभाषित  नहीं  है  ;  न  ही  यह  किसी  अधिनियम

 में  परिभाषित  है  ।  मुझे  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  के  पास  विस्तार  में  जाने  के  लिए  समय  ही  नहीं  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  वह  फिर  अपनी  बात  बदल  देते  हैं  और  कहते  हैं  कि  विश्वविद्यालय  का

 बहुत  से  अधिकारों  स्वतंत्रता  का  लक्ष्य  विशेष  रूप  भारतीय  मुस्लिमों
 को

 शक्षिक  और  सांस्कृतिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ।  लेकिन  इसे  संस्था  को  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  के

 ad  में  नहीं  लिया  जा  सकता

 मेरे  विचार  से  बह  भभी  भी  उलझन  की  स्थिति  में  मैं  भाशा  करता  हूं  कि

 उत्तर  देते  समय  वे  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट  करेंगे
 कि  fasafaaray  की  अल्पसंख्यक  विशिष्टता  से

 उनका  क्या  आशय  है  ।
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 कुछ  सुझाव  दिये  गये  हैं  कि  यदि  अधिनियम  30  (1)  के  अंतगंत  अल्पसंख्यक

 विशिष्टता  का  दायित्व  उठाया  उठाया  जाता  है  तो  संसद  इस  विश्वविद्यालय  के  लिए  किसी

 प्रकार  का  अधिनियम  या  विनिमय  बनाने  के  योग्य  नहीं  रहेगी  ।  मेरे  पास  समय  नहीं  है  ।

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  यह  मुद्दा  उठाया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निणंयों  के

 आधार  पर  संसद  को  व्यवस्यापकीय  नियम  बनाने  से  रोका  नहीं  जा  सकता  तथा  विशेषकर  उस

 feafa  जबकि  विश्वविद्यालय  के  कार्यकरण  में  अव्यवस्था  व्याप्त  हो  ।  ऐसा  फिर  से  महसूस

 किया  जा  रहा  है  कि  अल्पसंख्यकता  और  aa  निरपेक्षता--दोनों  साथ-साथ  नहीं  चल  सकते  ।  मैं

 इससे  सहमत  नहीं  हूं  कि  अल्पसंख्पफ  विशिष्टता  की  पुष्टि  करने  से  देश  की  aa  निरपेक्ष

 शक्तियां  और  मजबूत  नहीं  होगी  ।  अनेक  शंकायें  व्यक्त  की  गई  हैं  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  fazq-

 faataa  और  का  प्रजातन्त्रीकरण  साथ-साथ  नहीं  चल  सकता  ।  मैं  यह  कहना

 चाहुंगा  कि  यह  भी  गलत  यह  बुरा  भी  है  ।

 विश्वविद्यालय  को  HeTISA HAT  और  स्वायत्तता  से  विधेयक  में  कुछ  त्रुटियां

 जेसा  कि  इस  सभा  के  कई  सदस्यों  ने  पहले  ही  कहा  ।  माननीय  मंत्री  इस

 सम्बन्ध  में  भी  तत्परता  से  आग्रह  करू गा  कि  वे  श्री  बनतवाला  के  विधेयक  को  प्रबर  समिति  को

 भेजने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करें  ताकि  हम  समूचित  रूप  से  सावधानीपूर्ण  बिचार  कर  सकें  और

 उसमें  सुधार  कर  तथा  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  मस्तिष्क  में  व्याप्त  उन  संदेहों  को  दुर  कर

 जिनका  उल्लेख  अभी  अभी  अनेक  सदस्यों  द्वारा  किया  गया  हैं  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  न्द्र  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  सदस्यों  को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं

 जिन्होंने  इस  विधान  का  स्वागत  किया  है  क्योंकि  हमने  उन  गलत  कामों  को  सुधारने  की

 कोशिश  की  है  जो  कि  अधिनियम  1965  तथा  1972  के  अस्तगत  इस  महान  विश्वविद्यालय  के

 प्रति  किए  गए  थे  ।

 SFA  तथा  कारणो  के  farcy  मैंने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  हम  विश्वविद्यालय  की

 उस  स्थिति  को  बहाल  करना  चाहेगे  जो  कि  1951  के  अधिनियम  बाद  थी  ।  उस  अधिनियम  को

 इस  देश  के  शिक्षा  मंत्री  के  रूप  में  मोलाना  अब्दुल  कलाम  आजाद  ने  पुरःस्थापित  किया  था

 तथा  पारित  किया  गया  था

 बहुत  से  सदस्यों ने  बताया  है
 fe  इस  विधेयक  में  बहुत  स्वागतयोग्य  बातें  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  बनातवाला  ने  भी  विधेयक  का  स्वागत  किया  है  परन्तु  साथ  में  कुछ  संशोधनों

 का  सुझाव  भी  fear  है  ।  आरम्भ  में  मैं  ag  कहना  चाहूंगा  कि  माननीय  सदस्यों  जसे  aft

 वबयालार  रवि  श्रीमती  मोहसीना  किदवई  तथा  लाज
 हमारे  युवक

 मित्र  श्री  लियाकत  gta  का

 पह  कहना  सही  नहीं  है  कि  हमने  इस  विश्वविद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप  को  बहाल  करने  के

 लिये  हमारे  चुन'व  घोषणा  पत्र  में  कोई  वायदा  किया  था  ।  मैंने  उसका  पता  लगाने  की  कोशिश

 की  थी  जो  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  अन्तिष्ट  तथा  उनमें  ते  बहुत  से  लोगों  के  लिए  यह  WAT

 जनक  जानकारी  होगी  कि  इस  पुस्तक  में  जौ  अब  मेरे  सामने  है  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वचिद्यालय

 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  मैंने  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  की  थी  कि  क्या  उत्तर-प्रदेश  के
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 घोषणा-पत्र  में  अलग  से  कोई  sere  किया  गया  था  ।  परन्तु  मुझे  विश्वसनीय  सत्र  से  पता

 ama  कि  उसमें  ऐसा  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  फिर  भी  हम  इंकार  नहीं  करते  हैं  कि  हमारे

 दिमाग  में  यह  बात  निश्चय ही  रही है  कि  इस  विश्वविधालय के  बारे  में  जो  कुछ  गलत  fear

 गया  था  उसे  समाप्त  करके  1951  के  अधिनियम  से  पूर्व  की  स्थिति  को  बहाल  किया  जाये  |

 मैंने  अपने  प्रस्ताबना-भाषण  में  कहा है
 कि  मैंने  स्वयं  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  अपने

 मित्रों  की  मांग  का  Ly WATT  करने  के
 लिए  शीघ्र

 1972  के  बाद  प्रस्ताव  का  समंधन  किया  था  ।

 अब  एक-एक  प्रइन  उठाया  गया है
 ।  कि  हम  इस  प्रस्ताव  को  बड़ी  देर  में  क्यों  लाए  हैं

 इस  farafaaraa  से  संबंधित  अनेक  प्रतिवेदन  थे  ।  इस  विश्वविद्यालय  े  बारे  में

 बेग  समिति  का  प्रतिवेदन  था  जिपमें  कई  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।  खुसरो  ससिति  का  भी  प्रतिवेदन

 है  जो  अधिनयम  के  अनेक  saqat वों  तथा  Tas  अन्तगंत  कानून  के  बारे  में  है  ।  हमें  इन  प्रतिवेदनों

 पर  बड़े  ध्यान  पूबवंक  विचार  करना  था  ।  जब  से  हमने  सम्भला  तबसे  बहुत  आभ्यावेदन  आ

 रहे  थे  और  दो  दर्जन  से  अधिक  मुझे  शिष्टमंडल  मिल  चके  डा०  खूसरो  वर्तमान

 कुलपति  तथा  खुसरो  समिति  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  बहुत  महत्वपूर्ण  सदस्यों  के  साथ

 मुझे  से  मिले  थे  तथा  समय-समय  पर  हमने  इन  सब  मामले  पर  विवार  fara  तथा  हमने

 कोई  सामान्य  विचार  बनाने  का  प्रयास  किया  जिसकों  प्रस्सावित  विधेयक  में  शामिल  किया  जा

 सके  ।  इसलिए  इसमें  कुछ  समय  लग  गया  ।  तब  बेग  समिति  मे  भी  अनुरोध  किया  कि  परिभाषा

 को  बदल  दिया  चाहिए  तथा  हमें  ऐसा  करने
 में  कुछ  अनुभव  हुई  अल्पसख्यक

 AAT  के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  15  पर  यह  उल्लेख
 है  भोर  में  उसे  उद्युत  करता  हूं

 भी  किसी  Arar ay  या  Oar Hy FH के  किसी  निर्णय  डिग्री  अधवा  आदेश  के

 विपरीत  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अपनी  रुचि  की  शैक्षिक  संस्था  के  रूप  में  भारत  के

 मूस्लिम  अल्पसंख्यक  के  द्वारा  स्थापित  समझी  जाएगी  ।''

 यह  एक  विचार  है  जिसका  बेग  समिति  के  प्रतिवेदन  में  उल्लेख है  ।  खुसरो  सर्मिति  उससे  सहमत

 नहीं  खुसरो  समिति  ने  धारा  2  (7)  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  परिभाषा  को  सुलझाया  तथा  कहा
 :

 का  मथ  भारत  के  मुस्लिमों  द्वारा  स्थापित  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 इसके  बाद  में  फिर  अल्पसंह्यवक  आयोग  ने  भी  अपनी  परिभाषा  की  ।  इन  सबने  कुछ

 झ्र्म  उत्पन्न  कर  दिये  और  हमने  यह  जानना  चाहा  कि  उपयुक्त  परिभाषा  क्या  हो  सकेगी  ।  so

 खुसरो  तथा  अल्प  संख्यक  समुदाय  के  बड़ी  संख्या  में  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  बहस  के  फलस्वरूप

 हम  इस  fasagy  परਂ  पहुंचे  कि  परिभाषा  सही  ऐतिहासिक  परिप्रक्ष्य  को  प्रतिबिम्बित  करेगी  जो

 मैंने  इस  विधेयक  में  सुझाई  है  ।  परिभाषा  पर  मेरे  माननीय  मित्र  डा०  रामजी  सिंह  द्वारा  टिप्पणी  की

 गई  श्री  लियाकत  हुसैन  सदी  नही ंहै  जब  वह  ag  कहता  है  कि  मैंने  उन्हें  बताया  कि  मैंने

 जो  परिभाषा  विधेयक  में  दी  है  तथा  जो  श्री  बनातवाला  द्वारा  परिभाषा  दी  गई  है  उनमें  कोई

 अन्तर  नहीं  मैं  इस  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  का  ऐतिहासिक  मूल  बताता  हूं  ।  इसका  जन्म

 मोहरुइन  wal  ओरियन्टल  कालेज  के  रूप  में  हुआ  था  तथा  बाद  में  यह  इस  संस्था  के  रूप  में
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 णत  कर  दी  गई  ।  श्री  बनतवाला  के  विधेयक  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  यह  विश्वविद्यालय

 स्वयं
 ही

 दाक्षिक  संस्था  है  जो  भारत  के  मुस्लिमों  द्वारा  बनाई  गई  थी  ।  तथा  अधिनियम  1920  के

 द्वारा  इसे  दोमिल  किया  गया  था  ।  अब  श्री  बनातवाला  की  बात  से  उच्चतम  न्यायालय  सहमत

 नहीं  है  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  व्यापक  रूप  से  नहीं  करना  चाहता  हूँ  ।  दुर्भाग्य

 बच्च  मेरे  मित्रों  के  लिए  यह  we  रहे  हैं  कि  यह  संस्था  अल्पसंख्यक  संस्था  है  जोकि  संविधान

 के  अनुच्छेद  30,  उप-खण्ड  (1)  के  अन्तगंत  बनाई  गई  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  जो  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  में  इसका  sera  गया  है  ।  हमने  अधिनियम  1951  की  स्थिति  बहाल  करने

 का  प्रयत्न  किया  है।रहे  हैं  यदि  अधिनियम  1920  अथवा  अधिनियम  1951  में  इस  संस्था  ने  कुछ

 अल्पसंख्यक  स्वरूप  रखा  था  वह  अल्पसंख्यक  स्वरूप  जो  भी  हो--हम  उसे  अल्पसंख्यक  स्वरूप  को

 बहाल  करने  का  प्रयास  कर  रहे हैं
 ।  इस  संत्रंध  में  मैं  अल्पसंख्यक  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  भाग

 पढ़ना  चाहूंगा  जो  पृष्ठ  आठ  पर  दिया  गया  में  इस  प्रकार  हैं  ।

 gare  अधिनियम  1020  ने  विश्वविद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप  को  मान्यता  दी  ।

 दूसरे  aeay  में  सरकार  तथा  faaqray  मंडल  ने  faaafaaraa  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप  मान्यता

 इसके  बाद  फिर  पुष्ठ  9  पर  स्वीकृति  के  साथ  चटर्जी  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  करते

 हुए  अल्प  संख्यक  आयोग  ने  कहां  है

 धारा  के  अनुसार  न्यायालय  के  सदस्य  होने  के  लिए  गेर-मुस्लिमों  पर  पुराने  अधिनियम

 द्वारा  गई  eqTeaT  को  हटा  दिया  गया  था  ।  अधिनियम  को  संशोधित  करने  के  बारे  में

 नोट  करने  योग्य  मुद्दा  यह  है  कि  संविधान  की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  अधिनियम  के  उपबंधों

 लाते  समय  इसने  मुस्लिमों  के  शैक्षिक  fala  के  लिए  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  अपने

 मौलिक  स्वरूप  को  नहीं  बदला  ह

 इसलिए  भधिनियम  1920  तथा  अधिनियम  1951  के  अन्तगंत  इस  विश्वविद्यालय  को  जो

 अल्पसंख्यक  स्वरूप  प्रदान  किया  गया  प्रस्तुत  विधेयक  के  माध्यन  से  केवल  उसे  बहाल  किया  जा

 रहा  है  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  विवाद  कहां  है  ?  जिसके  लिए  वास्तव  में  विवाद  उच्चतम

 न्यायालय  के  निणंय  से  उत्पन्न  हुआ  है  और  इस  facia  को  श्री  बनातवाला  सहित  कुछ  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  चुनौतीं  दी  गई  है  यह  कहा  गया  है  कि  वि०  सीखाई  द्वारा  न्यायालय  के  इस

 निर्णय  की  आलोचना  की  गई  थी  अब  यहां  उच्चतम  स्यायलय  का  स्वेसम्मत  निणंय  है  ।  कांउसल

 की  राय  चाहे  वह  कितना  ही  बुद्धिमान  क्यों  न  ४च्चतम  न्यायालय  के  निणंय  से  बड़ी  नहीं  हो

 सकती  अब  यह  निणंय  केवल  उच्चतम  न्यायालय  के  ग्न्य  निणय  बदला  जा  सकता  है  ।  अल्पसंख्यक

 भायोग  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  दो  निर्णयों  का  उल्लेख  किया  है  जो  उनके  अनुसार  अजीज  बाश

 के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  बदल  देगा  ।  और  जैसा  कि  श्री  नथवानी  ने  सही  रूप

 से  बताया  है  कि  ये  निणंय  विशेष  मामलों  में  लागू  नहीं  होते  हैं  ।  क्योंकि  अलीगढ़  मुस्लिम  faaa-

 क्दालय  का  यह  मामला  एक  संस्था  से  संबंधित  है  जो  विधान  मंडल  के  अधिनियम  द्वारा  बनाई
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 गई  थी  ।  यह  एक  सांविधिक  निकाय  है  जबकि  अन्य  मामलों  में  वे  समिति  पंजीकरण  अ  ि  नियम

 के  अन्तर्गत  कुछ  नियमों  तथा  अधिनियमों  के  अधीन  कुछ  समिति  अथवा  निकाय  के  अन्तरगत

 स्थापित  की  गई  AeqTy  हैं  ।  तथा  ऐसे  ही  और  हैं  वे  संविधिक  निकाय  नहीं  हैं  ।  इसलिए  वे

 निर्णय  इस  विशेष  प्रकार  की  संस्था  पर  लागू  नहीं  होते  हैं
 जो

 अब  हमारे  सामने  है  ।  मेरे  far

 शी  जेठमलानी  ने  अजीज  बाश  के  मामले  में  उन्वतम  न्य/यालय  के  निर्णय  का  उल्लेख  किया  है
 मैं  अपने  बुद्धिमान  मित्र  को  ag  कहते  सुनकर  आश्चर्य  चकित  रह  गया  कि  उच्चतम  न्यायालय

 को  faa  कुछ  अधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  झूठे  शपथ  पत्रों  के  आधार  पर  दिया  गया  था  ।  इतने

 याचिका  दायर  करने  वालों  तथा  इतने  आवेदकों  को  उच्चन्यायालय  के  समक्ष  aqa  दावे  को

 स्थापित  करने  के  लिए  अपने  प्रत्या-शपथ  पत्रों  दायर  करने  से  किसी  ने  रोका  था  क्या  ?

 न्यायालय  ने  सही  रूप  से  तथ्यों  को  स्वीकार  किया  जो  इन  व्यक्तियों  द्वारा  दायर  किए  गए  शपथ

 पत्रों  में  बताये  गए  हैं  तथा  इस  लिए  यह  कहना  श्रो  जेठमिलानी  की  ओर  से  सही  नहीं  है  कि

 उच्चतम  न्यायालय  का  निणंय  झूठे  शपथ-पत्रों  पर  आवारित  था  उच्चतम  न्यायालय  ने  उन  तथ्यों

 पर  निर्णय  दिया  जिनकी  उच्च  न्यायालय  ने  पहचान  की  थी  इसलिए  यह  स्थिति  है  ।  और  मैं  नहीं

 समझता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  निणंय  कसे  गलत  समझा  जा  सकता  है  ।  कोई  कहें  हम

 उच्चतम  न्यायालय  के  को  बदल  सकते  हैं  ।  संसद  के  पास  उच्चन्यायालय  के  निर्णय  को

 बदलने  के  बड़  अधिकार  हैं-जसा  कि  मामलों  में  किया  जा  चुका है  ।  संसद  के  पास  ऐसा

 करने  का  निश्चित  रूप  से  अधिकार  है  ।  परन्तु  वर्तमान  में  यह  मौलिक  अधिकारों  का  sea

 अल्पसंख्यकों  के  एक  भाग  अथवा  सारे  अल्प  Geral  के  अधिकार  तथा  जैसा  जाप  जानते  हैं  कि

 मौलिक  अधिकारों  को  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  घोषित  या  बनाया  नहीं  जा  सकता  है  मेरे

 निवेदन  में  संविधान  के  अन्तगंत  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  केवल  यह  घोशित  किया  जा  सकता  है  ।

 इसलिए  at  नथवानी  ने  बताया  कि  यदि  उच्चतम  न्यायालय  के  fora  में  कोई  शरारत  निहित

 है  तो  उच्चतम  न्यायालय  को  या  तो  अपना  निणंय  बदलना  चाहिए  या  संविधान  में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए  ।  यह  संविधान  का  मामला  होगा  न  कि  शाधारण  विधान  का  जिसके

 ये  विशेष  अधिकार  इस  विश्वविद्यालय  को  दिए  जाने  चाहिए  |

 श्री  जी०  एम  बनतवाला  (atartt)  :  क्या  आप  संविधान  को  aanifaad  करने  के  लिए

 तयार  हैं  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  चाहे  मैं  तयार  हूं  अथवा  यह  तो  कोई  बात  नहीं  ।  यह
 निर्णय  लेना  तो  सदन  का  काम  है  ।  आप  संविधान  संशोधन  विधेयक  ला  सकते  हो  यदि  आप

 tar  करने  के  इच्छुक  हो  ।  आप  वैसा  कर  सकते  हैं  यदि  आप  संसद  के  दोनों  सदनों  को  मनवा

 सकते  हो  ।  वह  निश्चित  रूप  से  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  जहां  तक  सदन  निर्धारित  नहीं  करता

 है
 तो  हम  इस  बात  को  स्वीकार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  जो  श्री  बनतवाला  तथा  उसके

 समर्थकों  द्वारा  पेश  की  जा  चुकी  है  ।  अब  मैं  अल्पसंख्यक  स्वरूप  के  अन्य  पहलुओं  का  उल्लेख

 करना  चाहता
 हूं

 ।  मैं  कुछ  अन्य  मुद्दों  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जो  महत्वपूर्ण  हैं  परन्तु  जो  इस

 अस्पसंख्यक  स्वरूप  से
 संबंधित  नहीं  यह  निद्चित  रूप  से  स्पष्ट  है  कि  हम  इस  संस्था  को

 वापस  लोकतांत्रिक  स्वतंत्रता  वापस  लौटाने  का  प्रयास  कर  रहे  इसका  उल्लेख  अधिकांश
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 विधेमक

 माननीय  सदस्यों  के  द्वारा  किया  गया  है  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  श्री  सौगतराय  के  कुछ  संदेह

 थे  शायद  मूल  विधेयक  में  कुछ  सीमायें  हैं  ।  मैं  इससे  सहमत  हूं  परन्तु  उसके  बाद  जब  यह

 अल्पसंख्यक  आयोग  के  द्वारा  कुछ  सुझाव  भी  दिए  गए  ।  हमने  इनमें  से  बहुत  से  सुझाव  स्वीकार  किए

 हैं  उसके  अतिरिक्त  पहले  सप्ताह  इस  सदन  के  तथा  दूसरे  सदन  के  भी  कुछ  सदस्य  मुझसे  मिले  थे

 तथा  उन्होंने  अध्यक्ष  तथा  अन्य  के  बारे  में  मुझे  कुछ  सुझाव  दिये  थे  तथा  मैंने  यथा  संभव  तथा  एक

 विशलेषण  के  आधार  इस  संस्था  के  प्रबंध  को  अधिक  लोकता  त्रिक  अधिकार  देने  के  लिए

 अनेक  सुझाव  सहीरूप  से  स्वीकार  किए  हैं  तथा  हमने  सरकारी  प्रबंध  पर  ध्यान  देने  के  बाद  मैंने

 संशोधन  को  सभापटल  पर  रख  दिया  है  |  यदि  सदन  इन  garatat  को  स्वीकार  करता  है  तब

 न्यायालय  में  23  पदेन  सदस्य  20  सदस्य  ऐसे  जो  वरिष्ठता  के  अनुसार  क्रम  से

 निर्वाचित  सदस्यों  की  संख्या  72  नाम  निर्देशित  सदस्य  केवल  10  होंगे  तथा  कुल

 सदस्य  संख्या  125  होगी  ।  कार्यकारी  परिषद  में  5  पदेन  सदस्य  वरिष्ठता  के  अनुसार

 क्रम  से  होंगे  तथा  इसके  लिए  6  सदस्यों  की  व्यवस्था  at  8  निर्वाचित  सदस्यों

 का  तथा  चार  अर्थात  23  सदस्यों प्रावधान  होगा  नाम  निर्देशित  सदस्य  होंगे ।

 की  संस्या  में  से  4  सदस्यों  का  नामांकन  किया  गया  है  अब  कार्यकारी  परिषद

 की  कार्यकारिणी  में  पदेन  सदस्य  तथा  अध्यक्ष  तथा  अन्य  जो  वरिष्ठता  के  अनुसार  क्रम  से

 साफ  तौर  से  इस  विश्वविद्यालय  के  रोजमर्रा  के  प्रशासन  से  समबद्ध  होंगे  ।  इसलिए  उन्हें  अपेक्षित

 महत्व  दिया  गया  है  तथा  लोकतंत्र  के  विचार  के  विरुद्ध  नहीं  है  इसके  अतिरिक्त  यह  सुनिश्चित

 करता  है  कि  न्ययालय  जो  अब॑  फिर  सर्वोच्चतम  कार्यकारिणी  बना  रहा  इस  कार्यकांरिणी

 में  लोकतांत्रिक  तत्व  को  आज  प्रतिबिबित  करने  के  लिए  निर्वाचित  सदस्यों  को  रखना  पड़ेगा  |

 अब  माननीय  सदस्य  बनातवाला  ने  मेरी  आलोचना  की  कि  एक  aye  तो  मैं  सर्वोत्तम  HTB  <uyt

 को  न्यायालय  का  दर्जा  देना  चाहता  हूं  तथा  दुसरी  ओर  मैं  अधिकारों  को  बनाने  के  कानून  को

 समाप्त  कर  रहा  था  क्योंकि  कानून  को  विजिटर  की  पहली  स्वीकृति  प्राप्त  करनी  चाहिए  तथा  इस

 संबंध  में  वह  मेरे  से  बहुत  क्रुद्ध  थे  अब  मैं  जानने  की  कोशिश  कर  रहा  हुं  कि  क्या  मेंने  इसमें  कोई

 जेसा  कि  बात  गलत  की  है  मैंने  पहले  कहा  हम  उस  स्थिति  को  बहाल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं

 जो  1951  के  अधिनियम  बाद  थी  ।  मेरे  समक्ष  अधिनियम  1951  है  तथा  यहां  घारा  28  में  जो  कानूनों

 के
 बारे  में  हम  वहीं  उपबन्ध  पाते  हैं  जो  मैं  वर्तमान  विधेयक  में  पुरःस्थापित  कर  रहा  हूं  ।

 हम  घारा  28  की  उपधारा  6  में  यह  उपबंध  पाते  हैं  :

 नये  कानून  जोड़ना  या  कानूनों  या  कोई  aatsta  या  कानून  के  निरसन  को

 विजिटर  की  qa  स््रीकृति  लेनी  होगी  जो  और  विचार  करने  के  लिए  स्वीकृत  करे  अनुमति  न  दे

 इसलिए  यह  देखा  जाएगा  कि  1951  में  विजिटर  की  ga  अनुमति  का  उल्लेख

 किया  गया  है  तथा  यह  अन्य  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  उपबन्धों  के  पालन  करने  में  भी  किया

 गया  विचार  यह  है  कि  कोई  कानून  निश्चित  रूप  से  नहीं  लाया  जा  सकता  है  जबकि  समस्या

 के  विभिन्न  पहलुओं  पर  बिचार  किया  रहा  हो  तथा  विशेष  रूप  से  जिसमें  वित्त  शामिल  हो

 कयोंकि  थे  सभी  केन्द्रीय  fasafaaiaa. at को  कुल  मिलाकर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  से  घन

 223



 3  1979

 दिया  जाता है
 ।  वे  जिनकी  निधि

 बनाने
 की  कोई  जिम्मेवारी  नहीं  खर्चों  तथा  विभिन्‍न  मामलों

 को  सरकार
 पर

 न  डाले  इस  प्रकार  हमने  बातो  को  पुनः  लागू  करने  की  कोशिश  की  है  जो

 अधिनियम  1951  में  थी  ।  इसलिए  माननीय  श्री  बनतवाला  का  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  मैंने

 कोई  गलत  काम  किया  है  ।  यदि  कोई  गलत  किया  गथा  था  तो!यह  तत्कालीन  शिक्षा  मंत्री  मौलाना

 अन्दुल  कलाम  भाजाद  द्वारा  किया  गया  था  वह  जेसा  मैंने  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 के  विचार  के  प्रयोजकों  में  से  एक  थे  ।  1910  तथा  1920
 के  बीच  वह  उन  मुख्य  सदस्यों  में  से

 एक  थे  जिन्होंने  मांग  की  थी  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  विद्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 यदि  उसने  कुछ  किया  तो  मैं  समझता  हुं  कि  यह  संस्था  के  हित  में  तथा  इसलिए  हमें

 उस  स्थिति  को  बहाल  किया  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  अन्य  छोट  मामले  हैं  जिनका  उत्लेख  किया  गया  है  ।  उदाहरणार्थ  अल्पसंख्यक  आयोग

 के  संदर्भ  का  प्रदन  ।  अल्पसंख्यक  आयोग  हमारे  द्वारा  गठित  किया  गया  तथा  हम  इसके  लिए

 महान  सम्मान  रखते  हैं  परन्तु  उसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  कोई  विधेयक  जो  तेयार  किया

 उसकी  अल्पसंख्यक  भायोग  से  ar  उस  मामले  के  लिए  किसी  अन्य  आयोग  से  जांच

 करानी  पड़ेगी  परन्तु  हम  पर्याप्त  समय  में  परामर्श  लेगें  ।  वास्तव  में  जो+हुआ  वहू  यह  था  कि

 संसद  के  समक्ष  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  कारण  लोगों  ने  सरकार  की  आलोचना  करनी  शुरू

 कर  दी  विक्षेप  रूप  से  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  हमारे  मित्र  ने  BTW  लगाया  कि  सरकार  अपने

 वायदे  से  मुकर  रही  है  ।  आज  भी  वे  उसे  कह  रहे  हैं  ।  परन्तु  वह  सही  नही  है  ।  अब  भी  सरकार

 इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  उत्सुक  है  ।  मैंने  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  सभी  महत्वपूर्ण  प्रतिनिधियों

 के  साथ  विचार  fans  किया  था  ।  बाद  में  अल्पसंख्यक  अयोग  से  भी  सिला  ।  जब  विधेयक  उनके

 परामद्दी  से  तेयार  किया  गया  था  पिछले  ay  के  बजट  सत्र  अर्थात  12  1978  को  मैने

 संसद  के  समक्ष  यह  विधेयक  किया  था  ।  उससे  पूर्व  मैंने  अल्पसंख्यक  आयोग  को

 कहा  था  कि  वह  अपने  विचार  दे  सकता  है  और  विचारों  पर  विचार-विमशं  करने  के  लिए  पर्याप्त

 समय  होगा  और  विधेयक  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है  यदि  कहीं  अदश्यक  हुआ  ।  तथा  यह  वह

 है  जो  हमने  किया  है  ।  कसे  भी  अध्यक्ष  ने  महसूस  किया  कि  यह  उसका  अपमान  था  ।  मूझे  खेद

 है  कि  उन्होंने  ऐसा  रुख  अपनाया  परन्तु  उसी  समय  मैं  खुश  हुआ  कि  अल्पसंख्यक  आयोग  के  अन्य

 सदस्यों  ने  इस  प्रस्ताव  में  कोई  महसूस  नहीं  किया  है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  हमने

 अल्पसंख्यक  आयोग  से  परामर्श  नहीं  किया  और  संसद  के  समक्ष  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में  कोई

 गलती  नहीं  है  ।  यह  स्थिति  है  ।  में  बहुत  से  AMAT  पेश  करने  जा  रहा  हूं  तथा  इनमें  बहुत  सो

 पर  अल्पसंख्यक  भायोग  के  अपने  विचार  व्यक्त  करने  बाद  विचार  किया  जा  चूका  है  ।  हम  इन

 विचारों  का  स्वागत  करते  हैं  परन्तु  हम  उस  विचार  उन  कारणों  से  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हैं

 जो  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  अलीगढ़  मुस्लिम  विशष  fara  की  परिभाषा  के  संबघ  में  व्यक्त

 किया  गया  है  जिन्हें  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  क्योंकि  यह  प्रत्यक्ष  रूप  से  उच्चतम  न्यायालय  के

 निर्णय  के  विरुद्ध  जाता  है  तथा  इसमें  मौलिक  अधिकारों  का  नारा  अन्तर्गंस्त  है  ।  मेरी  राय  में

 साधारण  विधान  से  यह  संभव  नहीं  है  और  ह बत मान  परिस्थितियों  में यह  वांछनीय  भी  नहीं हैं
 ।

 भनच्छेद  30  के  अन्तर्गत  मांग  की  जा  रही  कि  HTTTEAT CATT  की  वास्तविक  प्रकृति  कया
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 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  इस  घोषणा  के  बाद  भी  इस  बड़े  सदन  को  उन

 मामलों  पर  कार्यवाही  करने  के  अधिकार  होंगे  जिनका  संबंध  शिक्षा  के  स्तर  तथा

 पर  नियंत्रण  करने  आदि  से  है
 ।  यदि  इस  संसद  को  ag  भधिकार  वह  क्यू

 अधिकार  है  जो  यह  विशेष  अनुच्छेद  अल्पसंख्यक  को  प्रदत्त  करेगा  ।  यह  केवल  प्रशासन  का  मामला

 यह  कुछ  नहीं  है  बल्कि  संसद  में  अविश्वास  व्यक्त  करना  है  जब  वहू  यह  कहता  है  कि  अत्पसंख्यक

 समुदाय  को
 इस

 सदन  की  संयुक्त  सुबुद्धि  में  fasara  नहीं  है  जो  राष्ट्र  बुद्धिमत्ता  प्रतिबिबित

 करती  है  ।  मैं  इससे  सहमत  नही ंहूं  कि  साधारण  रूप  से  ag  घोषित  किया  जाए  कि  ag  संस्था

 स्वरूप  की  है  ।  इससे  समस्या  का  समाधान  होने  बाला  feat  भी  दशा  में

 के  लिए  माना  कि  यह  घोषित  कर  दिया  गया  है  तो  अल्पसंख्यक  समुदाय  का  कौन  सा  भाग  fara

 विद्यालय  को  चलायेगा  ?  क्या  कार्यकारिणी  के  चुनाव के  लिए  मुस्लिम  समुदाय  के  भाठ  व  नौ  करोड़

 हमारे  मित्रों  के  बीच  जनमत  होगा  ?  जो  संभव  नहीं  है  एक  बार  कहते  हैं  कि  भनुच्छेद

 30(1)  के  अन्तगंत  अल्पसंख्यक  संस्था  हैं  तब  इस  संसद  को  कायंवाही  करने  का  अधिकार  नहीं

 होगा  अर्थात  प्रशासनिक  मामले  तथा  न्यायालय  तथा  कार्यकारी  परिषद  के  बारे  यह  सभी  मामले

 शक्ति  वाह्य  समझे  जायेंगे  वास्तव  में  उच्चन्यायालय  के  समक्ष  याचिक  कर्त्ताओं  की  यही  मांग

 थी  ।  इसलिए  वह  प्रयास  जो  हम  कर  रहे  हैं  सफल  नहीं  होगा  |  तब  फिर  1972  का  अधिनियम  जहां

 तक  अधिनियम  के  प्रदयासन  तथा  संरचना  से  है  तो  1965  तथा  1951  के  भी  समान  होगा

 क्योंकि  उस  मामले  यह  एक  बार  संविधान  के  अनूच्छेंद  30  (1)  के  अधीन  सुरक्षित

 संख्यक  संस्था  है  ।  इसको  उस  तारीख  श प्व  व्यक्त  प्रभाव  रखना  होगा  ।  जब  से  संविधान  लागू  हुआ

 था  तब  कौन  सी  कार्यकारिणी  होगी  जो  इस  संस्था  को  चलायेगी  ?  क्या  हमें  संविधान  से  पूर्व  के

 दिनों  के  भोरਂ  वापस  आना  चाहिए  तथा  हम  अधिनियम  1920  द्वारा  दयांसित  होना  चाहिए  ?  जों

 फिर  बहस  का  मामला  है  पुराना  अधिनियम  भी  अल्पसंख्यक  अधिकारों  के  विरुद्ध  जा  सकता

 है  ।  ये  कुछ  गंभीर  समस्यायें  हैं  जिनका  समना  करना  होगा  |

 इसलिए  हमें  इस  मामले  में  महान्यायवादी  से  परामशं  करना  और  हमने  यह  विचार

 दिया  कि  यह  वास्तव  में  इस  विश्वविद्यालय  को  बड़े  भ्रम  में  डाल  देगा  ।  तथा  इस  अल्पसंख्यक  समुदाय

 तथा  बहुसंख्यक  रामुदाय  के  अनेक  मुकदमों  का  भी  सामना  करना
 पड़  at  यदि  हम  इस  महे  पर

 विचार  करते  यदि  संविधान  में  सशो घन  जाता है  शायद  उस  समय  निदिचित  रूप  से  नई

 dean  संबैघानिक  संदोधन  के  रूप  में  सोची  जा  सकती  थी  और  कोई  समस्या न  लेते  ।  यदि

 उच्चतम  न्यायालय  स्वयं  अपना  निर्णय  बदलता  है  तो  मागंदर्शी  सिद्धांत  बता  सकता है  कि

 कसे  संस्था  चलनी  चाहिए  ।  परन्तु  जेसे  यह  है  ऐसे  सुझावों  को  स्वीकार  करना  मेरे  लिए

 संभव  नहीं  है  जो  कि  हमारे कुछ  बुद्धिमान  मित्रों  द्वारा  मुझें  दिए  गए

 मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हुं  ।
 अन्त

 मैं  ay  बताना  चाहूंगा  कि  इस

 विधेयक  का  उपकुलपति  श्री  खुसरो  द्वारा  स्वागत  गया है  जब्र  मैं  उसके  साथ  विचार-विमशं

 कर  रहा  था  उन्होंने  महसूस  किया  कि  जो  हम  करने  का  प्रयास  कंर  हैं  वह  इस  संस्था  को

 अल्पसंख्यक  स्वरूप  देने  के  लिए  कर  रहे  हैं  उन्होंने  2  मई  1978  इस  प्रकार  लिखा
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 जो  कुछ  लिखा  है  मै  उसे  उदघृत
 कर

 रहा  हुं  ।

 च्े  मुस्लिम  fara  विद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप  को  बहाल  करने  के  संबंध  में

 न्यायपूर्ण  तथा  निष्पक्ष  के  लिए  मेरे  साथियों  तथा  मेरी  ओर  से  जनता  पार्टी  के  नेताओं  तथा

 आपको  धन्यवाद  है  जो  पहली  सरकार  द्वारा  1965  तथा  1972  में  इस  विषय  को  गलत  ढंग  से

 सुलझाने  के  कारण  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  आक्रोश  का  कारण  बन  गया  1”

 मैंने  12  1978  को  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  किया  था  तब  24  जुलाई  1978  को

 डा०  खुसरो  ने  मुझे  फिर  लिखा  जब  बजट  सत्र  के  बाद  अगला  सत्र  चालू  था  ।  उसने  इस  प्रकार

 कि  मैंने  आपको  पहले  लिखा  संसद  के  दोनों  सदनों  में  अलीगढ़  मुस्लिम

 विद्यालय  1978  को  प्रस्तुत  किये  जाने  ने  fasafaaiag  तथा  देश  में  साधारण  रूप  से

 एक  बहुत  अनुकूल  वातावरण  पदा  किया  है  तथा  सरकार  में  पार्टी  में  अपने  साथियों  को  राजी

 करने  के  आपके  प्रयासों  के  लिए  आपके  प्रति  कृत्यघ्नता  को  समान  भावना है  |  आपके  इस

 गादवासन  ने  कि  इस  चाल  समय  में  विधेयक  पारित  हो  जायेगा  यहां  सभी  को  सन्तुष्ट  कर  दिया

 है  और  हम  सभी  जुलाई  और  अगस्त  में  संसद  द्वारा  इस  विधेयक  की  स्वीकृति  का  इन्तजार  कर

 रहे  हैं  ।

 परन्तु  दुर्भाग्य  वश  हम  इस  विधेयक  को  पहले  नहीं  ला  सकें  क्योंकि  संवेघानिक  संशोधन

 थे  तथा  wey  मामलों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  थी
 ।

 मेरे  बार-बार  के  प्रयासों  के  बावजूद  भी

 मैं  ऐसा  नहीं  हो  सकता  था
 ।

 मैं  कहूंगा  कि  मैं  श्री  बनतवाला  के  सुझावों  से  सहमत  नहीं  हो  सकता

 हूं  कि  इस  विघेयक  को  चयन  समिति  को  भेजा  जाना  चाहिए  तथा  मैं
 farara  करता हूं  कि  यह

 सदन  इस  faqa  का  निपटान  करने  में  सक्षम  है  ।  मैं  विनम्रता  से  निवेदन  करू गा  इस  सदन  के

 सभी  वग  संशोधन  समेत  इस  विधेयक  का  TAatT  करेंगे  कि  मैं  पेश  करू  ताकि  विश्वविद्यालय

 को  एक  नये  व्यवहार  दिया  जा  सकता  है  जहां  वास्तविक  लोकतंत्र  बहाल  होगा  और

 निरदिचित  रूप  से  उस  अल्पसंख्यक  स्वरूप  अर्थात  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  छात्रों  को  प्रशिक्षण  उस

 योगदान  में  जो  मुस्लिम  समुदाय  ने  न  केवल  हमारे  देश  को  बल्कि  विश्व
 संस्कृति

 के  लिए  दिया
 है

 अध्ययन  तथा  अनुसंधानों  को  प्रभावित  करेगा  ।

 आपको

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनतवाला  आप  अपने  qatar  पर  दबाव  डालना  चाहते  है ं।

 श्री
 जी०  एस०  बनतवाला  :  जी  हां  श्रीमान  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  श्री  बनतबाला  का  संदोधन  सभा  के  मतदान  के  लिए

 AG  ह रखता  श्री  बनतवाला  का  संशोधन  तदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत

 हुआ  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  कि  मुस्लिम  fazafaaiaag  1920  में

 और  भागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  खण्ड  12  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  खण्ड  2  के

 लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मैं  इसको  सदन  के  मतदान  के  लिए  रखू  गा  ।  प्रइन  है  :

 श्ग्कि  खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृति  gat

 खण्ड  2A  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड 3

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 1,

 लाईन  2  से  तक  के  लिए  इस  प्रकार  जोड़ा  जाए  ——

 “(1)”  विदव विद्यालय  का  अर्थ  है  भारत  के  मुस्लिमों  द्वारा  स्थापित  उनकी  रुचि  की

 शैक्षिक  संस्था  तथा  जिसको  इस  अधिनियम  द्वारा  1920  में  अली  गढ़  मुस्लिम  विद्वविद्यालय  के  रूप

 में  शामिल  किया  गया  था  तथा  पद  नाम  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपने  सशोधन  को  पेश  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जी०  एम०  रेड्डी  :  जी  श्रीमान  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मि०  अनन्त  दवे  यहां  पर  नहीं  हैं  ।

 श्री  Vito  एम०  बनंतवाला  ( ttertit)  :  यह  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  संदयोधन  है  ।  जिसको  मैं

 इस  सदन  के  गंभीर  चिन्तन के  लिए  प्रस्तुत  करता हूं  ।  शब्द  विद्यालयਂ  की  परिभाषा  जेम

 कि  मेरे  द्वारा  सुझाई  गई  अल्पसंख्यक  आयोग  की  अपने  प्रतिवेदन  में  विधेयक  के  बारे  में

 प्राफ  68  में  fasfzat  के  अनुसार  है  ।  farafaarag  की  इस  प्रकार  परिभाषा  करने  का  उद्देश्य

 स्पष्ट  है  जिसके  बारे  में  मैं  विस्तृत  रूप  से  बोल  चुका  हूं  अर्थात  fasafaaraa  अल्पसंख्यक  संस्था

 के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  है  तथा  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  30  के
 अधीन  भावनइअक

 सुरक्षा  लाभ  प्राप्त  करती  है  ।
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 हम  साम्प्रदायिक  स्वरूप  की
 मांग  नहीं  करते  हम  साम्प्रदायिक  स्वरूप  की  मांग  नहीं  कर

 रह ेहैं  जो  उससे  बिलकूल  अलग  है  हमने  इस  सदन  से  उस  ढंग  से  faxafaaqing  के  अल्पसंख्यक

 स्वरूप  को  मान्यता  के  लिए  सिफारिश  की  जिस  तरह  से  विधान  के  अनुच्छद  30,  खण्ड  (1)  में

 सही  अर्थो  में  उघुत्त  किया  जा  सके  ।  यह  अल्प  संख्यक  है  जिसने  धर्म  निरपेक्षता  की  विचारघारा

 को  ad  दिया  है  ।  ये  अल्प  संख्यक  संस्थायें  हैं  ।  जिन्होंने  ay  निरपेक्ष  विचारधारा  को  जीवन  प्रदान

 किया  है  जो  हमारी  मातु  भूमि
 में  है  ।  इसलिए  मैं  कहता हूं  कि  अल्पसंख्यक  दक्षिक  संस्थायें  केवल

 धर्म  निरपेक्ष  भावना के  अनुसार है  परन्तु  वे  इससे  आगे  हैं  घर्म  निरपेक्षता  को  अपना

 वास्तविक  अर्थ  देती  है  ।  मैं  इस  विघेयक  के  संबंघ  में  अल्पसंख्यक  आयोग  के  प्रतिवेदन  के

 ग्राफ  57  का  यहां  हवाला  देता  हूं  ।  इससे  इस  प्रकार  कहा  गया  है  :--

 साधारण  कारण  के  लिए  ऐसी  घोषणा  में  घ्मनिरपेक्ष  मूल्य  के  समान  यह  कुछ  नहीं

 देखते  हैं  कि  संविधान  द्वारा  ही  यह  अधिकार  प्राधिकारियों  को  प्रदत्त  है  तथा  देश  में  अलीगढ़

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  सिवाय  अनेक  सेकड़ों  अल्पसंख्यक  सस्थायें  हैं  ।  जिनको  यह  अधिकार

 प्रदत्त  है  अलीगढ  मुस्लिम  विश्व  विद्यालय  का  इतिहास  केवल  यह  नहीं  बतलाता  है  कि  ag  भारत

 के  मुस्लिमों  द्वारा  स्थापित  की  गई  थी  बल्कि  ऐसे  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  उनकी  स्वीकृति

 के  संकेत  के  रूप  में  और  मुस्लिमों  तथा  सरकार  ने  भी  कुछ  सहायता  दी  (5

 अजीज  बाश  के  मामले  के  लिए  एक  हवाला  दिया  गया  है  ।  मैंने  मामले  की  जटिलता  पर

 बड़े  विस्तार  उस  समय  पर  का्यंवाही  की  है  जब  मैं  अपना  गर-सरकारी  विधेयक  अलीगढ़  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  भधिनियम  के  संशोधन
 के  लिए

 पेदा  कर  रहा  था  ।  अब  मैं  उन  सब  तकों  को

 वृत्ति  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  वे  वहां  रिका  के  विषय  के  रूप  में  है  ।  मुझे  बड़ा  zit  है  कि  सभी

 सदस्यों
 ने

 बिना  किसी  उपवाद  के  इस  मांग  का  qaad  किया  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  fazq-

 विद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप  को  बहाल  किया  जाना  चाहिए  ।  अजीज  बाश  के  मामले  में  उच्चतम

 न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  कि  यह  1920  के  अधिनियम  से  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  गई  थी

 न  कि  मुस्निम  जिन्होंने  farafaaraa  की  स्थापना  की  ।  जेसा  कि  मैं  पहले  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि

 उच्चतम  न्यायालय  का  निणंय  सम्पूर्ण  संविधान  के  as  संकोणं  तया  सीमित  पहलू  पर  आधारित

 हैं  इस  प्रकार  की  अनेक  तकनीकी  कठिनाइयों  को  दूर  fear  गया  है  मंत्री  महोदय  ने

 मौलिक  अधिकारों  का  उल्लेख  किया  ।  मैं  उच्चतम  न्यायालय  को  सें०  एक्सवीयर  के  कालेज  बनाम

 गुजरात  राज्य  ए०आई०आर०  74  उप  खण्ड  1380  पृष्ठ  1874
 में  उसके  अपने  निर्णय  का  हवाला

 देता  हूं  तथा  दिखाऊ  कि  उच्चतम  ने  बाद  में  मौलिक  अधिकारों  तथा  अल्पसंख्यक

 कारों  के  सम्बन्ध  में  क्या  व्यापक  रवेया  अपनाया  है  |

 विचारधारा  संकीर्ण  न्यायिक  सलाह  द्वारा  गलत  नहीं  होनी  चाहिए  जिसका

 परिणाम  अल्पसंख्यक  अधिकारों
 से  संबंधित  उपबंधों  का  प्रारूप  तैयार  करना  होगा  ह

 वास्तव  में  एक  स्थान  पर  उच्चतम  न्यायालय  बहुत  संकीर्ण  न्यायिक  विचार  का  शिकार  हो

 गया  है  हम  इस  बड़े  सदन  में  उक्चतम  न्यायालय  के  इस  निणंय  को  मिशाल  के  तौर  पर  रख
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 सकते  हैं  ।  जो  संविधान  पर  एक  धब्बा  है  ।  हमने  इस  मुद् थ  पर  विस्तार  से  विचार  किया

 हमे  अवश्य  कहना  चाहिए  कि  अलौगढ़  मुस्लिम  fart  विद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप को

 बहाल  करने  की  मांग  के  लिए  मुस्लिमों  ने  गिरफ्तारी  दी  तथा  अपने  जीवन  की  भी  arefaat  दी  ।

 समझता  हुं  कि  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  निणंय  से  बाध्य  हैं  ।  परन्तु  हम  इस  सदन  से  उसके

 सर्वोच्च  अधिकार  से  वह  शरारत  न  करने  की  सिफारिश  कर  रहे  हैं  जो  पहले  की  जा  चुकी  है  |

 इस  सदन  के  पास  सभी  अधिकार  हैं  ।  इतने  सदस्प  जो  प्राप  उपस्थित  है  इस  विशेष  परिभाषा  का

 समर्थन  किया  था  जिसका  मैंने  सुझाव  दिया  है  ।  जो  यह  परिभाषा  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  अपने

 अपने  प्रतिवेदन  में  दी  गई  है  ।  वह  परिभाषा  बही  है  जिनका  aaa  वेग  समिति  तथा  खुसरों

 समिति  द्वारा  दिया  गया  था  ।  सभी  sa  उद्देदय  के  देखने  के  लिऐ  थे  कि  अलीगढ़  मुस्लिम

 विद्यालय  ने  अनुच्छेद  30.0  (1)  के  द्वारा  यथा  विचार  fear  गया  अपना  अल्पसंख्यक  स्वरूप  बहाल

 कर  लिया  था  ।  मैं  इम  सदन  तथा  चिंशिष्ठ  व्यक्तियों  तथा  माननीय  मंत्री  महोदय  डा०  चन्द्र  से

 निवेदत  करता  हूं  कि  बहुत  महत्वपूर्ण  संदोधन  है  जो  मैंने  पेशा  किया  है  जिसमें  मुस्लिभों  के  गहरे

 भावों  तथा  धारणाओं  तथा  इस  देश  में  घम  निरपेक्ष  तत्वों  को  प्रतिबिम्बित  किया  गया  है  ।  संविधान

 के  अनुच्छेद  30  (1)  का  जो  आधार  है  सदस्थों  ने  बिना  किसी  अपवाद  के  इस  विशेष  मांग

 का  aqua  किया  है  ।  अब  मैं  उन  सभी  सदस्यों  से  उपनी  धारणा  के  पक्के  रहने  के  लिए  निवेदन

 करूगा  वे  यह  न  सोचे  कि  क्या  वह  संशोधन  सदन  के  समक्ष  रखा  जा  रहा  है  वह  मंत्री  महोदय

 से  भाना  वाला  सरकारी  है  ।  या  गेर  सरकारी  संशोधन  है  ।  उन्हें  अपनी  धारणा  के  सच्चे

 रहने  दो  ।  उन्होंने  अल्पसंख्यक  स्वरूप  को  बहाल  करने  की  मांग  का  aaaT  किया  है  मैं  सभी  सदस्यों

 से  पाटीं  के  सोच  विचार  से  ऊपर  उठने  तंथा  इस  विधेयक  के  aq  किए  गए  भजाक  को  दूर

 करते  के  लिए  कहता  तथा  जो  अजीज  बाश  के
 ममले  में  निर्णय  द्वारा  की  गई  इन  शब्दों  के

 साथ  में  अपना  संशोधन  सदन  के  विचार  fanet  क  लिए  पेदा  करता हूं
 तथा  भाथा  करता  हूं  कि

 पह  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  ।  मुझ  है  कि  यह  सदन  मुसलमानों  की  भावनाओं

 सिक  तथ्यों  का  आदर  करेगा  तथा  ae  निरपेक्ष  स्वरूप  का  आदर  करेगा  तथा  वह  शरारत  नहीं

 करेगा  जो  हो  चुकी  है  ।  मैं  उन  सभी  सदस्यों  को  घन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  अपने  भाषणों  तथा

 टिप्पणियों  में  इस  विशेष  मांग  का  aqyat  किया  है  ।  परन्तु  बह  देखेंगे  कि  उनका  मौखिक  qaaqt

 भी  इस  विधेयक  को  वास्तविकता  में  बदल  देगा  जबकि  यह  aarteata  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  ।

 डा०प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  बनतवाला  द्वारा  व्यबत  भावनाओं  तथा

 भावों  का  आदर  करता  हूं  तथा  जब  उसने  भावनाओं  द्वारा  व्यक्त  किया  है  तो  बड़े  वाकपटु  है  ।

 मैं  उनकी  वाकपटुता  की  प्रशंसा  करता  हुं  परन्तु  मैं  थड़े  साफ
 .

 दब्दों  में  यह  बता  चुका  हूं

 कि  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करना  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं  है  ।  थह  संशोधन  जो  उन्होंने  पेश

 किया  उस  परिभाषा  को  वही  प्राप्ति है
 जो  अल्पसंख्यक  भायोग  द्वारा  सुझाई  गई  है  तथा

 हम  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  हम  aaa  को  क्यों  नहीं  स्वीकार  सके  मैं  कहता हूं  कि

 बेग  समिति  भी  बड़ी  वफादार  थी  जब  उसने  सीधे  समस्या  पर  प्रहार  किया  था

 फिर  भी  किसी  न्यायालय  या  न्यायाधिकरण  के  किसी  निशु ण  डिग्री  अथवा  आदेश  के
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 यमन

 रोत  अलीगढ़  मुस्लिम  विष्वविद्यालय  भारत  के  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  द्वारा  स्थापित  समझी  जाएगी

 तथा  भारत  के  संविधान  ले  अनुच्छेद  29  तथा  30  में  ब्पवस्था  के  अनुसार  प्रशासन  तथा  प्रबंध

 किया  जाएगा  है

 यह  एक  सीधा  प्रहार  था  ।  परन्तु  अल्पसंख्यक  आयोग  की  तो  वह  हिम्मत  नहीं  हुई  ।  मुझे

 यह  कहने  में  दुख  है  कि  उन्होंने  परिभाषा  के  इस  तरीके  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को

 उल्लंघन  की  कोदिद  की  है  ।  परन्तु  यह  परिभाषा  Gop wyor  प्रभाव  हीन  है  ।  जैसा  मैंने
 कहा  है

 वह  परिभाषा  जो  हमने  स्पष्ट  रूप  से  सुझाई  है  ऐतिहासिक  तथ्यों  को  प्रकट  करती  है  ।  एतिहासिक

 तत्थों  के  आधार  पर  जैसे  कि  उच्च-न्यायालय  द्वारा  पहचान  की  गई  है  हम  इसको  स्वीकार  करते

 हैं  न  कि  उद्देश्य  प्राप्त  करने  के  इस  प्रभावहीन  तरीके  पर  जिसके  किए  जाने  का  इरादा  है  |

 इसकी  प्रभाव  हीनता  तथा  निष्क्रियता  के  कारण  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर

 सकता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  बनतवाला  के  खण्ड  3  के  संशोधन  संख्या  2  के  लिये  सदन  के

 ि
 ल  r2aoPr  2  |

 मतदान  के  ए  रखता  |

 >
 प्र  1  यह  ष

 2,

 2  से  5  लाइनों  के  स्थान  पर  इस  प्रकार  लिखिये

 (1)  का  at  भारत  के  मुस्लिमों  द्वारा  स्थापित  अपनी  रुचि  की  दक्षिक

 संस्था  से  है  तथा  जिसको  इस  अधिनियम  द्वारा  1920  में  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के

 रूप  में  शामिल  किया  गया  था  तथा  पदनाम  दिया  गया  था  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ

 विभाजन  संख्या  25

 पक्ष  में

 अहसान  श्री

 उन्नी  श्री  Fo  पी०

 श्री  जी०  वाई०

 श्रीमती  पावर्ती

 श्रीमती  मोहसिना

 भी  पी०

 श्री  गिरिघर
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 mefas,  श्री  अण्णा  साहिब

 श्री  सी ०  Fo

 श्री  के  ०  बी  ०

 श्रीमती  रशीदा  हक

 जाफर  श्री  सी  ०  के  ०

 टोम्बी  fag,  श्री

 श्री  विजय  कुमार

 श्री  दारूर

 फेलीरो  श्री

 श्री  जी०  एम०

 श्री  देव  कान्त

 श्री  वेदब्रत

 श्री  मनोरंजन

 श्री  नाथ्राम

 श्री  जी०  एस०

 श्री  बी  ०

 श्री  पी०  वी ०  जी०

 श्री  के
 ०

 श्री  जलगाम  कॉोंडाला

 श्री  एम०  राम  गोपाल

 रेड्डी  श्री  जी०  एस ०

 श्री  के०

 लक्ष्मीनारायण  श्री  एम०  आर०

 श्री  आर ०

 शिव  श्री  पी ०

 श्री  टी०  एस०

 सूय॑ना  श्री  के
 ०

 श्री  सी०  एम०

 faqat  में

 अन्दुल  लतीफ  श्री

 श्री  डी०

 भ  |  श्री

 a

 बों  PIN  ि  द दे

 श्री  लखन  लाल
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 कृष्ण  श्री

 किशोर  श्री

 श्री  जदुनाथ

 श्री  समरेन्द्र

 श्री  ज्वाला  प्रसाद

 श्री  रामनरेश

 श्री  ए  ०  Fo

 कवर  महमूद  अली

 गंगा  भवत  श्री

 गंगा  श्री

 श्री  आर०  डी०

 चो०  हरी  राम  मक्कासर

 श्रीमती  मृणाल

 श्रीमती  विभा  घोष

 श्री  सुधीर

 श्री  सोमनाथ

 चतुभु  श्री

 aga ct,  श्री
 दां Ware

 चन्दन  श्री

 डा०  प्रताप  चन्द्र

 श्री  के०  एस०

 श्री  छत्र  बहादुर

 श्री  बेगाराम

 श्री  नवाब  सिंह

 श्री  भारत  fag

 श्री  बलदेव  fag

 श्री  राम

 श्री  निमल  चन्द

 डा०  मुरली  मनोहर

 श्री  कुशामाऊ

 श्री  राज  कृष्ण

 तन  श्री

 तिवारी  श्री  बृज  भूषण

 तेज  प्रताप  श्री

 श्री  ओम  प्रकाश
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 श्री  माघव  प्रसाद

 त्रिपाठी  श्री  राम  प्रकाश

 प्रो०  मधु

 श्री  अशोक  कृष्ण

 दिग्विजय  नारायण  सिंह  श्री

 श्री  राम  प्रसाद

 श्री  मोरारजी

 श्री  सुनील  कुमार

 श्री  मोहन

 नाथू  श्री

 श्री  नरेन्द्र  पी  ०

 श्री  लक्ष्मीना  रायण

 श्री  टी०  एस०

 श्री  एच०  एम०

 कुमारी  मणिबेन  बत्लभभाई

 श्री  नटवरलाल

 श्री  दलपतसिंह

 श्री  वापूसाहिब

 श्री  अम्बिका  प्रसाद

 श्री  एस०  डी ०

 श्री  राम  विलास

 श्री  मोहन  लाल

 श्री  अमर  राय

 श्री  पवित्र  मोहन

 बटेदवर  श्री

 श्रीमती  THIS

 बमंन  श्री  पलादा

 प्रकाश  डा०

 बलबीर  fag  चौघरी

 श्री

 श्री  यशवन्त

 बृज
 श्री

 श्री

 WEeTATa,  श्री  दानेन

 श्री  अजु  नसिह
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 a
 भूषण  श्री

 श्री

 श्री  घनिक  लाल

 श्री  रघुवीर  fag

 श्री  मती  आभा

 श्री  मुख्यिर  सिह

 श्री  रामचन्द्र

 श्री  विजय  कुमार

 श्री  Fo  एल०

 afefa,  sto  सरोजिनी

 मिर्जा  श्री  सैयद  काजिम  अली

 मृत्युजय  प्रसाद

 श्री  दयाम  नन्दन

 मुखर्जी  श्री  समर

 श्री  अजीत  कुमार

 श्र  प्रसन्न  भाई

 श्री  रामजी  लाल

 श्री  रूपनाथ  सिह

 श्री  विनायक  प्रसाद

 यादवेन्द्रदत्त  श्री

 श्री

 श्री

 राघवेन्द्र  सिह  श्री

 श्री  रत्नसिह

 TW3lz,  डा०  भगवान  दाव

 राम  श्री

 श्री

 श्री  पी०

 रामजी  डा०

 श्री  गौरी  शंकर

 श्री  नमंदा  प्रसाद

 श्री  रीतलाल  प्रसाद

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद

 श्री  रघुनाथ  fag

 श्री  रवीन्द्र
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 श्री  अटल  बिहारी

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  दयाराम

 श्री  एस०  ने'०

 श्री  एन०  के ०

 श्री  विनोदभाई  वी ०

 श्री  श्री

 श्री  शक्ति  कुमार

 श्री  भार०  पी०

 श्री  शशांकसेख र

 श्री  लारंग

 श्री  नरहरि  प्रसाद

 श्री  ए०  क े०

 श्री  गदाघर

 डा०  बी०  एन०

 fear,  श्री  afarar  लाल

 सिन्हा  श्री  सत्येन्द्र  नारायण

 श्री  रामजी  लाल

 श्री

 श्री
 प्रफल्ल  चन्द्र

 भी  एस०

 डा०  सुब्रहमण्यम

 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 हुकम  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  /

 पक्ष  में  35  :  विपक्ष  में  135

 ब्रस्ताब  स्वीकृत  हुभा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्ररन  यह  है  :

 ्ग्कि  खण्ड  3  विधेयक  का  अ  गय  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभा

 खण्ड  3  जिधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  4  से  8  विधेयक  में  जोड़  दिमे  गये
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 (9)

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  अनंत  देव  यहां  नहीं  हैं

 wed  यह  है  ।

 ग्प्कि  खण्ड  9  विधेमक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  10

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अनन्त  दवे  अब  भी  यहा  नहीं

 met  यह  है

 खण्ड  10  विधेयक  का  अग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 0  faaas & ats feat aa में  जोड़  दिया  गय

 11

 ait  जी०  बनतवाला  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 qfss  3  पंक्ति  23  मुख्य  अधिनियम  के  बाद  यह  अन्तः  स्थापित  किया  जाए

 निम्नलिखित  सदस्यों  ने  अपने  मत  इस  प्रकार  दिए  :

 पक्ष  में  :  श्री
 ए०

 पी०  शर्मा

 विपक्ष  में  :  श्री  जुलिफकार  Sto  वसंत  कुमार  श्री  रुद्र  सेन  डा०

 विजय  श्री  estas  रोड्रिग्स  तथा  श्री  मोहन  सिंह  तुर

 (i)  उपबारा  (1)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उपधारा  प्रति  स्थापित  की  जाये-अर्थात

 पति  की  नियुक्ति  ऐसे  व्यक्तियों  के  नामों  की  तालिका  में  से  जिसकी  सिफारिश  सभा

 द्वारा  की  गई  कुलाध्यक्ष  द्वारा  ऐसी  अवधि  के  लिये  तथा  ऐसी-रीति  से  की  जायेगी  जो

 परिनियमों  द्वारा  विहित  की  जाये  ।  तथा  (1)

 76

 %

 3  पंक्तियां  23  तणा  24
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 लिखित  उत्तर

 (2)  (3)  तथा  (4)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उपधारा  रखी

 aaa

 स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रति  स्थापित  किया  awra—

 (1)  (2)  (3)  तथा  (4)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उपधाराएं  रखी

 ata

 के  लिये
 ना  लय “(1)  कुलपति  ऐसी  रीति  से  और

 इतनी  aft  जो  द्वारा  विहित

 सभा  द्वारा  निर्वाचित  ~ (Haq.  जायेगा  कै

 महोदय  :  अब  मैं  श्री  ०  जी०  एम०  जी  के  संद्योधन  2  तथा  76  को

 मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  हुए

 उपाध्यक्ष  :  प्रबन  यह  है  —

 ‘fe  खण्ड  11  विधेयक  का  श्रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ga

 खण्ड  11  fawag  में  जोड़  5  दिया  गया

 ए०  के०  दोजवाकर

 सभापति  महोदय  :  भब  हम  खण्ड  12  को  लेते हैं  ।

 श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  :  मैं  अपना  संशोधन  पेश  करता  हूं  ।  62  पृष्ट  3,  30  से  33  पंक्तियों

 के  CUT / TATA  पर  निम्नलिखित  प्रति  स्थापित  fear

 एक  (1)  कोषाध्यक्ष  विश्वविद्यालय  का  एक  पूर्ण  कालिक  वेतनिक  अ  ap  री  होगा  और

 सभा  द्वारा  ऐसी  रीति  से  और  ऐसी  अवधि  के  लिये  निर्वाचित  किया  जायेगा

 जो  परिनियमों  द्वारा  की

 (2)  किसी  व्यक्ति  को  कोषाध्यक्ष  निर्वाचित  किये  जाने  के  ga  उस  पद  के  लिये

 न्पूनतम  अहृताएं  निर्धारित  करना  कुलाध्यक्ष  के  लिये  विधिपूर्ण  होगा  ।

 (3)  कोषाध्यक्ष  ऐती  शक्तियों  का  प्रयोग  और  ऐसे  कृत्यों  का  पालन  करेगा  जो

 परिनियर्मों  द्वारा  विह्वित  किये

 (4)  इस  अधिनियम  तथा  परिनियमों  में  कोषाध्यक्षਂ  शब्द  जहां  कहीं

 भी  आये  उनके  स्थान  पर  कोषाध्यक्ष  बद  किया  जायेगा
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 (5)  जब  कभी  कोषाध्यक्ष  का  पद  रिक्त  वित्त  अधिकारी  उसकी  शक्तियों  का

 प्रयोग  भर  उसके  कृत्यों  का  पालन  करेगा  ।

 श्री  मान  इस  संशोधन  में  हम  farafaaraa  के  लिये  एक  पूर्ण  कालिक  एवं  salts

 कोषाध्यक्ष  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  जैसा  कि  मूझे  पता  लगा  है  आय-व्ययक  7  करोड़  रुपये  से

 अधिक  का  हैं  हमारे  पास  एक  निश्चित  सूचना  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  fazafaaraa  का  अगला

 भवेतनिक  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  एक  स्थानीय  जमीदार  होगा  तथा

 कर्मचारियों  तथा  अध्यापकों  और  गेर  अध्यापन  कमंचारियों  के  मन  में  एक  गम्भीर  आशंका  है  कि

 यह  वहां  asta  गुट  में  चला  जायेगा  ।  मेरे  प्रिय  मित्र  चाहे  जो  कु  भी  कहें  वहां  एक  शासकीय

 गुट  है  जो  अलीगढ़  के  निहित  carat  का  प्रतिनिधित्व  करता  इस  प्रचुर  धनराशि  की  देख

 भाल  करने  के  लिये  एक  पण  कालिक  एवं  बेतनिक  कोषाध्यक्ष  होना  चाहिए  जिसकी  व्यवरुथा  मैंने

 इस  संशोधन  में  की  है  ।  मैं  आदरणीय  मंत्री  महोदय  से  प्राथ॑ना  करता  हूं  कि  वे  इस  पर  कृपया

 विचार  करें  ।  इससे  विश्वविद्यालय  कौ
 स्वामत्तता  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेंगा  ।  मैं  यह  नहीं  कह

 रहा  हूं  कि  कोषाध्यक्ष  सरकार  के  आधीन  हो  लेकिन  वह  विधिवत  योग्य  व्यक्ति  होना  चहिए

 जोकि  faxafaariaa  के  प्रति  सीधे  उत्तरदायी  हो  ।  ag  विद्वविद्यालय  का  अधिकारी  होना

 चाहिए  |  स्वायत्तता  को  प्रभावित  करने  का  कोई  प्नरइत  नहीं  है  ।  इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस

 पर  गम्भीरता  से  विचार  करने  की  प्राथ॑ना  करता  हूं  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चदर  :  मैं  इस  संशोधन  को  इस  कारण  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  कि  मूल

 सण्ड  में  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  अवतनिक  कोषाध्यक्ष  का  चनाव  fasafaaraa  सभा

 द्वारा  किया  जायगा  तथा  विद्वविद्यालय  कोट  निश्चित  ही  उचित  ब्यक्ति  को  ही

 चनेगीं  ।  अंततः  सारा  मामला  यूनिवर्सिटी  ale  के  आधीन  ही  होगा  ।
 क्योंकि

 उसीके  पास

 विद्यालय  के  मामले  में  सर्वोच्च  अधिकार  होते  हैं  ।

 इस  बात  की  कोई  गारंटी  नहीं  है  कि  वेतन  योगी  अधिकारी  धनराशी  का  दुरुपयोग  नहीं

 करेगा  ।  हमने  देखा  है  कि  गबन  प्रायः  वेतन  भोगी  अधिकारियों  द्वारा  ही  होता है  ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  हैं  कि  हमने  विधेयक  में  जो  प्रस्ताबित  किया  है  वह  उचित  है  तथा

 संशोधन  में  जो  gata  दिया  गया  है  ।  वह  उचित  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय :  अब  मैं  श्री  सोमनाथ  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  62  को  सदन

 में  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 amet  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुभा

 सभापति  महोदय
 :

 अब  प्रद्न यह है यह  है

 खण्ड  12  लिभेयक  को  संग  बने  ।
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 प्रस्ताव  स्वीकृत

 qos  12  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 13  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 wey  14  22  का  संशोधन )

 थ्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 3  पृष्ठ 3

 25  भर  26  पंक्तियों  का  लोप  किया  जाये  इसका  उद्देश्य  केवल  यह  सुनिदिचत  करना  है  कि

 faa  समिति  को  भी  विदवविद्वालय  अधिकारियों  में  नहीं  माना  जाये

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चंद्र  :  यह  मुझे  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  श्री  बनतवाला  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  संख्या  3  को

 सदन  में  मतदान  के  लिये  रखूंगा  :

 संदोघन  मतदान  के
 लिए

 रखा  गया  तथा  अस्वोकृत  हुमा

 सभापति  महोदय  :  प्रइन यह  है  ।

 कि  खण्ड  14  विधयक  का  भंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  14  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  15  :  23  का  संशोधन )

 थ्री  जो०  एम०  बनतबाला  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ
 3  पंक्ति  29

 अधिनिधिम  के  wart  यह  स्थापित  किया  जाये

 (i)  उपधारा  (1)  में  निम्न  उपबंध  अन्तः  स्थापित  किया  जाये  :  अर्थात्‌  मुस्लिम

 समुदाय  का  प्रभावी  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सभा  इस  तरह  गठित  की  जायेगी  ताकि

 उसके  सदस्यों  में  मु्लमानों  का  कम  से  कम  तीन  चौथाई  बहुमत  रहे  और  (11)'”  |

 1920  के  अधिनियम  में  fare  रूप  से  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  fazafaaraa  कोटे  में

 सम्पूर्ण  सदस्य  मुसलमान  होंगे  बाद  में  1951  के  एक  द्वारा  इस  ः  को  हटा  दिया

 गया  ।  आज  तक  भी  यह  ae  दिया  जा  रहा  है  कि  क्योंकि  प्रवासन  मुसलमानों  में  निहित  नहीं
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 oo

 होता
 है

 भत  ae  विश्वविद्यालय  एक  अल्पसंख्यक  समुदाय  का  विश्वविद्यालय  नहीं  इस

 संशोधन  का  सुझाव  ऐसे  तकों  का  उचित  उत्तर  देने  के  लिये  तथा  अलीगढ़  मुस्लिम  विद्वविद्यालय

 को  एक  अल्पसंख्यक  बनाये  रखने  के  लिये  दिया  जा  रहा  है,रैजेंसा  कि  अनुच्छेद

 30  उपखण्ड  (1)  में  उपबन्धित  है  ;  हालांकि  अधिनियम  में  इसकी  इतनी  स्पष्ट  रूप  से  कोई

 न्थवस्था  नहीं  परन्तु  प्रभावी  रूप  से  यही  स्थिति  चल  रही  है  ।  मैंने  इस  संशोधन  को

 इस  कारण  प्रस्तुत  किया  है  जिससे  कि  बोर्ड  के  सदस्यों  में  कम  से  कम  तीन--चौथाई  सदस्य

 मुस्लिम  हों  ।  मैं  आशा  करता  हुं  कि  माननीय  सदस्यगण  तथा  सदन  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 करेगा  |

 डा०  प्रताप चन्द्र  चन्द्र  :  मुझ  खेद  है
 कि

 मैं  इस  संशोधन  को
 उन  कारणों से  जिन्हें कि  मैं  ा

 पहले  ही  बता  चुका  हुं  स्वीकार  नहीं  कर  क्योंकि  इसके  द्वारा  फिर  अप्रयत्यक्ष  रूप  से  कुछ

 ऐसी  व्यवस्था  करने  की  alfa  की  जा  रही  है  जोकि  इसमें  नहीं  होनी  चाहिए  ।  वास्तव  में

 मौलाना  अब्दुल  कमाल  आजद  के  समय  में  1920  के  मूल  अधिनियम  का  संशोधन  1951  में  प्रस्तुत

 किया  गया  था  तथा  इस  सदन  द्वारा  पारित  किया  गया  था  ।  उन्होंने  इस  fazafauragq  को  सभी

 धर्मों  के  लोगों  के  लियें  खोला  था  जिससे  यह  faxafaaraa  एक  राष्ट्रीयਂ  संस्थान  बन  सके

 इसलिये  मैं  इस  संद्योधन  को  मानने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।

 सभापति  महोदय :  मैं  अब  श्री  बनतवाला  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संदोधन  संख्या 4  को

 मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 मतदान
 के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महोंदय  :  संशोधन  संख्या  58  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रदन यह है यह  है
 :--

 कि  खण्ड  15  विधेयक  का  अंग  बने

 खण्ड  15  विघेयक  में  जोड़  fear 4ST  गया

 are  16

 सभापति  महोदय  :  अब  ars  16  के  संदोघन  सं
 ०  5  के  बारे  में  विचार  किया  जाता है

 श्री  बनतवाला  ।

 श्री  जी०  बनतवाला
 :

 श्रीमान  मै  प्रस्ताव  करता
 हूं

 5  पृष्ठ  4  पंत  22  और  23

 समितिਂ  शब्दों  का  लोप  किया  जाये  ।  श्रीमान  उद्देश्य  यह  है  किं  यह  आवश्यक

 तहीं  होना  चाहिए  किं  afer  पर्रिनिंयमों  द्वारा  निर्धारित  की  ate  परिनियमं
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 का

 परिनियमों  में  dara  करना  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  विजिंटर  की  yt  अनुमति  के

 अनुसार  होते  है  तथा  इसलिये  उस  विशेष  संबंध
 में

 fara faaraa  के  क्षेत्राधिकार  के  बाहर

 होते  हैं
 ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 5  पुष्ठ  4  पंक्तियां  22  तथा  23

 जागे समिति  ate’  का  लोप  किया  Sed

 प्रस्ताव  झस्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  खण्ड  16  को  सदन  में  मतदान  के  लिय  रखूंगा  :

 प्रदन  यह  है  :

 कि  खण्ड  16  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  16  चिघेषक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 awe  17

 :  खण्ड  17  में  फिर  श्री  बनतवाला  के  संशोधन  संख्या  6  तथा  7  हैं  तथा

 25  संख्या  (3)  है  ।  भब  श्री  बनतवाला

 श्री  बनतवाला  :  श्रीमान  मैंने  संशोधन  संख्या  6  पेश  नहीं  करता  हूं  लेकिन  मैं  प्रस्ताव

 करता  हुं  ।

 पृष्ठ  4

 पंक्ति  28  के  पइचात्‌  निम्नलिखित  स्थापित  किया  जाये  ।

 (iii)  खण्ड  में  ी तथा  शब्दों  का  लोप  किया  जाये  ।  इस  संशोधन  का  उद्देद्य

 बहुत  ही  स्पष्ट  है  शब्द  स्थापना  का  दोबारा  इस्तेमाल  किया  गया है  तथा  इस

 शब्द  से  काफी  अनिष्ट  हुआ  है  तथा  इसलिये  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे  निकाल

 दिया  जाय  जिससे  जहां  कहीं  भी  शब्द  स्थापना  ने  पहले  ही  अनिष्ट  किया है  वह

 यहां  पुनः  इस  प्रकार  न  रहे  कि  उसके  गम्भीर  परिणाम  हों  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  भधिनियम  की  प्रस्तावना  में  दब्द  स्थापित  करना  aarfase  करना

 war  be
 पहले  ही  से  है

 ।  इस  संदभं  में  घब्द  स्थापना  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  ह ् ह  टाने  का  कोई  ay

 करत  a
 नहीं  है  ।  इसका  विरोध  ONAEL  द
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 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 25  पृष्ठ  4,  पंक्ति  13

 नियुक्ति  या  चुनाव  के  स्थान  पर  चुनाव  या  नियुक्ति  प्रति  स्थापित  किया  जायें  ।  ane

 मौखिक  प्रवृति  का  है  ।  या  चुनावਂ  कहने  की  बजाय  मैं  इसे  कार्यालयों  के  चुनाव  पहलू

 पर  प्रकाश  डालने  के  लिये  इसे  या  नियुक्तिਂ  करना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :  दो  विभिन्‍न  संशोधन  मैं  अब  श्री बन  TAT  जी  के  AAA

 संख्या  7  को  सदन  में  मतदान  के  लिये  रखूंगा  :

 प्रदन यह  है  :

 पृष्ठ
 4

 ‘(iti  खण्ड ्य  में  तथाਂ  दाब्दों  का  लोप  किया  जायें  ।

 स्वी  gut

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  सरकार  की  ओर  से  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 संदोघन  संख्या  25  को  सदन  में  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 प्रदन यह  है  :

 25  पृष्ठ  4  पंक्ति  13

 नियुक्ति  या  चुनाव  के  स्थान  पर  | है “चुनाव  या  नियक्ति'' च्  प्रतिस्थापित  fear  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है

 कि  संशोधित  खण्ड  17  विधेयक  का  अंग  ब ay  q  ने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 संदोधित  खण्ड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  18  28  के  लिये  नयी  घारा  का  स्थानापन्न  करना

 श्री  जी०  एम ०
 बनतवाला

 :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 ।

 पृस्ठ  5,  पंक्तियां  21  तथा  22

 अजर ग्प्के  लिये  कुलाध्यक्ष  के  पूर्वानुमोदन  की  अपेक्षा  होगी  जो  उसे  ह  ख  या  नामंजूर  कर  सकेगा

 या  उसे  और  विचार  करने  के  लिये  भेज  सकेगा  स्थान  परਂ  की  कुलाध्यक्ष  को  सूचना  दी

 जायेंगी  जो  उसे  मंजूर  कर  सकेगा  या  उसे  केवल  एक  बार  और  विचार  करने  के  लिये  भेज  सकेगा ह
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 प्रति  स्थापित  किया  जाये

 इस  का  तात्पयं  बिल्कुल  साफ  है

 ee
 खण्ड  18  मुख्य  अधितियम  की  धारा  28  के  स्थान  पर  त्न  CITT  जा  Cal  s  जार at

 इस  धारा  28

 में  उपघारा  6  है  जो  इस  प्रकार  है

 =>.
 aq  परिनियम  या  परिनियम  के  किसी  भाग  या  परिनियम  के  किसी  या

 किसी  परिनियम  के  निरस्त  करने  के  लिये  कुलाध्यक्ष  को  पूवे  स्वीकृति  आवश्यकਂ

 होगी  जो  कि  उसे  स्वीकार  या  अस्वीकार  कर  सकता  है  या  उसे  आगे  बिचार  के  लिये  छोड़

 सकता  gt

 यह  उपबन्ध  सभा  को  लगभग  HART  बना  देता  है  और  विद्वेष  तौर  से  अलीगढ़  मुस्लिम

 विश्यविद्यालय  के  स्वरूप  तथा  प्रकृति  के  सम्बंध  इस  प्रकार  की  शतं  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसलिये

 मैंने  मुख्य  अधिनियम  की  धारा  28  की  उपधारा  (6)  को  जिसके  स्थान  पर  इस  विधेयक  का

 खण्ड  18  लाया  जा  रहा  हटाने  के  लिये  संशोधन  पेश  किया  है  ।  सभा  की  स्वायत्तता

 के  ऊपर  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  प्रतिबंध  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  बात  विशेष  तौर  से  अलीगढ़

 मुस्लिम  विद्वविद्यालय
 के  स्वरुप  तया  प्रकृति  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  आवश्यक  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  विशिष्ट  संशोधन  को  हर  प्रकार  की  सहानुभूति  मिलेगी  तथा

 इसे  मंत्रिपीठ  तथा  सदन  भी  स्वीकृत  कर  देगा  ।  मैं  उन  कठिनाइयों  को  समझ  सकता  हूं  fare

 मंत्रीपीठ  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरुप  जैसे  गम्भीर  मामलों  में  आजकल

 पैदा  कर  रही  है  ।  लेकिन  यहां  हमारा  सम्बंध  सभा  के  लोकतांत्रिक  स्वरुप  तथा  उसकी  स्वायत्तता  से

 मुझे  आशा  है  कि  सभा  के  कार्यचालन  पर  पे  प्रतिबंध  दूर  कर  दिये  जायेंगे

 यह  इस  बात  को  देखते  हुए  विशेष  तोर  से  आवश्यक  है  कि  1972  के  काले  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  अनेक  परिनियम  पहले  ही  बनाये  जा  चुके  है  ;  और  वे  लागू  हैं  ;  और  वतंमान

 संशोधनकारी  विध  यक  के  बावजूद  भी  चलते  रहेंगे  ।  इसलियें  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के

 लोकतंत्रात्मक  स्वरूप  तथा  स्वायत्तता  की  दृष्टि  से  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  विशिप्ट  संशोधन

 ay  CaTATT  करने  का  अनुरोध  करता  हु  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  कम  से  कम  किसी  समय  तो

 अपने  दिल  की  उदारता  को  दिखायेंगे  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र १  विधेयक  के  द्वितीय  वाचन  के  समय  अपने  उत्तर  में  मैने  यह  बतलाया

 था  कि  इस  खण्ड  को  क्यों  जोड़ा  गया  था ।  मैंने  सदन  को  बताया  था  कि  यह  खण्ड  ठीक

 उसी  प्रकार  जोड़ा  गया  है  जिस  तरह  मौलाना  आजाद  ने  1951  में  संशोधित  अधिनियम  की  घारा

 28  में  खण्ड  जोड़ा  था  ।  यदि  उस  समय  लोकतंत्रात्मक  स्वरुप  तो  आज  भी  लोकतंत्रात्मक

 स्वरूप  होगा  ।  यदि  कोई  काला  परिनियम  होगा  और  विश्वविद्यालय  उसे  सरकार  को  बतायेगा  तो

 कुलाध्यक्ष  निश्चय  ही  उस  पर  विचार  करेगा  तथा  यह  भी  देखेगा  कि  काले  परिनियम  के  सम्बन्ध

 में  उचित  की  जाये  ।
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 प्रो
 ०  पी०  जी०  सावलंकर  वह  हर  समय  मौलाना  आजाद  पर  निभंर  नहीं

 रह  सकते  |  वह  हमें  यह  बतलायें  कि  वह  इसे  स्वीकार  क्यों  नहीं  कर  सकते  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  इस  प्रकार  के  विश्वविद्यालय  में

 लगभग  समस्त  घनराशि  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  करती  वहां  परिनियमों  की  ठीक

 प्रकार  से  जांच  होनी  चाहिए  क्योंकि  यह  विश्वविद्यालय  के  समस्त  ढांचे  को  बिगाड़  सकता

 इसलिये  पुर्व-स्वीकृति  आवश्यक  है  ।  इस  पकार  की  व्यवस्था  अन्य  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  भी

 है  इसलिये  यह  एक  बहुत  ही  लाभदायक  व्यवस्था  है  ।  आखिरकार  यह  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  है  ।

 उचित  नियंत्रण  आन्तरिक  लोकतंत्र  के  प्रतिकूल  नहीं  होता  है  लेकिन  जब  विश्वविद्यालय  का

 सामान्य  प्रशासन  प्रभावित  होता  हो  तो  कुलाध्यक्ष  निश्चय  ही  इसकी  जांच  पड़ताल  कर  सकता

 है  इसका  यह  ae  नहीं  है  कि  कुलाध्यक्ष  परिनियमं  बनाता  ।  विश्वविद्यालय  ही  परिनियम

 बनायेगा  ।  इसीलिये  मैं  मौलाना  आजाद  द्वारा  किये  गये  उपबंध  पर  निर्भर  कर  रहा  हू  ।

 प्रो०  पी०  जी०  सावलकर :  इसलिये  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  धनराशि  के  गलत

 इस्तेमाल  को  रोकने  के  लिये  कुलाध्यक्ष  को  कुछ  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन  अभी  अभी

 मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  कथन  से  यह  आइवासन  मिलता  है  कि  विश्वविद्यालय  की  स्वायत्तता

 में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जायेगा  ।  कुलाध्यक्ष  का  अंततः  ay  है  सरकार  |  हमको  यह  आइवासन  दिया

 जाना  चाहिए  कि  कुलाध्यक्ष  अर्थात्‌  मंत्री  महोदय  दारा  विश्वविद्यालय  की  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप

 नहीं  किया  जायगा  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चदर  :  मैंने  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मैं  विश्वविद्यालय  की  आन्तरिक

 स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  इस  सदन  के  सामने  विभिनन  विश्वविद्यालयों  तथा

 भारतीय  तकनीकी  संस्थान  के  सम्बन्ध  में  अनेक  seat  उठाये  गय ेहैं
 तथा  मैंने  इसे  बिल्कुल

 स्पष्ट  कर  लिया  है  कि  हम  उनके  मामलों  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 महोदय  :  श्री  जहां  तक  लोकतंत्रात्मक  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  इसकी

 कोई  चरम  सीमा  नहीं  हो  सकती  ।

 प्द्ध  oo  iy
 में  भब  श्री  जी  ०  एम०  बनतवाला  जी  ढारा  श्रस्तुत  संशोधन  संख्या  8  को  सदन

 के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखता  हुं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  और  अस्वीकृत  हुआ  |

 किये  गये  संशोधन

 4,  पंक्ति  21

 26  “1978”  के  स्थान  1979”  प्रति  स्थापित  किया  जाये

 पृष्ठ  4,  पंविंत  27
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 1978"  के  स्थान  पर  1979"  प्रति  स्थापित  किया  जाये

 प्रताप  चन्द्र

 सभापति  महोदय  :  प्र्न  यह  है  :

 कि  संशोधित  रूप  में  खण्ड  18  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 संदयोधित  रूप  में  खण्ड  18  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 खण्ड  19

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चख  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 *'पृष्ठ  5,  पंक्ति  15

 28  के  स्थान  पर  उपबंधोंਂ  प्रति  स्थापित  की  जाये

 3

 पंक्ति  20  के  बाद  यह  स्थापित  किया  जाये

 29  और  कि  अध्यापक  एसोशिऐशन  या  अन्य  कमंचारी  valfarcaray  के  संविधान

 के  बारे  में  कोई  अध्यादेश  निकलने  से  पहले  निहित  हित  वाले  पक्षों  की  सलाह  ली

 जायेगी  ।”

 य  ह  भल
 भाਂ  प  संख्यक  आयोग  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  पर  ATA

 ua सभापति  महोदय  :  श्री  अनंत  दवे--बह  च्  4  (  ह 41५01  है

 प्रदन यह  है  :--

 28  ‘TSS  5,  पंक्ति  15--

 उपबंध  के  स्थान  पर  उपबंधोंਂ  के  प्रति  स्थापित  किया  जाये  ।

 पंक्ति  20  के  पइचात  यह  अंतः  स्थापित  किया  जाये

 भोर  कि  अध्यापक  ए
 arf: ९  थ  द  क  ३ रााइसादਂ  जा एच्

 USSU  तथा  अन्य  कमंचारी  एसोशिएदनों  के  संविधान  के

 बारे  में  कोई  अध्यादेश  निकालने  से  पढ़ले  सम्बन्धित  निहित  हित  वाले  पक्षों  की  सलाद  ली

 जायेंगी  |
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  संशोधित  रूप  में  खण्ड  19,  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 संदोधित  रूप  में  खण्ड  19,  विधेयक  में
 जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  20  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 21

 वसा  ये सभापति  महोदय  :  एक  संशोधन  है  जिसके  बार . में  श्री  बनतवाला  जी  ने  नोटिस  दिया

 है  क्या  वह  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला :  में  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  अनंत  दवे  ।  वह  यहां  नहीं  हैं  ।  में  खण्ड  21  को  सदन  में  मतदान  के

 लिए  रखूंगा  ।

 प्रश्न  यह  है  :  ग्ग्कि  खण्ड  21  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभा  ।

 खण्ड  21  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  22

 श्री  जी०  एम ०  बनतवाला  :  में  अपने  सब  संशोधनों  को  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।

 मेरा  सरकारी  संशोधन  में  भी  एक  संघो धन  है  ।  क्या  में  मंत्री जी  के  अपने  aaa  को

 प्रस्तुत  करने  तक  प्रतीक्षा  करू  |

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  में  संशोधन  को  आप  मंत्री  जी  द्वारा  अपना  संशोधन  प्रस्तुत

 करने  के  बाद  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।  में  आपको  बाद  में  अवसर  दूगा  ।

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  श्री  मान  जी  में  प्रस्ताव  करता हूं
 ।

 10
 पृष्ठ  8,  पंक्ति  43

 के  पदचात  तथा  प्राध्यापकों  जिन्होंने  10  ad  की  निरन्तर  स्थायी

 सेवा  पूरी  करली
 ज ह

 अतः  स्थापित  किया  जाये

 11
 पृष्ठ

 9

 पंक्तिमां  1  से  5  का  लोप  कर  दिया  जाए  ।
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 12  पुष्ठ  9,  10  तथा  11

 पंक्ति  20  से  35,  1  से  37  तथा  1  से  9  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रति  स्थापित

 किया  जाए  |

 (xi)  परिनियम  14  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  परिनियम  प्रति  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 aufa  —

 14  (1)  सभा  में  निम्नलिखित  सदस्य  सम्मिलित  होंगे  ।

 पदेन  सदस्य

 कुलाधिपति ; (1)

 (2)  ध्र्ति  ;

 (3)  ;

 (4)  प्रति  कुलपति  ;

 (5)  अवेतनिक  कोषाध्यक्ष  ;

 (6)  समस्त  HITE  कुलपति  ;

 (7)  पुस्तकालयाध्यक्ष  ;

 (8)  तीन  wala,  वरिष्ठता  के  अनुसार  चक्रानुक्रम  से  ;

 (9)  कुलानुशासक  ;

 विभागों  तथा  महाविद्यालयों  के  प्रतिनिधि

 (x)  अध्ययन  विभागों  के  विभागपति  नीचे  लिखे  प्रत्येक  संकाय  में  ज्येष्ठता  के

 अनुसार  चक्रानुक्रम  से

 (1)  वाणिज्य  संकाय

 (2)  कला  संकाय

 (3)  विज्ञान  संकाय

 (4)  समाज  विज्ञान  संकाय

 (5)  इंजीनियरिंग  तथा  टेकनालॉजी  संकाय

 (6)  भौषध  संकाय

 विधि  संकाय (7)

 aq  दन  संकाय (8)

 जोड़  13
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 (xi)  महाविद्यालय  के

 ऐसे  eats  के  प्रतिनिधि  जो  विभागपति  तथा  महाविद्यालयों  के  प्रधानाचार्य  नहीं  हैं  ।

 (xii)  10  अध्यापकों  में  से  चुने  जिनमें  कम  से  कम  एक  @ MiATT  तथा

 दो  उपाचाय॑  होंगे  ॥

 (xiii)  दो  विश्वविद्यालयों  द्वारा  घोषित  स्कूलों  जो  स्वयं  उनमें  से

 निर्वाचित  किये  जायेंगे  ।

 aAaqa  छात्रों  के  प्रतिनिधि

 (xiv)  Yara  छात्रों  के  25  प्रतिनिधि  जो  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  पू  छात

 संगठन  द्वारा  निर्वाचित  किये  जायेंगे  |

 दाताश्रों  के  प्रतिनिधि

 (xv)  प्रत्येक  मुसलमान  जो  एक  लाख  या  उससे  अधिक  रुपयों  का  करे  या  जिसने

 ऐसा  किया

 (xvi)  उन  दाताओों  के  10  प्रतिनिधि  जिन्होंने  कम  से  कम  10  हजार  रुपये  राशि  का

 दान  किया  है  या  कम  से  कम  10  हजार  रुपये  की  सम्पत्ति  का  अंतरण  किया  है  ।  ऐसे  प्रतिनिधि

 ऐसे  दाताओं  में  से  ही  निर्वाचित  किये  जायेंगे  ।

 विद्वत  उद्योगों  तथा  वाणिज्य  के  प्रतिनिधि

 (xvii)  विद्वत  वृत्तियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  दस
 मुसलमान

 सभा  द्वारा

 निर्वाचित  किये  जायेंगे  और  जिनमें  से  कम  से  कम  पांचवे  व्यक्ति  होंगे  जो  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से

 बाहर  निवास  करते  हों  :

 (xviii)  उद्योग  तथा  वाणिज्य  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  पांच  मुस्लिम  जो  सभा  द्वारा

 निर्वाचित  न  किये  जायेंगे  ।

 ध्रखिल  सारतीय  मुस्लिम  शेक्षणिक  सम्मेलन  के  प्रलिनिधि

 (xix)  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  देक्षणिक  सम्मेलन  के  पांच  प्रतिनिधि

 संसद  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  के  प्रतिनिधि

 (xx)  राज्य  विधान  मंडलों  के  मुस्लिम  सदस्यों  द्वारा  अपने  में  से  12  प्रतिनिधि  चुने

 जायेंगे  जो  भारत  के  चार  प्रदेशों  में  से  प्रदेश  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  सदस्य

 निर्वाचित  करेंगे  ।

 (xxi)  संसद  के  मुस्लिम  सदस्यों  द्वारा  अपने  में  से  पांच  सदस्य  निर्वाचित  किये  जायेंगे

 जिनमें  से  3  सदस्य  लोक  सभा  तथा  2  सदस्य  राज्य  सभा  से  होंगे
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 मुस्लिम  संस्कृति  तथा  ज्ञान  के  प्रतिनिधि

 (xxii)  सभा  द्वारा  मुस्लिम  संस्कृति  तथा  ज्ञान  के  10  किये  जायेगे  ।

 मुस्लिम  महा  विद्यालयों  तथा  प्राच्य  संस्थानों  के  प्रतिनिधि

 (xxiii)  मुस्लिम  महाविद्यालयों  तथा  प्राच्य  संस्थानों  जो  विश्वविद्यालय  के

 नहीं  प्रतिनिधित्वे  करने  वाले  छह  व्यक्ति  निर्वाचित  किये  जायेंगे  जिनमे ंसे  तीन

 से  अधिक  व्यक्ति  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  होंगें  ।

 वक्फ  aret  के  प्रतिनिधि

 (xxiv)  सभा  द्वारा  मुस्लिम  वक्फ  बोर्डों  के  अध्यक्षों/सभाषतियों
 में

 से  चार  व्यवित

 निर्वाचित  किये  जायेंगे  ।

 उर्दू  भाषा  तथा  साहित्य  के  प्रतिनिधि

 (xxv)  सभा  द्वारा  उदू  भाषा  तथा  साहित्य  का  प्रतिनिधित्व  करनें  चलि  चोर  व्यक्ति

 निर्वाचित  किये  जायेंगे  ।

 छात्रों  के  प्रतिनिधि

 (xxiv)  छात्रों  द्वारा  अलीगढ़  मुस्लिम  fazafaataa  छात्र  संघ  कें  बनाये  गये  नियमों  के

 भनुसार  छात्रों  के  10  छात्र  प्रतिनिधि  निर्वाचित  किये  जायेंगे  जिनमें  से  तीन  अलीगढ़  मुस्लिम

 छात्र  संघ  के  पदाधिकारी  होंगे

 गर  AeqTas  क्संचारियों  के  प्रतिनिधि

 (xx \  Vii)  गेर-अध्यापक  कमेंचारियों  के  छह  प्रतिमिर्षि  Preafafaa  रूप  से  निर्वाचित

 किए  जायेंगे  ।

 विश्वविद्यालय  के  प्रशासनिक  तथा  araqafaata  कर्मचा  रियो  द्वारी  अपने  में  से  दो

 प्रतिनिधि  निर्वाचित  किए  जायेंगे  ।

 विश्वविद्यालय  के  तकनीकी  कर्मचारियों  द्वारा  अपने  में  से  दो  प्रतिनिधि  निर्वाचित

 किए  जायेंगे  ।  तथा

 fazafaatay  के  चतु  श्रेणी
 कमंचा  रियों  द्वारा  अपने  में  से  दो  प्रतिनिधि  निर्वाचित

 किये  जायेंगे  ।

 नामर्निदिष्ट  व्यक्ति

 (xxviii)  अधिक  से  अधिक  तीन  व्यक्ति  जो  कुलाध्यक्ष  द्वारा  नामनिदिष्ट  किये  जायेंगे  ।
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 (xxix)  अधिक  से  अधिक  एक  व्यक्ति  कुछासचिव  द्वारा  नाममभनि्दिष्ट  किया  जायेगा  ।

 (xxx)  अधिक  से  अधिक  एक  व्यक्ति  कुलाधिपति  द्वारा  नामनि्दिष्ट  किया  जायेगा

 परन्तु  मद  (28)  से  30  के  अधीन  नामनिर्देशन  में  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधित्व  पर

 fazafaaraa  के
 अखिल

 भारतीय  स्वरूप  को  देखते  हुए  पुरा  ध्यान  दिया  जायेगा  ;

 परन्तु  यह  और  कि  विश्वविद्यालय  का  कोई  कमंचारी  मद  (14)  से  (26)  और  (28)  से

 (30)  के  अधीन  सदस्य  होने  का  पात्र  नहीं  होगा  ।

 इस  सभा  के  सभी  सदस्य  जो  पदेन  सदस्य  या  छात्र  सदस्य  नहीं  तीन  वष  की  अवधि  के

 लिये  पद  घारण  करेंगे  और  पदेन  सदस्य  उस  पद  को  जिसके  आधार  पर  वह  सभा  का  सदस्य

 रिक्त  करते  ही  ऐसा  सदस्य  नहीं  रहेंगा  और  छात्र  सदस्य  एक  ः  की  अवधि  के  लिये  या  ऐसे

 समय  तंक  के  लिये  जब  तक  वह  छात्र  इनमें  से  जो  भी  पहले  पद  धारण  करेगा  |

 पांच  के  स्थान  पर  आठ  प्रति  स्थापित  किया  जाय

 13,  पृष्ठ  11
 पं

 uy  दो  के  स्थान  पर  का  प्रति  स्थापित  किया  जाये

 14  पृष्ठ  11

 पंक्ति 29  का  लोप  कर  दिया  जाये

 15  पृष्ठ  11  पंक्ति  30

 के  स्थान  पर  प्रति  स्थापित  किया  जाये

 16  पृष्ठ

 पंक्ति  21  से  26  का  लोप  कर दिया  जाये

 17  पृष्ठ  11,  पंक्ति

 और  किਂ  का  लोप  कर  दिया  जाये

 18  पृष्ठ  1

 पंक्ति  30  के  पदचात  निम्नलिखित  स्थापित  किया  लाये

 पै
 जो  मनुसंधानकर्त्ता  जो  साधारण  बहुमत  से  उनमें  से  निर्वाचित  किए  जाएंगे  ;

 19  पृष्ठ  13,  पंक्ति  23,--

 तीनਂ  के  स्थान  पर  प्रति  स्थापित  किया  जाये

 पृष्ठ

 पंक्ति  33  से  41  के  ख्थान  पर  निम्मलिखित  ofa  स्थापित  किया  जाये
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 «० (1)  कुलपति  सभा  द्वारा  बनाए  गए  विनियमों  के  अनुसार  साधारण  बहुमत  से  सभा  द्वारा

 निर्वाचित  किया  जायेगा

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  19  और

 ८  नपा सि
 कुल  सदस्य  संख्या  को  दो  तिहाई  के  स्थान  बठक  bs  Re  hs  |  त  तथा  मतदान

 करने  बाले  सदस्यों  प्रति  स्थापित  किया  जाये '

 ये  सभी  wats  कोटे  की  संरचना  से  संबंधित  में  उन  सब  बातों  जो  पहले  कही  जा

 चुकी  पुनः  दोहरा  कर  अब  सभा  का  समय  नही  लूंगा  ।  मेरे  संशोधनों  का  उद्देश्य  यही  है  कि

 कोटे  के  मनोनित  सदस्यों  की  संख्या  कम  हो  कोटे  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  आन्तरिक

 तत्वों  की  संख्या  पर्याप्त  मात्रा  में  घटाई  जा  सके  तथा  यह  भी  कि  निर्वाचित  सदस्यों  की  संख्या  में

 भभिवद्धि  हो  ।  इसके  अतिरिक्त  इन  सभी  संद्योधनों  का  प्रयोजन  यह  भी  है  कि  कोटें  को  एक

 अखिल  भारतीय  स्वरूप  प्राप्त  हो  सके  ।  हमने  सदा  यह  माना  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  faRq-

 विद्यालय  का  स्वरूप  अखिल  भारतीय  है  ।  यह  एक  ऐसा  संस्थान  जो  केवल  स्थानीय  महत्व  का

 नहीं  बल्कि  राष्ट्रीय  महत्व  का  इस  बात  को  संविधान  की  सप्तम  अनुसूचि  की  सूची  11  की

 मद  सं०  63  के  अन्तगंत  भी  स्वीकार  किया  गया है  ।  मेरे  संशोधनों  का  उद्देदय  यह  भी  है  कि

 कोरे  के  प्रतिनिधि  समस्त  भारत  से  आयें  |  उसमें  न  केवल  संसद  के  प्रतिनिधि  ही  बल्कि  जैसा

 कि  मेरे  aaa  मे  व्यवस्था  उसमें  राज्य  विधानमंडलों  के  प्रतिनिधि  भी  हों  ।

 मुझे  आशा  है  कि  जिस  उद्देश्य  को  लेकर  मेंने  इन  संशोधनों  का  प्रस्ताव  रखा  अर्थात

 कोटे  अधिकाधिक  लोकतांत्रीक  बन  सके  तथा  उसकी  संरचना  में  उसे  एक  अखिल  भारतीय  स्वरूप

 प्रदान  किया  जा  उसकी  सराहना  को  जायेगी  |

 डा०  प्रताप  चन्द  चख  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 30,  पृष्ठ  6,  पंक्ति  9  से  11,”--

 द्वारा  बनाये  गए  विनियमों  के  अनुसार  साधारण  बहुमत  से  के  स्थान  पर  आनुपातिक

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 31.  पृष्ठ  6,

 afar  20  और  21  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  wa

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ

 32.  पृष्ठ  7,  पंक्ति  24  और

 साधा
 ६ दि  है द्वारा  बनाये  गयें  विनियमों  के

 अनुसार  रण  बहुमत  से  के  स्थान  पर  आनुपातिक

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ  प्रतिस्थापित  किया  ज़ाये
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 33.  पृष्ठ  9,

 पंक्ति  9  से  13  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 ऐसे  qeaTT Rt  के  प्रतिनिधि  जो  विभागपति  और  महाविद्यालयों  के  प्रधानाचार्य  नहीं हैं  ।

 (xii)  पांच  जो  विभागपति  नहीं  जो  उन्हीं  में  से  निर्वाचित  होंगे  ;

 (xiii)  पांच  जो  उन्हीं  में  से  निर्वाचित  होंगे  ;

 गर  अध्यापक  कमंचारियों  के  प्रतिनिधि  :

 (xiv)  पांच  जो  उन्हीं  में  से  निर्वाचित

 (xv)  गेर  अध्यापक  कमंचारियों  के  जो  उन्हीं  में  से  निर्वाचित  होंगे  ;

 35.

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 36.  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये
 ।

 ं
 37.  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 38,
 पृष्ठ

 9  पंक्ति  29,--

 स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  ज़ाये  ।

 39.  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  aa

 40.0  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 (xxi)  के
 स्थान  पर  (xxii)  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 41.  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान-पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये
 ।

 42,  पुष्ठ  10,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  feat  जायें  ।

 43.

 तके
 स्थान

 पर  प्रतिस्थाण्ति किया  ated
 ।
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 44,
 पृष्ठ  10,  5  और

 (XXii)  से  (xxiv)  तक  के  स्थान  पर  मद  (xxiii)  से  (xxv)  तक  प्रति  zarfaa

 किया  जाये  ।

 45  पुष्ठ  10,

 पंक्ति  10  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रति  स्थापित  किया  जाये  ।

 मद  (xvi)  से  (XXv) तक  के  अन्तगंत  सदस्य  बनाने  के  लिये  ग्रस्य  :

 बच्चतें  कि  मद  (xxii)  से  (xix)  तक  मद  (xxii)  के  अन्तगंत  चुनाव  भी

 आनुपातिक  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  ही  होंगे  ।

 46  पृष्ठ  10,  पंक्ति

 Cray  द्वाराਂ  के  पदचात  निम्नलिखित  स्थापित  किया  जाये  ।

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय

 47
 पृष्ठ  10,  पंक्ति

 उनमें  से  के  पश्चात  निम्नलिखित  झन्तः  स्थापित  किया  जाये

 आनुपातिक  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ

 48
 पृष्ठ

 1  ]  ज

 पंक्ति  14  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  feat  जाये  ।

 उनमें  से  ही  आनुपाक्कि  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ

 5]  पृष्ठ

 पंक्ति  7  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 के  अनुसार  चक्रानुक्रम  से  20  विभागपति  ;”

 52.

 (xy)  इस  स्थान  परਂ  (xvi)  पन्द्रहਂ  प्रति  स्थापित  किया  जाये  ।

 प्रताप  चन्द्र  चख  इन  संशोधनों  का  प्रयोजन  यही  है  कि  ale

 तथा  अन्य  निर्वाचित  निकायों  की  संरचना  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  सुझाये  गये  रूप  के  अनुरूप  हो

 सके ।  य्रदि यह सभा यह  सभा  इन  संशोधनों  को  स्वीकार कर  लेती  तो  वह  जो  माननीय  सदस्य

 श्री  बनतवाला  के  मन  में  दूर  हो  जायेगी  ।
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 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  इन  संद्योधनों  को  जोड़ने  के  कोट  में  23  पदेन

 सदस्य  20  सदस्य  ज्येष्ठता  के  अनुसार  चक्रानुक्रम  से  72  निर्वाचित  सदस्य  होंगे  तथा

 10  मनोनीत  सदस्य  होंगे  अर्थात्‌  कुल  125  सदस्य  होंगे  ।  इसी  प्रकार  कार्यकारी  परिषद  में  23

 सदस्यों  में  से  5  6
 चक्रानुक्रम  6  निर्वाचित  सदस्य  तथा  4  मनोनित  सदस्य  होंगे  इस

 प्रकार  भाप  देखेंगे  कि  वह  जो  श्री  बनतवाला  ने  व्यक्त  की  दूर  हो  जायेगी  ।

 अतएव  मैं  अपने  संशोधनों  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  तथा  उनके  संशोधनों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 सभापति  सहोदय  :  श्री  रसूद  क्या  आप  अपने  anal  को  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  रसुद  अहमद :  जी  मैं  नहीं  पेशा  कर  रहा  |

 श्री  सोमनाथ  aqevt
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  g

 63  पृष्ठ  9,--

 पंक्ति  7  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रति  स्थापित  किया

 ज्येष्ठता  के  अनुसार  एक  तिहाई  विभागपति  ग

 64  पृष्ठ

 पंक्ति  9  का  लोप  कर  दिया  जाए

 65  9  पंक्ति

 विद्यालयों  के  प्रधानाचार्य  और  के  स्थान  पर  महा  विद्यालयों  के

 प्रधानाचाय
 ©)

 प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 66  पृष्ठ

 पंक्ति  12  और  13  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 पन्द्रह  जो  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  द्वारा  अपने  में  से  आनुपातिक

 प्रतिनिधितव  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  निर्वाचित  किये

 झ्रध्यापनेत्तर  कमंचारियों  के  प्रतिनिधि

 (xiv)  दस  जो  विश्वद्यालय  के  अध्यापनेतर  कमंचारियों  द्वारा  अपने  में  से

 आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संकुमणीय  मत  द्वारा  निर्वाचित  किए

 जाएँगे

 छात्रों  के  प्रतिनिधि

 (xv)  दस  जो  छात्रों  द्वारा  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  rat  एकल

 मणीय  मत  द्वारा  निर्वाचित  किये  जायेंगे  ह
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 67.  पृष्ठ  10,  पंक्ति

 तीन  संकायाध्यक्ष  चक्नान्द्रकम  के  स्थान  पर  (iv)  सामाजिक

 आयुविज्ञान  और  इजीनियरी  के  और  वाणिज्य  और  ae

 विद्या  के  संकायों  के  anlqreqery  में  से  एक  ज्येष्ठता  के  अनुसार  त्रक्नानुक्रम

 68
 पृष्ठ

 पंक्ति  34  और  35  का  लोप  कर  दिया

 69  पृष्ठ  10,  पंक्ति

 अंत  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाय

 प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  ;

 70.  पृष्ठ

 पंक्ति  42  के  पइचात  निम्नलिखित  wa:  स्थापित  किया

 ACAIIAATT  कंचा  रियों  का  एक  जिसे  कमंचारी  अपने  में  से  नियुक्त

 करेंगे  ;

 71  पुष्ठ

 पंक्ति  45  ar  लोप  कर  दिया  जाये  |  ह

 72  पृष्ठ  11,  14  ;---

 झत  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  ।

 य
 .

 प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  अनूसोर  क  कल  क्रमणीय  मत  द्वारा  पी

 73  पृष्ठ  14,

 पंक्ति  10  से  21  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  fear  जाये  ।

 “33,  विश्वविद्यालय  के  सभी  कमेंचारियों  को  चाहे  वे  अध्यापक  हों  या  अन्य

 अपनी  पसंद  के  संगम  या  यूनियन  बनाने  या  उसमें  श्ञामिल  होने  का  हक  होगा  और  कोई

 विदिष्ट  संगम  या  यूनियन  में  शामिल  होने  से  प्रकरित  रहने  की  बाध्यता  अधिरोपित  करना

 fasafraraa  के  लिये  विधिमान्य  नहीं  होगा  ही

 जहां  तक  इन  संसोधानों  का  संबंध  इनसे  कोर्ट  में  विभागों  के  अध्यक्षों  का  ateraat

 afar  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  होता  है  और  प्रोफेसरों  के  अलावा  अन्य  अध्यापकों  को  केवल  5  ही
 > rrr

 स्थान  प्राप्त  होते  हैं  और  उनको
 ज्येष्ठता  के  अनुसार  चक्तानुकम  चर्चा  जायेगा  ।  इसकी
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 संख्यक
 आयोग  ने  आलोचना  की  थी  जिसमें  यह  सिफारिश  की  कि  लोकतान्त्रिक  प्रतिमानों  को

 सुनीश्चित  करने  के  लिये  यह  आवइ्यक  है  कि  में  प्रोफेसरों  के  प्रतिरिक्त  अन्य  संकायों  को

 कम  से  कम  प्रोफसरों  की  संख्या  के  बराबर  ही  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  हमारी  राय  में

 अध्यापकेतर  कमेंघा  रियों  तथा  छात्रों  के  प्रतिनिधित्व  को  हटाया  जाना  सर्वाघिक  आपत्तिजनक

 है  तथा  एक  प्रतिगामी  कदम  है  ।  विद्यमान  कानून  उनको  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करता  है  यह  बात

 बतंमान  कानून  से  स्पष्ट  हो  जायेगी  ।  अल्पसंख्यक  आयोग  ने  सभा  में  अध्यापकेत्तर  कमंचारियों

 के  प्रतिनिधित्व  का  समथन  किया  है  ।  आनुपाती  प्रतिनिक  द्वारा  चुनाव  पद्धति  का  adara  कानून

 में  प्रावघान  है  तथा  अन्य  संख्यक  आयोग  द्वारा  भी  उसकी  सिफारिश  की  गई  है  हमारी  राय  है

 कि  आनुपाती  प्रतिनिधित्व  पद्धति  ही  अपनायी  जानी  चाहिये  ।

 जहां  तक  67  से  71  तक  के  संशोधनों  का  संबंध  है  मैं  उन्हें  yar  कर  रहा  हूं  हम  देखते  हैं

 कि  का्येकारी  परिषद  में  उपकुलपाति  द्वारा  मनोनीत  सदस्य  अब  इस  रूप  में  ज्यादा  से  ज्यादा

 प्रभावी  होती  जा  रहे  हैं  कि  Mace  तथा  प्रोवोस्ट  कॉ्यकारी  परिषद  के  सदस्य  होंगे  जो  दोनों  ही

 उपकुलपति  द्वारा  मनोनीत  किये  जायेंगे  अथक  उपकुलपति  द्वारा  मनोनीत  व्यक्तियों  द्वारा  उनका

 मनोकदम  किया  जायेगा  काय  कारी  परिषद  में  डीनों  की  संख्या  जो  कि  अब  5  घटा  कर  3  की  जा

 रही  है  '  वहां  के  दिक्षक  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  क्योंकि  डीन  शेक्षणिक  तत्वों  का  प्रतिनिधित्व

 करता  अतः  कार्यकारी  परिषद  में  भी  अध्यापकेत्तर  HaTareat  का  कस  से  कम  एक  प्रतिनिधि

 अवद्य  होना  चाहिये  ।  जहां  तक  अध्यापकों  के  प्रतिनिधित्व  के  चुनाव  का  संबंध  हैं  उनकी  मांग

 है  कि  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  होनी  चाहियें  जैसी  कि  प्रस्तुत  कानून  में  व्यवस्था  की

 गई  हैं  तथा  जिसकी  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  भी  काफी  प्रबल  रूप  से  सिफारिश  की  गई  है  ।

 जहां  तक  संशोधन  22  का  सवाल  है  यह  भी  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  के  लिये

 इसके  संबंध  में  हम  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  वे  अल्पसंख्यक  आयोग  की

 सिफारिशों  की  भोर  ध्यान  दें  तथा  हमारा  विचार  है  कि  इस  प्रवृति  जो  कि  विधेयक  में

 आनुपतिक  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  स्थान  पर  साधारण  बहुमत  पद्धति  को  रखकर  अपनाथी  भी  जा

 रही  मंसूख  करके  उसी  पुरानी  आनुपाती  प्रतिनिधित्व  पद्धति  को  अपनाया  जाना  चाहिये  |

 जहां  तक  सशोधन  सं०  73  का  हम  इस  पर  अत्याधिक  बल  दे  रहे  हैं  ।  इसंका

 कारण  यह  है  जो
 कि  आप  पृष्ठ  14  पर  देखेंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदथर  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे

 इसपर  विचार  के  लिये  on  मिनट क  समय  frat  ।  इसके  अनूसार  farafrataa  में  एक

 अध्यापक  संघ  होगा  और  अध्यापक  संघ  का  fara  ऐसा  होगा  ।  जसा  कि  TED Say  द्वारा  निशित

 किया  जायेगा  अब  आप  सोचिये  कि  अध्यापकों  द्वारा  एक  संघ  अध्यापकों  का  एक  मूलमूत

 अधिकार  है  |  अध्यापकों  संघ  का  विधान  तथा  उसकी  YeTHT  केसी  होनी  चाहिये  रह  बात  स्वयं

 अध्यापओं  पर  छोड़  दी  जानी  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  कर्मचारी  संघों  के  संबंध  में  अधिनियम  में

 कहा  गया  हैं  कि  के  क्मंचारियों  के  निम्नलिखित  वर्ग  के  लिये  Hara  संघ

 यथा  प्रदन  समिकਂ  तथा  तंकनीकी  ;  sad  श्रेणी  तथा  विद्यालय  अध्यापक  तथा

 इन  संघों  का  fara  कि  खंड  (1)  में  हवाला  दिया  गयां  गंठन  तथा  विधान  ऐसा  होगा  ।
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 जैसा  कि  अध्यादेश  द्वारा  विहिता  किया  जाये  ।  अर्थात्‌  वहां  कितने  कमंचारी  संघ  होंगे  तथा  उनमें

 कितने  कर्मचारी  होंगे  तथा  उनका  क्या  संविधान  होगा  यह  अध्यादेश  द्वारा  विहित  यह

 निश्चय  ही  नौकरशाही  का  एक  ऐसा  प्रयास  है  ।  जिसके  द्वारा  कमंचरियों  के  बीच  विभाजन  किया

 जायेगा  हम  इसका  प्रबल  विरोध  करते  हैं  ।  इसे  HAA  संघ  ने  से  अस्वीकार  किया

 है  तथा  अध्यापकों  ने  भी  इसे  अस्वीकार  कर  दिया है  ।  उन्होंने  इस  सब  का  विरोध  किया

 इसके  बावजूद  भी  मुझे  समझ  में  नहीं  अता  क्  अप  अपने  कार्येतन्त्र  के  द्वारा  यह  कैसे  कर  सकते

 किसी  संघ  के  गठन  की  विधि  मूलमूत्र  अधिकार  के  संबंध  में  एक  अधिनियम  द्वारा  कसे  निर्णय

 लिया  जा  सकता  है  ?  हम  इसका  प्रबल  विरोध  करते  मैं  मंत्री  महोदय  से  ade  करू  गा

 किवे  मेरे  संशोधन  स०  73  की  स्वीकार  कर  लें  जो  कि  सब  दोषों  के  बावजूद  इसे  एक  सत्य

 कानून  का  रूप  प्रदान  कर  सकेगा  ।  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  कमंचारी

 संघ  तथा  अध्यापकेत्तर  कमंचारी  संघ  को  तीन  या  चार  वर्गों  में  विभाजित  करने  ar  भधिक

 बिर्वविद्यालय  को  देश  अलीगढ़  मुस्लिम  farafaaraa  में  उस  वर्तेसान  वतंमान  कमंचारी

 संघ  को  कमजोर  बनाने  के  एक  प्रयास  के  अलावा  कुछ  नहीं  हो  जिसे  इस  बात  को  चाहे  मंत्री

 महोदय  पसंद  करें  अथया  सी  ०  aro  सी०  भू  का  प्राप्त  यह  बह  वास्तविक

 उद्देश्य  है  जिसके  faa  इस  खंड  में  यह  प्रतिगामी  तवा  विकृत  व्यवस्था  की  गई  है  ।  न  केवल  छात्र

 संघ  और  सी ०  cho  यू०  ने  afew  अल्पसंख्यक  आयोग  ने  भी  निम्नलिखित  बात  कही  हैं  :

 का  दूसरा  अलोकतन्त्रिक  नमूना  इसकी  33  तथा  34  ये  अध्यापक  संघ

 तथा  कमंचारी  संघों  से  संबंधित हैं  ।  अध्यापक  संघ  का  संविधान  तथा  उसकी  की  संख्यका

 अध्यादेशों  द्वारा  विहित  क्यों  की  वह  स्वयं  अध्यापकों  द्वारा  क्यों  न  किया  जाये  ।

 जब  तक  वे  इसके  लिये  सहमत  न  हो  तब  तक  अध्यापनेत्तर  कमंचारियों  अध्यादेशों  के

 चार  पृथक  कमंचारी  संघों  में  विभाजित  क्यों  किया  जाये  ।  हम  इन  विषयों  का

 उल्लेख  इसलिये  कर  रहे  है  कि  इनसे  पता  चलता  है  कि  स्वायत्तण  की  प्रस्तावित  पद्धति  के

 sana  किस  प्रकार  शाक्ति  संघठित  को  जा  रही  हैं  तपा  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  जा

 रहा  है  पी

 यह  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  क्या  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  करने  का

 कष्ट  wey  कि  वह  विश्वविद्यालय  की  काय  पद्धति  में  परिवर्तन  का  श्री  बनतवाला  द्वारा  प्रस्तावित

 संशोधन  क्यों  नहीं  स्वीकार  कर  सकते  ?  क्या  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  वजह  से  ?

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कहीं  भी  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  है  जो  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  की  गई

 fararfzar  के
 प्रतिकूल  हो  ।  संशोधन  के  केवल  कुछ  अंग  वह  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के

 कारण  स्वीकार
 नहीं

 कर  सकतें  यहां  यह  अल्पसंख्यक  आयोग  की  सिफारिश  मात्र  ही  नहीं  हैं

 बल्कि  छात्र  एवं  अध्यापक  संधों  तथा  अध्यापकेत्तर  कमंचारी  संघों  ने  भी  अधिनियम  द्वारा  संघ  को

 गठित  करने  की  पद्धति  को  अस्वीकार  किया  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूगा  कि

 वे  नौकरशाही  तरीके  से  न  चल  कर  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  अति  यह  संशोधन  स्वीकार
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 सभापति  महोदय  :  श्री  आप  aaa  संख्या  79  के  विषय  में  कुछ  कहना

 चाहते  हैं  ?

 श्री  जी०  एस०  बनतवाला
 :  कुछ  नही ं।

 सभापति  महोदय  :  ठीक  अब  मंत्री  महोदय  कहें  ।

 डा०  प्रताप  चन्द  चन्द  :  इससे  पहले  कि  मैं  श्री  चटर्जी  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  के

 fauna  में  कुछ  मैं  प्रस्तावित  संशोधन  में  शुद्धी  करना  चाहूंगा  असल  मैं  अपना  dats

 संख्या  34  पेश  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  इसमें  कही  गई  बात  संशोधन  में  52  में  पहले  ही  निहित है

 कितु  पृष्ठ  पर  वहां  भूल  से  एक  मुद्रण-कला  संबंधी  TTS i)  हो  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  आप

 इसे  किस  प्रकार  शुद्ध  करेंगे  ?  कितु  उसे  शुद्ध  किया  जाना  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  शब्द  फालतु  इनका  लोप  जाना  यह

 मुद्रण-कला  सम्बन्धी  अधुद्धि  है  जिसे  शुद्ध  किया  जा  सकता  है  यदि  सभा  इसकी  अनुमति  दें  ।

 सभापति  महोदय  ्  मेरा  विचार है  कि  सभा  की  अनुमति  से  इस  संद्योधन  को  भी  पेदा  किया

 गया  समझा  जाये

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्हें  यह  लिखित  में  देना  चाहिये  था  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द  :  मैंने  अभी  उसे  लिखित  में  प्रस्तुत  किया

 संशोधन  किया  गया

 80

 Cag  का  लोप  किया  जाये  ।.

 मेरी  राय  है  कि  श्री  चटर्जी  ने  छात्रों  ate  अध्यापकों  के  हितों  की  वकालत  की  मैं

 उनकी  दुविधा  में  उनका  सहभागी  हुं  क्योंकि  उनसे  उन  लोगों  ने  मुलाकात  की  है

 थी  सोमनाथ  azail  :  मुझसे  उन  लोगों  ने  सब  लोगों  ने  मुलाकात  की  है  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :
 मुझसे  प्रोफेसर  उपकुलपति  तथा  भन्य

 अध्यापकों  आदि  ने  भी  मुलाकात  की  थी  तथा  यह  खंड  विधेयक  में  प्रस्तावित  किया  गया

 परन्तु  हम  इस  खंड  की  आलोचना  पर  विचार  करते  हैं  जोकि  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  पृष्ठ

 17  पर  को  गई  इसलिये  मेरा  संशोधन  यह  हैं  कि  इन  सब  मामलों  में  प्राधिकारियों  को

 संबंघित  लोगों  से  पूर्व-परामद्ं  कर  लेना  चाहिए  ।  किंतु  ये  प्राधिकारी  आखिर  कौन  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी  का  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  वे  लोग  नौकरशाह  हैं  ।  वस्तुतः  वे  लोग  वे  निर्वाचित  सदस्य

 जो  इन  निकायों  का  गठन  करते  हैं  और  वे  ही  अध्यादेश  बनायेंगे  और  वे  faray  ही  इन

 निकायों  से  परामश  के  बाद  ws  बनायेंगें  जिससे  कि  वे  इन  सभी  संबंधित  वर्गों  की  का
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 ध्यान  रख  सकें  ।  इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  संशोधन  जो  मैंने  पेश  किया  हैं  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी  के  मन  की  शंका  को  दूर  कर  सकेगा  ।  अतः  मैं  उनका  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 marae  महोदय :  पहले  मैं  wanda  सं०  79  को  निपटाऊंगा  जोकि  एक  का

 संशोवन  है  |

 श्री  जी०  एस०  बनतवाला  :  मैं  अपना  संशोधन  79,  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं

 सभापति  महोदय  :  उससे  काम  आसान  हो  गया  ?  अब  मैं  सभी  संद्योधनों  को  सभा  के

 मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करू गा  ।

 श्री  सोमनाथ  acat  :  मैं  अपने  संशोधन  73  को  पृथक  से  रखना  चाहूंगा

 सभापति  महोदय  :  ठीक  अब  मैं  श्री  बनतवाला  के  संद्योधन  सं ०  10  से  19,  77  तथा

 78  तथा  संशोधन  स०  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71  तथा  72  सभा  के  मतदान  के

 लिये  रखता  हूं  ।

 संदोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  सरकारी  संशोधन  सं०  30,  31,  32,  33,  35,  36,  37,  38,  39,

 40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  51  तथा  52  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हू  ।

 प्रश्न  यह  हैं  :

 30,  पृष्ठ  6,  पंक्ति  9  से  11,  --

 द्वारा  बनाव  गये  विनियमों  के  अनुसार  साधारण  बहुमत  से  ‘ae  स्थान

 अनुपातिक  पद्धति  के  अनुसार  एकत्र  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ  प्रतिस्थापित  किया  aa

 31.  पृष्ठ  6,

 पंक्ति  20  और  21  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा

 32.  पृष्ठ  7,  पंक्ति  24  और  25,

 द्वारा  बनाये  गये  विनियमों  के  अनुसार  साधारण  बहुमत  से  स्थान  यरਂ

 आनुपातिक  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ  afacarita  किया  जाये  |

 33.  पृष्ठ  9,

 पंक्ति  9  से  13  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  :

 [Sone
 ‘aa  झ्र  oat  पकों  के  प्रतिनिषि  जो  faurrafa  शर  महाविद्यालयों  कें  ce AQTATATY  वहीं हैं  ।:

 (xii)  पांच  जो  विभागफ्ति  नहीं  a,  जो  स्वमं  उनमें  से  निर्वात्चित  होंगे  ।
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 (xiv)  पांच  जो  उन्हीं  में  से  निर्वाचित  होंगें  ।

 गर-श्रध्यापक  कमंचा  रियों
 के  प्रतिनिधि

 ह

 (xv)  गैर  कमंचारियों  के  प्रतिनिधि  जो  स्वयं  उनमें  से  निर्वाचित

 35.  पुष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 36,  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 37  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 38.  पृष्ठ  9,  पंवित  29,--'

 (xix)  के  स्थान  पर  (xx),  प्रतिस्थापित
 किया  जाये

 ।

 39  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 40  पृष्ठ  9,  पंक्ति  37,--

 के  स्थान  पर  (xxii)  प्रतिस्थापित  किया
 जामे

 ।

 41  पृष्ठ  9,  पंक्ति

 के
 स्थान

 पर  प्रतिस्थापित  किया  wa  ।

 42  पृष्ठ  10,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 43  पृष्ठ  10,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  5  और

 (xxii)  से  (xxiv)  तक श  के  स्थान  परਂ  मद  (xxiii) से  (xxv)
 तकਂ

 प्रतिस्थापित
 किया  जाये  ।

 45  पृष्ठ  10,

 पंक्ति  10  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थपित  किंया  जीये
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 (az)

 (xvi)
 से  (xxv)  तक  क  mata  सदस्य  बनने  के  लिये  ग्राह्म  :

 aaa  fr  मद  (xii)  से  (xix)  तक  तथा  मद  (xxii)  के  अन्तगंत  चुनाव  भी  अनुपातिक

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  ही  होंगे  1.0

 46  पृष्ठ  10,  पंक्ति

 द्वाराਂ  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  श्रन्त:स्थापित  किया  जाये

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वाराਂ

 47  पृष्ठ  10,  पंक्ति  43,--

 उनमे  सेਂ  के  पश्चात  निम्नलिखित  श्रस्तस्थापित  किया  जाये

 पद्धति  के  अनुसार  एकल  सक्रमणीय  मत  द्वाराਂ  48  पंक्ति  14  के  स्थान  पर

 निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 उनमें  से  ही  आनुपातिक  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत

 51
 पृष्ठ

 9,

 पंक्ति  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 Ont
 r=,  ray  fry (44 a

 ou St
 के  अनुसार  चक्नात्द्रकम  से  2

 52

 इस म  के  स्थान  पर  (xvi)  पम्प  है  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 प्रस्तावित  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  द्वारा  पेशा  किये  गए  संशोधन  संख्या  73  को

 मत-विभाजन  के  लिए  रखता  हूं

 (aartay  73)  प्रशन यह  है  कि

 पृष्ठ

 पंक्ति  10  से  21  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्वापित  feat  0.0

 “33,  faxataaiaa  के  सभी  कर्मचारियों  को  चाहे  वे  अध्यापक  हों  या  अन्य

 अपनी  पसन्द  के  संगम  या  यूनियन  बनाने  या  उनमें  शामिल  होने  का  हक  होगा  और  कोई

 विशिष्ट
 या  यूनियन  में  शामिल  होने  या  शामिल  होने  से  प्रविरत  रहने  की  बाध्यता

 अधिरोपित  करना  विश्वविद्यालय  के  लिए  विधिमात्य  नहीं  होगा  ज्
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 लोक  सभा  में  मत्त-विभाजन  हुआ  ।

 विभाजन  संख्या  26  16.45  az

 पक्ष मैं

 उन्नी  श्री  के ०

 श्रीमती  पावंती

 श्री  जदुनाथ

 श्रीमती  faa  घोस

 श्री  सोमनाथ

 श्री  सी  ०  के ०

 श्री  एस०  भार०

 श्री  के०  एस०

 श्री  शिवाजी

 gare  श्री

 श्री  Sto  एम०

 ag,  श्री  धीरेन्द्र  नाथ

 श्री

 श्री  दीनेन

 प्रो०  पी०  जी०

 श्री  नाधुराम

 श्री  जी०  एस०

 श्री  समर

 श्री  तागेरवर्राब

 श्री  ast

 बी  ०

 श्री  पी०  वी
 ०

 जी
 ०

 जलगाम  ‘Larerar

 श्री  एम ०  राम  गोपाल

 श्री  जी०  एस०

 लक्ष्मी
 ना

 श्री  एम०

 fara  श्री  पी०

 श्री  शशाँकसेखर

 श्री  Uo: Ho ०

 गदाधर

 सूयंदा
 श्री  के ०
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 विपक्ष में

 अब्दुल  श्री

 श्री  डी०

 श्री  एम ०ए०  हनान

 श्री  हलीमुद्दी न

 आरिफ  श्री

 श्री  सुभाष

 ओंकार  श्री

 श्री  लखन  लाल

 कृष्ण  श्री

 किशोर  श्री

 श्री  समरेन्द्र

 श्री  भार०  एल०

 श्री  ज्वाला  प्रसाद

 श्री  रामनरेदा

 श्री  To  के ०

 कवर  महमूद  भली

 श्री  गुलाम  मोहम्मद

 श्री  महमूद  हसन

 श्री  मोहम्मद  दामसुल  हसन

 गंगा  भक्त  fag,  श्री

 गंगा  श्री

 श्री  आर०  डी०

 श्री  कंवर  लाल

 श्रीमती  मृणाल

 श्री  कृष्ण  कुमार

 श्री  सुधीर

 श्री

 श्री  दा ंभुनाथ
 चन्दन  श्री

 डा०  प्रताप  चन्द्र

 श्रीमती

 श्री  के०  एस ०

 श्री  छत्र  बह्दादुर

 श्री  नवाब  सिह
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 श्री  भारत  fag

 श्री  बलदेव  fag

 जुल्फिकार  श्री

 श्री  निर्मल  चन्द

 श्री  अनन्तराम

 श्री  कुशाभाऊ

 श्री  राज  कृष्ण

 श्री  इकबाल  सिंह

 तन  श्री

 श्री  मदन

 तेज  प्रताप  श्री

 श्री  मोम  प्रकाश

 श्री  माधव  प्रसाद

 प्रो०

 दत्त  श्री  अदोक  कृष्ण

 श्री  दयाम  सुन्दर

 दिग्विजय  नारायण  श्री

 दुर्गाचन्द  श्री

 श्री  राम  प्रसाद

 श्री  मोरारजी

 श्री  सुशील  कुमार

 श्री  मोहन

 नाथू  श्री

 श्री  नरेन्द्र  पी०

 नथनी  श्री

 श्री  लक्ष्मी  नारायण

 श्री  टी  ०  एस०

 डा०  वसन्तकुमार

 श्री  एच०  एम०

 कुमारी  मणिबेन
 वत्लभ

 भाई

 श्री

 श्री  बापूसाहिब

 श्री  अम्बिका  प्रसाद

 श्री  Toso

 श्री  राम  विलास

 श्री  मोहन  लाल



 विधेयक 13

 1901
 (a%)

 श्री  पवित्र  मोहन

 बटेइ्वर  श्री

 बड़  श्रीमती  रेणुकादेवी

 प्रकाश  डा ०

 बलवीर  चौधरी

 श्री

 श्री  यशवन्त

 बुजराज  fag,  श्री

 भारत  श्री

 मंगल  श्री

 श्री  धनिक  लाल

 ABs,  श्रो  रघुवीर  सिह

 श्री  मुख्तियार  fag

 श्री  विजय  कुकार

 डा०  सरोजिनी

 श्री  a TIe  काजिम  अली

 मृत्युंजय  प्रसाद

 श्री  इयामनन्दन

 फादर  weqTayT

 श्री  आर०  Fo

 श्री  अजीत  कुमार

 मोहम्मद  हयात  श्री

 श्री  रामजी  लाल

 श्री  विनायक  प्रसाद

 श्री

 श्री

 रणजीत  श्री

 रशीद  श्री

 श्री

 राघवेन्द्र  श्री

 डा०  मगवान  दास

 राम  श्री

 रामकिशन  श्री

 रामजी  डॉ

 wa,  श्री  गौरी  शंकर

 श्री  रुड्रोलन
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 लियाकत  श्री  संयद

 aay,  श्री  रीतलाल  प्रसाद

 श्री  रघुनाथ  सिंह

 श्री  रवीन्द्र

 श्री  अटल  बिहारी

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  यज्ञदत्त

 श्री  राजेन्द्र  कुमार

 श्री  दयाराम

 श्री  भानु  कुमार

 दिव  श्री

 श्री  विनोदभाई  वी ०

 दोर  प्रो ०

 श्रीकृष्ण  श्री

 सईद  श्री

 सरकार  श्री  दाक्ति  कुमार

 श्री  दौलतराम

 श्री  लारंग

 श्री  नरहरि  प्रसाद  सुख  देव

 श्री  एन्थरू

 डा०  बी०  एन०

 सिकन्दर  श्री

 faa,  श्री  सचिन्द्र  लाल

 श्री  पूर्ण  नारायण

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण

 श्री  रामजी  लाल

 श्री  प्रफुल्ल  चन्द्र

 श्री  मनोहर  लाल

 श्री  एस०  एस०

 डा०  सुब्रहमण्यम

 हुकम
 श्री

 सभापति  महोदय :  दुद्धि  के  अध्यघीन  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  हैं  :  पक्ष  में

 31,  विपक्ष  में  137
 |.

 *निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  अपना  मत  दिया

 पक्ष  में  :  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हलदर

 विपक्ष  में  :  सबे  श्री  राम  एम०  पी
 ०

 डॉ०  विजय  श्री  सती  पी०

 ्व्हाण  और  श्री  रूप  नाथ  सिह  यादव  |
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 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ

 समापति  महोदय :  अब  मैं  संशोधित  रूप में  खण्ड  22  को  सभा  के  मत  विभाजन  के  लिए

 रखता  हू ं:

 संदोधित  रूप  में  खण्ड  22  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत हुमा

 wanfaa  eq  में  खण्ड  22  को  बिधे  aR  जोड़  दिया  गया

 सभापति म rerea :
 प्ररन  यह  है  :

 ग्किं  खण्ड  23  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 खण्ड  23  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 wee  24  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड

 Matera  किया  गया

 पृष्ठ  1  पंक्ति  4

 979” “1978  के  स्थान  पर '  1979  प्रतिस्थापित  किए  जाये  (sto  प्रताप  चन्द्र

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 संशोधित  रूप  में  खण्ड  1  विधेयक  का  अ  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्भ्रा

 aaiaa  रूप  में  qs  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 अधिनियम  सत्र

 किया  गया  न  :

 ‘ges  1,  प्रत
 1
 *%

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए

 (ST ° ०
 प्रताप  चन्द्र

 सभापति  महोदय  :
 प्रश्न

 यह  है

 खंशोधित  रूप  में  alata  सूत्र  बिघेयक  का  अंग  बने  ।

 267



 विधे  प्रक  3  1979

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 aanferat  रुप  में  श्रधिनियमन  सूत्र  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 ताम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि

 कि  संशोधित  रूप  में  विधेयक  पारित  किया  जाए

 सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  पेश  किया

 संशोधित  रूप  में  विधेयक  पारित  किया  जाए 4 |

 श्री  जी०  बनातवाला  :  यद्यपि  विधयक  में  कुछ  सुधार  fear  गया  है  फिर  भी  इस  में

 गम्भीर  कॉर्मियां  है  ।  सरकार  ने  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  को  अल्पसंख्यक  स्वरूप  प्रदान  करने  की

 मुख्य  मांग  के  प्रति  हठध  मिता  दिखाई  है  ।  दुर्भाग्यवश  यह  मांग  अस्वीर  कर  दी  गई  है  और
 भारत

 के  करोड़ों  मुसलमानों  की  आशाओं  पर  पानी  फिर  गया  है  ।  मैं  इस  मुख्य  मांग  के  प्रति  सरकार  के

 way  का  विरोध  करता  हूं  और  विरोध  स्वरूप  भारी  दिल  से  सदन  से  *'बाक  आ ऊट  करता
 हूं

 ।

 तत्पइचात  माननीय  सदस्य  सदन  से  बाहर  चले  गए

 डॉ०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  इस  विधेयक  को  पेश  करते  समय  ale  अपने  उत्तर  में  से

 भी  मैं  काफी  विस्तार  से  यह  स्पष्ट  कर  चुका हूं  कि  सरकार  इस  विश्वविद्यालय  के  मूल  स्वरूप  के

 प्रति  आदर  व्यक्त  करने  के  लिए  काफी  उत्सुक  है  मैंने  बताया  है  कि  1951  की  स्थिति  पुनः  कायम

 की  गई  है  और  जेसा  कि  अल्पसंख्यक  आयोग  ने  पहले  ही  यह  बता  दिया  है  कि  1920  और  1951

 के  दोनों  अधिनियम  इसका  जो  सही  अल्पसंख्यक  स्वरूप  है  वह  बना  हुआ  है  अर्थात्‌  मुसलमानों

 की  संस्कृति  की  रक्षा  की  मुस्लिम  भाषा  भौर  अन्य  मामलों  का  विशेषकर  इस

 दाय  द्वारा  भारतीय  सभ्यता  तथा  fara  सभ्यता  में  किए  गए  योगदान  का  गहराई  से  अध्ययन  किया

 जाये  और  इसमें  कोई  बाघा  नहीं  माननी  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  विश्वविद्यालय  से  शक्ति  प्राप्त

 है  ae  वह  विधेयक  के  खण्ड  4  जिसे  इस  माननीय  सदन  ने  पारित  किया  खास  रूप  से  उल्लिखित

 रूप  से  भारतीय  मुसलमानों  की  शैक्षिक  और  -atcafaan  प्रगति  को  प्रोत्साहित  करने  हेतुਂ

 कानून  बना  सकेगी  ।  इसका  अथ  यह  हुआ  कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  लोगों  के  किसी  एक  दल

 द्वारा  इस  AEM  का  प्रदासन  मात्र  सम्भाले  जाने  के  बजाय  वास्तव  में  इसका  अल्पसंख्यक  स्वरूप

 कायम  रहेगा  ।

 जैसा  कि  पहले  बताया  गया  श्रारम्भ  से  ही  यह  संस्थान  कभी  भी  किसी  एक  धामिक

 समुदाय  के  हाथ  में  नहीं  रहा  है  ।  मुझे  यह  बताने  में  बड़ी  खुशी  हो  रही  है  कि  जब  श्री  सैयद  अहमद

 ने
 पिछली  शताब्दी  में  इस  संस्थान  की  स्थापना  की  थी  तो  उन्हें  उस  समंय  के  हिन्दुओं  में  इतना

 विश्वास  था  कि  जब  उन्होंने  देश  छोड़ा  तो  वह  अलीगढ़  farafaatay  सम्बन्धी  कोर्सों  का  प्रभार
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 .
 राजा  जय  कृष्ण  दास  के  हाथों  ि  ata  गये  थे  | |  भ  twat ि  १५  य  उच्च  अध्ययन  दि  |

 स  = सथ  faIAat  द्वारा

 1971  में  इडिया  ओर  कांटम्परेरी  इस्लाम  नामक  पुस्तक  से  एक  उद्धरण  पढ़  रहा  हुं  ।

 इस  पुस्तक  में  कहा  है  कि  लावण

 शेरवानी  ने  वर्तमान  लेख  के  विशिष्टि  संदर्भ  कहा  है  कि  सर  संयद  ने  कभी  भी

 द्विराष्ट्रीय  सिद्धांत  को  पेश  नहीं  किया  और  गैर-राजनीतिक  मुस्लिम  राय  कायम  करने  में

 उनकी  भूमिका  को  गलत  समझा  गया  और  जहां  तक  सर  सेयद  का  सम्बन्ध  जब  वह

 विदेश  गये  तो  उन्होंने  वह  राजा  जय  कृष्ण  दास  जो  उनके  दायें  हाथ  लली गढ़  के

 काय  का  भार  सौंप  गए  थे  मी

 इस  प्रकार  देखा  जा  सकता  है  कि  आरम्भ  से  ही  हिन्दू  भी  इससे  सम्बद्ध  थे  और  जैसा  कि

 प्रो०  शेरवानी  ने  बताया  है  एक  अकेला  हिन्दु  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  का  प्रभारी  था

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  इस  पुस्तक  का  लेखक  कोन  हैं  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  इस  पुस्तक  का  सम्पादन  श्री  एस०टी  लोखण्डवाला  ने  किया  है

 एक  गोष्ठी  हुई  थी  और  उसके  अनेक  लेखकों  ने  अपने  लेख  पढ़  थे  और  इन  लेखों  के  आधार  पर

 चर्चा  हुई  थी  i  प्रो ०  शेरवानी  ने  भी  एक  लेख  age  अहमद  की  सामाजिक  धार्मिक  विचारधारा

 प्भी  लिखा  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  :

 देश  के  सभी  विभागियों  के  लिए  एक  कौम  एक  राष्ट्र  के  सिद्धांत  को  मानते  थे  ।  उन्हों ने

 सुचारू  रूप  से  कहा  था  कि  हम  एक  क्षण  के  लिए  ‘ATA  की  अपनी  धारणा  को  भूल

 जाएं  तो  देवंदिन  जीवन  के  सभी  मामलों  में  हिन्दू  और  मुसलमान  धरती की  संतान  के

 रूप  में  एक  एक  राष्ट्र  दो  नहीं  भर  देश  की  प्रगति  तभी  हो  सकती  है  जब  हमारे

 दिल  मिले  हुए  हों  और  पारस्परिक  सहानभूति  और  प्रेम

 उन  लोगों  को  देखकर  दुःख  होता  है  जो  यह  बुनियादी  बात  नहीं  समझते  हैं  और  ऐसे

 विचार  उत्पन्न  करते  हैं  ।  जो  अंततः  भारतीयों  के  दो  समुदायों  की  बीच  दरार  डालेंगे  ।
 ”

 वह  दूरदर्शक  थे  और  चूंकि  उन्हें  भारतीय  मुसलमानों  और  भारतीय  हिन्दुओं  ने  एक  ce
 के  सिद्धान्त  को  नहीं  माना  गया  देश  का  विभाजन  हुआ  ।  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  था  ।

 हमने  इस  विधेयक  में  जो  व्यवस्था  की  है  वह  सर  dae  अहमद  के  आदर्शों  के  अनुरूप  है

 ताकि  हम  इन  विचारों  को  कार्यरूप  देने  के  लिए  मिलकर  काम  कर  सकें  |

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  इसे  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 श्री  नाथूराम  frat  :  सभापति  महोदय  :  मैं  भी  बोलना  चाहता  हूं  ।  मैंने  आप  से

 Frade  की  थी  ।  आपने  मौका  नहीं  दिया  और  मंत्री  महोदय  को  बुला  लिया  ।  मैं  तो  बहुत
 रली  बोलने  के  लिए  खड़ा  होता हूं  ।

 सभापति  mglaa  :  अब  यह
 संभव  नहीं  है  ।

 269



 विदी  न्यायालय  विधेयक  3  1979

 att  नाथू  राम  मिर्धा  :  आपके  लिए  सब  कुछ  संभव  है  ।  मझ च्े  दो  मिनट  दे  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  खेद  अब  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के

 बाद  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  ।

 श्री  TATA Ly
 frat:  सभापति  भाप  को  अधिकार है  ।  मुझे  fag  at  मिनट  दे

 दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  भापकों  अपना  नाम  भेजना  चाहिए  था  ।  मुझे  खेद  अब  नहीं  |

 प्रश्न यह  है  :

 ग्प्कि  संदोधित  रूप  में  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 विशेष  न्यायालय  विधेधक  राज्य  सभा  दवारा  किए  गए  संशोधनों  पर  विचार

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  काय  की  अगली  मद  पर  आते  हैं  अभी  3-4  मिनट  हैं  ।  श्री

 एच०  एम०  पटेल  ॥

 गृह  मंत्री  एच०  एम०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 किसी  विशेष  वर्ग  के  अपराधों  के  after  विचारण  का  उपबंध  करने  के  लिए  विधेयक

 में  राज्य  सभा  द्वारा  किए  गए  निम्नलिखित  संशोधनों  पर  विचार  किया  srry  *
 YUN  eo

 उद्देशिका

 (1)  पृष्ठ  2,  पंक्ति  2  के  पदचात  निम्नलिखित  झन्त  स्थापित  किया

 vale  सभी  दक्तियां  एक  न्यास  हैं  एवं  ऊंचे  सावंजनिक  at  र।जनैतिक  पदों  के  धारक

 अपनी  शर्क्तियों  के  लिए  ऐसे  सभी  मामलों  में  उत्तरदायी  जिनमें  जांच  आयोग

 1952  के  अधीन  fazed  जांच  आयोग  अथवा  सरकार  दारा  अपने  अभिकरणों  के  माध्यम

 से  कराए  गए  अन्वेषणों  से  प्रकट  हुआ  है  कि  ऐसे  धारकों  ने  अपराध  किए

 खण्ड 3

 (2)  पृष्ठ  2,  ft  33-34  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 (2)  विशेष  उच्चन्यायालय  के  सेवारत  न्यायाधीश  से  बनेगा  जिसे  उस  उच्च  न्यायालय  का

 मुख्य  जिसकी  अधिकारिता  की  earala  सीमा  के  अन्दर  विशेष  न्यायालय  स्थित

 Twas  ara. hs  bd  निर्दिष्ट  करेगा  । भारत  के  मुख्य  न्य
 mak  १  की

 सहमति  से
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 13  1901  fata  न्यायालय  विधेयक

 eqezaey— frat  उच्च  न्यायालय  को  या  किसी  उच्च  न्यायालय  के  मख्य  saTaa ta  या

 किसी  न्यायाधीश  किसी  ऐसे  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  बाबता  जहां  न्यायिक  आयुक्त  का

 न्यायालय  किसी  निदेश  का  यह  ad  लगाया  जायेगा  कि  यथा  न्यायिक

 आयुकतਂ  के  उक्त  न्यायालय  को  या  न्यायिक  आयुक्त  को  या  किसी  अतिरिक्त  न्यायिक

 आयुक्त  को  किया  गया  है  |

 खण्ड 5

 (3)  पृष्ठ
 3,  पंक्ति  1  और  2,

 में  उल्लिखित  अवधि  के  दौरानਂ  शब्दों  का  लौप  कर  दिया  जाये  ।

 hes  il

 (4  पृ
 पष्ठ

 art  के (i)  पंक्ति  14  और  15  था  आदेश  सेਂ  क  linn  स्थान  पर  दण्डादेश

 या  आदेश  जो  अन्तवं ती  area  नहीं  प्र  तिस्थापित  किया

 (ii)  पंक्ति  17  या  भआदेदा  दब्दों  के  स्थान  पर  दण्डादेशਂ

 पित  किया  और

 (111)  उपखण्ड  (2)  के
 पदचात  निम्नलिखित  उप-खण्ड  अन्त  स्थापित  किया

 "
 (3)  इस  घारा  के  अन्तगंत  ya  अपील  विद्वेष  न्यायालय  के  किसी

 ण्डादेश  या  भादेश  की  तारीख  से  तीस  दिनों  की  अवधि  के  अन्दर  at  जाएगी

 परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  उक्त  तीस  दिनों  की  अवधि  के  अवसान  के  पश्चात  अपील

 को  ग्रहण  कर  सकेगा  ।  यदि  उसका  समाधान  हो  जाता  है  कि  अपीलार्थी  के  पास

 तीस  दिनों  की  अवधि  के  अन्दर  अपील  न  करने  के  लिए  पर्याप्त  कारण  थे  |ਂ

 विद्वेष  न्यायालय  विधेयक  1979  लोक  सभा  9  माचे  1979  को  पारित  किया  गया  था  ।

 राज्य  सभा  ने  इस  विधेयक  की  उद्ददिका  तथा  खण्ड  संख्पा  3,5  तथा  11  में  संशोधन  करके  विधेयक

 को  पारित  किया  इन  संशोधनों  को  पढ़कर  मैं  सदन  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  संक्षेप  में

 उद्देशिका  और  खण्ड  (5)  में  संशोधनों  का  अथ  यह  होगा  कि  विधेयक  का  क्षेत्राधिकार  केवल

 आपातकाल  के  दौरान  हुए  अपराधों  तक  ही  सीमित  नहीं  रहेगा  बल्कि  यह  विवेयक  में  उल्लिखित

 वर्गों  द्वारा  इस  काल  के  अतिरिक्त  किए  गए  अपराधों  को  भी  शामिल  किया  जायेगा  खण्ड  (3)

 के  उप  खण्ड  (2)  में  परिवतेन  का  अथं  यह  होगा  कि  विशेष  न्यायालय  की  अध्यक्षता  कर  रहे

 उच्च  न्यायालय  के  कार्यरत  sOTaT at ar  का  नाम  निदेशन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  न  किया  जा  कर

 उस  उच्च  न्यायालय  के  मख्य  द्वारा  नाम  निर्दिष्ट  किया  जायेगा  जिसके  क्षेत्राधिकार  में

 न्यायालय  बनाया  जायेगा  ।
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 नई  दिल्‍ली  में  हुई  हसिक  घटनाओं  पर  चर्चा  3  1979

 व

 राज्य  सभा  ने  एक  समय-सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  ै कि  If  में  दस  3  अंतःस्थापित

 किया  है  जिसके  अंतगंत  यह  उपबंध  है  कि  30  दिन  के  भीतर  सर्वोच्च  न्यायालय  में  अपील  की  जा

 सकती  है  ।
 खंड  11  के  उपखंड  (1)  में  संदोधन  करके  यह  उपबंध  किया  गया  है  कि  वादकालीन

 भादेश  के  विरुद्ध  अपील  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  राज्य  सभा  द्वारा  किसी  विशेष  वर्ग  के  अपराधों  के  शीघ्र  विचरण

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  में  किये  गए  संशोधनों  पर  विचार  किया  जाए

 श्री  ato  कामत  ( gtatrrarz )  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  है  ।

 प्रो०  पी०जी०  मावलंकर  :  आपको  ये  उपबंध  करने  के  लिए  राज्य  सभा  की

 प्रतीक्षा  क्यों  करनीं  पड़ी  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  फिर  से  इस  सदन  के  सम्मुख  क्यों  आना  पड़ा  ।

 saat)

 थी  एच०  ato  कामत  :  अनुच्छेद  143  और  108...

 ( weqET  महोदय  पीठासीन

 कताता अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  व्यवस्था  का  प्रश्न  कल  ही  उठ  41  जा  सकेगा  ।

 नयी  दिल्‍ली
 मं

 1  1979  को  युवक  कांग्रेस  के
 जलूस के

 दौरान  बड़े  TATA  पर

 हुई  हिसक  घटनाश्रों  पर  चर्चा

 झध्यक्ष  महोदय
 :  अब  हम  परसों  घटी  एक  घटना  के  बारे  में  चर्चा  आरम्भ  करते  हैं  ।  Ly aTT

 मंत्रणा  समिति  के  परामश  से  हमने  यह प्रक्रिया  अपनाई  है  कि  सबसे  पहले  हम  बेलट  के  अनुसार

 सदस्यों  को  बोलने  के  लिए  पुकारेंगे  अर्थात्‌  EqraTHy  रचनाओं  का  बैलट  करके  चुने  गये  सदस्यों

 के  नाम  पुकारेंगे  इसके  अतिरिक्त  दो  सदस्य  ऐसे  है  जिन्होंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।

 उनके  नाम  पुकारे  और  सी  ०सी०भाई ०,  कांग्रेस  कांग्रेस  और  जनता  पार्टी  के

 एक  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।  यही  प्र  क्रिया  अपनायी  गई  है  |

 अब  श्री  सौगत  राय  इस  घटना  के  बारे
 में  अपने  विचार  रखें  किभी  भी  सदस्य  को  10

 मिनट  से  अधिक  का  समय  नहीं  दिया  जाएगा  ।
 जितना

 कम  बोला  जाए  उतना  अच्छा  सभा

 की  बैठक  7  बजे  तक  चलेगी  ।

 श्री  सौगतराय  (azwqz)  :  दो  दिन  ga  राजधानी  दिल्‍ली  में  एक  चटना  घटी  थी  ।  इस

 घटना  का  ब्यौरा  देने  से  पुर्व  मैं  अपने  मित्र  और  सहयोगी  श्री  रामलिंगम  की  खैर  की  दुआ  करता

 हूं  जो  उस  दिन  लाठी  के  प्रहार  से  घायल  हुए  थे  और  जो  अब  अस्पताल  में
 तेजी  से  स्वास्थ्य  लाभ

 प्राप्त  कर  रहे  1  मई  की  घटना  से  जो  कुछ  भी  हुआ  हो  किन्तु  इतना  तो  है  ही  कि  उसने

 भारतीय  राजनीति  के  एक  विवाद  को  हल  कर  दिया  है  ।  यह  एक  बड़ा  प्रदनचिन्ह  एक  बड़ी

 समस्या है  जिसे  किसी  न  किसी  रूप  में  विवाद  कहा  जा  सकता  है  ।  इससे  मुझे  कुछ  ऐसे
 व्यक्तियों
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 चर्चा

 की  एक  कहानी  याद  ardy  है  जो  किसी  सज्जन  को  मिलने  गये  ।  उन  सज्जन  की  नन्हीं  लड़की

 मकान  सेਂ  बाहर  थी  उन्होंने  लड़की  से  क्या  तुम्हारे  पिताजी  घर  पर  हैं  ?”  वह  भीतर  गयी

 और  बाहर  आकर  कहने  लगी  कि  *'उसके  पिता  ने  कहा  है  कि  वह  आपसे  कहे  कि  वह  घर  पर  नहीं

 इसी  प्रकार  का  विवाद  कुछ  समय  से  भारतीय  राजनीति  में  चल  रहा  है  कि  राजनीति

 त
 में  श्री  संजय  गांधी  की  दखल  हैं  अधवा  उनकी  माता  ने  कई  बार  कहा  कि  राजनीति  q

 उनकीं  कोई  दखल  नहीं  है  वह  अपने  मामलों  में  बहुत  अधिक  व्यस्त  रहते  हैं  और  ag  सामाजिक

 कार्य  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  जब  उन्हें  कुर्सी  का  के  मामले  में  दोषी  ठहराया  गया  तो  उनकी

 माता  तिहाड़  जेल  गईं  और  कहा  :  एक  राजनीतिक  बदला  है  गैप

 सबसे  अधिक  आश्चर्य  की  बात  तो  यह  है  कि  हाल  ही  दिल्‍ली  में  ए

 का  अधिवेदान  हुआ  और  उसमें  श्री  देवराज  जो  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  भी  उपस्थित  थे  तथा

 उन्होंने  मैं  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  विचार  को  सही  जान  सका  हूं  तो  वह  अपने  पुत्र

 को  राजनीति  के  क्षेत्र  में  आगे  नहीं  लायेंगी  ।  केवल  कुछ  ही  लोग  उनका  कृपापात्र  बनने  के  लिए

 गुप्त  रूप  से  उनके  पुत्र  को  साघन  वना  रहे  हैं  ।”  यह  बतें  श्री  देवराज  Ly AT  ने  U.As.ay at.

 के  अधिवेशन  में  कही  थी  ।  इससे  भी  आइचयंजनक  बातें  माननीय  सदस्य  एवं  विपक्ष  के

 नेता  ने  30  1979  को  त्रिवेन्द्रम  में  कही  प्रेस  सम्मेलन  में  बोलते  हुए  उन्होंने  एक

 वक्तव्य  दिया  जो  1  मई  को  मलयालम  के  एक  पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  उन्होंने  कहा  था  :

 cardia  राजनीति  तथा  इस  युग  का  सबसे  बड़ा  झूठ  यह  है  कि  राजनीति  में  संजय  गोधी

 की  दखल

 वह  न  तो  कांग्रेस  में  हैं  और  न  ही  युवक  कांग्रेस  में  ।  यह  सब  कुछ  श्री  eatHar  ने  30  अप्रैल

 को  कहा  था  ।  यह  बात  तो  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  राजनीति  में  संजय  गांधी  की  दखल है
 ।  उन्होंने

 स्थिति  की  घोषणा  करवाने  के  लिए  जी  तोड़  कोदिश  वे  राजनीति  में  आये  और

 भारत  के  भ्रष्ट  लोगों  को  अपना  ही  एक  राष्ट्रीय  नेता  मिल  गया  ।  |  इस  घटना  की

 चर्चा  करने  से  पूर्वे  मैं  इस  घटना  के  बारे  में  एक-दो  टिप्पणियां  करू गा  ।  इसका  अथ  यह  हुआ

 संजय  गांधी  जहां  कहीं  भी  जाते  हैं  वहीं  अव्वयस्था  पेदा  कर  देते  हैं--चाहे  वह  तीस

 हजारी  न्यायालय  या  शाह  aay  या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  भायोग  के  मामले  की

 सुनवाई  के  लिए  देहरादून  हो  और  चाहे  1  मई  के  दिन  जनपथ  हो  ।  हमने  देखा  है  कि  जहां  संजय

 गांधी  जाते  हैं  बहीं  उपद्रव  होता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  सबके  लिए  वह  पूर्णतया  जिम्मेदार  हैं

 या  परन्तु  जिन  लोगों  पर  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  है  वे  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  इस  sa

 का  और  न्यायालयों  का  वातावरण  उनकी  उपस्थिति  में  नारेबोजी  तथा  न्यायाधीशों  की  खुली

 अवमानना  करके  दूषित  कर  fear  गया  है  ।  इसीलिए  यह  प्रश्न  उठता  है  कि  1  मई  को  यह  घटना

 कसी  घटी  ।  1  मई  को  युवक  कांग्रेस  एक  का  आयोजन  करने  वाली  थी  इस

 बात  से  कुछ  लोगों  को  HAT  हो  कि  यह  घटना  उस  दिन  घटी  जबकि  विश्व  के  श्रमिकी  ने

 संगठित  होने  की  प्रतिज्ञा  की  थी  ।  एक  कार  फैक्टरी  के  भूतपूर्वें  स्वामी  ने  जलूस  का

 निश्चय  हो  सकता  था  कि  इससे  भविष्य  में  संगठित  होने  के
 लिए  श्रमिकों  को  अधिक
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 दाक्ति  मिलती  ।  यह  बात  भली  भांति  मालूम  थी  कि  वह  जलूस  निकालने  जा  रहे  हिसा  भड़काने

 की  उनको
 safe  भी  सवंविदित  थी  ।  यह  सब  जानते  हुए  भी  दिल्‍ली  प्रद्यासन  क्या  करता  रहा  ?

 जलस थि  fret  ब्रिज  से  आरम्भ  वह  कनाट  सकंस  की  व्यस्त  सड़कों  से  होकर  गुजरा  यदि

 जलूस  संसद  भवन  तक  जाना  था  तो  वह  संसद  AMT  होकर  क्यों  नहीं  आया  ?  इसके  बदले  जनपथ

 का  व्यस्त  दुकानों  वाला  क्षेत्र चुना  गया  ।  जलूस  के  जनपथ  पर  पहुंचते  ही  दंगा  शुरू  हो  गया
 और

 दुकानदारों को  जबरन  दुकानें  बंद  करने  के  लिए  कहा  ate  उसके  बाद  पथराव  किया  गया  |

 मेरी  शिकायत  यह  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  को  इसके  बारे  में  पहले  से  कोई  खबर  नहीं  उन्होंने

 कोई  निवारक  उपाय  नहीं  किये  ।  जिस  समय  जलूस  निकाला  जा  उसके  साथ  पर्याप्त

 संख्या  में  पुलिसमैन  नहीं  थे  ।  इसके  जब  जलूस  हिंसा  पर  उतर  आया  तो  पुलिस  ने

 बबंरता  के  साथ  लाठियां  चलानी  आरम्भ  कर  दी  थी  ।  मुझे  यह  कहने  में  कोई  हचिकिचाहट  नहीं

 है  कि  इस  घटना  में  इस  प्रकार  लाठीचाजे  करने  की  आवद्यकता  नहीं  थी  ।  मैं  श्री  कुडनथाई

 रामलिंगम  को  देखने  वह  बुरी  तरह  से  घायल  हुए  है  हम  सरकार  से  यह  प्रदन

 करना  चाहते  हैं  कि  नया  इस  घटना  को  टाला  नहीं  जा  सकता  था  |  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या

 सरकार  को  बात  की  जानकारी  नहीं  थी  कि  राजनीतिक  व्यवितयों  और  हमारे  संसद  के

 सहयोगियों  के  अतिरिक्त  जलूस  में  ऐसे  व्यवित  मौजूद  हैं  जो  समाज  विरोधी  तत्वों  के  नाम  से  जाने

 जाते  हैं  तथा  ऐसे  व्यक्ति  भी  हैं  जिनका  आपात  स्थिति  लाने  में  हाथ  रहा  ।  मैं  यहां  पर  उनका  नाम

 नहीं  लेना  चाहता  ।  वहां  ऐसे  लोग  भी  थे  जो  जाने-माने  अपराधी  हैं  फिर  भी  पुलिस  ने  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  ।  मैं  यहां  पर  फोटो  पेश  नहीं  करना  चाहता  ।  मेरे  पास  एक  ऐसी  फोटो  है

 जिसमें  श्री  संजय  गांधी  पर  लाठी  ः  fear  जा  रहा  है  और  एक  दूसरी  फोटो  में  श्री  संजय

 गांधी  अपने  आपको  छुड़ाने  के  लिए  उप-आयुक्त  को  जोर  से  पकड़े  हुए  हैं  फोटो  की  इस

 राजनीति  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।
 मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  एक  ओर  से  fear  भड़की  तो  दूसरी  भोर

 से  पुलिस  ने  बबंता  से  लाठी  चाज  किया  ।  इसीलिए  ऐसी  स्थिति  का  मुकाएला  करने  की  दिल्‍ली

 पुलिस  की  क्षमता  के  बारे  में  get  उठता  है  ।  पुलिस  दिल्‍ली  में  चोरियां  तथा  अन्य  अपराध  रोकने

 में  असमर्थ है  ।  उसने  हिसा  को  भड़कने  से  रोकने  के  लिए  कोई  निवारक  उपाय  नहीं  किये  और  न

 ही  जलूस  को  प्रमुख  बाजार  वाले  क्षेत्र  से  गुजरने  से  रोका  .  पुलिस  इससे  बड़े  जलूस  को  कंसे

 संभाल  पायेंगी  ?

 मुझें  पता  लगा  है  कि  संजय  गांधी  का  जलूस  न्यायालय  विधेयक  के  विरोध  में  था  ।

 यह  भी  इस  घटना  का  एक  नया  पहलू  है  विशेष  न्यायालय  विवेयक  को  चाहे  कोई  पसंद  करे  या

 नहीं  लेकिन  उसे  संसद  के  दोनों  सदनों  ने  पारित  कर  लिया  है  और  अब  वह  राज्य  सभा  द्वारा  किये

 गये  संशोधनों  सहित  लोक  सभा  के  विचाराधीन  है  ।  क्या  हम  इस  देश  में  इस  प्रकार  की  राजनीति

 को  अनुमति  दे  रहे  हैं  कि  जो  मामले  विधायिका  द्वारा  निपटाये  जाने  हों  उन्हें  सड़कों  पर  निपटाया

 जाये  ।  सड़क  की  इन  राजनीति  को  कौन  प्रोत्साहन  दे  रहा है  ?  क्या  सरकार  वास्तव  में  समर्थ  है  ।

 सरकार  इस  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  कृतसंकल्प  है  तथा  वया  उसमें  सामध्यं  है  और

 क्या  वह  मानसिक  रूप  से  इसके  लिए  dam  है  ?  यह  वे  प्रशन  हैं  जो  सरकार  के  सामने  उठाये  जा

 रहे  इस  विषय  में
 मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  कि  बया  fasts  विधेयक  अच्छा है  या
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 बुरा  किन्तु  मैं  उस  व्यक्ति  से  पूर्णतः  श्रसहमत  हूं  जो  कहता  है  कि  हम  कानून  की  अवज्ञा  करेंगे  और

 मामले  को  सड़क  पर  निपटायेंगे  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं  हैं  कि  लोकतंत्र  में  मामले  इस  तरह

 निपटाये  इस  तरीके  से  लोकतंत्र
 मजबूत  नहीं  होगा  ।

 संजय  गांधी  के  इस  जलूस  में  केवल  2000  व्यक्ति  आरम्भ  में  कांग्रस  पार्टी  ने

 इस  जलूस
 को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  गया  और  बाद  में  उसने  एक  वक्तव्य  दिया  जिसमें  पुलिस  द्वारा

 बबेरता  से  लाठी  चाजें  किये  जाने  की  घटना  की  निंदा  की  गई  ।  श्री  स्टीफन  ने  भी  बाद  में  कुछ

 कहा  और  जलूस  का  समर्थन  किया  ।  अब  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  पुलिस  उस  जलूस  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  समय  है  जिसे  कांग्रस  16  तारीख  को  निकालने  का  बिचार  कर

 रही  है  और  इससे  जो  काफी  बड़ा  जलूस  होगा  ।  जब  पुलिस  2000  व्यक्तियों  पर  नियंत्रण  नहीं

 रख  पाई  तो  50,000  या  एक  लाख  की  संख्या  वाले  जलूस  पर  किस  प्रकार  नियंत्रण  रख  पायेगी  ।

 सरकार  के  सामने  यह  प्रश्न  रखा  जा  रहा  है  कि  कया  प्रभावी  उपाय  किए  जा
 रहे  हैं

 ।  मूझे

 इस  बात  की  सूचना  मिली  है  कि  न  केवल  इस  राजधानी  में  अपितु  देश  की  अन्य  राजधानियों में
 भी

 भ्रष्ट  लोग  एक  झण्डे  के  नीचे  एकत्रित  होने  जा  रहे  हैं  हम  जानते  हैं  कि  बंगाल  में  इसी  प्रकार

 की  स्थिति  उत्पन्न  हुई  कमल  नाथ  नाम  के  एक  उद्योगपति  ने  दत्त  आयोग  की  सुनवाई  के

 दौरान  ऐसी  ही  स्थिति  tar  कर  दी  थी  और  पुलिस  कुछ  नहीं  कर  पाई  ।  इस  तरह  की  घटनाएं

 सारे  aa  में  हो  रही  अतः  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  इस  ओर  ध्यान  दे  ।

 इश्ीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  पुलिस  की  समुचित  कार्यवाही  से  1  मई  को  हुई  घटना  टाली  जय

 सकती  थी  ।  दुकानदारों  को  जो  एक  लाख  रुपये  का  नुकसान  हुआ  यह  सरकार  इसकी  पूति

 नहीं  करेगी  |  यह  सरकार  उन  घायल  लोगों  जिसमें  दुकानदार  भी  शामिल है  मदद  नहीं

 करेगी  जिनके  फोटो  मेरे  पास  हैं  और  न  ही  मेरे  सहयोगियों  की  देख-रेख  करेगी  जो  अस्पताल  में

 मई  को  जब  यहां  जलूस  निकल  रहा  था  तो  उस  दिन  श्रीभती  गांधी  लखनऊ  से  एक  प्रेस

 सम्मेलन  में  बोल  रही  थीं  ag  एक  बहुत  रोचक  प्रस  सम्मेलन  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  उन्हें

 इसमें  faraia  नहीं  है  कि  श्री  मुरारजी  श्री  कांति  देसाई  को  राजनीति  में  लाने  के  प्रयास

 कर  रहे  हैं  और  न  ही  उन्हें  इस  बात  पर  fagara  है  कि  श्री  कांति  देसाई  को  गुजरात  पर  मुख्य च्च्

 मंत्री  के  रूप  में  थोपा  जा  रहा  जैसा  कि  कुछ  लोगों  ने  आरोप  लगाया  (aaa)  अन्त

 मैयही  कुछ  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  लखनऊ  में  दिये  गये  पहली  मई

 के  अपने  वक्तव्य  से  श्री  कांति  देसाई  को  निर्दोष  घोषित  करके  प्रत्युपकार  किया  है  ?  यह  जानते

 हुए  कि  इस  प्रकार  की  घटनायें  हो  सकती  सरकार  ने  इस  प्रत्यपकार  के  कारण  क्रीई  काय  वाही

 नहीं  की  है  ?  यही  प्रश्न  मैं  प्रखना  चाहता  हूं  ।

 aft  मुख्तियार  fag  मलिक  (atetea ) )
 :  edtaz  मुझे  जिस  वक्‍त  इस  बात  का  पता

 चला  कि  हमारे  होम  मिनिस्टर  ने  राज्य  सभा  में  यह  डिक्लेयर  कर  दिया  कि  इस  वाकए  की

 जूडिशियल  इ  क्वारी  होगी  तो
 मुझे  अफसोस

 के  साथ  यह  कहना  पड़ा  :  |

 दिल  के  फफोले  जल  उठे  दिल  के  दाग  से

 इस  घर  को  ग्राग  लग  गई  घर  के  चिराग  से
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 इस  किस्म  की  कमजोरी  ने  ही  हमें  चौराहे  पर  लाकर  खड़ा  कर  दिया  है  कि  आज  हिन्दुस्तान  की

 पालिटिक्स  स्ट्रीट्स  पर  लड़ी  जायेगी  |  मैं  इस  देश  के  होम  मिनिस्टर  से  पूछना  चाहता

 कि  उन्होंने  जुडिशियल  इ  क्वारी  डिक्लेयर  कर  दी  है  क्या  ag  गवर्नमेंट  की  कमजोरी  नहीं  है  ?

 मैं  होम  मिनिस्टर  पर  बड़ा  अफसोस  करता  कि  कया  वे  इसी  तरह  से  वे  राज  कराना  चाहते  हैं  ?

 संजय  गांधी  जिसकी  पोलिटिकल  sa  हो  गई  थी  उसको  क्या  आप  इसी  तरह  से  जिन्दा  करना

 चाहते हैं
 ?  मैं  होम  मिनिस्टर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  कोइ  मामुली  ast  नहीं  बहुत

 बड़ी  बबंता  एक  जबरदस्त  साजिश  fae at  में  श्रीमती  गांधी  ने  इसकी  खुली  छूट  दे  दी

 क्या  इस  गुण्डागर्दी  को  लाइसेंस  देना  चाहते  हैं  ?  इन्दिरा  गांधी  तो  यह  चाहती  हैं  कि  देश  का

 सारा  निजाम  दरहम-बरहम  कर  दिया  जाए  ।  लीडर  अफ  दि  ATTA,  स्टीफन  साहब  यहां

 बेठ  हुए हैं  ,  इन्होंने  ए  भाई  सी  सी  में  बोलते  हुए  कहा  कि  स्पेशल  कोटेंस  बिल  के

 मातहत  जिन  जज  ने  असाइनमेंट  मान  लिया  उन्हें  बड़े  भतरनाक  नतायज  का  सामना  करना

 पड़ेगा  ।  क्या  यही  पालिटिक्स  है  ?  मैं  होम  मिनिस्टर  से  पूछना  चाहता  हूं  क्या  आप  इनको  खुली

 छूट  देना  चाहते  हैं  ?  यह  तो  की  कमजोरी  है  ।  हम  19  महीने  जेल  में  चार  महीने

 हमें  घर  वालों  से  मिलने  नहीं  feat  गया  अगर  महीने  में  एक  बार  मिलने  दिया  गया  तो  सी

 आई  डी  के  दो  आदमी  इधर  बेठ  भर  दो  आदमी  उधर  dst  इन्दिरा  गांघी  खुली  जेल

 के  अन्दर  जाती  जेल  के  दरवाजे  खोल  दिये  जाते  हैं  वहां  सेकड़ों  आदमी  अन्दर  जाकर

 उनको  मिलते  ऐसे  हुकूमत  करेंगे  पटेल  साहब  ?  हुकूमत  तो  डंडे  से  करो  लेकिन

 रूल  आफ  ला  चलें  ।  हुकूमत  डंडे
 से  जोर  से  ऐसे  हुकूमत  नहीं  चलती  है  जसे

 आप  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  मुझे  संजय  गांधी  के  ऊपर

 इतना  गुस्सा  नहीं  है  जितना  आपके  ऊपर  गुस्सा  आता  है  ।  अप  कर  क्या  रहे  हो  ?  आप  क्या

 इसे  हुकूमत  कहते  हैं  ?  आप  हमें  खत्म  करवाना  चाहते  हैं  ऐसे  गुण्डों  के  हाथों  जो  इस  तरह  से

 सड़कों  के  ऊपर  चलते  हैं  ।  कहां  से  आए  जीप  भर  का  tatrq  ।  वहां  पर  10,  12  आदमी  रिवात्वर

 टांगे  हुए  लाठियां  जीप  के  अन्दर  रखी  हुईं  पत्थर  उसके  अन्दर  थे  ।  दुकानों  के  अन्दर  घुस

 कर  मारा  गया  |  (saaaTs )  »- at  इस  देश  के  अन्दर  कितने  मुजाहिरे  हुए  हैं  ।  ये  सभी  न  किये

 यहां  पर  भूमिहीन  किसानों  ने  हरिज भों  ने  किसानों  ने  कम्युनिस्टों  ने

 जनसंघ  वालों  ने  किए  ओर  हम  जब  अपोजीदन  के  अन्दर  तो  हमने  भी  किए  लेकिन  आज  तक

 बता  तो  दो  कि  किसी  मूजाहिरे  के  जिसमें  बीस  और  तीस  तीस  लाख  आदमी  आए

 कोई  भी  वाक्या  इस  fer  का  हुआ  हो  यानी  जिसमें  किसी  दुकान  को  लूटा  गया  हो  या  किसी  ने

 अपनी  जबान  से  कोई  ऐसी  बात  कही  हो  लेकिन  आपकी  हुकूमत  के  अन्दर  संजय  गांघी  को  ऐसा

 लाइसेन्स दे
 दिया  गया  है  जिससे  ऐसे  वाकयात  हो  रहे  हैं  ।  क्या  आप  फिर  वही  वाकयात  दोहरामा

 चाहते  हो  ?

 मैं  श्री  सौगत  राय  की  तारीफ  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  साफ-साफ  बात  कही  है  लेकिन

 यह  एक  चेतावनी  है  हमारे  लिए  भी  और  कांग्रस  के  लिए  भी  कि  संजय  गांधी  की  बजह  से  देश  के

 अन्दर  कांग्रेस  का  विभाजन  हुआ  और  उसके  दो  टुकड़  हुए  fra  उसकी  करतूतों  की  बजह  से  और

 जिस  तरह  से  उसने  गुन्डागर्दी  की  वह  आज  मजरे  आम  पर  भा  रहा  है  और  आज  हमारे
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 लकप्पा  साहब  इन्दिरा  मां  के  साहबजादे  बनकर  उसकों  गोद  में  बेठ  ...

 बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  ।  आज  यह  हमारे  लिए  यह  देश  के  लिए  लकप्पा

 बात  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  एक  मीर  साहब  थे  :  उनका  एक  देर  मुझे  याद  आता  है  ।  मीर

 साहब  सादा  ही  रहे--लकप्पा  सादा  ही  रहे--हुए  जिसके  बास  बीमार  ।  फिर  इन्दिरा  के  ats  से

 दवा  ले  आइये  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  आई  यानी  देश  के  अन्दर  जिसने  यह  खोट

 आप  की  कांग्रेस  का  विभाजन  करवाया  बजह  से  हम  और  होम  मिनिस्टर

 साहब  आप  इस  गद्दी  पर  भा  लेकिन  राज  करना  नहीं  आया  as  माफ  करना  होम  मिनिस्टर

 आप  बेठ  गए  इस  कुर्सी  के  ऊपर  लेकिन  क्या  इस  तरह  से  राज  इस  तरह  से  पुलिस

 के  अन्दर  कान्फीडेन्स  रिपोज  कर  सकते  हो  ।  अब  पुलिस  जो  वहां  जाकर  संजय  गांधी  के  पैरों

 में  पड़ेगी  और  स  जय  गांधी  की  fara  करेगी  ।  )

 श्री  बसंत  साठ  :  कया  माननीय  सदस्य  के  द्वारा  प्रयुक्त  शब्द  संसदीय हैं  ?

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मै  इस  मामले  की  जांच  करूगा  ।  (aaaara )

 श्री  मुख्तयार  सिह  मलिक  :  रिपो  के  अन्दर  क्या  इन्होंने  कहा  कि  संजय  गांघी  ने

 डिप्टी  कमिदनर  की  गदन  पकड़ी  और  एस०  एच०  alo  पर  हमला  टाइटलर  और  संजय

 गांधी  ने  डिप्टीं  पुलिस  के  एस०  एच०  ओ०  के  ऊपर  हमला  किया  ।

 मेरा  इन्होंने  इतना  बबत  खराब  किया  और  आपने  घंटी  बजा  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  तो  दी  है  ।

 श्री  मुख्तयार  सिह  मलिक  :  मैं  यह  पूछना  चाहता हूं  कि  ए  सा  वाक्या  कभी  देश  के  अन्दर

 हुआ  है  कि  दुकानो  के  अन्दर  जाकर  लोगों  को  एक  जगदीश  भाटिया  दुकानदार  है

 उसके  सिर  पर  16  टांके  आये  (saat)  मैं  पटेल  साहब  से  AA  करना  चाहता  हं
 कि

 बदमाशों  को  इतनी  मार  दी  कि  दरद  से  कराह  उठे  ।  उन  से  ज्यादा  अफसोस  तो

 मुझे  आपके  ऊपर  आता  है  ।  इन  साठ  साहब  को  क्या  कहूं  !  F  जो  हमारे  साठे  साहब

 ये
 बच्चे  थे  जब  आर०  एस०  एस०  में  करते थे  ।  (saaa 17)  अब  यहां  आकर  उधर

 बैठ  गये  हैं  ।

 wea  महोदय  :  आपको  इस  तरह  बोलते  रहने  की  अनुमति  नहीं

 श्री  मुख्तयार  fag  मलिक  :  अध्यक्ष  मैं  आखिर  मैं  क्या  सवाल  पूछना  चाहता  हुं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 मुख्तयार  fag  मलिक  एक  सवाल  तो  पूछ  लेने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  स  a ea  t  r=  1  आदेशों  का  पालन  कीजिए |  ह
 नही  |  a
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 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  (aaNET)  :  अध्यक्ष

 हम  आह  भी  करते  हैं  तो  हो  जाते  हैं ~

 वह  कत्ल  भी  करते  है  तो  चर्चा  नहीं  होता  ।

 आप  जरा  जिगर  थाम  कर  अब  हमारी  बारी  है  ।  श्रीमनू  आज  जिस  घटना  पर  ag

 सदन  विचार  करने  के  लिए  एकत्रित  वह  सामान्य  घटना  नहीं  इस  में  केवल  यह  छोटा  सा

 सवाल  निहित  नहीं  है  कि  किसी  व्यक्ति  को  मारा  गया  या  किसी  की  दुकान  लूटी  गयी  या  कुछ

 सम्पत्ति  का  वहां  विनाश  अध्यक्ष  EQTATHY  प्रस्ताव  के  माध्म  से  हम

 सरकार  का  ध्यान  आऊृष्ट  करते  हैं  लेकिन  आज  हम  सरकार  का  ध्यान  arace  करते  लेकिन

 आज  हम  सरकार  का  ध्यान  जाकृष्ट  करने  के  साथ-साथ  विरोधी  दल  के  नेता  का  भी  ध्यान

 आकृष्ट  करना  चाहते  हैं  ।  आज  हमारे  सामने  सवाल  यह  है  कि  क्या  देश  में  जनतांत्रिक  परम्पराएं

 रहेंगी  या  राजनीति  को  चौराहे  पर  ले  जा  कर  ईट-पत्थरों  से  लड़ा  जाएगा  ?  यह  श्री

 जगदीश  भाटिया  का  खून है
 ।  इस  का  आपको  जवाब  देना  आपको  और  भापकी  पार्टी  को

 जवाब  देना हैं  ।  ( saererta )

 श्री  बसंत  साठ
 :

 क्या  वह  इसे  पुलिस  की  कस्टडी  से  लाये  है  ?

 ( aererert )

 मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  जब  आप  लोग  बोल  रहे  थे  तो  मैंने  हस्तक्षेप  नहीं

 किया  था  मैं  कभी  हस्तक्षप  नहीं  करता  हूं  ।  श्री मनू  इनको  सुनना  चाहिए  ।  जिस  पार्टी  के  वकील

 यहां  साठ  साहब  बेठ  हुए  हैं  यह  उस  पार्टी  का  कारनामा  है  ।  बसे  साठे  साहब  यहां  बहुत  हल्ला

 मचा  रहे  हैं  लेकिन  वे  बहुत  चतुर  हैं  डिमास्ट्रबन  के  वक्‍त  गायब  थे  ।  इसके  बारे  में  मुझे  कहावत

 याद  आ  जाती  है  कि  छप्पर  में  आग  जमालो  दूर  खड़ी  ।  (sqaatt)  ये  अबटमेंट  करते

 वालों से  थे  ।

 श्रीमन्‌  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  किस  तरह  से  साजिस  हो  रही  जुलाई  1978

 में  जब  दि ली  में
 श्री  |

 संजय  गांधी  ने  प्रदर्शन  किया  तब  भी  मैंने  इस  सदन  में  चित्र  रखा  था  ।

 किस  मामले  में  किया  गया  था  वह  प्रदर्शन  ?  frat  कुर्सी  के  मामले  में  साठे  साहब  जरा  ध्यान

 से  जनतांत्रिक  परम्पराओं  का  सम्मान  करना  सीखिये  ।  यह  जनपथ  नहीं  यह  जन  संसद

 है  ।  qe  डिमास्ट्रेशन  नही ंहै  ।  जरा  ध्यान  से  गोर  से  सुनिये  ।

 श्रीमन  किस्सा  कुर्सी  के  मामले  में  किस  प्रकार  से  इनके  चहेते  नेता  श्री  संजय  गांधी  ने

 अदालत  का  अपमान  किया  था
 क  क  के  क  %  क

 श्री  राज  नारायण
 :

 ये  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कहेंगे  जिसमें  ये  खुद  फंसे  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  हमें  यहां  फैसला  नहीं  करना  चाहिए  ।

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  मुझे  मालूम  नहीं  था  कि  भाप  राज  नारायण  जी  का  सम्मान

 करने  लग
 गये

 ।  बहुत  अच्छा  है
 ।
 श्रीमन्‌ मैं  कह  रहा

 था
 कि  किस्सा  कुर्सी  के

 मामले
 में  श्री  संजय
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 गांधी  और  उनके  मित्रों  ने  अदालत  में  क्या  द्च्य  उपस्थित  किया  ।  रोशन  उद्दोला  कोर्ट  लखनऊ

 में  श्री  संजय  गांधी  और  उनके  साथी  गये  ।  यहां  विरोधी  दल  के  नेता  और  मेरे  मित्र  ब, भी बठ  हैं  जो

 श्री  राज  नारायण  के  अंकुश  से  मतवाले  हाथी  की  भांति  उछल  रहे  थे  ।

 श्री  राज  नारायण  :  मतवाले  गदहे  की  तरह  भी  कुछ  लोग  नाचते  हैं  ।

 मनोहर  जोशी  :  आप  एक  HHT  से  ठीक  हो  गये  ।  मैं  उन  दोनों  वकीलों  a  कहना

 चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  जनतंत्र  के  संरक्षण  के  लिए  अब  ऐसे  मामलों  की  वकालत  करना

 छोड़  दें  ।  नेता  विरोधी  दल  का  मैं  ध्यान  इस  और  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  पूछना  चाहता

 द  कि  वह  कब  तक  ऐसे  लोगों  वकालत  करते  रहेंगे  जो  न्यायपालिका  को  सम्मान  नहीं  करते

 बेटा  न्यायपालिका  का  सम्मान  नहीं  करता  है  और  मां  संसद्‌  का  सम्मान  नहीं  करती  है  ।  यह

 एक  खानदानी  परम्परा  है  और  जितनी  जनतांत्रिक  प्रणाली  है  उसको  ये  ध्वस्त  करना  चाहते

 यह  एक  गहरा  सवाल  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  साजिश  की  जा  रही  है  ।  जनता

 सरकार  के  भाने  के  बाद  जनतांत्रिक  प्रणाली  को  कायम  करने  की  कोदिश  की  गई  है  ।  उसके

 प्रति  ये  सारे  देश  में  घणा  फंला  न्यायपालिका  को  बदनाम  करा  उसको  निष्प्रभावी  बना

 संसद्‌  के  कार्य  में  बाघा  डाल  कर  जनता  ने  जो  Hee  दिया  उसकी  अवहेलना  कर  रहे  हैं  ।

 डेंमंस्ट्रेशन  करके  जीत  वार  हम  नहीं  आए  हैं  जनता  ने  जो  हम  को  qer  दिया  है

 उस  मेडेट  का  भपमान  करने  की  कोदिदों  की  जा  रही  हैं  ।  सारी  जनतांत्रिक  प्रणाली  को  ही

 जड़मूल  से  sez  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  |

 श्रीमन  मैं  एक  सवाल  पुछना  चाहता  हु  ।  इन  तमाम  डेमंस्ट्रबांज  के  लिए  पैसा  कहाँ  से  आया

 है  ?  मोकेनिहान  वाला  aT  क्या  अभी  तक  भी  चल  रहा  है  ?  यह  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं

 कि  कहां  से  यह  पेसा  आया  मैं  यह  भी  पूछना  चाहता  हूं  कि  यूथ  कांग्रेस  आई  के  जितने  भी

 बक  एकाउ ट्स  हैं  क्या  सरकार  उनको  फ्रीज  करेगी  ?  क्या  इस  बात  की  जानकारी  की  जा  रहो  है

 कि  लाखों  करोड़ों  रुपया  यूथ  कांग्रेस  के  खातो  में  आज  की  जमा  है  ?  मैं  मांग  करता हूं  कि  इनके

 इन  तमाम  बेक  खातों  की  जानकारी  ली  जाए  और  देखा  जाए  कि  इनके  पास  पेसा  कहां  से  आया

 e TaIT  करने  के  लिए  कहां  से  इनके  पास  इतना  a Fay  आया  है  ।  इस  प्रदर्शन  में  डी  सी  पुलिस

 को  ह. गदन  से  पकड़  कर  घसीटा  उसके  ऊपर  आधांत  किया  दूकानें  तोड़ी  गई  ।  यह  केसा

 gear  किस  प्रकार  का  प्रददन  था  जो  किया  जा  रहा  था  ?  धमकियां  दी  जा  रही  हैं  कि  हम

 राजनीति  को  सड़कों  पर  ले  जाएगे  ।  श्री  संजय  गांधी  कहते  हैं  कि  हम  चौराहों  पर  इसको  ले

 जाएंगे  ।  श्रीमती  गांघी  भी  यही  कहती  हैं  संजय  गांधी  कहते  हैं  कि  हम  इन  तमाम  कानूनों  का

 खुला  उल्लंघन  करेंगे  ।  मुझे  अफसोस  है  कि  स्टीफन  साहब  भौर  साठे  साहब  उनकी  इसके  लिए

 वकालत करने  के  यहां  पर  मौजूद हैं
 ।

 उनको  इस
 सब  का  आज  जवाब  देना  है  ।  उनको  बताना है

 कि  वे  जनतांत्रिक  प्रणाली  में  विश्वास  रखते  हैं  या  मतदान  की  प्रणाली  को  मानते  हैं  या

 देश  में  जो  परम्परायें  संविधान  की  मर्थादायें  हैं  उनका  पालन  करेंगे  या  नहीं  ?  अगर  नहीं  करेंगे

 तो  देश  की  जनता  और  संसद  को  इस  ओर  ध्यान  देना  होगा  और  Haat  करना  होगा  कि  उनको

 इस
 की

 राजनीति
 में  रहने  का  कोई  अधिकार

 है
 या  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  नहीं है  ।
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 संजय  गांघी  कौन  हैं
 ?

 उन्होंने  कहा  कि  वह  कार  निर्माता  है  मेरी  जानकारी  यह  है  कि

 किसी  जमाने  में  यह  कार  चोर  इसी  कनाट  सकस  से  इन्होंने  कार  aus  थी  |  यह  भी  कहा

 जा  रहा  है  कि  स्कूटर  भी  चुराया  था  ।  यह  मेरे  मित्र  बता  रहे  कनाट  सकेस  में  जिन  लोगों

 से  उनकी  पुरानी  दुश्मनी  शायद  उन्हीं  में  से  किसी  की  कार  चोरी  करके  तो  ये  नहीं  ले  गए

 थे  ?
 यहीं  पर  दूकानें  तोड़ी  जाती  हैं  ।  किस  तरह  के  लोग  देश  की  राजनीति  में  आ  कर  घुस  गए  हैं

 इसको  आप  देखें  ।  मैं  मलिक  साहब  से  सहमत  हूं  कि  सरकार  को  कड़ाई  करनी  दंड  का

 प्रयोग  करना  चाहिये  ।  काफी  समय  हो  गया  है  और  बहुत  दिनों  तक  उनको  छूट  दी  जा  चुकी  है  ।

 और  छुट  नहीं  दी  जानी  जाहिये  ।  मलिक  साहब  ने  जसे  कहा  है  भगर  वे  लोग  सड़कों  पर  निपटना

 चाहेंगे  तो  हमें  डर  नहीं  लेकिन  हम  देश  में  जनतांत्रिक  प्रणाली  को  मजबूत  करना  चाहते

 इस  प्रणालीं  के  प्रति  निष्ठा  प्रकट  करते  हैं  ।  जनता  पार्टी  ने  इस  देश  में  न्याय  की

 ब्यवस्था  को  ठी  ढंग  से  लाग  करने  को  चेष्टा  की  प्रयत्न  किया  है  |

 अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  कड़ाई  बरती  जानी  चाहिये  ।  नेता  विरोधी  दल  को

 इस  बात  का  स्पष्ट  एलान  करना  चाहिये  भर  वास्तव  में  राष्ट्र  से  उनको  क्षमायाचना  करनी

 चाहिये  कि  उन्होंने  ऐसे  तत्वों  की  वकालत  की  है  ।  दुरभिसन्धि  करने  yeqTAHTU

 उच्छ  खा  व्यक्ति  की  वकालत  करने  के  लिए  जब  कुछ  लोग  तामने  आते  हैं  तो  सन्देह  होने  लग

 जाता  है  कभी  कभी  किसी  आई०ए०  के  पैसे  के  अल  पर  तो  कहीं  संसद  के  सदस्य  का  इस  काम  के

 लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  कहीं  उस  वजह  से  वे  ऐसे  गलत  आदमी  की  वकालत  तो

 नहीं  कर  रह ेहैं
 ?  उनको  अपनी  पोजिशन  राष्ट्र  के  सामने  साफ  करनी  होगी  ।  ऐसे  दूषित  तत्वों

 को  राष्ट्र  के  राजनीतिक  जीवन  से  बिल्कुल  दूर  करने  के  लिए  बड़े  कदम  उठाए  जाने  चाहिय  ।

 इस  में  सारा  राष्ट्र  आपके  साथ  है  ।  हम  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  कि आप  कड़ाई  बरते  और  ऐसे  तत्वों

 को  देश  से  बाहर  करें  |  ऐसा  आपने  किया  तो  2a  आप  के  साथ  खड़ा  होगा  |

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  (agzat) )  अध्यक्ष  जिस  घटना  पर  हम  लोग  विचार

 कर  रहे  हैं  उसके  बारे  श्री  स्टीफन  का  ब्यान  हमने  देखा  था  और  इन्होंने  कहा  कि  जुलूस  शांतिपूर्ण

 था  लेकिन  उसमें  कुछ  आर०  एस०  एस०  के  लोग  घुस  गए  और  इसीलिये  वहां  लूटपाट  हुई  ।

 अध्यक्ष  मैं  भापको  टाइम्सਂ  का  एक  उद्धरण  देना  चाहता  हूं  जिसमें  लिखा  है  कि

 श्री  संजय  गांधीं  के  नेतृत्व  में  1500  व्यक्तियों  की  हिंसात्मक  भीड़  ने  कनाट  सकेस  तथा

 जनपथ  में  ऊधम  मचाया  पुलिस  के  ऊपर  पत्थराव.किया  और  दुकानदारों  को  दुकानें  बंद

 करने  के  लिए  बाध्य  किया  पी

 art  टाइम्सਂ  लिखता  है  कि  के  दुकानें  बन्द  करने  से  इन्कार  करते  ही

 प्रदर्शनकारियों  ने  न  केवल  दुकानों  पर  पत्थर  उन  दुकानों  के  छीकें  तोड़  दिये  ।  बल्कि

 दुकानदारों  के  कथनानुसार  कई  दुकानों  का  माल  भी  लूट  लिया  गया  और  कई  लोगों  को  घायल

 किया  और  यह
 है  जुलूस  का  फोटो  ।  आप  इसको  देखेंगे  तो  पायेंगे  एक  तरफ  पुलिस  के

 अधिकारी  प्रदर्शनकारियों  को  ate  संजय  गांघी  को  aia  कर  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  श्री  संजय
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 पुलिस  को  ठलमठेल  कर  रहा  है  उस  पर  लाठियों  बरसा  रहा  क्या  यह  संजय  कोई  आर०

 एस०  एस०  आदमी  यह  मैं  मी ०  स्टीफन  से  पूछना  चाहता  हूं  ।

 हम  लोग  भी  इस  देश  में  20,  25  साल  तक  विरोधी  की  राजनीति  किये  हैं  बौर  हमने  भी

 सत्याग्रह  और  प्रदर्शन  किये  हैं  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  डा०  लोहिया  काफी  उग्र  विरोध  करने  में

 थे  ।  लेकिन  जब  हम  लोग  सत्याग्रह  करते  थे  तो  डा०  लोहिया  हमसे  कहते  थे  कि  तुम  प्रदर्शन  करो

 घेराव  सत्याग्रह  करो  लेकिन  जब  पुलिस  आ  करके  तुम्हारी  देह  को  छू  दे  तो  तुम  खड़े  हो

 जाओ  और  पुलिस  के  हवाले  हो  जाओ  यह  वह  कहते  थे  जो  एक  दांतिपूर्ण  प्रदेशन  की  राजनीति

 चलाते  थे  '
 दूसरी  विरोध  राजनीति  माननीय  स्टीफन  और  संजय  गांधी  चला  रहे  हैं  ।  मैं  पूछना

 चाहता  और  आपके  माध्यम  से  गुह  मंत्री  से  पूछता  चाहता  हूं  कि  जब  यहीं  पर  श्रीमती  गांधी

 को  सजा  दी  गई  आप  ही  ने  सजा  दी  हाउस  की  तरफ  से  पढ़ा  तो  उसका  भी  विरोध

 किया  था  ।  और  विरोध  का  क्या  तरीका  संजय  गांधी  ने  अपनाया  था  ?  पटना  से  जो  हवाई  जहाज

 आ  रहा  था  175  आदमियों  को  ले  कर  उसका  हाईजैकिंग  कर  दिया  गया  |  आज  इस  प्रदशषन  को

 ले  कर  कई  दिनों  से  अखबारों  में  निकल  रहा  था  कि  संजय  गांधी  gaa  का  नेतृत्व  मैं

 सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  ऐसा  आदमी  है  जिसको  बिल्कुल  दांति  पण  sara  में  विश्वास

 नहीं
 है

 वह  अगर  प्रदर्शन  निकालना  चाहता  है  सरकार  ने  उससे  निपटने  के  वह  प्रदर्शन

 शांतिपूर्ण  वह  लूटपाट  नहीं  करे  इसके  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रबन्ध  किया  था  ?

 मैं  माननीय  स्टीफन  से  पुछना  चाहता  हूं  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  कहती  हैं  कि  हम  बिल्कुल

 निर्दोष  जनता  पार्टी  की  सरकार  हमको  तंग  करना  चाहती  है  ।  अध्यक्ष  आप  जज  रह

 चुके  हैं  और  आप  जानते  हैं  कि  जो  साधारण  प्रक्रिया  है  कोटे  की  उसके  जरिये  लिटिगेंट  लोग

 प्लेंटिफ  और  feast  दूसरा  यानी  मुद्दई  और  दोनों  तंग  हो  जाते  हैं  सालों  कचहरी

 में  दौड़ते  दौड़ते  ।  जनता  पार्टी  ने  पहले  ही  कहा  था  कि  हम  रल  आफ  tea fear  करेंगे

 और  श्रीमती  इन्दरा  गांधी  ने  इतना  हीनियस  क्राइम  किया  जो  उनके  पिता  जी  ने  इस  देश  में

 डेमोक्रेसी  की  स्थापना  की  उसका  विकास  किया  था  उस  पर  इन्दिरा  जी  ने  कुठराघात

 और  समूचे  देश  को  जेल  बना  डाला  था  ।  इन्दिरा  गांधी  को  तब  जेल  जाना

 लेकिन  जनता  पार्टी  की  हकूमत  कंपिटेंड  है  इस  देश  में  रुल  आफ-ला  एस्टब्लिश  करने  के  faa,

 और  इसीलिये  इन्दिरा  गांधी  को  परेशानी  न  ज्यादा  दिन  तक  दौड़ना  न  इसलिए

 सरकार  ने  edge  ste  कि  जल्दी  उनकी  सुनवाई  कर  के  उनकी  सारी  बात

 तब  जो  वाजिब  सजा  जो  दल को रट  फसला  उसके  मुताबिक  किया  जायेगा  ।

 आज  इन्दिरा  गांधी  को  क्या  करना  चाहिये  था  ?  इत्दिरा  गांधी  को  सरकार  के  इस  स्पेडल  कोट

 का  स्वागत  करना  चाहिये  था  और  यदि  वह  निर्दोष  है  तो  हिम्मत  के  साथ  स्पेशल  कोटे  के  सामने

 जाना  चाहिये  at,  लेकिन  क्या  कर  रही  हैं  इन्दिरा  गांधी  ?  आज  कांग्रेस  में  उनका  कोई  साथ  देने

 वाला  नहीं  है  ।

 यहां  आपने  आज  राज्य-सभा  का  चुनाव  वहां  जो  कल्पनाथ  राय  जी  और  दूसरे

 लोग  हैं  जिनका  संजय  से  सम्बन्ध  राज्य  सभा  में  कांगेस  के ा  क  ही  ड  त  TAS  ना  एक  मेम्बर  ने  कहा  कि  इलेक्शन

 में  उन्हें  किसी  भी  glad  4  आने  नहीं  देंगे  ।

 281



 3  1979

 ईं  दिल्‍ली  में  हुई  हिंसक  घटनाओं  पर  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  राज्य  सभा  का  उल्लेख  न  कीजिए  |

 श्री  विनायक  sare  यादव  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  कोई  भी  कांग्रेस  के  लोग  इसमें

 साथ  देने  वाले  नहीं  है  ।  अब  एक  तरफ  इन्दिरा  जी  देश  का  दौरा  कर  रही  हैं  ast  को  जुटाने  के

 लिये  और  दूसरी  तरफ  संजय  जो  दिल्‍ली  में
 डों

 अवारा  लोगों  का  बदमाद  लोगों

 का  सरदार  उसने  उन्हें  जुटाकर  के  जनपथ  कनाटप्लेस  में  1  तारीख  को  लूटपाट

 करवायी  थी  ।

 इसलिये  मैं  आपके  जरिये  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  1  तारीख  के  प्रदर्शन  से

 निपटने  के  लिये  सरकार  कंपलीटली  फेल  हुई  है  और  जो  इन्दिरा  गांधी  तैयारी  कर  रही  बड़ा

 जलूस  लाने  के  सरकार  को  भभी  से  उसके  लिये  मुस्तेद  रहना  चाहियें  |

 आपने  देखा  कि  इस  देश  में  जिसका  प्रजातंत्र  चलाना  चौघरी  साहब  के  जन्म  दिवस  पर

 50  1  करोड़  भादमी  आये  हमारे  नेता  श्री  राजनारायण  जी  जिन्होंने  उस  जलूस  का
 ७५
 नेतृत्व  किया  था  ।  एक  करोड़  आदमी  राजधानी  में  आया  लेकिन  पुलिस  कहती  थी  कि  ऐसा

 ऐसा  प्रदशन  और  ऐसा  डिसिप्लिन्ड  कभी  नहीं  देखा  था  ।  कहीं  कोई  एक  पत्थर

 नहीं  चला  |

 मैं  ज्यादा  समय  सदन  का  नहीं  लेना  मैं  स्टीफन  साहब  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 स्टीफन  आर०  एस०  एस०  की  आड़  में  आप  कितने  दिन  तक  उनके  कुकमों  को

 छिपाइयेगा  ?  आप  इस  सदन  के  विरोधी  दल  के  नेता  आप  जरा  उन  पर  तम्बीह  कीजिये  ।

 array  उन्हीं  के  हुक्म  पर  चलना  ऐसा  हम  नहीं  मानते  ।  आप  विरोधी  दल  के  नेता  इस

 देश  में  प्रजातंत्र  की  सफलता  के  लिए  आपका  भी  कोइ  पाट  है  ।  इस  लिए  तम्बीह  उनको

 नहीं  तो  यह  देश  नहीं  बचेगा  ।  प्रजातन्त्र  नहीं  बचेगा  और  आप  भी  विरोधी  दल  के  नेता  नहीं

 रहियेगा  ।  इतना  ही  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  घन्यवाद  |

 श्री  चन्द्र  जेन  अध्यक्ष  जब  मैंने
 ण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 उस  समय  मैं  एक  चेतावनी  देना  चाहता  था  और  वही  चेतावनी  मैं  अब  भी  देना  चाहता  हूं  कि

 यह  तो  सिर्फ  एक  बानगी  जो  एक  नमूना है  कुछ  जनपथ  में  हुआ है
 ।  इस  में  fas  खून  का  नाला

 बहा  लेकिन  16  मई  को  इन्दिरा  कांग्रेस  यहां  खून  की  नदियां  बहाने  की  साजिदा  कर  रही

 मैं  गृह-मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उससे  बचने  के  लिये  उन्होंने  कौन  से  उपाय

 किये  हैं  ?  कया  इस  प्रकार  दुकानदारों  को  फिर  छोड़  दिया  जायेगा  कि  वह  गु  डो  से  उनसे

 पिटें  और  अपनी  दुकानों  को  लुटवायें  अथवा  सरकार  उसके  बारे  में  कुछ  करेगी  ?

 दूसरी  चीज  मुझे  अभी  बतायी  कि  राज्य-सभा  में  इस  बात  की  घोषणा  की  गई  है  कि

 इस  घटना  की  जुडिशियल  इन्क्वायरी  होगी  ।  आज  समाचार-पत्रों  में  एक  चीज  और  आई  है  कि

 महरीली  में  नई  बस्ती  में  कुछ  डाकुओं  ने  उपद्रव  किया  और  यदि  आप  देखें  तो  वहां  भी  कांच  वही

 तोड़े  गये  हैं  जो
 जनपथ  में  तोड़े  गये  थे  ।  क्या  मंत्री  उस  घटना  की  भी  जुडिशियल

 इन्क्वायरी  करायेंगे  जो  महरौली  के  निकट  हुई  है  ?
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 क

 मैं  कहता  हूं  कि  अपराधी-अपराधी  में  भेद  नहीं  होना  चाहिये  ।  जितनी  डागर्दी  उन्होंने

 महरौली में
 की  वही  गुंडागर्दी  जनपथ  में  हुई  जो  उनके  साथ  वहां  होना

 वहीं  जनपथ  वालों  के  साथ  होना  चाहिये  ।  इतनी  नम्रता  आप  क्यों  बरतते हैं
 ?  कया  fas

 इसलिये  fe  प्रधानमंत्री  जो  रही  उनका  वह  बेटा  है  ?  एक  wee  और  उठता  है  कि

 कल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जेल  क्यों  गई  वह  जेल  के  भीतर  wet  अपने  कई

 लोगों  के  साठे  साहब  के  साथ--वह  यहां  नहीं  हैं--वह  जेल  में  गई  और  एक  घंटे  तक  वहां

 रहीं  ।  क्या  वह  अपने  लड़के  को  दूध  पिलाने  गई  थीं  ?  किस  लिए  गई  थीं  ?  उनको  भीतर  क्यों

 जाने  दिया  गया  ?
 ( saqeta )  यह  कानून  की  अवहेलना  क्यों  की  गई  ?  यह  कानून है  कि  किसी

 को  जेल  के  अत्दर  नहीं  जाने  दिया  लेकिन  उन्हें  जाने  दिया  गया  ॥

 एक  और  अजीब  बात  हुई  है  इस  मामले  में  धारा  टु  मडंर--लागू  हुई  जिस

 में  लाइफ  इमप्रिजनमेंट  की  सजा  है  ।  लाइफ  इमप्रिजनमेंट  वाले  केस  में  नीचे  की  अदालत  से  जमानत

 नहीं  होती  सेशन्ज  कोट  से  जमानत  होती  यदि  होनी  तो  लेकिन  पब्लिक  प्रासीक्यूट  ने

 कहा  कि  उनको  जमानत  पर  छोड़  दिया  जाये  ।  कानून  को  एक  तरफ  रख  दिया  गया  ।

 एक  सवाल  और  उठता  है  ।  विशेष  न्यायालय  गठित  न  इस  के  यह  प्रदश॑न  किया

 गया  ।  मगर  न्यायालय  की  कार्यवाही  रात  के  1-20  बजे  तक  चलती  रही--वहां  पर  विशेष

 अदालत  चलती  रही  और  रात  के  1-20  बजे  उनकी  जमानत  दी  मेरा  आरोप  है  इस

 प्रशासन  पर  कि  इस  प्रशासन  के  बहुत  से  लोग  श्रीमती  इन्दिता  गांधी  और  उनका  सुपुत्र  होने

 के  नाते  संजय  गांधी  जरूरत  से  ज्यादा  सहलियतें  देते  हैं  और  इसी  के  कारण  यह  आतंक  बढ़

 रहा  है  और  इसी  के  कारण  यह  परेशानी  हो  रही  है  ।

 प्रशन  यह  भी  है  कि  1-5-79  को  क्या  हुआ  था  ।  क्या  यह  अपने  आप  में  एक  अकेली  azar

 है  या
 किसी  साजिशी  घटनाक्रम  का  एक  अंग  है  ?  आपातकाल  के  समय  से  यह  बात  निश्चित

 रूप  से  परिलक्षित  हो  रही  है  कि  कुछ  तत्व  अपने  आप  को  कानून  से  ऊपर  मान  कर  चलते

 और  दूसरों  पर  आतंक  जमा  कर  अपनी  मनमानी  करना  चाहते  हैं  ।  जहां  तक  श्रीमान्‌  संजय  गांधी

 का  सवाल  उनके  बारे  में  जुडिशन  प्रोनाउंसमेंट  है  कि  वह  अपने  आप  को  कानुन  से  ऊपर

 समझते हैं
 ।  किस्सा  कुर्सी  का  केस  में  जिस  समय  गवाहों  को  तोड़ने  की  साजिश  हो  रही

 बौर  उनके  fata  सुबोीम  कोटे  में  आवेदन  दिया  गया  था  कि  उनकी  जमानत  रह  की  उस

 समय  जस्टिस  कृष्णा  अय्यर  ने  जो  मै  उसको  उद्धत  करना  चाहता  हूं  :--

 कोई  भी  पक्ष  जो  शीघ्र  लेकिन  सही  मुकदमे  की  प्रगति  को  रोकता  है  वह  न्याय

 के  ary  में  बाधा  पहुंचाता  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  हम  अभियुत

 विक्षेष  जो  विलम्बकारी  जोड़-तोड़  का  कथित  रूप  से  उत्तरदायी  अनजाने  में  नुकसान

 न  पहुंचा  याचिकादाता  द्वारा  दिये  गये  ज्ञापन  पर  उसके  लिए  एक  नोटिस  दिया  गया

 एक  जिम्मेदार  अधिकारी  द्वारा  इस  भाशय  का  शपथ  पत्र  जारी  किया  गया  है  कि  उसको

 इस  न्यायालय  का  नोटिस  देने  के  लिए  किये  गये  समुचित  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  उसने

 283



 नई  दिल्‍ली में में  हुई  fara  घटनाओं  पर  चर्चा  3  1979

 बचने  का  प्रयास  किया  है  ।  निश्चित  रूप  से  न्यायिक  प्रक्रिया  की  केवल  इसलिए  अपेक्षा  नहीं

 की  जा  सकती  कि  उस  पक्ष  में  कोटे  हठी  व्यक्ति  है  ।  अनेक  बार  इस  न्यायालय  ने  यह

 तथ्योक्ति  को  दोहराया  है  ।  1978  में
 पारित  au  गए  आदेश  में  इस  बात  पर

 बल  दिया  गया
 है  —“arg  कितने  भी  ऊ  चे  हो  लेकिन  कानून  आप  से  ऊ  चा

 लेकिन  यह  एक  ऐसा  व्यक्ति  है  जो  यह  दिखाने  का  प्रयास  करता  है  कि  वह  कानून

 से  बड़ा है  ।  इस  प्रकार  का  कोई  सुझाव  देने  में  हमें  हिचक  लेकिन  उसने  इस

 न्यायालय  के  सम्मन  भेजने  के  सभी  प्रयासों  तथा  उचित  सुनवायी  के  प्रयास  के  बावजूद

 सुनवायी  के  प्रति  उदासीनता  बरतकर  सेवा  में  बाधा  पहुंचा  दी  है  1”

 दाह  कमीशन  के  सामने  जा  कुर्सी  का  केस  देहरादून  की  अदालत

 विशेषाधिकार  के  भंग  के  मामले  सब  जगह  उन्होंने  यह  बताने  की  चेष्टा  की  है  कि  वे  व्यवस्था

 को  न्ट-भ्रष्ट  कर  सकते  है  और  उसे  नष्ट-भ्रष्ट  करने  का  अधिकार  उन  हिटलर-पुत्रों  को  मैं

 सरकार  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  इन  हिटलर-पुत्रों  के  विरुद्ध  वहू  क्या  कार्यवाही  करेगी  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  आर०एस०एस०  वाले  जिन्होंने  वहां  पर  गड़बड़ी  की  ।  वहां

 पर  एक  आंतक  का  वातावरण  फंलाया  गया  था  ।  टाइम्स  आफ  इंडिया  जिसका  स्पेशल

 कारेसपोंडट  वहां  पर  उपस्थित  यह  फोटो  आया  जिसमें  बड़ा  स्पष्ट  हैं  कि  ये  युवक  कांग्रेस

 के  गंड  लाठी  ले  कर  पुलिस  पर  अत्याचार  कर  रहे  पुलिस  को  मार  रहे  हैं  ।

 इसके  बाद  कहा  गया  कि  पैनिक  वहां  hat  हुआ  यह  भी  रिपोर्ट  है  और  उस  पनिक  के

 बावजूद  भी  कुछ  लोगों  ने  इनको  चुनौती  देने  की  चेष्टा  की  तो  कहां  गया  कि  वह  आर  एस  एस  के

 लोग  थे  ।  यानी  जो  निर्भीक  जो  आतंक  से  न  डरे  वह  यदि  आर  एस  एस  का  भादमी  ऐसे

 दब्द  सुमन  यदि  आर  एस  एस  को  पहुंचे  तो  इसमें  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  ।  लेक्नि  एक  अजीब

 बात  यह  है  कि  जिनके  बारे  में  कहा  गया  कि  आर  एस  एस  के
 थे

 उनको  ही  दुकानों  के  कांच  टूटे  ।

 उनको  लूटा  गया  ।  उन  पर  मारपीट  हुई  और  उनके  सिर  टूटे  ।  क्या  as  अपने  आप  कर  लेंगे
 |

 क्या  आर  एस  एस  के  लोग  आर  एस  एवं  के  लोगों  पर  अत्याचार  खुद  कर  लेंगे  ?  उसके  सबूत  में

 संजय  गांधी  कहते  हैं  कि  देखो  मेरी  मुझको  भी  चोटें  आई  पीठ  पर  किसको  Ate  आती

 है  ?  या  तो  जो  युद्ध  से  भागता  है  उसको  चोट  आती  हैं  या  फिर  यह  हो  सकता  है  कि  जो  युवक

 कांग्रेस  के  लोग  लाठी  लिए  हुए  थे  और  ag  मार  रहे  थे  पुलिस  उसमें  से  कुछ  लाठी  संजय

 गांधी  को  लग  गई  अपने  ही  लोगों  के  हाथ  से  पिंट  गए  हों  ।  सबसे  बड़ा  प्रइन  यह  है  कि  यह

 लाठी  क्यों  लिए  थे  ?  इनके  साथ  टेम्पो  वयों  चल  रहा  था  जिसमें  द्ट  के  टुकड़े  पत्थर  सोडा

 वाटर  की  बोतलें  थीं  ?  यह  वही  टेम्पो  है  जो  टेम्पो  जिस  समय  इंदिरा  गांधी  विशेषाधिकार  के

 मामले  में  यहां  से  निकाली  गई  थीं  और  उनको  सजा  हुई  तब  जो  Waar  हुआ  था  भर

 पुलिस  पर  हमला  करने  के  लिए  जो  टेम्पो  उपयोग  में  लाया  गया  यह  वही  टेम्पो  है  जो  कि

 यहां  पर  था  ।  बहुत  से  लड़के  जो  उसमें  दयामिल  थे  उन  sazaarfay  यह  वहीं  लोग  ष
 =]

 जो

 पिछली  बार  भी  पकड़े  गए  थे  ।  उनसे  जब  नाम  पते  पूछे  गए  तो  नाम  और  पते  उन्होंने  गलत
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 लगे  न्या उपया  ota  al ् बताए  ।  पढ़ि  नन  प्राजी  ने  कहा  कि  हमें  स  tt  क्योंकि  उन्होंने  नाम  और  पते  गलत

 बताए  हैं  ।

 स्पेशल  कोट  का  मामला  सदन  के  सामने  चल  हम  लोग  विचार  उनको

 जुलूस
 निकालना  होता  तो  लेकिन  दुकानदारों  को  यह  कहना  कि  तुम  दुकानें  बन्द  करो

 यह  दिख  सके  कि  तुम  हमारे  साथ  हो  यह  कहना  एक  अत्याचार  को  बात  गलत  बात

 थी  ।  उन  दुकानदारों  से  कहा  गया  कि  तुम  रोजी  रोटी  मत  आज  अपने  लड़कों  को

 भूखा  मरने  दो  और  यह  किन्होंने  कहा  ?  ये  सब  वह  Weer aqHrey  थे  जो  रोजाना  की  दर  पर

 प्रदान  करने  के  लिए  संजय  गांघी  अपने  साथ  लाए  थे  ।  यानि  भाड़े  पर  लाए  थे  ।  यानी  अपना

 पेट  वहू  भरना  चाहते  थे  और  दूसरे  का  पेट  मारना  चाहते  थे  ।  इस  प्रकार  से  साजिश  की  गई  ।

 बरार  के  साथ  क्या  हुआ  ?  बरार  साहब  को  संजय  गांघी  ने  पीठ  से  पकड़  कर  मारा  और

 बरार  साहब  का  खुद  का  स्टेटमेंट  है  कि  संजय  गांधी  देन  areas  हिज  aed  टु  बीट  हिम  अप  ।

 हिन्दी  में  कहा  कि  मारो  ।  भाज  वह  कहते  हैं  कि  हम  यह  कुछ  नहीं  करना  चाहते  द्ांतिपुर्ण

 c Tet  था  ।  बरार  के  ऊपर  हमला  करवा  कर  कहते  हैं  कि  मारो  इनको  और  दांतिपूर्ण  प्रदर्शन

 की  बात  करते  हैं  ?  मैं  फिर  से  यह  चेतावनी  दे  देना  चाहता  हूं  कि  यह  fan  एक  बानगी  है  उस

 बड़  साजिस  की  जो  की  जा  रही  है  और  जो  16  तारीख  को  सामने  आने  वाली  है  ।  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  ने  कहा  था  कि  स्पेशल  कोट  के  खिलाफ  जो  भी  कदम  होगा  ag  हम  उठायेंगे  ।  यह

 बानगी  प्रस्तुत  की  पटेल  साहब  जरा  इसके  आग  का  नमूना  देखने  की  चेष्टा  करें  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  अध्यक्ष  मजदूर  वग  के  हितों  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  सही  दिन--पहली  मई--चुना  ।  इससे  मुझे  उन  बातों  की  याद

 आती  है  जो  ती  सरे  दशक  के  आरम्भ  में  हिटलर  किया  करता  था  और  किस  तरह  वह  सत्ता  में

 आया  ।  लेफिन  इस  बारे  में  हम  श्रीमती  गांधी  को  आइवस्त  कर  सकते  हैं  कि  यहां  इन  बातों  से

 कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 मैं  श्री  स्टीफन  से  यह  प्रशन  करना  चाहता  हूं  :  क्या  वह  इस  समूचे  मामले  की  न्याधिक  जांच

 का  समथंन  करेंगे  ?  यदि  उनमें  कोई  अपराध  भावना  नहीं  तो  उन्हें  इस  ara faaR  जांच  का

 समर्थन  करना  चाहिए  पुरे  मामले  की  न्यायिक  जांच  होने  देनी  चाहिए  और  सचाई  सभा  के

 सामने  आने  दैनी  चाहिए  तथा  इस  पर  उन्हें  फंसला  देना  चाहिए  ।  मुझे  मालूम  है  कि  श्रीमती

 गांधी  और  उनका  उत्तराधिकारी  विद्वेष  न्यायालय  विधेयक  से  क्यों  डर  रहे  विशेष  न्यायालय

 विधेयक  का  उद्देश्य  यथासंभव  शीघ्र  न्याय  प्रदान  करना  है  ।  यदि  उनमें  कोई  अपराधभावना  नहीं

 यदि  वे  सब  निर्दोष  यदि  वे  अपनी  निर्दोषता  को  सही  रूप  में  अनुभव  करते  तो  वे  थि  प

 न्यायालय  विधेयक  से  इतने  चिन्तित  क्यों  मैं  उनके  विचारों  को  खूब  समझता  हुं  ।  वे  ag

 सोचते  हैं  कि  यदि  न्यायालय  की  कार्यवाही  सामान्य  तरीके  से  चलने  दी  तो  यह  मुकदमा  दो

 दशकों  तक  चलता  रहेगा  और  इसी  बीच  यह  सब  गुंडागर्दी  फिर  सफल  हो  जायेगी  |

 285



 नई  दिल्‍ली
 में

 हुई  हिंसक  घर्टनाओं  पर  चर्चा  15.0  1979

 गुंडागर्दी  ate  दमन  की  इस  राजनीति  से  हम  और  पदिचम  बंगाल  के  हमारे

 लोग  अपरिचित  नहीं  हैं  ।  1970  से  1977  के  बीच  हमारे  1300  कार्यकर्ता  समाप्त  कर  दिए  गए  ।

 नक्सलवादियों  के  दमन  के  नाम  पर  पश्चिम  आंध्र  प्रदेश  और  दुसरे  राज्यों  में  अधिक  नहीं

 तो  उतनी  ही  संख्या  में  दूसरे  लोग  समाप्त  कर  दिए  गए  ।  जनता  के  पूर्ण  समथंन  के  बाद  जब  हम

 पश्चिम  बंगाल  में  सत्ता  में  तो  कांग्रेंस  के  किराये  पर  लिए  गए  असामाजिक

 तत्वों  ने  पदिंचम  बंगाल  सरकार  पर  आक्रमण  किया  भर  फर्नीचर  तथा  खिड़की  के  sat  को

 तोड़ा  ।  वे  इसी  प्रकार  के  लोकतंत्र  और  अहिंसा  में  fasata  करते  हैं  ।  बंगाल  की  भूमि  पर  बहुत

 खून  aay  में  बहाया  जा  चुका  है  ।  सत्ता  में  बने  रहने  के  दौरान  उन्होंने  अभूतपूर्व  दमन  का  सहारा

 लिया  और  शक्ति  प्रयोग  ही  उनका  मुख्य  सहारा  था  ।  तुकंमान  जामा  मस्जिद

 और  दूसरे  बहुत  से  स्थानों  पर  अभूतपूर्व  बबं  पशुता  और  अंधाधुंध  रूप  से  नर  संहार  की

 घटनाएं  देखी  गयीं  ।  भब  वह  मुसलमानों  के  लिए  मगरमच्छ  के  आंसु  बहा  रही  है  ।  फिर  से  सत्ता

 में  आने  के  लिए  कुछ  भी  कर  सकती है
 ।  as  पूरे  देश  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  में

 अव्यवस्था  पैदा  कर  देना  चाहती  हैं  जमशेदपुर  में  जो  कुछ  वह  हम  जानते  हैं  ।  पहली  मई

 को  दिल्ली  में  जो  कुछ  हुआ  वह  तो  एक  प्रयोग  है  तथा  पूरे  देश  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की

 स्थिति  पदा  करने  की  fear  से  एक  परीक्षण  है  ।  वह  समूचे  देश  में  सांप्रदायिक  दंगे  कराना  चाहती

 हैं  अन्यथा  fata  देशपांडे  को  विनोबा  भावे  के  पास  गौवध  के  विरुद्ध  अनदान  करने  के  लिए  दबाव

 डालने  हेतु  भेजने  का  क्या  मतलब  है  |

 इसका  एक  मात्र  उद्देश्य  देश  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  पैदा  करना  तथा  विशेष

 न्यायालय  को  कानूनी  प्रक्रिया  के  मामले  से  सरकार  तथा  जनता  का  ध्यान  हटाना  था  ।  उसका

 एक  मात्र  उद्देश्य  उस  दंड  से  बचना  है  जो  विशेष  न्यायालयों  के  स्थापित  होने  के  बाद  कानूनी

 प्रक्रिया  द्वारा  उन्हें  मिल  सकता  है  |  वह  हताश  होकर  Fa  में  सांप्रदायिक  दंगे  कराना  चाहती  हैं  ।

 वहू  अब  बहुत  बातें  कर  रही  हैं  ।  लेकिन  अपने  शासन  के  दौरान  उन्होंने  क्या  fear?  अपने

 शासन  के  दौरान  उन्होंने  गौ-वध  पर  प्रतिबन्ध  के  लिए  कदम  उठाने  की  बात  कभी  नहीं  की  ।

 अब  मोरारजी  की  सरकार  तथा  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  की  वामपंथी  सरकारो  के  लिए

 कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  पैदा  करने  के  लिए  विकेष  अभियान  चला  रही  है  ।  पेसे  की  उनके

 पास  कोई  कमी  नहीं  है  ।  मोयनिल  ने  जो  भेद  खोला  वह  तो  उनके  पास  पूरे  धन  का  छोटा  सा

 अंश  जिस  किसी  ने  भी  उन्हें  ten  दिया  उन्होंने  उससे  ले  लिया  और  बड़े  व्यापारिक  घरानों

 से  गत  चुनावों  से  पु  113  करोड़  रुपये  लेने  की  जो  बात  आप  कर  रहे  वह  भी  उनके  पास

 उपलब्ध  धन  का  एक  अंश  है  ।  इसलिए  घन  तथा  असामाजिक  तत्वों  का  उनमें  शांतिपूर्ण

 अस्तित्व  1977  से  वह  जो  कुछ  कर  रही  उसका  लोग  समर्थन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  किराये

 पर  लिए  गए  असामाजिक  तत्व  और  भाड़े  के  टट्टुओं  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  भर  इस  बारे

 में  मैं  आपको  कुछ  व्यौरा  भी  दे
 सकता  बाहर  ही  नहीं  भीतर  भी  उनका  प्रयोग  किया

 गया है
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 श्रीमती  गांधी  के  era  की  श्री  स्टीफन  ने  जो  आलोचना  की  थी  ओर  उसका  जो  विवरण

 दिया  उसकी  याद  मेरे  मन  में  ताजा  है  ।  उन्होंने  अपना  पक्ष  और  विचार  क्यों  बदला  यह

 समझना  कठिन  नहीं  है  ।  श्रमती  गांधी  काननी  प्रक्रिया  तथा  न्यायपालिका  में  आस्था  की  बहुत

 बात  करती  हैं  ।  लेकिन  तीस  हजारी  में  जिस  समय  कुर्सी  का  मामला  चलाया  wt

 रहा  उस  समय  क्या  किया  गया  ?  वे  सब  किराये  के  टटट  और  असामाजिक  तत्व  वहां  इकट्ठे

 कर  दिए  गए  ।  उनके  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  एक  मामले  के  फलस्वरुप  सभा  से  उन्होंने  निष्कासित

 करने  के  बाद  क्या  हुआ ?  बाहर  पैदा  होने  वाली  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे

 में  सभा  में  बहुत  कुछ  कहा  लेकिन  बाहर  एक  तिनका  भी  नहीं  हिला  ।  हमें  सभा  में  आंतकित

 किया  गया  कि  हरेक  आदमी  अन्दर  घस  गया  ।  मैं  सभी  द्वारों  पर  लेकिन  वहां  कोई  व्यक्ति

 हीं  था  lag  क्या  है
 ?  बोइंग  737  विमान  का  अपहरण  किया  गया  ।  पद्चिम  बंगाल  में  बरकट

 गानी  ने  बिजली  काटने  की  घमकी  दी  ।  उन्होंने  क्या  किया  ?
 हाल  ही  में  8  1979  को  सभा

 में  एक  Gel  गया  |

 प्रश्न  यह  था

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कर ote  करेंगे  1.0

 क्या  यह  सही हैं  कि  कांग्रेस  (3  की  अध्यक्षा  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  जेल  भेंजे

 और जाने  के  विरुद्ध  चलाये  गए  अभियान  के  फलस्वरूप  तोड़  फोड़  की  घटनायें  भी  हुई

 (a)  यदि  तो  उसके  परिणामस्वरूप  मंत्रालय  को  कितना  नुकसान  हुआ  और

 फोड़  की  घटनायें  किन  स्थानों  पर  हई
 Soon

 उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 (#)

 )  ब्यौरे  एकत्रित  किये  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 यह 8  e Fla  की  बात  हैं  ।  मंत्री  महोदय  स्वीकृति  प्रकट  कर  रहे  हैं  ।  उन्हे ंअ अब  जानकारी  देनी  है  ।

 4  या 5  दिन  पहले  इस  शरारती  युवक  ने  देहरादून  में  भी  यही  किया  age  एक  निलंज्ज  व्यक्ति

 हैं  तथा  यथा  मां  तथा  पुत्र  की  कहावत  को  चरिताथ  करता  है  ।

 -  16  के  लिए  मैं  गृह  मंत्री  महोदय  को  यह  कहते  हुए  सचेत  करता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत

 धन  इक्ट्ठा  कर  लिया  है  और  उनकी  बहुत  से  असामाजिक  तत्वों  को  लाने  की  योजना  हैं  ।  मंत्री

 महोदय  यदि  कड़े  और  ठोस  उपाय  नहीं  करेंगे  तो  ये  लोग  दिल्‍ली  की  सड़कों  तथा  दूसरे  स्थानों

 पर  खून  बहाने  का  प्रयास  करेंगे

 विशेष  न्यायालय  विधेयक  तुरंत  पारित  किया  जाना  चाहिए  और  विशेष  न्यायालयों  का

 तत्काल  गठन  किया  जाना  चाहिए Bs  ।  हम  साम्यवादी  बेयक्ति  आंतक  में  fazarq  नहीं  करत े।
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 fag  जब  असामाजिक  तत्वों  की  मदद  से  कभी  भी  इस  तरह  का  प्रातंक  पैदा  किया  तो  उससे

 कठोरता  से  निपटा  जाना  चाहिए  ।

 पटेल  यदि  आप  उनसे  निपटने  के  लिए  सही  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकते  और  16  मई  को

 यदि  हमें  यह  लगा  कि  उनका  पलड़ा  भारी  रहा  तो  हम  यह  बर्दाशत  नहीं  करेंगे  ।  एक  फोटो

 प्रकाशित  किया  गया  है  जिसमें  इस  युवक  को  एक  पुलिस  अधिकारी  का  गला  दबाते  हुए  दिखाया

 गया  है  ।  वह  कसा  राजनीतिक  तत्व  है  ;  और  उसे  कंसे  गया  है  ?

 aeataa  उदारता  बरतने  के  लिए  मैं  इस  सरकार  की  निन्दा  करता  हूं  ।  मैं  विशेष  रूप  से

 उन  लोगों  की  feat  करता  हूँ  जो  ada  इन  अपराधियों  के  प्रति  का  रवेया  अपनाते

 रहे  हैं  ।  हम  सोचते  हैं  कि  सरकार  कार्य  कर  रही  लेकिन  पेदल  चलने

 वाहन-चालकों  ate  पुलिस  वालों  को  निददेयता  से  पीटा  जाता  है  ।  वास्तविकता  तो  यह  है  कि

 हत्या  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  गृह-मंत्री  स्पष्ट  उत्तर  दें  तथा  सभा  में

 आओआइवासन  दें  |

 शी  Ro  लकप्पा  :  जनता  पार्टी  की  लोकतंत्र  में  आस्था  की  पैरवी  करने  के  लिए

 जनता  पार्टी  द्वारा  भर्ती  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  में  मेरे  मित्र  श्री  sarfaaa  बसु  सबसे  नये

 व्यक्ति  हैं  श्री  ज्योविम॑ंय  बसु  का  आधार  क्या  है  ?  उनकी  आस्था  श्री  ज्योति  बसु  भर  श्री

 नम्बूदरीपाद  में  है  जिन्होंने  कहा  था  कि  वे  वर्तमान  संविधान  को  हर  तरीके  से  समाप्त  करके  इससे

 छुटकारा  पायेंग  |  इन  लोगों  ने  न  केवल  बल्कि  हमारे  लोगों  ने  बिरुद्ध  षडयंत्र  रचा  |

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मेरा  स्थगन  प्रस्ताव  इस  विषय  पर  नहीं  जिसके  द्वारा  इन  लोगों

 ने  इस  मंच  का  उपयोग  एक  राजनीतिक  दल  की  आलोचना  ate  बदनामी  के  लिए  किया  है  मैं

 एक  राजनीतिक  दल  द्वारा  शान्तिपूर्ण  प्रदशंन  पर  पुलिस  की  ज्यादतियों  पर  चर्चा  के  लिए  कह  रहा

 ऐसा  एक  या  दो  बार  नहीं  हुआ  पिछले  दो  वर्षों  में  वतंमान  सरकार  ने  इन  गुंडों  द्वारा

 की  गयी  हिंसा  और  उनकी  बबंरता  को  बढ़ावा  दिया  है  और  उन्हें  उत्साहित  किया  है  ।  भब  वे

 खुलकर  बातें  कर  रहे  हैं  ।  यहां  एक  प्रकार  का  at  संनिक  संगठन  है  और  पूरे  देश  में  तथा  सरकार

 में  उसके  लोगों  की  भर्ती  की  जा  रही  ।  ये  वे  ही  लोग  हैं  जिन्होंने  महात्मा  गांधी  की  हत्या  की  थी

 और  ये  वे  ही  एजेंट  हैं  जो  लोकतंत्र  के  उत्थान  विरुद्ध हैं
 ।  श्री  राजनारायण  से  बात  करके

 वहं  आप  को  बतायेंगे  कि  किस  प्रकार  ऐसे  लोगों  की  घुस-पैठ  की  गयी  है  और  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  को  घुसपैठ  से  जनता  पार्टी  में  क्या  एकता  और  विघटन  पैदा  हुआ  है  ।  हुर

 राजनीतिक  पार्टी  को  प्रदर्शन  करने  का  अधिकार  है  ।  परसों  की  घटना  किस  प्रकार  घटी  ?  प्रदर्शन

 शान्तिपूर्ण  था  ।

 महोदय  पीठासीन  gz)

 वे  विशेष  न्यायालय  विधेयक  पर  चर्चा  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  कर  रहे  थे  लोग  उसके  विरुद्ध  प्रदर्शन

 करना  चाहते  थे  हम  उस  विधेयक  के  विरुद्ध  Tey  इसलिए  कर  रहे  हैं  क्योंकि  य  विधेयक
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 साएए

 शीघ्र  के  लिए  नहीं  अपितु  राजनी  तिक  बदले  की  भावना  से  लाया  गया  है  ।  आप

 संविधान  को  विकृत  और  नष्ट  कर  रहे  हैं  ?  और  आपके  एजेंट  इसका  TATA  कर  रहे  हैं  ।  समझ

 में  नहीं  आता  कि  श्री  मोरारजी
 देसाई  राष्ट्र  विरोधी  एजेंटों  भर  गुंडों  के  हाथों  में  कठपुतली

 क्यों  बने  हुए  हैं  ।  देश  की  वर्तमान  स्थिति  को  देखिये  ।  अज  चीन  से  खतरा  है  और  उनके  एजेंट

 यहां  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  लोकतंत्र  में  उनकी  कोई  भास्था  नहीं  है  ।  उन्होंने  वियतनाम  पर  हमला

 fear  मैं  जानता  g  कि  उन्हें  बचा  हुआ  माल  मिलेगा  ।  (exaqart)  मैं  किसी  उकसा  नहीं  रहा

 मैं  विपक्ष  के  सदस्य  की  भूमिका  अदा  कर  रहा  वहां  पर  क्या  हुआ  ?  एक  दुकानदार

 जो  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  के  साथ  सम्बद्ध  पहले  पत्थर  हि. फका  ।  समाचार  पत्रों  में  भी  उसी  क्यक्ति

 की  सूचना  दी  गयी  ।  श्री  बालकृष्ण  को  श्री  वाजपेप्री  के  साथ  घूमते  हुए  देखा  गया  ।  मेसस  एम०

 एम०  संसद  संसद  सदस्य  और  संसद-सदस्य  उसी  स्थान  पर  घुम

 रह ेथे  ।

 दुकानदान  जगदीश  भाटिया  और  सतपाल  भाटिया  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  मशहूर  डे

 HAE  एम०  एम०  जोशी  संसद  ठाकरे  संसद  सदस्य  और  भंडारे  संसद  सदस्य  भाटिया

 के  स्थान  पर  गये  और  उसे  बधाई  दी  और  उन्होंने  उससे  बातचीत  की  या  षड्यंत्र  जो  भी

 आप  कहना  ठीक  समझें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  षडयंत्र  और  बातचीत  दो  अलग-अलग  बातें  हैं  ।

 श्री  Fo
 शांतिपुवंकਂ  प्रदर्शन  किया  जा  रहा  यह  एक  लोकतांत्रिक  अधिकार

 है  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  गुड  आज  सब  जगह  घसपेठ  कर  रहे  हैं  और  साम्प्रदायिक  हिंसा

 भड़का  रहे  है  जमशेदपुर  में  यही  हुआ  ;  वहां  हिसा  हुई  यह  wid  ठाकुर  के  नेतृत्व  में  किया

 गया  ;  अब  अपने  उन्हें  हगा  दिया  हैं  ।  देश  आज  खंडित  हो  रहा  श्री  मोरारजी  देसाई  देश

 अखंडता  को  बनाये  रखना  चाहते  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  हैं  कि  श्री  मोरारजी  are के  नेतुत्व

 में
 राजनीतिक  दलों

 के  बेमेल  गटजोड़  में  देश  सुरक्षित  नहीं  है  ।  जनता  पार्टी  को  गलत  योजना  के

 कारण  देश  में  अव्यवस्था  की  स्थिति  है  ।  यह  वास्तविकता है  fe  वे  श्रीमती  इंदिरा  गौघो  की

 लोकप्रियता  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  जब  दि नी  में  विभाजन  के  पूरव  अखिल  भारतीय

 कॉंग्रेस  कमेटी  का  अधिवेशन  हुआ  तो  उसमैं  चार  लाख  लोग  इक्ट्ठे  हुए  ।  गत  चुनाव  में  कांग्रेस

 का  कोई  झंडा  नहीं  लेकिन  प्रदर्शन  में  जो  चार  लाख  लोग  इक्ट्ठे  हुए  उन्होंने  उन  पर  फूलो

 की  वर्षा  की  ।  लोग  कांग्रेस  तथा  उनसे  देश  की  रक्षा  करने  के  लिए  कह  रहे  थे  ।  वे  कह  रहे  थे  कि

 जनता  पार्टी  ने  जो  स्थिति  पदा  कर  दी  कांग्रेस  हमें  उससे  बचाओ  |

 प्रदशनकारी  शांतिपूर्वक  चल  रहे  थे  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  गुडों  ने  शांति  प्रिय

 प्रदशनका  रियों
 को  घायल  कर  दिया  |  यह  काम  गु'डॉं  तथा  पुलिस  की  मिली-भगत  से  किया  गया  |

 पुलिस  ने  उन्हें  पीटा  ।  इस  बात  के  प्रमाण  हैं  |

 कांग्रेस  के  लोग  घायल  पड़े  हैं  और  उनका  इलाज  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  मैंने  नहीं

 बल्क  अ  श्री  के०  मायातेवर  ने  बताया  | WR  के
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 000]

 उपाध्यक्ष  महोदय  भब  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए

 श्री  के०  लकप्पा  :  हम  लोग  दिल्‍ली  में  सुरक्षित  नहीं  हैं  ।  दिल्‍ली  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की

 स्थिति  ठीक  नहीं  है  ।  यहां  न  केवल  आगजनी  भर  लटपाट  की  घटनायें  भी  हो  रही  बल्कि

 जंजीर  खींचने  और  डकंती  की  घटनाये  भी  हो  रही  हैं  ।  यह  अब  गु  उपद्रवकारियों  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  भौर  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ-के  लोग  उनकी  मदद  कर  रहे  हैं  वे  fear  का  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 बे  राजनीतिक  दलों  को  लोकतांत्रिक  ढंग  से  कायें  करने  और  यहां  तक  कि  लोकतांत्रिक  तरीके  से

 अपने  विचार  व्यक्त  करने  से  रोक  रहे  हैं  ।  ऐसे  तत्व  जनता  पार्टी  में  घस  रहे  है  पता  नहीं  जनता

 पार्टी  के  शासन  में  कोई  सुरक्षित  रह  सकता  है  ।  आज  यहां  कोई  सरकार  नहीं  है  ।  हर  र

 समाचारपत्रों  में  हम  पढ़ते  हैं  कि  फलां  जनता  पार्टी  शासित  राज्य  थे  मुख्य  मंत्री  को  जनता  पार्टी

 अध्पक्ष  ने  कारण  बताओ  नोटिस  दिया  है  वे  शीघ्र  बिखर  हैं  टूट  रहे
 हैं  और  उनमें  अलगाव

 Gar  हो  रहा  है  अव्यवस्था  की  स्थिति  विद्यमान  है  ।

 कांग्रेस  की  धमंनिरपेक्षा  तथा  लोकतंत्र  में  आस्था  है  ।  धघमंनिरपेक्ष  स्वरूप  के  बारे  में  श्री

 बनतवाला  ने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जनता  सरकार  ने  उनका  समथेन  नहीं  किया  ।  इसीसे  स्पष्ट

 होता
 हैं  कि  वर्तमान  सरकार  कितनी  धर्मं  निरपेक्ष  है  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  भध्यक्ष  पीठ

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  आपको  संबोधित  करना  है  न  कि  att  ज्योतिमंय  बसु  को

 भौर  गब  आपको  अपनीं  बात  समाप्त  करनी  होगी  ।

 श्री  के०  लकत्पा  मैं  यह  कहू  कर  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  कि  मेरे  मित्र  यह  पूछ

 रहे  थे  कि  क्या  गृह  मंत्री  जांच  करेंगे  ?

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  स्याधिक  ॥

 श्री  के०  लकप्पा  आप  क्यों  पूछ  रहे  हैं
 ?

 असामाजिक  तत्वों  के  नियंत्रण  में  चलने  बाले  र  Tears
 ट  य  स्वयं  सेवक  संघ  के  ये  गुड  वहां  थे

 ओर  वे  गु डागर्दी  तथा  अव्यवस्था  की  स्थिति  पैदा  करने  और  सभी  प्रकार  के  उत्पीड़न  के  लिए

 उत्तरदायी  थे  ।  सादा  लिबास  में  पुलिस  उनकी  मदद  कर  रही  थी  ।  कांग्रेस  पार्टी  की  बढ़ती  हुई

 लोकप्रियता  को  रोकने  के  लिए  नयी  पुलिस  भर्ती  की  गयी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपा  करके  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  |  श्री  सटी फन

 श्री  के०  लकप्पा  हम  अपनी  पूरी  दाक्ति  के  साथ  लोकतंत्र  की  रक्षा  करना  चाहते

 ।  हम  धर्मं-निरपेक्षता  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  ओर  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  है  कि  देश  में

 अहिसा  का  वातावरण  बने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  स्टीफन  को  बोलने  का  अवसर  आप  कृपा  करके  बेठ

 जाइये
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 aft  ato  Ko  स्टीफन  (saat)  :
 मै  इस  घटना  वी  न्यायक  जांच  की  मांग  करता  हूं

 यह  न्यायिक  जांच  आवश्यक  इसलिये
 है

 कि  मेरे  विचार  में  कुछ  भाचार  लोकतांत्रिक

 व्यवहार  तथा  गतिविधि  का  कोई  तरीका  अर्थात्‌  विरोध  करने  का  अधिकार  प्रदर्शन  का  अधिकार

 होता  जिस  पर  कि  अब  प्रहार  किया  जा  रहा  है  ।  जलून  पर  पुलिस  अथवा  उकसाने  वाले  कुछ

 एजिन्टों  द्वारा  हमला  फिया  जा  सकता है
 ।  अधिनायक  की  fafa  सव  विदित  |  जमनी  का

 नाजीकांड  सबको  मालम  है  जिसमें  किस  प्रकार  लोगों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  ar  किं  वे

 जनिक  सभाओं  में  जलूसों  तथा  प्रदर्शनों  में  घुसपैठ  करें  ।  पुलिस  द्वारा  जलूमों  प्रदर्शनों  को

 >
 भंग  करने  तथा  उन्हें  बदनाम  करने  का  तरीका  काफी-घिसा  fet  यही  हमारा  आरोप  ए

 जिसे  गलत  कहा  जाये  अथवा  सही  और  यही  इस  मामले  में  भी  हुआ  यह  एक  ऐसा  प्रयोग  है  जो

 राष्ट्रीय  स्वयं  सवेक  संघ  द्वारा  निरंतर  किया  जाता  रहा  इन  आरोप  के  आधार  पर  ही  मैं

 न्यायपयिक  जांच  की  मांग  करता  हुं  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  लो  तंत्र
 की  बात  करता  है  जो

 सुनने  में  काफी  अच्छी  लगती  हैं
 कितु  उनके  मूंह  से  यह  सुनना  काफी  हास्यास्पद  लगता है

 ।  वे

 लोग  fa c  इस  बात  का  aa-afaa  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  तथा  उसे  सड़कों  पर  लाठियों  भौर

 घातक  हथियारों  के  साथ  चलते  हैं  और  जिन्हें  यह  भी  जाता  है  कि  वे  किस  प्रकार

 सभाओं  तथा  प्रदर्शकों  को  भंग  कर  तथा  उन्हें  बदनाम  उन्हीं  के  मूंह  से  लोकतन्त्र  के  विषय

 में  भाषण  सुनना  एक  अनस्वीकारिक  बात  जिसका  मैं  स्वागत  हूं  ।  इस  पर  भी  मेरे  यह

 एक  निश्चित  आरोप  है  कि  जो  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  था  यह  इसी  का  एक  प्रयोग  किया  जा  रहा

 यह  एक  वहुत  खतरनाक  बात  ही  इसके  संबंध  में  तथ्यों  को  जान  faa  was  तब-वितेतर

 कितना  भी  इस  सभा  में  किया  जाये  उससे  इस  मामले  का  हल  निकलने  वाला  नहीं  मेरे  कुछ

 मित्रों  के  यह  जलूस  हिसंक  यह  पहले  से  ही  पुर्णे-नियोजित  था  तथा  जलस  ने  अंत  में

 हिसा  का  सहारा  ले  ही  लिया  ।  आपके  पक्ष  का  यह  विचार  है  फितु  इस  विषय  में  मेरा  तक  यह

 हैं  कि जलूस  दान्तिपुण  ढंग  से  करने  का  पूर्ण  नियोजन  था  कितु  लोगों  ने  आकर  इसमें  घसपैठ

 कुछ  लोग  जो  राष्ट्रीय  स््रयं  संघ  में  शामिल  यह  काय  उन्होंने  किया  है  ।  मेरा  आरोप  यह

 हैं  जिसके  कारण  मैं  इसकी  न्याधिक्त  जांच  की  मांग  कर  रहा  हूं  ।  मैं  इस  बात  की  भी  याद  दिला

 दू  कि  इस  घटना  के  तुरन्त  बाद  मेरी  पार्टी  के  महा  सचिव  ने  न्यायिक  जांच  की  मांग  करते  gu

 एक  वक्तव्य  दिया  ar  कम  से  कम  इस  संसद  में  अपने  दांव  पेंच  मत  मेरो

 बात  तो  सुन  लीजियें  ।  इसलिये  में  कहना  चाहता  हूं  कि  क्यों किਂ  हमारा  मन  साफ  था  कि  हमारे
 विरुद्ध  यह  पाप  किया  गया  था  तथा  हमारे  जलूस  मे  बाधा  पहुंचाई  गई

 थी  और  इस  साफ  मन  तथा

 इस  स्पष्ट  धारणा  के  कारण  हम  आरम्भ  से  ही  न्यायिक  जांच  की  मांग  करते  आये  हैं  और  उसी

 पनी  मांग  को  मैं  यहां  इस  सभा  में  दोहराता  हूं  ।

 इस  सकल  के  संबंघ  में  कि  कया  यह  प्रदर्शन  एक  शान्तिपूर्ण  प्रदर्शन  थी  मैं  उन  एक  दो

 पहलूओं  की  चर्चा  करना  चाहूंगा  fare  आप  कृपया  अपने  ध्यान  में  रखें  ।  मेरे  मित्र  यहां  टाइम्स

 आफ  इंडिया  दिखा  रहे  a  मेरे  ख्याल  में  वे  केवल  टाइम्स  आफ  इंडिया  पर
 ही  faux  करते

 मैं
 भो

 उस  पर  निभर  करता  हूं  मगर  यहां  मेरे  पास  etaqy  भी  है  और  उसको  भी  मैं  यहां

 पढ़मा  चाहूंगा
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 उनका  क्या  कहना  है  ?  उनका  कहना  है  कि  प्रदर्शन  शांत  और  अहिसक  ढंग  से  शुरु  हुआ

 था  जैसा  ही  यह  कनाटप्लेस  में  दाखिल  हुआ  कुछ  लोगों  ने  आकर  उसके  प्रमुख  हिस्से  को  भंग  कर

 दियां  तथा  वे  दूसरी  ओर  दुकानों  की  तरफ  तेजी  से  बढ़  गये  इसी  प्रकार  की  घटना  सिन्धी  हाउस

 के  पास  हुई  ।  इन  लोगों  के  जोद  को  दिल्‍ली  युवक  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  श्री  जगदीश  टिटलर

 तथा  अन्य  नेताओं  द्वारा  दबा  दिया  गया  ।  इसके  जो  पहलू  हैं  ।  एक  लम्बा  जलूस  अपने  रूट  के

 बड़े  हिस्से  तक  सही  ढंग  से  चला  आ  रहा  है  कितु  जनपथ  के  पास  एक  विशेष  स्थान  पर  आकर

 कुछ  लोग  दूसरी  ओर  तेजी  से  लपकते  हैं  और  बाकी  जलूस  चलता  रहता  है  और  उसी  समय  जब

 यह  घटना  होती  हैं  जलूस  के  कुछ  नेतागण  आकरਂ  हस्तक्षेप  करते  हैं  और  कदमकदा  को  दबाने

 तथा  नियंत्रण  करने  का  प्रयास  करते  है  ।  उसके  संबंध  ऐं  यह  स्थिति  यह  कोई  मेरी

 नहीं  है  (eaaat7)  मैं  उस  रिपोर्ट  को  पढ़ता  स्ट्टेसमन  ने  यही  बात  बताई  कि

 क  4  के  ०  १
 जलूस  का  प्रमुख  हिस्सा  सड़क  के  बीच  में  शांतिपूर्वक  चलता  आ  रहा  था  कुछ

 नारे  लगाते  हुए  युवकों  के  बड़े  समुह्दों  ने  हमला  करना  शुरू  कर  दिया  ।  दिल्‍ली  युवक  कांग्रस

 के  जगदोश  टिटलर  तथा  कांग्रेस  के  अन्य  कार्यकर्त्ताओं  ने  उन

 पैठियों को  रोकने  का  प्रयास  किया  ।  श्री  टिटलर  ने  वाद  में  कहा  कि  उनमें  से  कोई  भी

 उनके  दल  से  संबंघित  नहीं  था  म

 ?

 हंसी  से  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।  अब  मुद्दा  यह  है  कि  एक  जलूस  है  जो  शांतिपूर्वक  जा

 रहा  कुछ  लोग  दंगा  करते  हैं  फिर  भी  जलूस  शांतिपूर्वक  चलता  रहता  है  ।  जलूस  का  नेतृत्व

 करने  वाले  नेता  गण  आकर  इस  कार्यवाही  को  रोकने  का  प्रयत्न  करते  फिर  क्या  आप  कह

 सकते  हैं  कि  जलूस  के  नेता  यह  बलवा  करना  चाहते  थे  ?  set  यह  है  कि  वे  लोग  कौन  थे

 जिन्होंने  उत्पात  किया  ?  मेरा  आरोप  है  कि  वे  लोग  जिन्होंने  यह  उत्पात  किया  वे  उकसाने  वाले

 एजेन्ट  लोग  थे  जिनको  आपने  dara  किया  था  ।  आप  यह  कहते  हैं  कि  वे  लोग  हमसे  संबंधित

 यही  वह  पहल ूहैं
 जिसकी  जांच  होनी  चाहिये  ।  यदि  भड़काने  बाले  कुछ  एजेन्टों  को  इस  काय

 पर  लगाया  गया  था  तो  यह  लोकतान्त्रिक  विरोध  करने  तथा  प्रदशंक  करने  के  लोकतांत्रिक

 अधिकारों  पर  ag  एक  सरासर  आक्रमण  है  |

 यह  चित्र  आपके  सामने  है  श्री  बरार  का  एक  जिक्र  किया  गया  था  और  यह  far  उन  पर

 हमला  किया  गया  ।  ae  श्री  बरार  का  ही  वक्तव्य  किसी  भौर  ने  इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  कहा

 हो  मगर  तस्वीर  यह  इसमें  केवल  चार  ही  आदमी  हैं  जो  सड़क  पर  पड़े  हुए  यह  आप  देख

 सकते  हैं  श्री  बरार  यहां  खड़े  वे  श्री  संजय  गांधी  की  ओर  इशारा  कर  रहे  हैं  और  वे  पास  में

 खड़े  पुलिस  के  आदमी  से  जो  लाठी  मार  रहा  कुछ  कह  रहे  यह  तस्वीर  इतनों  साफ

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  इसकी  अनुमति  है  ?  यहां  कोई  बड़ा  जनसमूह  नहीं  हैं  केवल  चार  या

 पांच  आदमी  हैं  जो  कि  लेटे  हुए  पांच  पुलिस  के  आदमी  उनको  घेरे  हुए  श्री  बरार  उनकी  ओर

 संकेत  कर  रहे  क्या  इसकी  अनुमति  दी  गई  हैं  ?  यह  लाठी  चाज  है  अन्यथा  कि  एक  मनमाना
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 आक्रमण  ?  इसलिये  तस्वीर  से  ag  साफ  जाहिर  है  कि  पुलिस  ही  इस  मामले  में  उत्पाती

 इस  समय  तक  पुलिस  का  दस्ता  उस  स्थान  पर  पहुंच  गया  था  और  श्री  बरार  ने  उस  जनसमूह

 को  गर-कानूनी  घोषित  कर  दिया  ।  लेकिन  कौन  सा  जनसमूह  गेर-कानूनी  ?  जलूस

 पवेक  चला  जा  रहा  कुछ  कुछ  मुठीभर  लोग  आकर  उत्पात  मचाते  तीन  दुकानों  पर

 हमला  होता  कोई  बड़े  स्तर  पर  हमला  नहीं  तब  तक  वहां  श्री  बरार  उपस्थित  होते हैं

 और  वे  जनसमूह  को  गैर-कानूनी  घोषित  कर  देते  हैं  ।

 क्या  यह  एक  छोटी  सी  बात  नहीं  है  ?  क्या  वह  उनके  नियंत्रण  से  परे  जब  उन्होंने

 उस  जनपमूह  को  गेर-हानूनी  घोषित  कर  उस  जलूस  को  THT  घोषित  कर  दिया

 तो  क्या  आप  यह  आशा  करते  हैं  कि  वह  जलूस  उस  घोषणा  को  स्वीकार  कर  लेगा  ?  इसलिये

 गड़बड़ी  तब  पैदा  हुई  जब  कि  उसे  गेर-कानूनी  घोषित  कर  दिया  गया  ।  उन्होंने  कहा  बोट

 aaa  तक  जाने  के  लिये  दृढ़-प्रतज्ञ  हैं  इसलिये  गिरफतारियां  विरोध  किया  गया  और  सारा

 मामला  इस  प्रकार  सामने  आया  |

 जलूस  जनपथ  TH  आ  जाता  टालस्टाय  मागंतक  जाता  दहर  का  व्यस्त  हिस्सा

 समाप्त  हो  जाता  हैं  जबकि  वहां  कोई  गड़बड़ी  नहीं  किसी  दुकान  पर  हमला  नहीं  होता

 कुछ  भी  नहीं  होता  जब  तक  कि  जलूस  एक  विद्वेष  तक  नहीं  पहुंचता  ।  इसलिये  हमारा

 आरोप  यही  है  कि  पत्थर  एक  विद्वेष  दुकान  से  आये  थे  और  वह  दुकानें  कोई  नाम  मैं  यहां

 उल्लेखित  नहीं  करना  न्यायिक  जांच  जब  होगी  तो  नाम  स्वयं  सामने  आ  जायेंगे  कितु

 वह  दुकान  उस  आदमी  की  हैं  जो  अपने  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  साथ  संबंधों  के  लिये  सुपरिचित

 है  उसकी  तस्वीर  अखबारों  में  ar  रही  हैं  और  वह  राष्ट्रीय  स्बयं  संघ  से  संबद्ध

 तब  एक  रोचक  घटना  होती  हैं  ।  तुरन्त  उस  दृश्य  पर  विदेश  मंत्री  दिखाई  देते  हैं  श्री

 मुरली  मनोहर  जोशी  आते  उसी  समय  श्री  भंडारी  का  प्रवेश  होता  उस  दृश्य  में  प्रत्येक

 व्यक्ति  जो  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  की  पृष्ट  भूमि  रखता  ऐसा  कोई  भी  नहीं  जो  स्वयं

 सेवक  संघ  से  संबंधित  न  उस  स्थान  पर  पहुंच  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 संघ  ने  लोगों  को  नियत  किया  था  फिर  कमांडर-इन-चीफ  महोदय  प्रवेश  करते  दृष्य  का

 सर्वेक्षण  करते  प्रत्येक  व्यक्ति  को  धन्यवाद  देते  हैं  और  एक  तैयार  वक्तव्य  पेश  करते  हैं  |

 जिसमें  जलूस  की  आलोचना  की  गई  इस  संयोग  की  संगाते  का  स्पष्टीकरण  आप  कंसे  करेंगे  मैं

 यही  पुद्धना  चाहता  हूं  ।

 इससे  यह  पता  चल  जाता  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  ने  ही  सारी  घटना  का  नियोजन

 किया  था  ।  कितु  क्यों  ?  यह  बात  भी  बदकिस्मती  से  सामने  आ  गई  है  ।  मेरे  मित्रों  के  लिये  यह

 भी  एक  हव्वा  बन  गया  है  कि  16  तारीख  को  एक  रली  होने  जा  रही  है  अब  उस  रली  का  भी

 सामना  किया  उस  रली  को  भी  निष्फल  किया  जायेगा  इसलिये  पर्याप्त  पुलिस  बल  का  वहां

 होना  आवश्यक  हो  मांग  है  कि  आप  सेना  भी  बुला  सकते  हैं  ही  जिससे  कि

 रेली  को  दबाया  जा  उसके  पूर्व  ही  आपने  उसका  यहां  एक  प्रयोग  किया है  और  आपके

 अनुसार  यह  प्रयोग  सफलता  रहा  |
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 आप  कहना  चाहते  हैं  कि  यह  एक  पूर्व-चेतावनी  हां  यह  पूर्वंचेतावनी  है  ।  कितु  यह

 इसकी  नहीं  फि  प्रदर्शन  यह  पूर्वचेतावनी  इस  बात  की  है  कि  आपके  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  के  लोग  भारी  तदाद  में  आ  रहे  है  जिससे  कि  रेली  में  बाघा  पहुंचायी  जा  रली

 को  बदनाम  किया  जा  सके  ।  इसलिये  आप  मांग  कर  रहे  हैं  बल  लाईये  ।”  मगर

 किसलिये  ?  उन  गुडों  की  रक्षा  करने  के  जिन्हें  कि  रली  में  उत्पात  कार्य  के  faq  लगाया

 जायेगा  गह  विरोध  करने  के  लोकतन्त्र  के  मूल  भूत  अधिकार  को  एक  चुनौती  जिससे  कि

 लोकतात्रिक  ढंग  से  विरोध  करने  के  श्रधिकार  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 आप  भली-भांति  जानते  हैं  कि  सरकार  ऐसे  ढंग  से  चलाई  जा  रही  है  कि  सारे  देश  में

 असन्तोष  और  क्षोभ  का  वातावरण  व्याप्त  है  ।  आपको  विदित्त  है  कि  श्रमिक  वर्ग  ada  किसान

 असन्तुष्ट  कीमतों  बढ़ती  जा  रही  सब  चीजें  नियंत्रण  के  बाहर  होती  जा  रही  भाप  लोगों

 की  नाराजगी  के  इस  विस्फोट  को  काबू  करना  चाहते  हैं  इसलिये  आप  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ

 रूपी  उस  तंत्र  को  इस  काय  पर  नियत  कर  रहे  जो  लोगों  के  आन्दोलन  को  जहां  भी  वह  दिखाई

 पड़े  दबा  दें  आप  उन  लोगों  से  भयभीत  हैं  जो  कि  सामने  भाना  चाहते  हैं  और  इसे  आप  पीछे  से

 किये  गये  हमले  का  नाम  देते  यष्टी  वह  प्रयोग  है  जो  इस  घटना  के  अन्तंगत  किया  गया  art

 चलिये  भाप  यह  मानते  हैं  कि  वहां  केवल  2000  प्रदेंशनकारी  थे  ।  ठीक  यदि  वहां  केवल

 दो  हजार  प्रदर्शनकारी  थे  तो  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  उन  पर  गोलियां  बरसाई  गई  लाठियां  चलाई ्

 लोगों  को  पीटा  जायें  भौर  दो  संसद  सदस्यों  की  दुर्गति  की  जाये  ।  qaqa-qargt  को

 जलूस  में  हिस्सा  लेने  का  अधिकार  नहीं  या  आप  यह  तके  देना  चाहिंते  हैं  कि  उन  दो

 संसद  सदस्यों  ने  हिसा  फलाने  का  प्रयास  किया  था  ।  उनकी  सूरत  से  ही  पता  चल  जाता  है  कि

 वे  हिसा  के  किसी  काय  को  करने  में  सक्षम  ही  नहीं  है  ।  फिर  भी  उन  पर  हमला  गया  तथा

 उन्हें  हिरासत में  रखा  गया  है  कितु  यह  एक  खतरनाक  तरीका  है  मैं  केवल  इतना  ही  कहना

 चाहता  हुं  ।

 उन्होंने  विशेष  न्यायालय  को  भी  जिक्र  किया  उस  पर  काफी  चर्चा  हुई  हम

 अपनी  स्थिति  को  समझते  हैं  तथा  हमने  अपनी  स्थिति  को  अनेक  बार  स्पष्ट  भी  किया  कि

 हम  उसका  विरोध  क्यों  कर  रहे  हम  इस  संबंध  में  काफी  स्पष्ट  उसका  विरोध  जारी

 इसके  बारे  में  कोई  गलत  फहमी  नहीं  रहनी  चाहियें  ।  हम  मन  से  विशेष  न्यायालय  के  फैसले  को

 स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  साधारण  अदालत  का  HAT  हम  स्वीकार  करेंगे  fag

 विशष  अदालत  का  निर्णय  आखीर  कसा  होगा  ?  एक  मुठठी  भर  न्यायाधीशों  के  एक  मुठठी

 भर  मुजरिमों  के  एक  मुठठी  भर  आरोप  के  लियें--इस  प्रकार  का  पूरवे-नियोजित  हम

 wataTe  नहीं  करेंगे  हम  इसका  विरोध  करेंगे  ।  इसलिये  इसे  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लिया  जाये  |

 इस  संबंध  में  मुझे  किसी  प्रकार  का  संदेह  नहीं  ।

 यही  सब  मैं  कहना  चाहता  था  ।  जनपथ  में  क्या  हुआ  यह  सब  रा  erty
 ट्र।न  स्वयं  सेवक  के

 पेचों  का  एक  नमूना  ,  गड़बड़ी  करने  की  विधि  का  प्रयोग  षडयंत्र  फलाने  तथा  उकसाने  वाले
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 एन्जेंटों  का  एक  प्रयोग  था  इसमें  आप  कुछ  टृद  तक  सफल  रहे  लोग  अवद्य  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखेंगे  :  कितु  यह  समझ  लिया  जाये  कि  लोगों  को  इन  तरीकों  से  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  न  ही

 उस  तरकीब  से  हम  भयभीत  हो  सकेंगे  ।  प्रदर्शन  जत्थे  निकाने  रलियां  आयोजित

 की  विरोध  किये  fee  विरोध  तब  तक  जारी  रहेगा  जब  तक  कि  कुइमशन  रहेगा

 तथा  लोकतांत्रिक  अधिकारों  की  सुरक्षा  करनी  ही  होगी  ।

 मैं  आरोपों  की  न्यायिक  जांच  की  मांग  करता  हूं  ।

 था शनी  सिकन्दर  बख्त  :  जो  न्यायाधीश  याया नवी  य  का  कार्य-भार  उनको  क्षमा

 नहीं  करने  के  संबंध  में  आप  क्या  चाहते  क

 थ्रो  वसन्त  साठे  :  आप  भी  दिली  के  रहने  वाले  वाजपेयी  जी  वहां

 आप  क्यों  नहीं  गये  ?

 (erat)

 att  सिकन्दर बरत  :  आपने  भारतीय  कांग्रेस  समिति  में  यह  बक्तब्य  दिया  था  कि  उन

 r - araeayant  जो  विशेष  न्यायालय  में  कायंभार  माफ  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  श्रीमान  मुझसे  एक  प्रदन  पुछा  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  उसका  उत्तर  देने  के  लिए  आपको  समय  दिया

 जायें  ।

 .
 att  सी०  UAHo  स्टीफन  :  महोदय  मै  केवल  एक  मिनट  का  समय  arya

 चाहता  ब  जिससे  मैं

 उसका  उत्तर  दे  सक्‌  जो  मुझसे  पूछा  गया  है  ।

 न्यायाघीश  सिंघल  ने  कहा  है  कि  कोई  भी  स्वाभिमानी  न्यायाधीद  निम्न  पद  को  स्वीकार

 नहीं  यदि  एक  उच्च  न्यायालय  का  उच्च  न्यायालय  अथवा  उच्चत्तम  न्यायालय

 के  वक्तव्य  के  बावजूद  भी  नीचले  न्यायालय  की  स्थिति  को  स्वीकार  करता  है  तो  संभवतः  उसकी

 एक  freq  ही  अनुप्र  रणा  वह  अपने  आपको  राजनेतिक  पडयंत्र  के  एक  संग  के  रूप  में  समपित

 कर  देता है  और  जहाँ  तक  हमारा  संबंध  उस  न्यायाधीश  पर  जो  राजनी  faa  षडयंत्रकारियों  के

 हाथो  में  कठपुतली  हमारा  fazara  नहीं  हो  सकता  ।  उस  समय  जतकि  लोग  हमें  अपना  मत

 हम  लोगों  को  कहेंगे  कि
 उस  व्यक्ति  के  विरूद्ध  कायंवाही  की  जाएगी  जिसने  अपनी  स्थिति

 का  दुरुपयोग  किया  और  हम  यह  घोषणा  करते  हैं  कि  हम  लोगों  को  यह  कहेंगे  कि  वे  हमें  अपना

 वह  आदेश  जिससे  fe  उस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 (saz)

 श्री  के०  मायातेवर  :  उपाध्यक्ष  मैं  भी  अपनी  दल  की  ओर  इन  सब

 घटनाओं  की  न्याधिक  जांच  की  मांग  करता  हूं  ।  जहां  तक  उन  परिस्थितियों  का  संबंध  जोकि
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 देश  में  इस  समय  मेरा  विचार  है  कि  हमें  भविष्य  में  प्रधानमंत्रियों  का  चुनाव  करना  होगा  ।

 माननीय  प्रधानमंत्री  मुझे  इस  कथन  के  लिए  क्षमा  करें  ।  भविष्य  में  ऐसे  प्रधानमंत्रियों  का  निर्वाचन

 करना  उचित  होगा  जिनकी  कि  कोई  सन्तान  अथवा  बेटे  अथवा  बेटियां  न  हों  ।  क्योंकि  बेट  ही

 इस  देश  को  खराब  कर  रहे  हैं  ।  यह  कुछ  लोगों  की  राय  है  ।

 उस  घटना  के  संबंध  जिस  पर  विवाद  चल  रहा  मुझे  बताया  गया  है  कि  कानून  are

 व्यवस्था  की  स्थिति  न  केवल  राजधानी  दिल्‍ली  में  बल्कि  इसके  अलावा  भी  सारे  देश  में  इस

 सरकार  के  पूरी  तरह  काबू  के  बाहर  हो  गई  है  ।  मुझे  यह  बताया  गया  हैं  कि  जलूस

 को  पुलिस  द्वारा  आगे  बढ़ने  दिया  गया  था  ।  यह  स्वाभाविक  हैं  कि  कानूनी  रूप  में  उन्होंने  पुलिस

 को  सूचित  किया  होगा  i  यह  पुलिस  का  कतंब्य  है  कि  वह  जलूस  के  शरू  होने  से  लेकर  उसके

 समाप्त  तक  कानून  और  व्यवस्था  को  कायम  रखने  के  लिए  पर्याप्त  बन्दोबस्त  करें  ।  इसलिए

 पुलिस  कानून  और  व्यवस्था  को  बनाये  रखने  में  पुलिस  असफल  रही  ।

 आज  सुबह  मैं  विलिंगडन  अस्पताल  गया  था  और  वहां  अपने  मित्र  रामलिंगम  से

 भेंट  की  ।  उन्हें  दायें  हाथ  सिर  पर  तथा  पीठ  पर  चोटें  आई  हैं  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उन  पर

 हमला  किसने  किया  था  तथा  शरीर  के  उन  अंगों  पर  किसने  वे  चोटें  पहुंचाई  क्योंकि  मैंने  उस

 घटना  को  प्रत्यक्ष  अपनी  आंखों  &  नहीं  देखा  ।  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  ऐसा  पुलिस  ने  किया  अथवा

 कुछ  शरारती  तत्वों  ने  ।  मगर  किसी  न  किसी  ने  इस  सभा  के  उस  निर्दोष  संसद  सदस्य  को  चोट

 जरूर  पहुंचाई  होगी  ।  उन्हें  दो  काफी  गंभीर  हृदय  रोगियों  के  पलंगों  के  बीच  उस  समय  दाखिल

 किया  गया  जब  वे  अचेत  अवस्था  में  थे  ।  तथा  केयर

 दोनों  ही  पुरे  भरे  हुए  ।  मगर  वे  हृदय-रोगीं  नहीं  हैं  तब  उन्हें  आपने  वहाँ  क्यों  दाखिल  किया  ?

 कुछ  पुलिस  के  आदमी  वहां  तेनात  किए  गए  थे  क्योंकि  वे  उनकी  हिरासत  में  थे  ।  इसलिए  वेवहां

 अपनी  बन्दूकों  आदि  के  साथ  मौजूद  थे  ।  इससे  अन्य  रोगियों  के  मन  में  भय  उत्पन्न  और

 आशा  की  जाये  कि  वे  हृदयरोगी  इस  भय  से  अपने  प्राण  न  त्याग  दें  इसलिए  कम  से  कम  उन

 हृदयरोगियों  के  हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  कृपया  श्री  रामलिंगम  को  किसी  दूसरे  कमरे  में

 दाखिल  करें  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  कमरा  नं०  1  खाली  है  तथा  उसे  एक  मंत्री  की  अभी  चिकित्सा  के

 लिए  आरक्षित  रखा  गया  है  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उन  मंत्री  महोदय  का  कया  नाम  जिनको  वहां

 दाखिल  किया  जाना  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  वह  विशेष  मंत्री  महोदय  कौन  हैं  तथा  वे  किस  रोग

 से  पीड़ित  कुछ  भी  ज्ञात  नही ंहै  ।  केवल  भगवान  ही  जानता  यहां  तक  हस्पताल  के

 अधिकारियों  को  भी  यह  ज्ञात  नहीं  है  ।  यह  मुझे  कुछ  विश्वस्त  अस्पताल  के  अधिकारियों  से

 ज्ञात  हुआ  है  ।

 कानूनी  स्थिति  की  दृष्टि  इन  दो  संसद  सदस्यों  पर  हमला  किया  गया  तथा  उन्हें  चोटें

 आई  ।  दुर्भाग्यवश  उनको  इस  मामले  में  अपराधी  माना  गया  है  ।  वस्तुतः  उनको  सरकारी  गवाह

 ara समझा  जाना  चाहिए  था  ।  इस  मामले  में  तो  शिकायत  कर्ताओं  को  ही  मान  लिया  गया

 है  ।  कांग्रेस  दल  के  संसद  सदस्यों  से  राजनीतिक  बदला  लेने  की  वना से
 इस  सरकार  ने  उन
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 बाण

 पक्षों  को  ही  हिरासत  में  ले  लिया  है  जिनपर  पुलिस  तथा  अन्य  दंगाई  तत्वों  ने  हमला  किया  था  ।

 मैं  गृहमंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  जहां  तक  इन  दो  संसद  सदस्यों  का  संबंध  है  वे  सब

 कायंवाही  स्थगित  कर  दें  ।  मुझें  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  सभा  के  अनेक  माननीय  सदस्यों  से  भी

 ज्ञात  है  कि  वे  अत्यन्त  कानून  का  पालन  करने  तथा  शान्त  स्वभाव  के  व्यक्ति  हैं  ।

 इसलिए  वे  किसी  प्रकार  का  कोई  अपराध  नहीं  कर  सकते  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हुं  कि  वहू  इन  दो  संसद  सदस्यों  के  विरुद्ध  सब  मामलों  को  वापिस  ले  लें

 नियमों  के  अधीन  इस  सम्मानित  सभा  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  ag  संबंधित

 अधिकारियों  को  इन  दो  संसद-सदस्यों  को  पेश  करने  के  लिए  समन  जारी  करे  कल  यह  मामला

 सभा  में  अनेक  संसद  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  था  कितु  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  उनकी  मांग  पर

 कोई  विचार  नहीं  किया  ।  यह  उनके  मूलभूत  अधिकरिं  का  हनन है
 तथा  संविधान  के  अनुच्छेद

 19  के  अधीन  इस  सभा  की  कार्यवाहियों  में  हिस्सा  मत  तथा  भाषण  देने  के  उनके

 मूलभूत  अधिकारों  की  अवहेलना  है  ।  इसलिए  उनके  मूलभूत  अधिकारों  के  हनन  की  अनुमति  नहीं

 दी  जानी  चाहिए  ।  अथवा  उनके  विरूद्ध  भारतीय  आचार  संहिता  अथवा  देश

 के  किसी  अन्य  कानून  के  अधीन  किसी  अभियोग  आदि  का  विचार  न  करते  हुए  उपाध्यक्ष  महोदय

 अविलम्ब  जेल  अधीक्षक  तथा  अन्य  संबंधित  अधिकारियों  को  समन  जारी  करने  चाहिए  जिससे  कि

 उनके  मूलभूत
 अधिकारों  की  सुरक्षा  की  जा  सके  ।

 उन्हें  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  न  हीं  उन  पर  हत्या

 करने  का  आरोप  Atl  उन  पर  लूटपाट  अथवा  अन्य  किसी  बात  के  गम्भीर  अपराध  करने  का

 कोई  आरोप  नहीं  है  ।  गेर-कानूनी  जनसमूह  संबंधी  केवल  घारा  147  तथा  148  ही  इश्  विषय  में

 लागू  होती  ।  यह  कोई  बड़ा  अपराध  नहीं  है  जिससे  कि  इन  संसद-सदस्यों  को  हिरासत  में  *९खा

 तथा  उनके  इस  सभा  में  हिस्सा  लेने  के  मूलभूत  अधिकार  का  हनन  किया  इसलिए  मैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  से  अनुरोध  करू
 गा

 कि  वे  इस  कानूनी  और  संवैघानिक  पहलू  पर  विचार

 जिससे  इस  सभा  के  उन  माननीय  सदस्यों  के  विशेषाधिकार  प्रभावित  हो  रहे  हैं  |

 विद्वेष  न्यायालयों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  श्री  ज्योतिमंय  बसु  द्वारा  कुछ  उल्लेख  किया  गया

 मैं  तथाकथित  विशेष  धोखाधड़ी पूर्ण
 विशेष  न्यायालयों  का  पूर्ण  विरोध  कर  रहा

 वे  न्यायालय  नहीं  बल्कि  धोखाधड़ी  जो  qaqa  प्रधान  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  के  साथ  की  जा  रही  है  ।  अगर  आपका  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  विश्वास

 अगर  आपका  भारत  के  उच्च  न्यायालयों  या  सत्र  न्यायालयों  या  मजिस्ट्रेंट  न्यायालयों  या  किसी

 अनप  न्यायालय  या  भारतीय  संघ  के  अंतगंत  किसी  rare aReU  में  विश्वास  तो  फिर  आप  इन

 विशेष  न्यायालयों  को  क्यों  नियुक्त  कर  रहे  हैं  ?  विशेष  न्यायालय  विधेयक  के  माध्यम  से  विद्वेष

 न्यायालयों  की  नियुक्ति  से  केवल  यह  पता  चलता  है  या  जाहिर  होता  है  या  आशय  प्रकट  होता  है

 कि  न्यायालयों  के  वतंमान  तन्त्र  में  आपका  faeara  नहीं  है  झन  विशेष  न्यायालयों  के  माध्यम  से

 आप  भारत  की  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  पर  दोषसिद्ध  करने  और  उन्हें  जेल  में  भेजने  की  योजना  बना
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 ि
 ट. क  >  for  a7rea7

 रहे  हैं  इस  प्रकार  उन्हें  राजनीति  और  सावंजतिक  जी  वन  के  ि  क  AGA  और  अयोग्य  बना  रहे

 जिसका  भारत  के  लोगों  द्वारा  स्वागत  नहीं  किया  जाएगा  ।  भारत  की  सम्पूर्ण  जनता  भारत  की

 भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  नियुक्ति  के  पूर्णतः

 विरुद्ध है  |

 इन  तको  के  मैं  आपसे  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  दो  संसद  श्री

 ले  2-1  जायें  अं
 रामलिंगम  भौर  श्री  अरूगाचलम  के  विरुद्ध  मासले  वापस  है  लये  च  न  पर  अन्य  लोगों  के  बारे

 ञ CaN  g में  अन्य  घटनाओं  में  न्य
 यिक

 जांच  कराने  का

 |  इन  दाब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रप्पन

 श्री  राजनारायण  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रद्न  है  ।  आज  जो  प्रस्ताव  है  जिसपर  यह  चर्चा

 चल  रही  यह  एजोनमेंट  मोशन  सरकार  के  विरुद्ध  है  या  सरकार  के  पक्ष  में  है  मैं  इतनी  देर

 से  बैठा  पर  इसको  समझ  नहीं  तो  अपने  पंडित  जी  के  पास  आया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  क्या  प्वाइंट  आफ  आडर  है  ।

 श्री  राजनारायण  :  जरा  यह  प्वाइंट  आफ  आडर  है
 arty ACN  प्वाइंट  आफ  इन्फासेंशन  भी

 आखिर  मैं  आप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  किस  विषय  पर  यह  डिस्कशन  कर  रहे  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अल्पकालीन  चर्चा  है  ।

 थ्री  राजनारायण  :  किस  विषय  पर  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन  घटनाओं  पर  ।  सदन  के  अनुरोध  पर  इसे  अल्पकालिक  चर्चा  के  रूप

 में  स्वीकृत  किया  गया  था  ।

 श्री  राजनारायण  :  मैं  उस  समय  उपस्थित  था  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उपस्थित  नहीं  थे  ।  आप  हर  वक्‍त  सदन  में  उपस्थित  नहीं  रह

 सकते  ।  और  आप  जब  सदन  में  उपस्थित  नहीं  तब  च्  अनेक  बाते  होती  हैं  ।

 श्री  राजनारायण  :  यह  चर्चा  नियम
 विरुद्ध

 हो  रही  है  ।  एक  सवाल  मैं  पूछना  चाहता  F

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  अब  अव्यवस्था  न  करें  ।

 श्री  राजनारायण  :  यह  बहस  बिल्कुल  उल्टी  जा  रही  है  ।
 मैं  एक  सवाल  ही  पूछ  रहा  हूं

 ।

 श्री  मोरारजी  भाई  इस  समय  यहां  नहीं  हैं  ।  बे  याद  करें  शिशुपाल  और  जरासंघ  को  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  इधर  का  पक्ष  शिशुपाल  या  जरासंघ  है  या  उधर  का  पक्ष  किशुपाल  है  या

 जरासंघ  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  समझ  में  आ  थोड़ी  देर  और  आप  सुन  जए

 श्री  राजनारायण :
 आप  इजाजंत  दे  तो  मैं  बोलूंगा  ।  क्या  हमारे  कुछ  Aaa  हैं  ?  कया

 हमारे  कुछ  विचार  हैं  ?  क्या  हम  गांधीवाद  के  anda  हैं  ?  अथवा  हम  बबं  रता  की  स्थापना  करने

 जा  रहे
 हैं

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  विचार  हैं  और  सभी  कुछ  हैं  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 कीजिए  ।  हमें  कुछ  व्यवस्था  रखनी  चाहिए  |

 श्री  चन्द्रप्पन  |

 श्री  राजनारायण  :  मैं  जब्त  किये  बैठा  हूं  हमको  बोलने  की  इजाजत  नहीं  तो  मैं

 चला  जाऊंगा  ।  आप  कह  तो  मैं  चल  ।

 थी  सी०के०  चन्द्रप्पन  :  उपाध्यक्ष  श्री  मान्‌जी

 मनीराम  बागड़ी  (WATT)  :  जो  पूछा  उसका  जवाब  दें  ae  गांधीवाद  पर  बहम  है

 या  डंडेवाद  पर  बहस  है  ।  डंडा  इधर  का  चले  या  उधर  का  दोनों  तरफ  का  डंडा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 श्री  चन्द्रप्पन  |

 श्री  सी०के०  चन्द्रप्पन  ( ReATTAT )  :  हम  उस  घटना  की  चर्चा  कर  रहे  जो  दिल्‍ली  में

 पहली  मई  को  घटी  ।  संजय  गान्धी  के  नेतृत्व  में  युवा  कांग्रेस  का  जलूस  निकला  और

 र  जब  यह  जुलुस  जनपथ  तो  वे  घटनाएं  जिनकी  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 अब  जो  प्रइन  हम  सदन  की  जानकारी  में  ला  रहे  वह  यह  है  ।  हमने  देश  में  और  विदेशों

 मैं  नवयुवकों  के  अनेक  प्रदर्शनों  को  देखा  हैं  ।  वे  लोगों  की  समस्याओं  पर  नवयुवकों  के  सामने  जो

 समस्याएं  हैं  उन  पर  प्रकाश  डालने  का  प्रयास  करते हैं  भाज  भारत  में  अगर  नौजवान  बेरोजगारी

 के  frag  लोकतान्त्रिक  अधिकारों  के  मतदान  की  आय  को  कम  करके  18  वर्ष  करने  आदि

 के  लिए  प्रदर्शन  करते  तो  बात  किसी  के  समझ  में  आ  सकती  है  ।  ऐसी  अनेक  मांगें  हैं  ।  परन्तु

 यहां  तो  नवयूवकों  का  वह  ऐसा  वर्ग  जो  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  कि  उस  प्रदर्शन  का

 नेतृत्व  कर  रहे  की  मां  को  दण्ड  नहीं  दिया  जा  सकता  और  कोई  विशेष  न्यायालय  नहीं

 होना  चाहिए  ।  यह  मुख्य  मांग  थी

 श्री  बसन्त  साठे  :  काले  कानन  के  खिलाफ  |

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  वे  इस  तरह  कर  रहे  थे  ।  मैंने  विपक्षी  श्री  स्टीफन

 को  बिना  तक  के  बोलते  नहीं  देखा  ।  मैं  श्री  स्टीफन  के  भाषण  से  उद्धरण  देंगा  चाहूंगा  ।  वह

 त्रिकेन्द्रम  में  एक  संबाददाता  सम्तेजन  को  सम्बोधित  कर  रहे  थे  और  वह  व्यापक  प्रसार  संख्या

 बाले  एक  दैनिक  समाचा  रफ्त्र  मनोरमाਂ  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 299



 नई  दिल्‍ली  में  हुई  हिंसक  घटनाओं  पर  चर्चा  3  1979

 श्री  tz1hT  ने  यह  कहा  है  :

 an  का  सबसे  सफेद  यूठ ५  यह  है  कि  श्री  संजय  गांधी  राजनीति  में  वापस  भा  रहे  हैं  | द

 कांग्रेंस  में  नहीं  श्री  स्टीफन  ने  यह  कहा  और  यह  भी  कहा  कि  युवक  कांग्रेस

 में  भी  नहीं हैं  ।''

 प्रो०  Towto  ALAA BT  :  उन्होंने  यह  कब  कहा  ?

 श्री  सी०के०  चन्द्रप्पन  :  जनपथ  में  जब  ये  घटनायें  उसके  बाद  श्री  स्टीफन  ने  जो  कुछ

 कहा  उसका  यह  सही-सही  अनुवाद  है  ।  उस  वक्तव्य  में  जिसका  श्री  स्टीफन  ने  उल्लेख  किया  और

 जिसे  इन्दिरा
 कांग्रेस  पार्थी

 के  महासचिव  श्री  ger  सिंह  ने  जारी  किया  गया  यह  कहा  गया  है  :

 लाठी  चाज  में  श्री  संजय  गांधी  के  साथ  दो  संसद  सदस्यों  सहित  युवा  कांग्रेस  के  अनेक

 कायें  कर्ता  घायल  हुए  पी

 श्री  बूटा  fag  का  कहना  हैं  कि  ag  संजय  युवा  कांग्रेस  के  सदस्य  हैं  उसी

 उसकी  श्रीमती  इन्दिरा  weet  ने  एक  संवाददाता  सम्मेलन  को  सम्बोधित  करते  हुए--उसी

 दन  बल्कि  अंगले  दिन  अर्थात्‌  2  तारीख  को--लखनऊ  में  कहा  संजय  केवल

 एक  सामाजिक  कार्यकर्ता  है  ।”  यह  संजय  गांधी  है  कया  ?  मुझे  नहीं  मालूम  ।  आप  स्वयं

 अपने  fasay  पर  पहुंच  सकते  हैं  ।  श्री  स्टीफन  के  अनुसर  वह  न  तो  कांग्रेस  का  सदस्य  है  और

 न  ही  वहू  युवक  कांग्रेस  का  सदस्य  है  ।  श्री  बुटा  सिह  के  अनुसार  वह  युवा  कांग्रेस  का  सदस्य  ge

 शी  बसन्त  साठे  :  वह  ऐसा  नहीं  कहते  |

 थ्री  सी०के०  चन्द्रप्पन  :  उनका  ऐसा  कहना  है  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  मां  के

 संजय  गांधी  केवल  एक  सामाजिक  कार्यकर्ता  (saaa)  आप  भी  कह  रहे  हैं  कि

 वह  युवा  कांग्रेस
 का  सदस्य  नहीं  है  ?  बहुत  अच्छी  बात  आपके  वक्तव्य  की  भी  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  द्वारा  चुनौती  दी  जायेंगी '  *'

 att  बसन्त  ais  मैं  इस  सदन  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संजय  गांधी  युवा  कांग्रेस  के

 सदस्य  नहीं  हैं  ।  मैं  अपनी  इस  बात  को  रिकार्ड  में  शामिल  कराना  चाहता  हूं  ।

 श्री
 सी०के०  चन्द्रप्पन  :  आप  अपने  हैड” की की

 भी  हिफाजत  करिये  |

 मुद्दा  यह  है  कि  श्री  स्टीफन  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  कि  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  के

 कुछ  आदमियों  ने  इस  Wea  में  घुसपैठ  की  जिन्होंने  झगड़ा  शुरू  किया  ।  मेरे  विचार  में

 अपने  सभी  अपराधों  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  अ।प  आर०एस०एस ०
 का  बहाना  ढूंढ़  रहे  हैं  ।  ऐसा

 मत  करो
 ।

 मेरे  पास  यह  फोटोग्राफ  है  उपाध्यक्ष  भापकी  अनुमति  से  मैं  इसे  सभा-पटल

 पर  रख  सकता  हूं  अथवा  अन्यथा  मैं  इसे  आपके  मन्त्री  महोदय  के  पास  श्री  साठ  के

 पास  भेज  सकता  हूं  इस  में  यह  दिखाया  गया  है  कि  संजय  गांधी  पुलिस  अधिकारी

 भी  बरार  को  पकड़े  हुए  हैं  और
 उन्हें

 नीचे  गिराने  की  कोशिश  कर  रहे  क्या  agl  समाज  सेवा
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 है  क्या  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  संजय  गांधी  आर०एस०एस०  के  आदमी  हैं  ?  (aqua)

 श्री  teTHA  के  qh  के  इस  घटना  में  न्यायिक  जांच  हो  जाने  के  अगर  यह

 तथ्य  साबित  हो  जाता  तो  श्री  संजय  गांधी  आर०एस०एस०  के  आदमी  हो  जायेंगे  और  डा०

 सुब्रहमण्यम  स्वामी  उनके  साथ  होंगे  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  ऐसा  हो  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  आर  ०एस०एस०  का  अपमान  मत  करो  |

 श्री  राजनारायण  :  हम  दोनों  के  खिलाफ  हैं  |

 श्री  सी०  Fo  चद्रप्पन  :  प्रइन  यह  है  ।  भारतीय  राजनीति  में  एक  प्रयास  चल  रहा  है

 और  आज  कुछ  खोटे  सिक्के  चल  रहे  हैं  ।  केवल  संजय  गांधी  ही  उल्लेखनीय  नहीं  बल्कि  आपात

 स्थिति  का  युवा  वह  आदमी  जो  आपात  स्थिति  के  दौरान  संविधान-बाह्य  शक्ति  का  केन्द्र

 बन  गया  वह  आदमी  जिसे  पिछले  प्रधान  मंत्री  के  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  तेयार  किया  जा

 रहा  था  भौर  उसका  राजनीति  में  उद्भव  हो  रहा है
 और  साठे  वह  आपकी  पार्टी  में  भी

 परेशानी  dar  कर  रहा है  ।  (saqaTt)  हमने  यह  देखा  आप  इसके  बारे  में  चिन्तित  नहीं

 अ।पकी  पार्टी  इसके  बारे  में  बहुत  अधिक  चिन्तित  है  ।

 अगर  यह  होता  तो  यह  क्या  क्या  संजय  गान्धी  राजनैतिक  व्यक्ति  नहीं

 वह  तो  सामाजिक  कार्यकर्ता  है  !

 श्री  बसन्त  साठ  :  परन्तु  आपने  तो  उसे  भूत  बना  दिया  है  ।

 श्री  सी०  के०  आप  कह  रहे  हैं  कि  वह  एक  भूत  है  ।  जी  as  के  अनुसार

 वह  एक  भूत है  ।  ( saaT17)  यह  आर०  एस ०  एस०  का  दूसरा  पक्ष है  यह  आर०  एस०  एस०

 थ्री  कंवर  लाल  आर०  एस०  एस०  उसे  स्वीकार  करने  के  लिए  तयार  नहीं  है  ।

 श्री  सी०  Fo  चन्द्र प्पन  आप  एक  अन्य  खोटे  सिक्के  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार

 नहीं  जो  प्रचलन  में  है  ।  उनके  नेता  के  अनुसार  यह  एक  सांस्कृतिक  संगठन  है-नागपुर  में  एक

 शपथ  पत्र  प्रस्तुत  किया  गया  था  कि  यह  एक  राजनेतिक  पार्टी  है  ।

 खोटेपन  का  एक  अन्य  पक्ष  —usafar  पहलू  यह  है  ।  ये  दोनों  ही  बातें--चाहे  वह  संजय

 गान्धी  वाला  पहलू  हो  या  आऔर०  एस०  एस०  वाला  पहलू  हो--जनता  विरोधी  हैं  भौर  जनता  के

 हितों  के  विरुद्ध  और  वे  अपनी  मुद्दों  से  जनता  का  ध्यान  बांटने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  जनता

 की  जो  वास्तविक  समस्यायें  उन  पर  संगठनों  द्वारा  कभी  भी  विचार  नहीं  किया  जाता
 है  ।

 मैं  श्री  स्टीफन  की  बात  का  Taq  करता  हूं  :  मैं  श्री  ज्योतिमंय  बसु  की  बात  का

 समर्थन  करता  हूं  कि  जनपथ  पर  जिन  लोगों  ने  अपराध  किये  उनकी  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने

 के  लिए  सारी  घटना  की  न्यायिक  जांच  की  जानी  श्रोमान्‌  संजय  गान्धी  के
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 नेतृत्व  में  इस  जुलूस  ने  भौर  इस  जुलूस  द्वारा  किये  गये  अपराध  हमारे  राष्ट्रीय  भान्दोलन  की

 परम्परा  के  ही  विरुद्ध  है  ।

 श्रीमान  इस  देश  में  कांग्रेस  पार्टी  जब  उन  दिनों  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  और

 महात्मा  Test —aqy  गान्धी  नहीं--के  नेतृत्व  में  स्वाधीनता  आन्दोलन  चला  रखा  उस

 समय  यह  परम्परा  थी  कि  विदेशी  कपड़ों  और  ऐसी  अन्य  वस्तुओं  के  विरुद्ध  सघष  किया

 जाय  ।  वे  दुकानों  के  आगे  धरना  देते  थे  ।  लेकिन  कभी  भी  इस  प्रकार  की  घटना  नहीं  हुई  कि

 किसी  दुकान  को  लूटा  गया  हो  ।  उन  दिनों  कांग्रेंस  की  यह  परम्परा  थी  ।

 श्री  वसन्त  साठे  :  इस  भवसर  पर  तो  संजय  गान्धी  ने  दुकान  ं  की  रक्षा  की

 ait  ato  के०  चन्द्रप्पन  यह  कसा  पाषंड  है
 ?

 श्री  बसन्त  साठ  यदि  आप  न्यायिक  जांच  तो  यही  निष्कर्ष  निकलेगा  ।

 महोदय--पीठासीन

 श्री  alo  के०  चन्द्रप पन  :  आप  मुझे  संस्करण  प्रदान  करें  ।  यह  पाखंड  का  नमूना  है  ।

 श्री  बसन्त  साठ  पाखंड  तो  यह  है  कि  उसके  बीस-सुत्री  कार्यक्रम  का  समधन  किया

 (eaeaerre )

 श्री  Moto  चद्प्पन  :  मैंने  यह  कहा  कि  यह  पाखंड  का  नमूना  क्योंकि  जव  मैंने

 अपना  भाषण  शरू  तभी  इन्होंने  संजय  गान्धी  की  farer  की  और  उसे  एक  ऐसा  आदमी

 बताया  जिसका  कांग्रेस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  और  जबकि  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा

 यह  भद्र  पुरुष  खड़  होकर  कह  रहे  हैं  कि  संजय  गांधी  हिसा  के  विरुद्ध  (aaa)  यह

 आडम्बर  या  पाखंड  का  एक  नमूना  है  (aaerettat ) )

 श्री  बसंत  साठ  :  संजय  Tiat  भारत  का  एक  नागरिक  होने  नाते  मैं  उनके  पक्ष  में  बोल

 रहा  ह  ।  और  मुझे  ऐसा  करने  का  अधिकार  है  |

 श्री  सी०  कण  चन्द्रप्पन  :  श्रीमान  अब  संजय  को  एक  नथी  संज्ञा  दी  जा  रही  है  ।  उनको

 तीन  संज्ञाएं  तो  पहले  दी  जा  चुकी  हैं  श्री  स्टीफन  ने  कहा  है  कि  संजय  कांग्रेस  तथा  युवा  कांग्रेस

 का  आदमी  नहीं  है  ।  श्री  बूटा  सिंह  ने  कहा  कि  बह  युवा  कांग्रेस  के  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  नें

 कहा  है  कि  वह  केवल  एक  सामाजिक  कार्यकर्ता  हैं  और  भव  श्री  ae  कहते  हैं  कि  वह  भारत  के

 एक  ईमानदार  नागरिक  हैं  ।

 az  Stor शी  बसंत  साठ  :  वह  युवा  कांग्रेस  का  Aaay  नहीं  हैं  ।  बहू  भ  a  के  नागरिक  हैं  और  उसी

 eq में  उनके  पक्ष  में  बोल  रहा  rr
 (MATA)
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 श्री  dito  क्‌०  AAT  :  उन्होंने  मेरे  दल  पर  बड़ी  चतुराई  से  आरोप
 है

 कि  हमने

 25  सूत्री  कार्यक्रम  का  समर्थन  किया  ।  हमने  ऐसा  कभी  नहीं  किया  ।  यह  फिर  वही  बेईमानी  वाली

 बात हुई  ।

 (saaetra)

 META  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  |

 थ्री  सी०  ब्क्०  च्द्रप्यन  मैं  अपनी  बात  समाप्त  ही  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  कृष्ण  कांत  :  श्रीमान  इसमें  एक  तथ्य  परक  गलती  है  ।  यह  20
 सूत्री  कार्यक्रम  नहीं

 था  बल्कि  यह  चार  सौ  बीसी  थी  ।

 श्री  सी०  ब्०  मैं  केवल  एक  eqse yi
 करण  देना  चाहता  zg |  हमारे  पास

 एक  ऐसी  gears  चीज  है
 जो  श्री  साठ  और  उनकी  पार्टी  के  पास  कभी  नहीं  हो  सकती  और  वह  है

 '  ।  ईमानदारी  से  हम  देश  के  समक्ष  ओर  के  समक्ष  स्वीकार  करते  हैं  कि

 arqra-feafa  और  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  का  समर्थन  करके  हमने  गलती  की  थी  ।  श्री  साठे  साहस

 बटोर  कर  यह  कहें  कि  उन्होंने  गलती  की  थी  ।  (saaaTa ) )

 मेरे  पास  यह  फोटो  है  जिसमें  संजय  गांधी  पुलिस  अधिकारी  श्री  बरार  को  जनपथ  पर

 जमीन  पर  गीराने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  यह  एक  दूसरा  फोटों  है  जिसमें  युवा  कांग्रेस  का  एक

 aq  युवक  झण्डे  का  लाठी  के  रूप  में  उपयोग  कर  रहा  है  are
 पुलिस  की  पिटाई  कर  रहा  है  ।

 यह  एक  अन्य  फोटो  जिसमें  दुकानदार  का  खून  बहते  हुए  दिखाया  गया  है  ।  (saaerre ) )

 अगर  भाप  अनुमति  तो  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  नियम  हैं  ।

 श्री  domo  अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  दिल्‍ली  पुलिस  स्थिति  से  निपटने

 में  और  हिसा  को  दबाने  में  असफल  रही  है  ।  उस  घटना  के  बाद  भी  समाचार  पत्रों  में  इस  बारे

 में  समाचार  प्रकाशित  हो  रहे  आपको  पता  है  तिहाड़  जेल  में  क्या  हो  रहा है  ?  आज  के

 समाचारपत्रों  में  इस  बारे  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।  अध्यक्ष  मुझे  आपके

 साथ  तो  परन्तु  उपाध्यक्ष  महोदय  के  साथ  तिहाड़  जेल  में  रहने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  था  ।

 परन्तु  हमें  कभी  भी  जेल  में  ऐसा  alo  वी०  आई०  पी०  व्यवहार  नहीं  मिला  |  समाचार  पत्रों  में

 समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  गांघी  ने  वाड  का  निरीक्षण  किया  ।”  यह  समाचार  आज

 में  प्रकाशित  हुआ है  ।  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  को  और  अपने  समर्थकों  को

 जेल  में  अन्दर  जाने  देने  से  पहले  श्री  संजय  गांघी  ने  c qs  का  निरीक्षण  किया  ।”  ये  सज्जन  कौन

 आखिरकार  ag  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  के  पुत्र  वह  एक  ऐसा  आदमी  है  जिसने  सारे  देश

 को  दा्मनाक  स्थिति  में  लाकर  खड़ा  कर  fzar,  एक  ऐसा  आदमी  जो  अपने  आपको  युवा  नेता  कहता

 जिसने  इस  देश  के
 नवयुवकों

 को  शर्मनाक  स्थिति  में  खड़ा  कर  दिया  था  ।
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 ाण

 आप  किस  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं
 ?  आप  मुभे  शर्म  की  क्या  बात

 श्री  बसंत साठ  :

 बताते  हैं  ?  उसने  क्या  दामे  की  बात  की  आप  मुझे  बतायें  ।  आप  किसी  को  बलि  का  बकरा

 कयों  बनाते  है  ?

 श्री  जी०  के  चन्द्रप्पन  :  साठे  मै  कुछ  नहीं  कर  क्योंकि  वह  शमं  को  समझता

 ही  नहीं  ।  उसमें  शर्म  की  भावना  है  ही  नहीं  और  इस  लिए  वह  शर्म  को  नहीं  समझता  ।  हिंसा

 का  दमन  करने  के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  को  भादेश  दिया  जाय  और  दिल्‍ली  प्रद्यासन  को  बता  दिया

 जाय  कि  जेल  में  बन्दियों  के  साथ  दो  प्रकार  का  व्यवहार  नहीं  हो  सकता  '  आपको  कुछ  व्यक्तियों

 के  साथ  अति  विदिष्टि  व्यक्तियों  जैसा  व्यवहार  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  मामले

 में  पूरी  न्यायिक  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  (eazart )

 ज्योतिमंय  बस  :  अभी  भी  एक  सरकारी  बंगला  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  कब्जे  में  क्यों  है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यों  नहीं  हो  ?

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  उसे  निकाल  कर  बाहर  फेंक  दिया  जाय  ।  (eaaaqt7)

 थ्री  सी०  Ho  चन्द्रप्पन  :  ये  सभी  मामले  न्यायिक  जांच  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  जाय

 संजय  गांधी  की  कया  भूमिका  है  ?  दिल्‍ली  पुलिस  हिसा  को  रोकने  में  क्यों  असफल  रही  ?  दिल्‍ली

 प्रदासन  संजय  गांधी  के  साथ  क्यों  विशिष्ट  व्यवहार  कर  रहा  है  ?  इन  सभी  मामलों  की  जांच  की

 जाय  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  उसका  उल्लेख  किया  है  |

 श्री  सो०  Fo  चन्द्रप्पन  :  मैं  इन  geal  को  उठाना  चाहता  था  |  इन  Taal  की  भली  भांति

 जांच  की  जाय  ।  इन  Teal  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  भापने  जो  मुझे  ममय

 feat,  उसके  लिए  मैं  आपका  आभार  प्रकट  करता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कंवरलाल  गुप्त  ।  श्री  कंवरलाल  गुप्त  खड़  हुए

 श्री  राजनारायण  :.  मैं  आपसे  कहकर  जा  रहा  जरा  मेरी  बात  सुनें  |  मुझ  कोई

 समय  नहीं  चाहिए  मैं  आपको  एक  इलोक  बता  कर  जा  रहा  हूं
 :

 भूत्यापराध  सर्वत्र  स्वामिनों  afossafa  ।

 जब  हमारे  मित्र  श्री  चन्द्रप्पन  ने  यह

 MEAT  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  रखिए  |  उसका  उल्लेख  नहीं  करें  और  आगे  कुछ  नहीं  |

 कृपया  कार्यवाही  वृतांत  में  दजं  न  करें
 )  **

 *नकार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  कंवरलाल  गप्त
 >  अध्यक्ष  मैंने  लीडर  आफ  दि

 श्री  का  भाषण  ध्यान  से  सुना  ।  उन्होंने  यह  भारोप  लगाया  है  कि  जुलूस  शान्तिपूर्ण  था

 गौर  शान्ति  से  जाना  चाहता  लेकिन  ato  एस०  एस०  के  कुछ  इनफिल्ट्र ट्ज  ae

 (zaaqaTA)

 श्री  क््०  लकप्पा  :  आप  उनके  पक्ष  से  कितने  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 आपने  दूसरे  वक्‍ता  को  भी  उनके  पक्ष  से  बोलने  के  लिए  कहा है
 ।  आप  ऐसा  क्यों  कर  रहे

 हमसे  बोलने  के  लिए  क्यों  नहीं  कहा

 gent  महोदय  :  मैं  सूची  के  अनुसार  नाम  पुकारता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय :.  वृत्तान्त  में  शामिल  मत  करो  ।  (saat) ** **

 थ्री  कंवरलाल  गुप्त  :  मेरे  श्री  ने  कहा  है  कि  जुलूस  शान्ति  पूर्वक  जाना

 चाहता  लेकिन  आर०  एस०  एस०  के  कुछ  संबेटजं  और  इनफिल्ट्यर्स  ने  गड़बड़  की  और  जुलूस

 में  जाकर  आक्रमण  जिसकी  वजह  से  वायलेंस  और  इस  बारे  में  एनक्वायरी

 होनी  चाहिए  ।  मैं  उनसे  पूर्णता  सहमत  हूं  ओर  सरकार  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  इन  घटनओं  की

 जुडिदाल  एनक्वायरी  होनी  चाहिए  इन  टम्ज॑  आफ  रेफरस  के  साथ  कि  क्या  आर०  एस०  एस०  के

 लोग  उस  जुलूस  में  एज  wafer  aS  क्या  आर०  एस०  Uqo  के  लोगों  ने  वायलेंस  की  और

 क्या  आर०  एस०  एस०  के  लोगों  ने  गड़बड़  करने  की  को दिया  की  ।  अगर  इस  एनक्वारी  का

 नतीजाਂ  यह  हो  कि  arto  एस०  एस०  ने  यह  गड़बड़  की  तो  मैं  आफर  करता हूं  कि  मैं  सदन  से

 त्यागपत्र  दे  नहीं  तो  ceTHa  साहब  त्यागपत्र  दे  दें  (saqatz)  मैं  इस  पर  कायम  हूं  ।  मैं  इन

 निर्देश  पदों  के  साथ  विपक्षी  नेता  को  चुनौती  देता  हूं  अप  न्याधिक  जांच  करवा  लें  ।  क्या  आर०

 एस०  एस०  के  स्वयं  सेवकों  ने  गड़बड़ी  की  या  घुसपैठ  की  और  क्या  उन्होंने  यह  दरारत  की  ?

 अगर  यह  साबित  हो  तो  मैं  अपनी  इस  सदन  की  सदस्यता  से  त्याग  पत्र  दे  दूंगा  ।

 विपक्ष  के  नेता  को  त्यागपत्र  दे  देना  चाहिए  ।  (saaara)

 दूसरी  बात  मेरे  श्री  ने  कही  कि  इन्दिरा  जी  दिल्‍ली  में  बहुत  ज्यादा  पापुलर

 और  जब  जुलूस  at  दिल्‍ली  के  हर  एक  मकान  पर  झण्डे  लगे  हुए  थे  ।  मैंने  भी  उस

 जुलूस  को  देखा
 ।

 मैं  इन्दिरा  जी  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  जोइन्सिडेंट्स  जनपथ

 पर  उनके  बारे  में  जनपथ  के  लोगों  का  एक  रेफ्रेंइम  होना  चाहिए--इन  तीन  इस्यूज  पर  :

 संजय  गांधी  ने  जो  क्या  वह  ठोक  था  ?  पुलिश  ने  जो  कायंवाही  क्या  वह  ठीक  थी  ?

 क्या  पुलिस  ने  पूरी  कार्यवाही  की  ?  अगर  इन  तीन  इस्यूज  पर  रिफ्रंडम  कराया  तो  मैं

 fasara  के  साथ  कह  सकता हूं
 कि  90  प्रति  परसेंट  लोग  कहेंगे  कि  पुलिस  को  जितनी  सख्ती

 करनी  चाहिए  उसने  वह  सख्ती  नहीं  की  और  इसमें  पुलिस  फेल  हुई  ।  आप  सारी  feet  में

 रिफ्रंडम  करवा  मैं  इसके  लिए  तैयार  हूं  )

 ee rTT ATE  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 305



 नई  दिल्‍नी  में  हुई  हिस क  घटनाओं  पर  चर्चा  3  1979

 att  वसंत  बस  दिल्‍ली  में  संग्रह  कराना  चाहते  हैं  दिल्‍ली  में  जनमत  संग्रह

 जाने  दीजिए  ।  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  न  वह  ओर  न  ही  आप  इस  वारे  में  आदेश  दे  सकने  हैं  ।  सरकार  ने  इस

 बारे  में  निर्णय  करना  है  ।

 श्री  कंवरलाल  गृप्त  :  श्रीमान  जी  मैं  उन्हें  चुनौती  देता  हूं  इस  संजय  मामले  पर  दिल्‍ली

 भर  में  जनमत  संग्रह  होने  दीजिए  और  qa  पूर्ण  fazata  है  कि  दिल्‍ली  के  90  प्रतिशत  लोग  उनके

 विरुद्ध  मतदान  मैं  संजय  गांधी  का  राजनीति  में  प्रवेश  करने  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  उनका

 नीति  में  प्रवेश  करने  के  बारे  में  मैं  इस  बात  का  स्वागत  करता  हूं  ।  उन्हें  राजनीति  में  प्रवेश  करने

 दीजिए  ।  कुछ  भी  नहीं  कहना  है  ।  मेरी  राय  में  वह  भारत  के  नागरिक  के  रूप  में  राजनीति  में

 प्रवेकषा  करने  के  अधिकारी  हैं  ।  किन्तु  यह  आप  की  समस्या  होगी  ।  यह  मेरी  समस्या  नहीं  है  ।  उनके

 राजनीति  में  प्रवेश  करने  से  हमें  लाभ  होगा  ।

 जहाँ  तक  स्पेशल  कोट्स  बनाने  का  सवाल  उसके  खिलाफ  प्रोसेशन  प्रोटेस्ट

 पब्लिक  मीटिंग  करने  और  पब्लिक  ओपीनियन  को  माबिलाइज  करने  का  उनका  हक  है  |

 लेकिन  उनको  यह  हक  नहीं  है  कि  वे  दुकानों  पर  आक्रमण  दुकानों  को  लट  और  पुलिस  वालों

 को  fozatq  ।

 यह  लड़ाई  केवल  सरकार  और  आपोजीशन  की  नहीं  है  ।  यह  लड़ाई  जनता  पार्टी  और

 कांगी  की  भी  नहीं  आज  सब  डेमोक्रेटिक  फोसिज  एक  तरफ  हैं  और  कांगी  में  जो  तानाशाही

 दाक्तियां  वे  दूसरी  तरफ  हैं  ।  यह  लड़ाई  उन  दोनों  की  है  ।  अगर  इस  देदा  को  इन  तानाशाही

 afaaal  से  बचाना  तो  सब  डेमोक्रेटिक  फोसिज  को  एक  हो  कर  उनका  मुकाबला  करना  चाहिए

 मैं  देखता  हुं  कि  कांगी  की  बेचिज  खाली  पड़ी  हैं  ।  क्यों  ?  क्योंकि  वह  संजय  गांघी  को  साथ

 रखना  नहीं  चाहते  |  वह  संजय  को  समझाते  हैं  इसलिए  मैं  यह  कहूंगा  कि
 आज  देश  के  सामने  जो

 चेलेंज  है  उस  के  लिए  केवल  जनता  पार्टी  का  सवाल  नहीं  सारी  surafer  जितनी

 देश  में  हैं  वह  सारी  की  शारी  इस  चेलेंज  को  समझे  और  इस  चेलेंज  को  समझ  कर  इस  का

 मुकाबिला  करें  ।  यह  जो  पहली  तारीख  को  हुआ  यह  एक  रिहसंल  जो  16.0  तारीख  को  ये

 करने  वाले  हैं  उस  का  यह  एक  रिहसंल  था  ।  यहां  की  पुलिस  को  जागरूक  होना  यहां  की

 होम  मिनिस्ट्री  को  जागरूक  होना  चाहिए  और  मैं  यह  मांग  करूंगा  कि  दिल्‍ली  के  लोग  आज  यह

 कह  रहे  हैं  कि  उन  की  लाइफ  और  प्रापर्टी  की  aaarfeey  के  लिए  सरकार  क्या  एश्योरेंस  देना

 चाहती  है  ?  मैं  गृह  मंत्री  से  कहुंगा  कि  दि ली  के  लोगों  को  वह  एश्योर  कराएं  कि  16  तारीख

 को  उन  की  प्रापर्टी  और  उन  की  लाइफ  सुरक्षित  रहेगी  ।  मैं  नहीं  चाहता  सरकार  जुल्म  करे  किसी

 के  सरकार  रूल  आफ  ला  से  चले  ।  लेकिन  रूल  आफ  ला  का  मतलब  कमजोरीं  नहीं  होना

 चाहिए  ।  आप  दुर्भाग्य  से  ag  इम्प्रेंशन  देते  चले  जा  रहे  हैं  कि  यह  सरकार  कमजोर  जो  कल्प्रिट्स

 जो  ऐंटी  सोशल  एलीमेंट्स  हैं  उन  के  खिलाफ  आप  कायंवाही  नहीं  करते  ।
 मेरे  पास  नाम

 मैं  नाम  पढ़ना  चाहता  जो  शाह  कमीशन  में  भी  पकड़े  तीस  हजारी  में  भी  पकड़े
 वहीं
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 se:

 एक  टोली  है  जो  संजय  गांधी  जहां  जाते  है  उन  के  साथ  जाती  है  और  पकड़ी  जाती  वही-वही

 लोग  हैं  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  की  पुलिस  उन  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  कर  रही : 1

 एक  मोठी  के  संजय  सिंह  aga  सज्जन  संजय  सिंह  और  प्रहलाद  सिंह  ये  चार

 लोग  ऐसे  हैं  जो  हरएक  जगह  आप  को  मिलेंगे  ओर  संजय  तो  हैं  ही  ।  तो  मैं  चाहूंगा  कि  इस  तरह

 के  जो  हैबिचुअल  आफेंडसं  हैं  उन  के  खिलाफ  पुलिस  कार्यवाही  करें  संजय  गांधी  का  अपना  रोल

 भी  क्या  है  ?  संजय  ने  जो  देहरादून  में  यहां  पर  जब  किस्सा  कुर्सी  का  केस  चला  उस  समय

 जो  कुछ  जो  लखनऊ  में  किया  वह  क्या  रोल  रहा  है  ?  मेरा  कहना  यह  है  कि  संजय  गाँधी

 अगर  कॉस्टीच्यूशनल  तरीके  से  पीसफुल  तरीके  से  पालिटिक्स  में  जांय  उस  में  किसी  को  एतराज

 नहीं  हो  सकता  है  ।  आप  को  हो  सकता  मुझे  नहीं  लेकिन  अगर  वह  इसतरह  से  टेरराएज

 कोट  को  डरा  धमका  कर  लोगों  पर  आंतक  जमा  कर  दूकानों  को  बन्द  करवा  कर

 इस  तरह  की  कोशिश  करेंगे  जिस  तरह  से  वह  कर  रहे  हैं  तो  में  कहना  चाहुंगा  कि  वह

 हैबिचभल  आफेंडर  वह  कोई  सौशल  बकर  नहीं

 इसलिए  जहां  सरकार  को  कड़ी  कार्यवाही  करने  की  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  वहां  मैं  जनता

 से  भो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जनता  एक  पब्लिक  ओपिनियन  मोबिलाइज  करे  ।  चाहे  जनता

 पार्टी  सरकार  में  हो  या  नहीं  पार्टीज  भाती  जाती  आज  यह  कल  वह  यह  बदलती

 रहती  बदलनी  भो  चाहिए  प्रजातंत्र  में  लेकिन  अगर  इस  देश  में  प्रजातंत्र  रहना  इस  देश  में

 रूल  आफ  ला  रहना  है  तो  जो  जनपथ  में  हुआ  उस  को  सब  मिल  करके  उस  के  लिए

 सारी  जनता  का  एक  मनोबल  तैयार  करना  उन  में  हिम्नत  लानी  चाहिए  भर  उन  को

 जगाना  चाहिए  ।  उस  के  लिए  भी  कार्यक्रम  तेयार  करना  चाहिए  ।

 अखिर  में  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  जिस  तरह  से  आज  जनपथ  के  ट्रेंडस  ने  प्रस्ताव  पास

 किया  कि  हमारी  जान  त्र  माल  सुरक्षित  नहीं  उन  के  उस  प्रस्ताव  पर  सरकार  कर  रही

 है  ?,  आप  की  जूडिशियल  UVweeqlqza  का  टमं  आफ  रेफरेंस  क्या  होगा  ?  ant  आप  पुलिस  को

 डिभारेलाइज  करने  के  लिए  जुडिशियल  WeFaTAC  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  उसके  हक  में  नहीं  हू  ।

 लेकिन  मैं  इस  के  हक  में  हूं  कि  यह  मालूम  किया  जाना  चाहिए  कि  आर०  एस०  एस०  के  लोग

 उस  में  शामिल  थे  या  नहीं  और  या  ये  वही  गुड  थे  जो  हमेशा  रहते  हैं  ?  अगर  यह  टम  आफ

 रेफ्रेंस  होगा  तो  मैं  उस  के  साथ  gt  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  दिल्‍ली  की  पुलिस  को  डिमारेलाइज

 करें  ।  आप  कहते  हैं  कि  ट्रक  कम  क्यों  थे  ?  पुलिस  कम  बया  थी  ?  मैं  जानता  वह  इसलिए  कि

 जो  टाइटलर  साहब  थे  उन्होंने  पुलिस  को  यह  एश्योरेंस  दिया  था  कि  सारा  जुलूस  aifa  से

 जाएगा  ।  लेकिन
 वह

 शांति  से  नहीं  गया  ।  इसमें  पुलिस  की  गलती  मैं  मानता  हू  ।  पुलिस  की

 कमजोरी  मानता  हूं  कि  उन्होंने  टाइटलर  पर  विश्वास  किया  ।  उन्होंने  पूरा  इन्तजाम  नहीं  किया  ।

 वहां  ट्रक्स  नहीं  थे  ले  जाने  के  लिए  i  ट्रक्स  होने  चाहिए  थे  ॥

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  अगर  वे  जुडीशियल  इंबवायरी  कराते  हैं

 तो  इस  तरह  की  इंक्वायरी  कराई  जाए  जिसका  पुलिस  पर  किसी  तरह  का  डिमारलाइजिंग  असर
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 दसरे  आप  इस  बात  को  भी  देखें  कि  सात  दफायें  लगाई  गई  जिसमें  दफा  307  भी  है

 अटेम्ट  टु  मडंर  ।  इसमें  Gat  बाण्ड  और  दो  हजार  की  जमानत  मजिस्ट्रेट  मांगता  क्या

 कभी  इस  तरह  का  केस  हुआ  है  ?  मैं  समझता  हूं  इसमें  tea  को  डिमारलाइज  की  कोशिश  है

 तो  इसकी  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाना  साथ  जब  इस  तरह  की  बात  हो  तो  देश  में

 रूल  आफ  ला  स्थापित  होना  चाहिए  और  जो  भी  गड़बड़  करनाचाह  ते  हैं  उनको  सख्ती  से  दबाया

 जाना  चाहिए  |

 गृह  मन्त्री  (ait  एच ०  एम०  पटल  :  अध्यक्ष  श्रीमान्‌  मैंने  बड़े  ध्यान  से  इस  सदन

 में  हुई  aga  को  सुना है
 ।  अनेक  बातें  कही  गई  कुछ  बातें  बड़े  जोरदार  तरीके  से  कही  गई

 और  कुछ  बातें  बड़े  व्यंग्यात्मक  तरीके  से  कही  गई  निश्चित  रूप  कुछ  वास्तविक  तथ्य

 सामने  आये  है  ।  सबसे  तथ्यात्मक  स्थिति  प्रस्तुत  करना  चाहूं  जैसी  कि  मैं  देखता

 क्योंकि  ag  fears  में  शामिल  होनी  और  मं  वह  अंदा  आपके  सामने  देना

 जिसके  बारे  में  में  यह  कहना  arg गा
 कि  यह  हुआ  था  े

 दिल्‍ली  प्रदेश  युवक  कॉंग्रेस  ने  पहले  मई  को  एक  जुलूस  निकाला  (arate )

 eft  बी०  शंकरानन्द  ( faxatst)  :  पुलिस  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  |

 श्री  एच ०  एम०  qa  :  में  नहीं  समझता  कि  मेरे  माननीय  मित्र  क्या  सोचते  हैं  ।  वह  सोचतें

 हैं कि  संविधान  के  अनुसार  wha  सरकार  उनके  पास  जायेगी  या  श्री  साठ  के  पास  ।  यह

 संविधान  द्वारा  प्रदत्त  अधिकार  के  पास  होगी  ।  इस  बात  को  उन्हें  समझ  लेना  चाहिए  ।  मेरे

 माननीय  आपको  यह  समझ  लेना  चाहिए  ।

 )

 कृपया  बैठ  जाइए  भीर  सुनिए  ।  में  HRAA  चकित  हूं  कि
 उन  जैसा  विशिष्ट

 वकील  इस  प्रकार  का  प्रशन  पूछने  का  प्रयास  करता  है  ।  यह  गृहमन्त्रालय  के  गृह

 मन्त्री  का  प्रतिवेदन  जिसमें  वास्तविक  तथ्यात्मक  स्थिति  बताई  गई  है  ।  भर  मेरे  विचार

 अगर  आप  स्वीकार  करने  के  लिए  भी  तैयार  नहीं  आप  इसके  लिए  भी  तैयार  नहीं  हैं'*ਂ

 Weqey  महोदय  :  आप  सहमत  न  हों  वह  एक  अलग  बात  है
 ।

 ait  बसन्त  साठे
 :

 उन्हें  कहने  का  अधिकार  है***

 aft  एच०  एम०  पटेल  :  अध्यक्ष
 मुझे  उनका  विनिणंय  नहीं  चाहिए  ।  यह  श्रो  साट

 कौन हैं  ?

 भी  बसन्त  साठ  :  वह  नाराज  क्यों हैं  ?
 (aaa
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 sab
 (21%)

 sit  एच
 ०  Ho  qed  :  मैं  नाराज  नहीं  हूं  (saautz)  किसी  के  बारे  में  नाराज  होने  की  बात

 करना  श्री  साठे  के  लिए  वस्तुतः  बहुत  अजीब  बात  हैं  अब  मैं  अपनी  बात  पर  आता  हूं  ।

 लगभग
 1500  व्यक्ति  का  एक  जुलूस  लगभग  |  बजकर  10  मिनट  पर  मिनटों  ब्रिज  पर

 पहुंचा  |  जब  यह  कनाट  प्लेस  के  बाहरी  सकल  क्षत्र  में  तो  कनाट  asa  के  म्यूनिसिपल

 मार्क  में  जुलूस  में  भाग  लेने  वाले  कुछ  व्यक्तियों  ने  कुछ  दुकानों  को  जबदंस्ती  बन्द  करना  चाहा  |

 घबकामुककी  में  एक  दुकान  को  नुकसान  पहुंचा  ।  पुलिस  ने  प्रभावी  ढंग  से  हस्तक्षप  किया  और

 जुलूस  जनपथ  की  ओर  चल  दिया  ।  जनपथ  पहुंचने  पर  प्रदशं  नकारियों  ने  पुनः  कुछ  दूकानों  को
 बन्द

 कराना  चाहा  ate  जिन  लोगों  ने  दुकानें  बन्द  कराने  से  इनकर  उनके  विरुद्ध  घटनायें

 कीं  ।  कछ  दुकानों  को  नुकसान  पहुंचा  और  कुछ  दुकानदारों  की  लाठियों  से  पिटाई  की  गई  ।  यह

 देखने  पर  कि  जुलूस  दंगा  करने  पर  उतारू  पुलिस  के  उपायुक्त  ने  जन  समूह  को  गैर  काननों

 घोषित  कर  दिया  ate  उपस्थित  लोगों  को  वहां  से  हट  जाने  का  आदेश  दिया  )

 जलूस  का  नेतृत्व  करने  वाले  श्री  संजय  गांधी  तथा  उनके  सहयोगियों  का  दृष्टिकोण

 पूर्ण  जिसके  कारण  न  तो  लोग  तितर  बितर  ही  हुए  भोर  न  हिंसात्मक  कार्य  ही  कम  हुए  ।

 पुलिस  को  अश्रुगैस  छोड़नी  पड़ी  भर  लाठी  चाजं  करना  पड़ा  ।  इसी  समय  श्री  संजय  गांघी

 ने  पुलिस  उपायुक्त  को  पकड़  कर  नीचे  गिरा  दिया  ।  उन्होंने  अपने  साथियों  से  कहा  कि  वे  पुलिस

 उपायुक्त  को  लाठियों  और  मुक्कों  से  पीटें
 ।  पुलिस  उपायुक्त  को  अन्य  पुलिस

 कर्मचारियों  ने  बचाया  जो  उनके  साथ  थे  ।  अवध  रूप  से  एकत्र  हुयी  इस  भीड़  को  तितरबितर

 करने  के  लिए  पुलिस  को  फिर  से  अश्रुगेस  छोड़ना  पड़ा  और  लाठी  चार्ज  करना  पड़ा  ।  इसके

 पश्चात  श्री  संजय  गांधी  तथा  उनके  अन्य  सहयोंगी  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 श्री  बसंत  ate  :  पुलिस  आयुक्त  को  कितनी  चोट  आयीं  ?

 श्री  एच०एम०  पटेल :  आप  ta  रखें  ।  मेरी  बात  सुनें  ।  कृपया  बेठ  जाइये  और  धप

 रखिये  ।  जब  विपक्ष  के  नेता  ने  भाषण  मैं  एक  शब्द  भी  नहीं  बोला  ।  क्या  आप  मेरी  बात

 शान्तिपूवक  नहीं  सुन  सकते  ।  जब  मैं  समाप्त  कर  तब  आप  जो  चाहें  जब  भी  आप

 खड़े  होकर  पूछने  लगेंगे  मैं  उत्तर  नहीं  दूंगा  ।  यह  घटना  मध्याह्न  परचात  1.30  से  दो  बजें  के  बीच

 की  है  आधा  घंटा  बाद  वे  लोग  at  इधर  उधर  गलियों  में  चले  गये  थे  फिरसे  जमा  होने  लगे  ॥

 उनको  भी  शिरफ्तार  कर  लिया  गया

 संख्या  479  के  मामले  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  147/148/149/

 186/332/353/307/427  के  अधीन  कुल  26  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  जिनमें  18  महिलायें  भी

 शामिल  हैं  ।  इन्हें  रात्रि  9,30  बजे  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेशा  किया  गया  जिसने  उन्हें

 14,5.79  तक  न्यायिक  हिरासत  में  रखने  का  आदेश  दिया  ।  उन्होंने  यह  आदेश  भी  दिया  कि

 भपराघियों  को  2000  रुपए  की  शशि  के  व्यक्तिगत  बांड  तथा  इतनी  राशि  की  एक  जमानत  पर

 छोड़ा  जा  सकता  है  ।  इस  घटना
 के

 बारे  में  जांच  चल  रही  है  ।

 iq घटना  में  चौदह  पुलिंस  कमंचारियों  को  चोट  आयी  ।  कुछ  दुक  नदारों  को  तथा  जनता

 309



 नई
 दिल्‍ली  में  हुई  हिसक  घटनाओं  पर  चर्चा  3  1979

 बा

 के  कुछ  आदमियों  को  भी  चोट  उनमें  से  श्री  जगदीश  भाटिया  के  सिर  में  चोट  है
 ।

 प्रदर्श नका  रियों  में  से  25  व्यक्तियों  को  चोट  आयीं  जिनमें  श्री  संजय  गांधी  तथा  संसद  सदस्य  श्री

 रामलिंगम  भी  शामिल  हैं  संजय  गांधी  सहित  23  व्यक्तियों  को  मामूली  चोट  लगी  है

 रामलिंगम  सहित  दो  के  बारे  में  अन्तिम  जानकारी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  जहां  तक  मुझे

 पता  है  यही  वास्तविक  स्थिति  है  ।

 इन  तथ्यों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाए  जा  रहे  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  पुलिस  पर्याप्त  रूप  में

 सख्ती  नहीं  दिखाई  ।  इस  BATT  ad  मेरे  माननीय  faa  कहते  हैं  कि  तथ्य  गलत  हैं  यह  तो

 संजय  गांधी  का  विनोद  था  ।  कुछ  भी  हो  तथ्य  यही  है  ।

 अब  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  शान्तिपूवंक  रहने  के  आइवासन  पर  यदि  जुलूस  निकालने  की

 agate  दी  जाती  है  तो  अप  पुलिस  को  दौषी  ठहराते  हैं  जैसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने

 ठहराया  है  ।  पुलिस  ने  आइवासन  देखकर  उसे  स्वीकार  कर  लिया  ।  आप  कह  सकते  हैं  कि  उन्होंने

 बुद्धिमता  से  arg  नहीं  कुछ  भी  परन्तु  तथ्य  यही  है  ।  इसलिए  उन्होंने  जो  व्यवस्था  की

 यदि  उन्होंने  अपना  aTRaTaad  निभाया  होता  तो  वह  पर्याप्त  थी  परन्तु  वहां  जिस  प्रकार

 की  स्थिति  पैदा  हुई  उसके  लिए  यह  व्यवस्था  पर्याप्त  नहीं  मैं  इस  समय  6  मई  की  घटना  के

 बारे  में  बता  रहा  हूं  माननीय  16  तारीख  को  क्या  होगा  इसके  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  |

 मुझे
 aay  है  कि  आगे  के  लोग  ऐसा  सोचते

 (earereytet)

 श्री  कंवरलाल  गुप्त  :  आपने  उनके  आश्वासन  पर  विश्वास  क्यों  किया  ?

 श्री  बिजयकुमार  मल्होत्रा  :  दो  ag  से  संजय  गांधी  गुण्डागर्दी  कर  रहा  है

 उसे  क्यों  नहीं  रोका  जा  रहा  है  ?

 श्री  एच०एम०  पटेल  :  मैंने  कहा  है  कि  मैं  वास्तविक  स्थिति  बताता  ऐसी  बात  नहीं  है

 कि  मेरी  स्वीकृति  से  कोई  चीज  हुई  ।  मैं  आपको  यह  बता  रहा  हूं  कि  उनके  लिए  ऐसा  करना  कोई

 गर-न्यायोचित  बात  नहीं  थी  ।  अपका  दृष्टिकोण  दूसरा  हो  सकता  मैं  यह  भी  बताना  चाहता

 हूं  कि  पुलिस  की  ऐसी  आलोचना  करना  ठीक  नहीं  है  जब  मामले  की  जांच  चल  रही  हो  तब  तक

 आप  लोग  आलोचना  न  ७ कर ॥  इस  बात  को  भी  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  था  ।  कांग्रेस

 न्यायिक  जांच  को  मांग  कर  रही  उसके  नेता  न्यायिक  जांच  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  सभा

 में  उन्होंने  इसको  मांग  नही  की  और
 न  ही  वहां  इस  प्रकार  का  दृष्टिकोण  अपनाया  |  उन्होंने  कहा

 था  कि  कुछ  भी  ठीक  नहीं  है  परन्तु  उन्होंने  न्यायिक  जांच  कराने  के  लिए  नहीं  कहा  ।  मुझे

 न्यायिक  जांच  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  मैंने  ऐसा  पुलिस  का  मनोबल  तोड़ने  के  लिए  नहीं  कहा

 अपितु  मुझे  विश्वास  है  किः  इस  मामले  में  पुलिस  ने  सही  कार्य  किया  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  जांच  आरम्भ  होने  से  पहले  ही  आप  पुलिस  को  प्रमाणपत्र  दे  रहे  हैं  ।

 at  एच०एम०  पढेल  :  यदि  आप  मेरी  बात  सुनने  का  प्रयास  करेंगे  तो  इसे  समझ  सकेंगे  |

 जांच  एक  fart  चीज  है  ।  जब  न्यायिक  जांच  होती  है  तब  मैं  चाहे  जो  कुछ  भी  कहूं  अथवा  मेरा
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 मूल्यांकन  कुछ  भी  हो  न्यायाधीश  उसपर  कोई  ध्यान  नहीं  देगा  ।  न्यायाधीश  साक्ष्य
 के

 आघार  पर

 समस्त  मामले  पर  विचार  करेगा  ।  न्यायाधीश  प्रस्तुत  किए  गए  तथ्यों  के  आधार  पर  निर्णय

 करेगा  |

 श्री  बसंत  साठ  :  यदि  आप  निर्पक्ष  रहना  चाहते  हैं  तो  तब  तक  आप  अपने  विचारों  को

 अबने  तक  ही  क्यों  नहीं  रखते  ?

 श्री  एच०एम०  पटेल  :  श्री  साठे  दया  के  पात्र  हैं  वह  एक  वकील  हैं  परन्तु  अपने  व्तंमानਂ

 साथियों  के  साथ  रहते  हुए  उनकी  विवेक  बुद्धि  समाप्त  हो  गई  प्रतीत  होती  मैं  इस  सदन  को

 गादवस्त  कराना  चाहता हूं  कि  जहां  तक  गृहमंत्रालय  का  सम्बन्ध  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है

 मुझे  ada  एक  प्रशासक  की  प्रतीष्ठा  प्राप्त  रही  है  ।  मुझे  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  रूप  में  लीग  जानते

 हैं  जो  कानून  के  सीमा  में  कठोर  कार्यवाही  दृढ़ता  के  साथ  कर  सकता  है  तथा  जो  पूर्ण  जांच  के

 पब्चात  बड़ी  सावघानी  से  काय  करता  है  ।  यदि  16  मई  के  आने  में  कुछ  दिन  शेष  हैं  इसका

 यह  ad  नहीं  है  कि  अभी  तक  कोई  काय  वाही  की  ही  नहीं  गई  है  ।  इस  बारे  में  अनुदेश  भेजे  जा

 चुके  हैं  कि  कोई  संगठन  कुछ  कर  युजरना  चाहता  है  |

 Ro  लकप्या  :  क्या  आप  नहीं  चाहते  कि  राजनैतिक  दल  शांतिपूर्ण  ढंग  से  प्रदर्शन  कर  ?

 अन्यथा  लोग  विद्रोह  करेंगे

 थ्री  एच०एम०  पटेल  :  यदि  आप  इस  सदन  में  भी  शांत  नहीं  रह  सकते  और  उचित  प्रकार

 से  आचरण  नहीं  कर  सकते  तब
 मैं

 बात  किस  प्रकार  मान  सकता  हूं  कि  आपका  प्रदर्शन  शांति

 बनाये  रखेगा  ।  यह  बात  मानी  जाने  योग्य  नहीं

 att  ato  दांकरानन्द  :  मैं  एक  व्यवस्था  के  yet  पर  खड़ा  होता  हूं

 घ्ररध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  कया  है  ?

 बी०  दंकरानन्द  :  आपने  देखा  वह  नाराज  हो  गये

 झध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रइन  नहीं  है  ।

 श्री  ato  WRT  :  यहां  एक  ऐसे  गृहमंत्री  हैं  जो  पुलिसमंन  की  भांति  प्रत्येक  बात  को

 मानकर  चलते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  aq  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  वह  गृहमंत्री  हैं  ।  उन्हें  गृहमंत्री  की  भांति  ही  कार्य  करना
 चाहिए

 परन्तु  वह  पुलिसमैन  की  तरह  बात  करते  हैं  ।

 Req  महोदय  :  यह  न्यवस्था  का  प्रदन  नहीं  है
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 नभ

 श्री  विजयकुमार  मल्होत्रा  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन है  ।  जो  मामला  इस  समय  कोर्ट  के

 अन्दर  अटम्पट  AST  का  है  संजय  गांघी  के  खिलाफ  उसके

 mea  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रदन  नहीं  आप  एक  भाषण  देना  चाहते  हैं  भौर  यह

 कहकर  कि  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 (saaerrat ) * )  *

 श्री  लकप्पा  इस  प्रकार  आप  भपनी  कमजोरी  प्रकट  करते  हैं  ।

 श्री  एच०एम०  पटेल  :  संभवतया  उस  ओर  के  सभी  माननीय  सदस्य  को  यह  पता  चल  गया

 है  कि  संशोधन  आज  प्रभावी  हो  गया  है  ।  अब  वे  जान  गये  हैं  कि  जो  कुछ  सदन  के

 पटल  पर  होगा  वह  सभी  प्रेस  में  प्रकाशित  होगा  ।  इसीलिए  वे  बहुत  वाचाल  हो  रहे  हैं  ।

 eq  महोदय  :  श्री  लकप्पा  आप  यह  सब  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  बार  बार  व्यवधान

 की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  एच०एम०  पटेल  :  जो  कुछ  श्री  साठे  भौर  श्री  लकप्पा  कहेंगे  उसे  प्रकाशित  करने  के

 लिए  प्रेस  स्वतंत्र  इसमें  कोई  संदेह  नही ंहै  यह  स्वतंत्रता  है  ।  बाईस  महीने  की  अवधि  में

 आपने  हमें  इससे  वंचित  रखा  है  ।

 (sawata )* )  *

 Wrqey  महोदय  >  feet  भी  व्यवघान  को  कायंवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 श्री  एच०एम०  पटेल  :  यह  बड़ी  रुचिपूर्ण  बात  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  जो  वकील  कहते

 हैं  कि  मैं  पुलिस  की  तरह  बोलता  हूं  ।  मैं  इसे  कोई  गिला  नहीं  मानता  पुलिस  विभाग  भी  गृह

 मंत्री  के  अधीन  होता  है  ।  यह  देखना  गृहमंत्री  का  कार्य  है  कि  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाये

 रखी  यद्यपि  संवेधानिक  रूप  से  यह  काय  राज्य  सरकार  का  है  ।  कछ  लोग  कुछ  कारणों  से

 सभी  स्थानों  पर  कठिना  इयां  पेदा  करने  में  रुचि  रखते  अतः  गृह  मंत्रालय  के  लिए  यह  आवश्यक

 हो  जाता  है  कि  वह  aaa  TdIh  रहे  और  मैं  सदन  को  इस  बात  का  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि

 गृहमंत्रालय  सदेव  TTT  रहता  है  ।  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  जितना  भी  संभव  हो  सकता

 है  गृह  मंत्रालय  उतना  ही  ¢ qIh  रहता  मानवी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से

 कार्य  करता  है  अतः  गलतियां  होना  भी  संभव  है  ।  परन्तु  इसका  यह  qq  नहीं  है  कि  वे

 गलतियां  ही  करते  रहेंगे  ।  ।  यदि  आप  इस  प्रकार  सोचते  हैं  और  उस  विचारधारा  पर  ही  आगे

 बढ़ते  हैं  तो  आपको  शीघ्र  ही  पता  चल  जायेगा  कि  आपको  कहां  पहुंचना  है  ।  गृह  मंत्रालय  बहुत

 ही  प्रभावी  रूप  में  काय  करेगा  ।  मैं  सदन  को  भाइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  देश  में  किसी  को  भी

 ऐसी  आशंका  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  कानून  ate  व्यवस्था  बनायी  रखी  जा  सकेगी

 *ूकायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अथवा  नहीं  जब  जानबूझकर  दंगे  फिसाद  aa  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  तब  कठिनाई  होना

 निश्चित  ही  है  ।  तब  कुछ  समय  तक  के  लिए  तो  अव्यवस्था  रहती  है  ।  नत  उनको  भी  आइवस्त

 कराना  और  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  इसे  दृढ़ता  और  कठोरता  के  साथ

 निपटा  जायेगा  |  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 sit  ato  शंकरा  नन्द  :  गह  मंत्री  इस  प्रकार  से  धमकी  नहीं  दे  सकता  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सम्बोधित  नहीं  किया  गया  है  ।  जब  तक  आप  कानून  नहीं  तोड़ते

 तब  तक  यह  भापके  बारे  में  नहीं  है  ।  यह  कानन  तोड़ने  वाले  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 थ्री  एच०  QAo  पटेल  :  मुझे  आशा  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  अंग्रजी  भाषा  भूले  होंग े।

 मैंने  उन्हें  सम्बोधित  नहीं  किया है  ( saa)  |  जब  मैं  यह  कहता  हूं  फि  उनसे  दृढ़ता  और

 कठोरता  से  निपटा  जायेगा  तब  उनसे  का  ग्थ  सब  से  नहीं  है  ।  इसका  तात्पयं  उन्हीं  लोगों  से

 है  जो  जान  बुझ  कर  इस  देश  में  अशांति  फलाना  चाहते  हैं  ।  हम  इसे  राहन  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  दंसत  साठ  :  तब  भापको  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिये  |

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  न्यायिक  जाँच  का
 निर्णय  लेने

 में  जिन  बातों  ने  मुझे  प्रभावित

 किया  है  उनमें  से  एक  यह  भी  है  कि  मैं  यह  बात  सव  के  लिये  समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि  इस

 मामले  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  हाथ  है  कि  नहीं  ।  विपक्ष  नेता  के  पास  कोई  और  तक

 भीर  प्रमाण  नहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  राष्ट्रयी  स्वयं  सेवक  संघ  वालों  ने  घुसपैठ  की

 में  यह  चाहता  हूं  कि  न्यायिक  जांच  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाये  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ

 ने  घुसपैठ  की
 है

 अथवा  नहीं  ।  यदि  घुसपेठ  नहीं  की  है  तो  ठीक  है  :  यदि  की  है  तो  निश्चित  रूप

 से  रास्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  की  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 श्री  बंसत  साठ  मुझे  भाशा  है  कि  यह  स्वतंत्र  न्यायिक  जांच  होगी  और  आप  उसके  लिये

 किसी  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  सदस्य  को  नियुक्त  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  एच०  एम०  पटल
 :  मुझे  आशा  है  कि  श्री  साठ  को  यह  विदित  हैं  कि  वह  आपातकालिनਂ

 स्थिति  के  समय  में  नहीं  रह  रहे  हैं  जबकि  कोई  न्यायिक  जांच  हुई  ही  न  हो  और  यदि  हुई  भी  तो

 स्वतंत्र  रूप  से  कभी  नहीं  हुई  ।  आज  हम  स्वतंत्र  न्यायिक  जांच  की  ही  बात  सोचते  वे

 चिल्लाते  रहे  और  जो  चाहें  करते  रहें  परन्तु  गृह  मंत्रालय  प्रभावी  और  कुशल  रूप  में  कार्य  करेगा

 भौर  इस  बात  का  ध्यान  रखेगा  कि  देश  में  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  बनी  रहे  ।

 mena  महोदय  :  सभा  कल  ग्यारह  बजे  तक  के  लिय  स्थगित  होती  है  ।

 मध्याह्न  पदचात  7.35  बजे

 ध
 इसके  पब्चात  a  द  बि  दुक्कवार

 4  1979/1  4
 aaa  1901  (a)  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई
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